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 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  भारतीय  सामान्य  बीमा

 निगम  द्वारा  राज्य  सरकारों  के  सहयोग  से  प्रायोगिक  आधार  पर  चलाई  जा  रही  मागं दर्शी  फसल

 बीमा  योजना  1979  में  इसके  शुरू  किए  जाने  के  समय  से  ही  धीरे-धीरे  प्रगति  कर  री

 इस  योजना  को  जब  तक  10  राज्यों  ala  अ्राध्र  हिमाचल

 पश्चिम  बंगाल  और  मध्य  प्रदेश  ने  अपन  या  है  ।  इसके

 तहत  चालू  योजना  के  प्रंथम  तीन  वर्षों  के  पूरी  योजना  के  कुल  5  लाख  हेक्टर  के  लक्ष्य  के

 मुकाबले
 1.01  हेक्टर  क्षेत्र

 को
 लाया  जा  चुका  है  ।

 सामान्य  बीमा  निगम  के  पास  क्षेत्र  संगठन  का  अभाव  तथा  इस  योज़ना  में  कुछ

 कमियाँ  होने  के  कारण  प्रगति  धीमी  रही  जो  इस  प्रकार  है  (1)  क्षेत्र  संबंधी

 (2)  अधिक  जोखिम  वाले  क्षेत्रों  को  शामिल  न  (3)  क्षतिपूर्ति  न  की  जाने  वाली  उच्च

 सीमा  का  (4)  चवन  किए  गए  क्षेत्र  के  ग्रा कार  का  asa  बड़ा  जिससे  वह  एक

 समान  नहीं  हो  तथा  (5)  10  वर्षों  के  झ्रांकड़ों  के  आधार  पर  गारंटी  शुदा  उपज  का

 निर्धारण  |  इस  योजना  में  संशोधन  करने  के  लिए  कार्रवाई  शुरु  कर  गयी  है  ताकि  इन  कमियों

 को  दूर  किया  जा  सके  |

 श्री  जी०  वाई०  कृष्णन्‌  :  यह  गया  है  कि  यह  योजना  प्रयोग  के  तौर  पर  लागू  की

 गयी  है  ।  नियमित  तौर  पर  क्यों  नहीं  ?  gat  यह  केवल  10  राज्यों  में  लागू  की  गई  है  ।  श्राप

 इसे  अन्य  राज्यों
 में  भी  क्यों  लागु  नहीं  करते  !

 न्य  fw
 श्री  Qrayet  मकवाना  :  मैंने  अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि  इसे  अ  धिक  राउ  यों  में  लागू  करने

 के  लिए  कार्यवाही  शुरु  की  गयी  है  ।  सचिवों  की  एक  समिति  ने  इस  पर  विचार  किया  था  ।  इस

 पर  एक  गोष्ठी  हुई  थी  जिसने  कई  सिफारिशें
 की  ।

 श्री  जी०  argo  कृष्णन  :  सिफारिशों  के  अब  ७ ददा  इन  समस्याओं  का  सामना  कर

 रहा  है  कि  बेरोजगारी  एक  बड़े  पैमाने  पर  बढ़  रही  कई  लोग
 पिया उ ary  राजगार  के  कई  शिक्षित

 अठ  गप्पे न  कि
 लोगों  के  इस  योजना  के  अन्तर्गत  क्यों  नहीं  लाया  जाता  ?  1979  से  @  at  जना  प्रयोग  के

 तौर  पर

 चल  रही  है  ।  इसे  नियमित  तौर  पर  कयों  नहीं  चलाया  जाता  ate  योजना  को  कैप्टनों  तक  क्यों

 नहीं  पहुंचाया  जाता  ?

 श्री  योगेन्द्र  मकवाना  :  यह  प्रदान  रोजगार  देने  का  नहीं  है  लेकिन  फिर  at  जैसे  कि  मैंने

 कहं  है  सरकार  इस  योजना  के  अन  गत  अधिकाधिक  क्षत्र  लाना  हती  है  ।  वर्कशाप  में  कई

 सिफारिशें  की  गई  ये  सब  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 श्री  राय  प्रधान :  इस  प्रदान  के  भाग  के  उत्तार  से  पता  चलेंगी  कि  सभी

 अगरी कमियों  तथा  त्रुटियों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  जिम्मेवार  हैं  । च्  QRS  कृषि  प्रकृति  पर

 निर्भर  करती  है  ।  देश  के  किसी  न  किसी  कीने  में  हु  वर्ष  सूखा  तथा  बाढ़  कराती  रहती  है  |
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 फसल  बाती  नीति  गरीब  ही  के  लिए  प्र नि वार्थ  है
 है  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  बार-बार

 afar  सरकार  को  गरीब  फसानों  के  हित  मैकेनिक  जोखिम  वाल  क्षत्रों  में  फसल  बाती  योजना

 लागू  करनें  के  लिए  कहती  पायी  है  ।  इसके  afar  उत्तर  के  दूसरे  भाग  में  अपने  सामन

 बाकी  कम्पनी  में  फील्ड  अधिकारियों  के  quia  को  जिक्र  क्या  है  ।  आप  वित्त  मंत्रालय  को  अप्रतीक

 क्षेत्र  अधिकारी  नियुक्त  करने  के  लिए  क्यों  नहीं  कहते  ?

 यह  केन्द्रीय  सरकार  को  जिम्मेवारी  है  र  इसलिए
 अगत  py
 SU  स  मामले  को  विभाग

 के  साथ  उठायें  ।  श्राप  इसे  क्यों  नहीं  उठा  रहे  हैं
 ?

 दूसरे  ad  इस  फसल  बाकी  योजना  को  अ  धक  जोखिम  बालें  tat में  गरीब  किसानों  के

 लिए  क्यों  लाग  न्हीं  कर  रहे  हैं
 ?

 थ्री  योगेन्द्र  मकवाना  :  यह  एक  अच्छी  योजना  है  लेकिन  इसके  लिए  राज्यों  के  सहयोग

 की  ग्रावइयव  ती  जब  तक  राज्य  तैयार  न  तबर  तक  इसे  लगू  करना  सम्भव  नहीं  ।  हम

 राज्यों  को  राजी  करने  की  कोशि  करते  हैं  ।  वर  शाप  के  लिए  हमने  लगभग  सभी  राज्यों  का

 भाग  लेने  के  लिए  sata  किया  या  कई  सिफारिशें  की  गयीं  है  ।  एक  ऐसी  सिफारिश  अधिक

 जोखिम  वाले  राज्यों  के  बारे  में है  ।  हम  इन  सिफरिशों  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।  वित्त

 मंत्रालय  तथा  ग्रन्थ  मंत्रालयों  के  तालमेल  तथा  स्वायत्ता से  ही  हम  योजना  को  आगे
 चला

 ara हैं  ।

 जेवियर  श्रे रा कले  योजना  1979  में  शुरू  की  गई  शरीर  उसके  बाद  योजना  कार्यान्वयन

 बेचारे  में  कई  सिफारिश  की  गयीं  ।  मेरा  पहला  प्रश्न  यह  है  1979  से  इस  योजना  के  अन्तर्गत

 खाने  ata  गरीब  किसानों  को  कितनी  दी  गई  ?  क्या  यह  योजना  कृषि  कार्यों  के  तंग

 दायरे  तके  ही  etna  क्या  यह  समूचे  क्षेत्र  में  लागू  नहीं  होगें
 ?  इन  दो  geal  के  उत्तर

 दिये  जपें  ?

 श्री  योगेंद्र  सिवाना :
 में  जानकारी  देना  चाहुंगा  ।  प्रदान  के  दुसरे  भोग  के  बारे  में  मैं

 कहना  चाहता हू  कि  यह  तंग  क्षेत्र  नहीं  है
 ।  हम  यथासम्भव  अधिक  क्षत्रों  पर  इसे  लागु  करना

 ara  हैं  ।  जेसे  कि  वकांक्षा  ने  सिफारिश  अधिक  जोखिम  बाले  क्षेत्रों  पर  भो  इसे  लागू  किया

 जाना है  ।  जहां  तक  पहले  प्रश्न  का  सम्बन्ध  मैं  agar  म्रॉँवड़  uti  1979-80  में  5.2

 लाख  रुपये  के  दावों  भीतर  गया  1980-81  में  3.27  1981-82 में  7.30

 लाख  के  दावों  का  भुगतान  किया  गया  ।  1982-83  खरीफ  के  nies  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  मस्तान

 1979-80,  7.83  1980  81-6.94  1981-82. किया  wat  fataa  इस  प्रकर  है

 7.58  लाख  1982-83  खरीफ  13.01  ये  मस्तान  किए  गये  प्रीमियर  के  alas  हैं  ।  यदि

 मानवीय  सदस्य  किसानों  की  संख्या  चाहते  हैं  और  क्षत्र  की  जानकरी  चाहते  हैं  तो  मैं  दे  संकता

 हूं
 ।  1979  में  13,181  हेक्टेयर  में  यह  योजना  लागू  की  गयी  और  16,268  किसान  लाभान्वित  हुए
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 1980-81  में  18,753  हेक्टेयर
 न  लायू

 a  गई  शौर  23,442  किसान  लाभान्वित  हुये  ।  1981-82

 में  24,553  हेक्टेयर  में  लागू  तई  कौर  24,83।  किसान  लाभान्वित  हुये  ।  1982-83  में  57,568

 हेक्टेयर  में  लागु  हुई  और  43,428  किसान  लाभान्वित  हुये  ।

 गाँवों  में  पेय  जल  सुविधा  लेने  के  लिए  alga  धनराशि

 *104,  श्री  के०  प्रधानी  :  कया  निर्माण  ste  mata  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखेगे  कि

 क्या यह  सच  है  कि  सरकार  ने  हाल  ही  में
 ग्रांमीण  क्षेत्रों में  aga  से  गांवों

 को

 पेयजल  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिये  कुछ  धनराशि  स्वीकृत  की  है  ;

 ऑर यदि  तो  गांवों  की  राज्यवार  सख्या  कितनी  है

 क्या  इस  संबंध  में  उड़ीसा  राज्य  पर  विचार  किया  गया  है  ;

 मिर्माण  शौर  झावास  मंत्रालय  सें  उप-मंत्री  मोहम्मद  उस्मान

 यह  संच  है  कि  पता  लगाए  गए  समस्याग्रस्त  ग्रामों  को  स्वच्छ  पेय  जल  मुहैया

 कराने  में  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  ब  उनके  संसाधनों  की  प्रतिभूति  करने  के  लिए

 केन्द्र  द्वारा  प्रगति  खरीद  ग्रामीण  जल  पूति  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  अनुदान  दिए  गए  थे  ।  य

 1982  83  के  दौरान  भरने  नों  का  राज्यवार  विवरण  तथा  वर्ष  के  दौरान  लाभान्वित  किये  जाये

 समस्या  ग्रस्त  ग्रामों  के  लक्ष्य  का  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  उड़ीसा  सरकार  को  भी  इस  प्रयोजन

 के  लिये  श्रमदान  दिये  गये  हैं  ।

 विवरण

 केन्द्र  द्वारों  प्रचलित  त्वरित  ग्रामीण  जलपूर्ति  कायें  क्रम

 बर्ष  1982-83  (25.2.1982  ata
 दी  गई  निधियां  तथा  वर्ष

 के
 के  दौरान  लाभान्यिय

 किये  जाने  बाले  समस्याग्रस्त  ग्रामों  को  सख्या  का  लक्ष्य  ।
 नन  ee

 क्रम  स०  राज्य  राज्य  वर्ष  1982-83  के  दौरान  दी  गई  बल  1982-83

 के  दौरान निधियां  (25.2.1983

 लाभान्वित

 कार्य  प्रबोधक  तथा  योंग  समस्याग्रस्त

 श्रम्वेघण  एकक  ग्राम
 7  म  अय  गय

 2  4
 निभ

 भ्रान्ति  प्रदेश  473.50  473.0  306}

 असम  581.50  2.48  583.98  1902

 863.75  ahi  863.75  3084 बिहार
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 1  5 2  3

 4  गुजरात  138.90  6.00  144.00  800

 =f, 5  als  TUT  273.73  273  00  285

 6  273.73  1240 हिमाचल  प्रदेश  273.73

 7  जम्मू  शरर  कश्मीर  905.50  2.50  908.00  407

 ह  कर्नाटक  791.50  791.50  6000

 केरल  '641.00  2.20  643.20  108

 10.  मध्य  प्रदेश  1247, न  eh  1247.50  6447

 11.  महाराष्ट्र  716.50  6.00  722.50  2763

 154.  00  4,00  158.00  199 12.  मणिपुर

 मेघालय  200.48  2.15  202.63  205

 149.18  6.00  155.18  75 14.  नागालैण्ड

 15.  उड़ीसा  766.50  6.00  772.50  2280

 16,  पंजाब  183.00  183.60  7.0

 2229.50  2.00  3400 17.  राजस्थान  2231.50

 18.  सिक्किम  62.40  1.51  63.94  85

 19.  तमिलनाडू  750.50  6.00  756.50  1060

 81.50  81.50  662 20.  त्रिपुरा

 21.  उत्तर  प्रदेश  1140.99  1140.99  3675

 22.  aaa  बंगाल  887.50  6.00  893.50  4025

 23.  भ्रण्डमान  और  6.64  6.64  36

 निकोबार  द्वीप  समूह

 24  झर णा चल  प्रदेश  30.00.  30.00  350

 23.  ध  ण चण्डीगढ़

 26  दिल्‍ली  —  2.60  2.00  27

 tae 27  दादर  तथा  नागर

 हवेली

 28.  गोझा  दमण  कौर  20.94  20.94  22

 द्वीप

 29.  लक्षद्वीप  —

 30.  मिजोरम  1.50  4.50  29

 31,  पॉंडिचेरी  14.50  14.50  38

 42342 योग
 13586.14

 56.34  13642.4g
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 श्री  के०  प्रधानी  :  ना  स  बना  ी. ९
 for  मे  urstust  गये  ग़म  जा a  AG  Mul  न

 सकता  हूं  कि  जहां  da  पेंटर जल

 उपलब्ध ताक  TPIT  वे  कौन  सी  बत  हैं  जिनमें  बीसी  sta  की  समस्या  ग्रस्त  गाँव  के  रुप  में

 सूचीबद्ध  fear  जाना  न्अयौजित  ठहराया  जॉ  सके  ।  ay
 मैं

 यह  जानना  चाहूंगी  कि  कया

 सरकार  के
 समक्ष

 ऐसे  क्षेत्री  में  गावों  मैं  के
 पानी

 की  सप्लाई  करने  का  कोई  कार्यक्रम  है  ।

 संसदीय  खैल  तथा  निर्माण  ate  grata  मन्त्री  :  वर्तमान  योजना

 में  उन॑  गांवों  की  समस्या  at  हल  once  की  परिकल्पना  कीं  गई  हैं  जिनके  यहीं  स्वच्छ  पीने  के

 पानी  का  एक  मी  स्रोत्र  नहीं  है  ।  सभी  गरबों  at  कुछ  सीमा  तके  पीने  का  पानी  मिलता  चाहियें

 फिलहाल  हम  उन  गांवों  की  समस्या  को  ले  रहे  हैं  जिनके  स्वच्छ  पीने  के  पानी  के  कोई  साधन

 नरी  हैं  भ  जहां  कहीं  भी  ऐसे  गव  हमने  उनका  राज्य  सरकार  के  सहयोग  से  पता  लगा

 लिया है  ।

 श्री  के०  प्रधानी  :  मैं  मन्त्री  महोदय  at  ध्यान  इस  तथ्य  की  झोर  श्रीकृष्ण  करना

 चाहूंਂ  कि  देश  के  बहुत  से  स्थानों  व्शिषकेर  उड़ीसां  के  कोरापुट  जैसे  पहाड़ी  क्षत्रों  ग्रीष्म

 ऋतु  में  सभी  कुएं  सूख  जाते  हैं  ate  लोगों  को  पीने  का  पानी  प्राप्त  करने  के  लिए

 कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।  बयां  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  रो  यह  जॉन  सकता  हूं

 क्या  कि  जिन  गांवों  कौ  समस्या  गांवो  की  सूची  में  नहीं  रखा  गया  है  क्या  उन  सभी  गांवों  में

 नलकूप  प्र  गन  करने  वा  बोई  वरयाम  है  ?  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  इन

 सभी  गांवों  को  पैय  जल  की  सुविधाएं  नभ  तक  प्रदान  करेगी

 श्री  बूटासिहेँ  :  पहाड़ी  क्षत्रों  जहां  पर  जनशक्ति  ate

 भ्रमण  dara  का  संबंध  हैं  हमने  जल-र्पिए  प्रभारी  सभी  यात्रियों  की  हाल  ही  में  एक  dow

 बुला  थी  six  ag  गया है  कि  इन  क्षत्रों  विशेषकर  पहाड़ी  क्ष  तरो  में

 का  विद्वेष  आवंटन  किया  जानां  चाहिये  और  परिवहन  आदि  के  विशेष  प्रबन्ध  किए  जानें

 चाहिए  ।  ara  पड़ोसी  राज्यों  से  पर्याप्त  अधिकारी  तथा  कॉम  करने  ata  लोगों  को

 इन  क्षेत्रों  में  भेजते  का  निवेदन  किया  है  जिससे  इस  समस्या  की  हल  किया  जॉ  सके  ।  जहां  तक

 नलकूपों  ate  पारम्परिक  कूचों  की  खुदाई  के  कार्य  को  प्राथमिक्ता  देते  हैं  ।  हम  da  जल  की

 सप्लाई  के  लिए  अत्यघिक  झांघुनिक  प्रणाली  की  सिफारिश  नहीं  करते  है  ।  माननीय  सदस्य  ने

 जिस  तरीके  पूर्ति  का  सुभाव  दिया  है  हम  tag  उसके  पक्ष  में  हैं  ।

 श्री  सती दा  ध्रुव  ल  :  ae  सभी  के  लिए  वास्तव  में  as  शर्म  की  बात  है  कि  गत

 तमाम  35  वर्षों  के  दौर  ने  अपनी  तमाम  योजनाओं  ौर  करोड़ों  रूपये  खर्च  करने  के  बाद

 हम  2,30,000  गावों  को  पीने  का  पानी  प्रदान  नहीं  कर  सके  ।  राजस्थान  60%  क्षत्र  मरूस्थल

 है  ate  मैं  विशिष्टता  पश्चिमी  राजस्थान  के  बाड़मेर  ake  जैसलमेर  जिलों  की  बात  कर  रहा

 हूं  जो  कि  सीमावर्ती  क्षेत्र  भी  हैं  ।  मैं  मन्त्री  मही दय  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  जसा  कि  उन्होंने

 पहाड़ी  क्षेत्रों
 की

 बात  की  है  मर स्थल  क्षत्रों  के  बारे  में  उन्हें  क्या  कहना  है  ।  राजस्थान  में  पिछले

 6
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 4  वर्षो ंसे  लगातार  अकाल  पड़  रहा  विशेष  रूप  से  क्षेत्रो ंमें  जो  कि  qa  राजस्थान  में

 पडते  हैं  कौर  जहां  पर  जल  मुनि-तल  से  S00 बी  फूट  नीचे  तक  उपलब्ध  नहीं  ।  यहां  ग्रमीण  लोगों

 को  पानी  लाने  के  लिए  5  या  6  मील  तक  जाना  पड़ता  है  जिसे  5  रुपये  प्रति  बाल्टी  बेचा  जाता

 है  ।  कया  अपन  इन  क्ष  तों  के  लि 7  कोई  विशेष  wader  किया  है  ?  आपने  केवल  पहाड़ी  क्षत्रों

 के  बारे  में  बताया  है  ।

 श्री  बूटा  fag  :  इसका  संबंध  मुख्यतया  राज्य  सरकारों  से  है  ।  हमारा  सम्बन्ध  तो  केवल

 ऐसी  योजनाओं  को  सहायता  प्रदान  करने  से  है  ।  राजस्थान  उपलब्धि  के  बारे  में  मु  लज्जित

 होने  के  बजाय  गीत  होना  परन्तु  समस्या  परिमाण  हनना  विशाल  है  कि  इसे  एक  वर्ष

 में  हल  करना  सम्भव  नहीं  हो  सका  हैं  ।  मत  हम  इस  सम्बन्ध  में  गंभीर  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 1980  में  पता  लगाये  राजस्थान  के  समस्या  गांवों  की  संख्या  19,803  थी  ।  1980-81  में

 हमने  2400  गेंदों  और  1981-82  में  3854  गांवों  को  पानी  दिया  और  अब  इस  बर्ष  मैं  हमारा

 लक्ष्य  3400  गांवों  को  पानी  देने  का  है  जोकि  गत  3-4  वर्षों  में  प्राप्त  गई  राशि  सर्वे  बड़ी
 अ

 उपलब्धि  हैं  ।  हम  विशेष  कर  सुखा  प्रश्न  और  कठिनाई  वाले  क्षे  त्रों  को  उच्च  प्राथमिकता  दे  रहे

 इस  वर्ष  भी  राजस्थान  को  काफी  धनराशि  मिली  है  कौर  इस  योजना  को  लागु  करना  राज्य

 सरकार  का  काम  है  ।  हम  तो  केवल
 केन्द्रीय  सहायता  देते  समय  बीच  में  आए  हैं  जो  कि  हम

 प्रदान  करते  हैं  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  मन्त्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  वह  ॒सूखा-प्रवृत  राज्यों  को  az

 अधिक  धन  प्रदान  करने  की  बात  पर  बिचार  कर  रहे  हैं  ।  इस  ae  पश्चिमी-बंगाल  में  बड़ा  भारी

 सूखा  पड़ा  है  कौर  वहां  पानी  का  स्तर  शिर  गया  हैं  ।  स्पष्ट  है  कि  समस्या  गाँवों  की  संख्या  में

 वृद्धि  हो  गई  है  ।  में  मन्त्री  महोदय  से  यह  भी  जानना  चाहता  हू  कि  वह  सूखा  प्रवन  क्षेत्रों  को

 विशेषकर  पश्चिम  बंगाल  को  झर  अधिक  घन  देंगें  /

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  जो  घन  प्रदान  किया  है  वह  योजना  आवंटन  तथा  श्राबन्टन  नहीं  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  क्या  वह  सूखा चक  प्रवण  क्षेत्रों  में
 पेय

 जल  हेतु  धनराशि  wk

 बढ़ायेंगे  ।

 ment  महोदय  मेरे  विचार  से  इस  प्रश्न  का  आपसे  कोई  सम्बन्ध  नहीं
 है  ।

 श्री  बूटा  यह  योजना  आवंटन  के  माध्यम  से  किया  जाता  है  और  केन्द्रीय  सरकार

 सहायता  देती  परन्तु  एम०  पी०ਂ  कार्यक्रम  के  अधीन  मुख्य  भाग  राज्य  सरकार  देती  है  ।

 हमने  निश्चय  ही  इस  पर
 विशेषरूप

 से  विचार  किया  है  झर  20-qat  कार्यक्रम के
 ala  हमने  इस

 समस्या  के  महत्व  स  राज्य  सरकारों  को  अवगत  करा  दिया  है  ।  हमार  अनुदान  बराबर  आधार  पर

 a  यदि  राज्य  ate  प्रस्तावों  को  लेकर  भागे  जातीं  att  अत्यन्त  ही  कठिन  क्षेत्रों  के

 प्रस्ताव  लेकर  आती  हैं  ती  हम  उनपर  विचार  करने  को  स्व  तैयार  हैं  ।
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 डा०  कृपासिंधु  भोई :  क्या  मन्त्री  महोदया  को  इस  तथ्य  का  पता  है  कि  देश  के  ससी

 गांवों  को  स्वच्छ  पेयजल  सप्लाई  करने  हेतु  श्नाधारभूत  सुविधाओं  तकनीकी  की  शोर  विज्षेषदाता

 का  अभाव  है  ।  क्या  महाविद्यालयों  के  अभियान्त्रिकी  विभागों  में  पीएच०  डी०  का  कोई  पाठय  क्रम

 है  जो  देख  में  स्वच्छ  पेपर  जल  सप्लाई  की  देखभाल  करता  है  सन्देह  है  क्योंकि  अभियान्त्रिकी

 पाठ्यक्रमों  में  ऐसा  कोई  पाठ्यक्रम  नहीं  है  ।  वहां  केवल  डिप्लोमा  पाठ्यक्रम  हमने  इन

 ai  पर  150  करोड़  रुपये  से  afan  घन  इन  योजनाओं  पर  खच  किया  है  परन्तु  तकनी  की

 विशेषज्ञता  शौर  ग्राघारमूति  सुविधाओं  की  कमी  है  ।  क्या  स्त्री  महोदय  इस  मामले  पर  गौर

 करेंगे  और  देश  के  विभिन्‍न  अभियान्त्रिकी  महाविद्यालयों  से  इस  बि  शिष्ट  दाला  के

 आधारभूत
 ज्ञान  से  सम्बद्ध  कोई  पाठ्यक्रम  चालू  करने  की  मांग  करेंगे  वर्धित  देश  भर  में  स्वच्छ

 पेय  जल  पूति  करना  |

 श्री  बूटासिंह
 :  यह  कार्यवाही  करने  हेतु  एक  सुभाव  है  ।

 बिहार  में  aa  जल  क्षमता  का  सर्वेक्षण

 *105  श्री
 राम

 स्वरूप
 राम

 :  कया  सिंचाई  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बिहार  त्रिदोष  कर  नवादा  शौर  औरंगाबाद  जिलों  में  भू-तल

 जल  क्षमता  का  पता  लगाने  के  faa  कोई  सर  क्षण  feat  गया  श्र

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 सिचाई  सन्ना लय  में  राज्य  मन्त्री  रास  निवास  हां  ।  बिहार  में  yta-

 गत  क्षमता  का  अन्वेषण  करने  के  लिए  अन्य  जिलों  के  साथ-साथ  नवादा  औरंगाबाद  जलों  में

 भी  केन्द्रीय  भूमि  त  जल  बोर्ड  द्वारा  जल  भू  वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  किए  बिहार  में  नौगांव

 नाम  का  कोई  जिला  नहीं  है  !

 केन्द्रीय  भूमिगत  जल  बोड़े  द्वारा  किए  गए  भूमिगत  जन  सर्वक्षण  के  प्राकार

 =
 giy  विकास  के  लि  q  उपलब्ध  ४

 उपलब्ध  2  तिगत  जल  amar  faa  प्रकार  है  म

 गया  .  357  मिलियन  घन  मीटर

 aon  a  ea नवादा  न्  THINGS  चय  मीटर  दौर

 औरंगाबाद  465  मिलियन  घन  मीटर  ॥

 अध्यक्ष  महदोवद  :  बाप  संसद  भवन  में  थी  भूगोल  पढ़ाना  प्रारम्भ कर
 दें  ।

 श्री  रामनिवास  मिर्धा  :  भूगोल  राजनीति  का  एक  अगप  है  ।
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 श्री  रामस्वरूप  राम  :  अध्यक्ष  प्रश्न  पूछने  के  पहले  मैं  areal  याद  दिलाना  चाहता  हूं

 फि  श्राप  1081  में  गया  कृषक  सम्मेलन  में  गये  थे  तथा  आपने  वहां  की  ज़मीन  स्वयं  देखी

 थी  ।  पते  उस  समय  खेद  प्रकट  करते  हुए  कहा  था  कि  यहां  की  ज़मीन  इतनी  उपजाऊ  होते  हुए

 भी  सिचाई  का  अभाव  है  ।

 wear  महोदय  :  बिहार  का  खास  तोर से  दक्षिण-बिहार  का  सुखाड़-प्रश्न  एरिया

 है  ।  ताप  देखेंगे  कि  वहां  ये  सब  हर  वर्ष  सुखाड़  की  चपेट  में

 aia  हैं  ।  कुछ  स्की में  वहां  पर  बनी  खास  कर  नहरें  वगैरह  बनी  लेकिन  वे  सभी  योजनायें

 बरसाती  नदियों  पर  आधारित  हैं  ।  कोई  प्रश्न  पूछने  से  एहले  वहाँ  का  थोड़ा  भौगोलिक  ज्ञान  हाउस

 के  सामने  रखना  बहुत  आवश्यक

 ध्रच्यक्ष  महोदय :  तो  बरुआ  ही  गलत
 कर

 बेठ  ॥

 प्रो  रामस्वरूप  राम  :  वहां  पर  जितनी  नदियाँ  हैं  सब  बरसाती  नदियां  पानी  गिरता  है

 तो  सिचाई  होती  प्रिया  सुखाड़  की  चपेट  में  आ  जाता  है  ।  वहां  पर  अन्डर.ग्राउष्ड-बाटर

 रिसोर्सेज  पर्याप्त  मात्रा  में  यदि  उस  का  समुचित  प्रयोग  जा  सके  तो  वहां  के  लोगों  को

 aaa  मिल  सकती  है  ।  लेकिन  दुर्भाग्य  यह  है  कि  भण्डार-ग्राउण्ड  वाटर  उपलब्ध  होते

 महोदय  :  श्राप  सवाल  पूछिये  ।

 श्री  रामस्वरूप  राम  :  अध्यक्ष  श्राप  किसानों  का  हित  चाहने  वाले  उनकी  बात

 को  सुनते  इसलिये  सुभ  थोड़ा  कहने  दीजिये  वहां  की  स्थिति  बतलाना  चाहता  हूं  ।  वहां  पर

 नवादा  कौर  औरंगाबाद  पहले  तीनों  एक  ही  जिले  नवादा  में  101  ट्यूबवैल  लगे
 गया  में

 180  ट्यूबवेल  हैं  कौर  श्रौरंगावाद  मैं  समझता  80-90  हैं  ।  ज्योलाजिकल  सर्वे  के

 अ्रधिकारी  वहाँ  जाते  हैं  प्रौढ़  कहते  हैं  कि  यह  राकी  एरिया  यहां
 प्राउन्ड  वाटर

 इस्तेमाल

 नहीं  कर  सकते
 जब  कि  उस  के  बग़ल  में  किसान  ट्यूबवेल

 लगाकर  पटवन  कर  रहा  है  ४

 हना  पड़  रहा  है  कि  नबी नगर
 मुक्के  दुख  के  साथ

 क

 कुटुम्बी  क्षेत्रों
 कों

 सकी  एरिया  बताकर  किया  जा  रहा  है  ।

 ध्यान  महोदय  :  मुक्के  आपको  रोकना  रामस्वरूप
 राम  जी  ।  आप  के  आगे  भी  राम

 पीछे  भी  राम  है  ।

 भो  रामस्वरूप  राम  :  अध्यक्ष  मन्त्री  महोदय  स्वीकार  करते

 भध्यस्ल  महोदय
 :  श्राप  सवाल  पूछेंगे  या  नहीं  ?
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 किन
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 श्री  रामस्वरूप  राम  :  सवाल  ही  पुछ  रहा  हूं  किसानों  का  सवाल  अध्यक्ष

 महोदय  t

 झष्यक्ष  महोदय  :  किसानों  का  सवाल  है  तो  दूसरे  ढंग  से  कीजिये  ।

 श्री  रामस्वरूप  राम  :  इतना  मैं  इसलिए  कह  रहा  हूं  कि  आप  उसकी  बात  को  सुनकर

 गम्भीरता  से  लेते  वन्य  मैं  सवाल  पूछ  कर  ही  बेठ  जाता  ।

 थ्री  सुनील  मेरा  :  वह  समय  का  उपयोग  कर  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  उपयोग  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  वह  दुरुपयोग  कर  रहे

 श्री  रामस्वरूप  राम  :  मैं  जानना  चाहता  हुं--कभी  तक  ग्राउंड  वाटर  रिसोर्सेज  का  कितने

 प्रतिशत  इस्तेमाल  हुआ  है  तथा  बाकी  रिसोर्सेज  का  इस्तेमाल  करने  के  लिये  क्या  सरकार  उस  एरिये

 के  लिये  कोई  बृहद  योजना  जिसके  द्वारा  वतंमान  पंच  वर्षीय  योजना  में  भी  कुछ  कम्प्लीशन

 कर  सकेंगे  ॥

 श्री  रामनिवास  मिर्धा  :  v8  यह  था  कि  नवादा  ate  औरंगाबाद  जिलों  में  पानी  का

 सर्वेक्षण  किया  गया  है  तथा  उसके  नतीजें  बया  रहे  ?  इस  विषय  में  मैंने  कुछ  आंकड़े  बतलाये  हैं

 यह  सही  हैं  कि  इन  जिलों  में  झन्डर-ग्राउन्ड-वाटर  काफ़ी  तादाद  में  मौजूद  लेकिन  जहां  तक  सर्वे

 का  प्रदान  है-इन  तीनों  ज़िलों  करीब-करीब  सर्वे  पूरा  हो  चुका  है  ।  गया  में  हमने  सारे

 जिले  का  सर्वक्षण  कराया  है  कौर  बह  हो  चुका  है  ।  इसी  तरह  से  नवादा  और  औरंगाबाद  का  भी

 हो  चुका  है  ।  उब  प्रश्न  यह  जाता  है  कि  वहां  पर  पानी  वी  उपलब्धि  को  देखते  हुए  योजना  क्या

 बनाई  जाये  ।  उसके  लिए  राज्य  सरकार  सक्षम  है  कौर  जितने  कए  बनते  उनमें  fea  प्रकार  से

 मदद  दी  इससे  भी  राज्य  सरकार  परिचित  है  ।  जो  माइनर  इरीगेशन  की  प्रयोजन  बनती

 उसके  लिए  बेक  और  दूसरी  दस्टीट्यद्वन्स  भी  मदद  देती हैं  ।  तो  जो  भी  योजना  राज्य  सरकार  इस

 क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  ale  वहाँ  पर  aa  के  लिए  हमारे  पास  उस  पर  हम  पूर्ण  रूप  से

 विचार  करेंगे  और  कार्थवाही  करेंगे  ।

 थ्री  रामस्वरूप राम
 :  मैं  एक  प्रश्न  ae  पूछना  चाहता हूं  ।  जियोलाजिकल  सव  साफ़

 इन्डिया  ने  जो  अपनी  रिपोर्ट  दी  उसमें  इस  क्षेत्र  को  रोकी  एरिया  डिक्लेयर  किया  है  जैसे  गुरू प्रा

 sy  एरिया  र  उतरी  शहरों  कुनबा  का  एरिया  है  ।  दन  मन  एरियाज  को  उन्हों ने

 रोजी  एरिया  कहा  है  शर यह  कहा  है  कि  यहां  पर  पानी  उपलब्ध  नहीं  करा  सकते  हैं  शर  जाप

 स्वयं  इस  बात  को  स्वीकार  करते  हैं  कि  ध्न् डर  प्राउन्ड  वाटर  रिसोर्सेज  इन  तीन  जिलों  में  हैं  ।  तो

 एक  सवाल  यह  पुछना  चाहता  हूं  कि  जियोलॉजिकल  ad  आफ़  इन्डिया  ने  जो  इस  को

 रोकी  गया  setae  किया  तों  कोई  ऐसो  मशीनें  इन  तीनों  जिलों  में  जिससे  इन

 एडीज  के  लोगों  को  पानी  fae  सके  ।

 10
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 श्री  रामनिवास  मिर्ज़ा  :  agar  रोकी  एरिया  माननीय  सदस्य  बताते  पहली

 ata  तो  ag  है  कि  इसमें  बहुत  थोड़ी  एरिया  दी  रोही  एरिया  और  वहां  पर  ड्रिलिंग  करके  यह

 अनंद  जा  लगाया  जा  सकता  है  कि  तरह  पर  कितना  पानी  कितने  नीचे  पानी  है  कौर  कितना  पानी

 है  att  कितना  पानी  उपलब्ध  ही  सकता है
 ।  हमारे  पास  इस  तरह  के  रिंग्स  मौजूद  जो  पत्थरों

 को  तोड़कर  इसका  सबे  कर  सके  ।  मैं  फिर  निवेदन  करूगा  कि  राज्य  सरकार  इन  एरियाज के  लिये

 मगर  वरन्  योजना  बनाती  तो  जो  भी  मदद  हुम  कर  सकते  वह  करेंगे  वैसे  राज्य  सरकार  इस

 को  कर  सकती  है  ग्रोवर  यह  उसकी  क्षमता  में  है  ।

 श्री  रामस्वरूप  राम  :  ग्रुप  राज्य  सरकार  को  कम  से  कम  निर्देश  तो  दे  सकते  हैं  ।

 श्री  रामनिवास  श्राप  भी  राज्य  सरकार  मे  बात  करें  श्र  हम  भी  इस  सम्बन्ध  में

 बात  करेंगे  शौर  जो  दिक्कत  राज्य  सर्कार  को  ale  कार्य  में  या  इस  क्षेत्र  के  विरासत  में

 केन्द्र  सरकार  इस  में  उसकी  पूरी  मदद  करेगी  |

 श्री  wae  राम  :  मंत्री  जी  ने  अभी  बताया  कि  es arts  रम्नाउन्ड  बाटर  पोटेशियम  के  बारे  में

 सर्वे  बराया है
 ।  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहना  हूं  कि  ag  सर्वे  कब  कराया  है  ?

 जहां  तक  नामक  पता  इधर  निकट  भविष्य  में  यह  नहीं  हुआ  है  लेकिन  फिर  भी  मैं  जानना  चाहता

 हूं  कि  आपने  ag  सर्वे  कब  कराया

 दूसरी  बरात  यह  है  कि  हमने  गत  बर्ष  सितम्बर  में  एक  पत्र  प्रधान  मंत्री  जी  को  लिखा  था

 जब  हम  नवादा  क्षेत्र  का  भ्रमण  करके  लौटे  थे  ।  बिहार  के  नवादा  जिले  में  कछ  ग्राम  जो  जो

 बहू  डिस्ट्रिकट  बहू  ड्राफ्ट-प्रोत  है  ।  प्रभी  हरे  माननीय  मंत्री  श्री  बूटा  fag  ने  जो  पेय  जल  के

 सम्बन्ध  में  उत्तर  दिया  sit  क्रम  में  हन  यह  जानकारी  भी  लेना  चाहत  हैं  कि  वहू  जो

 sta  एरिया  वहां  पर  विशेष  तौर  पर  पानी  के  स्रोतों  को  उपलब्ध  करने  के  लये  gle  खासकर

 a4  जल  के  लिये  कौन  से  उपाय  ग्रा पते  किये  हैं  ।  वहू  wets  एक  ड्राफ्ट-फ्रौज  है  ।  में  एक

 निश्चित  set  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  कया  ag  सही  नहीं  है  कि  बहुत  पुराने  वक्‍त  से  इसका  सर्वे

 कराया  गया  था  कौर  सर्वे  कराने  जो  नतीजा  निकला  उसमें  इस  को  रोकी  एशिया  बराबर

 कहा  गया  है  ?  साथ  ही  साथ  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  जब  प्राईवेट  ट्यूबवेल  वहां  पर  खोदे  गये

 तो  वहां  का  प्रश्न  नहीं  उठा  कौर  जो  प्राईवेट  ट्यूबवेल  लगाये  उसमें  काफ़ी  पानी

 मिला  ।  फ़रक  इतना  ही  था  कि  वह  स्मगलर  डाइमेंशनल  का  था  लेनी  गवर्नमेंट  की  जेस्सी  ने  इस

 पोटेंशियल  को  प्राप्त  करने  के  लिए  अधूरा  काम  करके  छोड़  दिया  जबकि  प्राईवेट  ट्यूबवेल्स  बालों  को

 पानी  मिला  wae  किसान  के  लिये  बह  बड़  डाइ में दान  का  हो  सकता  तो  उसको  काफी  पानी  मिल

 सकता  था  ।  सरकार  के  यह  न  करने  का  क्या  कारण  ह  7  बया  इस  पर  कोई  ध्यान  दिया  गया  ?

 कया  सर्वे  रिपोर्ट  में  इसकी  कोई  जानकारी  यह  मैं  जातना  चाहता  हुं  ।

 श्री  राम  निवास  मिर्धा :  मैंने  निवेदन  किया  है  कि  जहां  तक  सर्वे  का प्रश्न  है  सबे  करने  के  बाद  उन
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 ह

 क्षत्रों  में  बोरिंग  किया  गया  ।  मेरे  पास  इसके  ates  है ंकि  कितने  बोर  के  कीं  खोदे  गये

 )

 सन्‌  1972  से  यह यह  सर्वे का  काम  चल  रहा  है  ।  सब  राज्यों  में  चन  रहा  बिहार में  भी

 चल  रहा  है  ।  आपके  यहां  तीन  जिलों  का  पूरा  सर्वे  हो  गया  था  ।  उनका  fetes  सर्वे  बौर

 करके  पता  लगाया  जा  रहा  है  ।  हमें  यह  भी  पता  लगा  है  कि  एक  तरह  से  नवादा  में
 4  मीटर से

 14  मीटर  पर  पानी  मिल  रहा  ह  ate  गया  में  1.5  मीटर  से  10  मीटर  पर  पानी  मिलता

 श्री  कुवें  हम  वहां  के  संसर  सस्य  हैं  ।  हम  बराबर  जानते  हैं  प्रौढ़  बराबर  देखते

 मगर  सरकार  को  यह  सूचना  दी  गयी  है  तो  यह  सरासर  गलत  सूचना  है  ।

 श्रेय  महोदय  :  ग्रुप  लोग  पता  करवा  लीजिये  ate  इनको  भी  वेरीफाई  करवा  दीजिये  ॥

 यह  रहेगा  ।
 )

 श्री  राम  निवास  मिर्धा  :  मैं  निवेदन  करना  चाहुंगा  कि  सरकार  का  लक्ष्य  सव  कराने

 का  है  ।  उस  स्व  के  aaa  कितने  झ  खोदे  किस  इलाके  में  खोदे  कितने  बोर  के

 खने  या  भ्र धरे रह  जाते  या  नगीं रह  जाते  यह
 सब

 राज्य  सरकार  के  अधिकार
 क्षत्र

 में

 है  ।  जहां  तक  पत्र  का  प्रश्न  है  उसकी  जानकारी  हम  मानवीय  सदस्य  को  करा  सकते  हैं  ।  अगर  वे

 चाहेंगे  कि  orb  लिये  राज्य  सरकार  को  कोई  डिटेल्स  जानकारी  करायी  जाये  तो  वह  करा  सकते

 हैं  जिससे  इन  क्ष  त्रों  का  विकास  किया  जा  सके  ।

 श्री  सुनील  मंत्रा  :
 मानवीय  सदस्य  ने  सर्वेक्षण  के  बारे

 में  ह ही  कुछ  आरोप  लगाये  मन्त्री

 दय  ने  शर तरो पों  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।

 sere  महोदय  :  जी  हों  श्री  कमल  दत्त  |

 श्री  कमल  दत्त  :  ph  केन्द्रिय  af  जल  बोर्ड  के  अधिकारियों  के  साथ  gat  का  अवसर

 सिला  है  ।  मेरा  चुनाव-क्षत्र  बडा  ही  कठिनाई  पूर्ण  जहां  पर  ऊपरी  परत  में  खारा  पानी  है  शरीर

 पेय  जल  प्राप्त  करने  के  लिये  600  फट  नीचे  तक  खुदाई  करनी  पड़ती  है  ।  मेरी  चर्चा  के  दौरान

 मैंने  पाया  कि  सर्वेक्षण  सरसरी  तौर  पर  किया  गया  था  श्र  इसलिये  सर्वेक्षण  प्रतिवेदन  सही  नहीं

 हो  सकता  है  जिसका  यह  कारण  कि  केन्द्रिय  ममी-जल  ats  कौ  उपलब्ध  ala  पर्याप्त
 नहीं

 है

 शर  सहीं  निष्कर्ष  निकालने  के  लिये  तब  तक  गहन  सर्वेक्षण  कार्य  नहीं  कर  सकते  हैं  जब  तक  कि

 सभी  उन  स्रोतों  को  नहीं  समेट  लिया  जाता  है  जो  कि  उनके  कार्यक्षेत्र  में  पड़ते  हैं  ।  जहां तक  मेरे

 चुनाव-क्षेत्र  का  सम्बन्ध  ऐसा  नहीं  किया  गया  है  ।  me  इस  बात  का  पूरा  विश्वास  है  और

 मेर विचार  से  मामूली  साधनों  के  देश  में  कहीं  भी  उचित  सव  क्षण  नहीं  किया  गय  है
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 फाल्गुन

 1904

 जिस  रिंग  के  बारे  में  मन्त्री  महोदय  ने  बताया  चट्टानों  में  सुराख  करने  की  लागत

 25  लाख  रुपये है  ।  भ्रौर मेरे  क्षत्र में  जहां  पर  भूमिका  से  600  फूट  या  इससे  नीचे
 तक  खुदाई

 करनी  पड़ती  है  इसकी  लागत  लगभग  45  लाख  रुपये  आती  है  ।  राज्य  सरकार  का  बजट  वसा  नहीं

 ।  केन्द्रिय  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकार  को  दिया  गया  धन  पर्याप्त  नहीं  है  ।  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  मन्त्री  महोदय  इस  पर  ध्यान  state  यह  देखेंगे  केन्द्रिय  भूमिज  als  इस

 प्रकार  सरसरी  तोर  पर  सर्वेक्षण  न  करके  पर्याप्त  जांच  करें  ।  रोक  जहां  कहीं  पर  जल  की

 प्राप्ति  इतनी  कठिन  हो  क्या  वह  यह  देखेंगे  कि  राज्य  सरकारों  के  संसाधनों  की  प्रतिपूर्ति  की  जा

 सके  ौर  दूसरे  यह  कि  खुदाई  हेतु  ड्रिल  खरीदने  के  लिए  घन  दिया  जाये  |

 श्री  राम  निवास  frat  माननीय  ने  सही  बताया  है  कि  हमने  जो  सर्वेक्षण  किया
 है

 रिणों  के  कारण  वह  पर्याप्त  नही  ded  कि  केन्द्रीय  मभूमि  जल  संगठन  के  पास  केवल  59

 रिगें हैं
 हैं  जो

 कि  मेरे  विचार  में  पर्याप्त  नहीं  हम  एक  बहुत  ही  बड़ा  कार्यक्रम  बना  रहे हैं
 और

 सही  अधिकारियों  पास  ही  इसे  रिणों  की  संख्या  बढ़ाने  और  संगठन  को  मजबूत  बनाने  के  लिये  भेजा

 जायेगा

 हम  परिश्रमी  बंगाल  और  बिहार  के  लिये  वहां  की  क्षमता  की  वजह  से  इस  वर्ष  एक  अलग

 दल  बनाने  पर  विवार  कर  रहे
 हैं  ale  wa  इस  सं  गठन  की  स्थिति  मजबूत  होगी  at  जिन  कमियों

 का  उल्लेख  माननीय  सदस्य  ने  किया  है  उनमें  से  कछ  कमियां  कछ  az  तक  खत्म  हो  जायेंगी  |

 जहां  तक  गहरे  छिद्रण  अदि  के  काम  में  राज्य  सरकारों  के  संगठनों  को  मजबूत  बनाने का

 सम्बन्ध  है  ।  उनका  अपने  योजना  के  लिये  नियत  धन  राशि  के  अनुसार  अपने  तरीके  से  सींगों

 प्राप्त  करने  का  तरीका  है  ।  यदि  वे  तकनीकी  किस्म  की  कोई  सहायता  केन्द्र  सरकार  से  चाहते  हैं

 तो  हम  उनकी  सहायता  करने  के  लिये  तैयार  हैं  ।

 बिहार  alt  उसके  संलग्न  राज्यों  में  gata  की  स्थिति

 106  श्री  भोगेन्द्र  का  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बिहार  शौर  उसके
 संलग्न

 राज्यों  के  अधिकांश  हिस्से  में  पड़े  भारी  सूखे  के

 कारण  भदाई  खरीफ  कौर  रवी  की  फंसल  न  होने  के  परिणामस्वरूप  wera  की  स्थिति  बनी

 हुई  है
 ।

 )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  कौर

 स्थिति  को  सामना  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तारीफ  मोहम्मद  खान  :  अब  तक  मिले  ज्ञापनों  के

 भ्राता  पर  भारत  सरकार  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  बिहार  के  कुछ  भागों  ate  इससे
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 लगे  हुए  पिच
 पी  रूप  से  बिहार  राज्य  मे  लगे  हुए  जिलो ं)  पूर्वी

 उत्तर  प्रदेश

 उड़ीसा  के  उतरी  तथा  दक्षिणी  जिने  वर्षा  की  कमी  के  कारण  सूखें  की
 स्थिति  का  सामना  कर

 रहे  हैं  ।

 सम्पूर्ण  देश  में  रवी  की  फसलें  भ्रमणी  होने  की  सूचना  मिली  ।

 तथा  :

 एक  विवरण  AYl-TZ4  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 तथा

 1982-83  के  दौरान  हुई  क्षत  की  11.1  पाच्य स्थित  तय  प्रभावित  राज्यों  को  मंजूर
 की  गई  केन्द्रीय

 सहायता  ara  दी  गई  है  :

 विधी  I  eee  sae  A

 राज्य  का  नाम  प्रभावित  प्रभावित  प्रभावित  मंजूर  की  गई  केन्द्रीय

 सस्पगत  क्षेत्र  जन  संख्या  पुत्रों  की  संख्या  सहायता  के  प्रयोग  जनों

 के  लिये  व्यय  की
 )

 अधिकतम  सीमा

 रुपय े)
 वामा  az  mea

 बिहार  44.17  190.65  2500.63  .

 पश्चिमी  बंगाल  20.14  400.00  7427.00  जौर

 300.00  ऋण  के  रूप  में

 37.82  100.00  28.40 182.16

 80.00  a

 कण
 र

 प्रदेश  70.41
 ा

 10-11-1982  को  उड़ीसा  सरकार  से  सूखे  के  सम्बद्घ  एक  पूरक  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  था

 और  केन्द्रीय  दल  ने  11  तथा  15  1983  के  बीच  राज्य  का  दौरा  किया ॥  उच्चस्तरीय

 समिति  ने  केन्द्रीय  दत  की  fend  पर  विवार  किया  जिनकी  सिफारिश  तैयार  की
 जा

 रही  है  ।

 अगस्त  माहू  तथा  सितम्बर  माहू  के  द्यु  में  भारी  वर्षा  तथा  बाढ़ों  के  कारण  सूखे  के  प्रभाव

 दूर  हो  गये  ।  जिन  क्षत्रों  की  वर्षा  से  राहत  नहीं  SAH  बारे  में  राज्य  सरकार  ने  सूचना  नहं

 दी  है  ।  राज्य  सरकार  ने  भी  सूखा  राहत  सम्बन्धी  कोई  उपाय  नहीं  इसलिये  केन्द्रीय  दल  ने

 सूखा  राहत  पर  दुःसह  से  कोई  व्यय  करने की  कोई  सिफारिश  नहीं  की  थी  ।
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 श्री  भोगेन्द्र  का  :  अघ्यक्ष  मानवीय  मंत्री  महोदय  ने  जो  वक्तव्य  रखा  है  यह  सिफ

 थोड़ा  सा  उड़ीसा  के  बारे  में  मालम  पड़ता  है  ।  बह  भी  स्पष्ट  नहीं  है  ।  भ्रध्यक्ष  बिहार  में

 4  लाख  17  हजार  हैक्टर  भूमि  सूखे से  प्रभावित है  शौर  :5  करोड़  केन्द्र  ने  सहायता  के  रूप  में

 देने  के  लिये  तय  किया  है  ।  उड़ीसा  के  बारे  में  gal  तक  केन्द्रीय  दल  विचार  कर  रहा  है  ।  प्रभी  उन

 की  f.. HIT eay  तेयार  की  जा  रही  हैं  ale  राज्य  सरकार  ने  भी  कोई  न्यय  नही  fear  है ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  केन्द्रीय  सरकार  को  पता  होगा  कि  उड़ीसा  में  हजारों  लोग  गिरफ्तार  हुए

 लाठी  चाहे  हुए  श्र  ल  के  बारे  में  आंदोलन  हुए  हैं  सनौर  बहुत  से  विधायक  भी  गिरफ्तार  हुए

 कई  लोग  घायल  हुए  हैं  ।

 यह  जो  सरकार  द्वारा  लाया  हुआ  सूखा  रु परवर  गंगा  के  उत्तरी  हिस्से  में  जहां  न  मिट्टी

 के  नीचे  जलाभाव  galt  न  पहाड़ी  नदियों  में  जलाभाव  वहां  सरकार  द्वारा  सिचाई  के  प्रबंध

 नहीं  किये  गये  कौर  बिजली  का  बिहार  में  श्रीभान  ही  बल्कि  अकाल  इसलिये  बिजली

 कपों  को  नहीं  मिली  ।  इसलिये  मैं  आपको  सरकार  द्वारा  लाया  हुआ  सूखा  कहता  हूं  ।  नलकूपों  को

 बिजली  देने  के  लिये  सरकार  क्या  कर  रही  है  ।  नये  नलों  के  लिये  बिहार  सरकार  के  पास

 दान  नहीं  है  ।  अखबारों  में  सरकार  aga  नहीं  लेकिन  सारे  उच्चाधिकारी  कहते हैं
 कि  साल

 से  प्रयास  अभी  खजाने  खाली  हैं  ।  रिजर्व  बक  से  ओवर-ड्राफ्ट  के  सिलसिले  में  पैसा  नहीं  मिली

 वहां  हर  हाहाकार  मचा  हुआ  है  ।  भदई  की  फसल  घान  की  पाल  अरब

 मारी  जा  रही

 meme  महोदय  :  प्रश्न  झाप  तो  लैक्चर  कर  रहे  हैं  ।  तो  हाउस  में  लेक्चर

 हो  रहे

 थ्री  भोगेन्द्र  का  :  मैं  प्रदान  कर  रहा हूं  ।  बिहार  के  कितने  इलाकों  को  और

 प्रदेश  के  कितने  इलाकों  को  शभ्रभावग्रस्त  घोषित  किया  गया  है  सनौर  अकालग्रस्त  क्षेत्र  घोषित  कराने

 के  सिलसिले  में  कितने  लोग  गिरफ्तार  हुए  कितने  लाठीचार्ज  में  घायल  हुए  हैं  या  जेलों  में  हैं  पौर

 केन्द्रीय  ..।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अ्रापषत  प्रमुख  श्रीधर  श्राफ  आडर  करना  पड़ेगा  |  यह  कोई  तरीका

 वहीं
 है

 थी  भोगेन्द्र  का  :  नलकूपों  बिजली  की  आपूर्ति  के  लिये
 सरकार

 बया  कर  रही  है  ?

 niz
 सद्द थ  लोगों  ay  भी  स्वाल  ara  झाप  तो  लॉंचर  वर  रहे  है  ।  मैं  इस

 प्रकार  के  प्रश्नों  से
 विरक्ति  हो  गयी  है  ।
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 बिहार  में  राज  नलकूप  चालू  नहीं  उसके  fos  केन्द्रीय  सरकार  क्या  कर  रही  है  ?  जो

 ग्रमीण-ग्रस्त  क्षत्र  घोषित  हुए  हैं  उनको  काल-ग्रस्त  घोषित  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  क्या

 कदम  उठा  रही  है  कौर  गल्ले  के  रूप  में  कितनी  रकम  दी  जा  रही  है  जिसके  लिये  हा  हाकार  हो

 रहा  है  ।

 श्री  तारीफ  मोहम्मद  खां  :  उड़ीसा  के  सम्बन्ध  में  कुछ  जानकारी  देना  चाहूंगा  कि  28.40

 लाख  रुपया  शुरू  में
 अन्तरिम  सहायता  के  रूप  में  दिया  गया  था  |  इसके  बाद  13.70  करोड़  रुपया

 उड़ीसा  के  लिये  मंजूर  गया  है  ।  बिजली  का  सम्बन्ध  राजा  सरकार  के  कार्यक्षेत्र  से  दै  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  एक  अन्तर-मन्त्रालय  मीटिंग  की  थी  जिसमें  इन  सारे  प्रश्नों  पर  विचार  frat

 गया  प्रौढ़  राज्य  सरकारों  को  निर्देश  दिये  गये  हैं  कि  बे  अगली  फसल  को  बेहतर  बनाने  के  लिये
 सभी

 टयूबवैलों
 को  जितनी  अधिक  मात्रा  बिजली  उपलब्ध  करा  सकें  उतनी  ब  राने  की  कोशिश  करें  ।

 अभावग्रस्त  क्षेत्र  की  घोषणा  करने  का  मामला  राज्य  सरकार  के  कार्य-क्षत्र  में  आता  केन्द्रीय

 सरकार  से  इसका  सीधा  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 att  भोगेन्द्र  का  :  अध्यक्ष  4  अक्तूबर  को  मेरे  भ्र तारांकित  प्रदान  के  उत्तर  में  जवाब

 दिया  गया  था  कि  बिहार  में  कुल  अनाज  का  भण्डार  दो  महीने  वी  जरूरत  के  लायक  है  ।  भ्र भी  भी

 हाहा-कार  मचा  हुमा  है  ।  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  केन्द्रीय  सरकार  खनन-श्ापूरति  के  लिए  क्या  कर  रही

 रुपयों  का  बड़ा  हिस्सा  बीच  में  ही  गायब  हो  रहा  उसको  सरकारी  तन्त्र  ही  हजम  कर  जाता

 है  ।  उसकी  जांच  केन्द्रीय  सरकार  करने  के  लिए  तैयार  है  ग्रा  नहीं  या  लोगों  को  ही  उसके  लिए

 संग्राम  करना  पड़ेगा  क्योंकि  पुरा  हिस्सा  भ्रष्टाचार  में  जा  रहा  है  ।  मैं  इस  बात  को  साबित  करने

 के  लिए  तैयार हूं
 कि  रुपया  तो  सबसिडी

 के
 लिए  गया  लेकन  ज़मीन  पर  नलकूप  का  पता  ही

 नहीं है

 श्री  तारीफ  मोहम्मद  खां  :  हमारी
 जानकारी

 बे  अनुसार  यहां  पर  खाद  एलोकेशन

 बढ़या  गया  है  इस  सवाल  का  aT  सम्बन्ध  खाद  मन्त्र  जय  से  है  ।  बरच्छा  नगर  मानवीय

 सदस्य  इसकी  सूचना  उन्हीं  से  लें  |

 meat  महोदय  :  इन्होंने  कहा  है  कि  मैं  पकड़  कर  दिखा  सकता हुं  ।  नगर  पकड़ा  जा  सकता

 है  तों  बेईमान  को  पकड़ लो
 ।  )

 श्री  जलोलुरंहमान  :  स्पीकर  मैं  आपके  जरिए  एक  बात  कहना  चाहता हूं  ।  जो

 जबाब  दिए  गए  हैं  उनमें  ऐसा  मालूम  होता  है  कि  हालत  निहायत  नांजुक  है
 1  बिहार  में  44.17  लाख

 हेक्टेअर  ज़मीन  सूखे  से  प्रभावित  ate  आबादी  करीब  दो  करोड़  की  है  और  रुपये  सिर्फ

 ।2500.63  ata  ही  दिए  गए  हैं  ।  इनमें  कोई  दो  राय  नहीं  है  कि  श्रात्ादी  के  हिसाब  से  ग्रह  बहुत

 कम  है  ।  मैं  प्रांतों  में  नहीं  जाना  चाहता  हूं  ।  इसी  प्रकार  जहां  20.14  लाख  हेक्टेयर  ज़मीन
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 वहां  7427  art  प्लस  300  लाख  रुपये  लोन  वगेरह  के  रूप  में  दिए  गए  है  ।  यह  बात  ठीक  नहीं  ह

 इसको  ठीक  करें  ।  जहां  तक  भा  जी  का  सवाल  वह  बहुत  सी  बातें  कह  त्र्के ध्  हैं  ।  लेकिन  उनको

 यह  जान  लना  चाहिए  ब  अप्रैल  पौर  दिसम्बर  के  बीच  में  7.2  परसेन्ट  बिजली  की  पैदावार  बढ़ी

 है  यह  मामला  इतना  है  कि  इससे  बिहार  को  तो  नुकसान  हुआ  ही  है  लेकिन  साथ-साथ

 दूसरों  को  भी  gat
 है  ।  क्या  भारत  सरकार  फिर  सेन्ट्रल  टीम  भेजेगी  वहां  क्योंकि  जो  फिगसं  दी

 गई  हैं  ag  उस  हिसाब  से  नहीं  हैं  ।  जिस  हिसाब  से  नुकसान  gar  है  ।  इसलिये  फिर  से  टीम  भेजेंगी

 ताकि  वह  जांच  करे  और  सही  मांकड़  प्राकार  दे  जिससे  लोगों  को  राहत
 कामों

 में  लगाया  जाए  ?

 श्री  झारिफ  मोहम्मद  खां  :  एक  मेमो  रेड्डी
 मिलने  के  बाद  टीम  भेज  चुके  हैं  जिसने  अपना

 ग्र सैस मेंट  किया  ।  उसी  के  अनुसार  केन्द्रीय  सरकार  ने  निर्णय  लिया  ।  दोबारा  टीम  भेजने  का  सवाल

 नहीं  उठता  ।

 थ्रो  जमीलुरंहमान  :  किसके  विचाराधीन  ?

 श्री  श्नारिफ़  मोहम्मद  खां  :  जो  विस्तार  से  जानकारी  हमें  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  होती  है

 कि  कितना  कित  ग  कितने  जानबर  ate  इन्सान  प्रभावित  हुए  हैं  उसके  कुछ  नार्म्स  हैं

 उनके  मुताबिक  केन्द्रीय  सरकार  फैसला  करती  है  अर  केन्द्रीय  सहायता  राज्यों  को  दी  जाती  है  ।

 ऐसा  कोई  प्रावधान  नहीं  है  जहां  हम  दोबारा  टीम  भेज  सकते

 श्री  जमीलुरंहमान  :  अ्रापने  कहा  है  कि  सिफारिशों  विचाराधीन  ह  ।  किसके  विचाराधीन

 हैं ।

 aft  राम  प्यारे  पत्रिका
 :

 भ्रध्यक्ष  देश  में  इस  वर्ष  भयंकर  सूखा  यानी  4.8  करोड़

 हैक्टर  भूमि  सूखे  ने  प्रभावित  हुई  है  और  उसका  अधिकांश  भाग  उत्तर  wea  में  है  ।  यही  नहीं  फ्लड़

 और  तूफान
 से  भी  तबाही  आयी  है  ।  इसके  लिये  प्रधान  मंत्री  ने  राहत  पहुंचाने  के  लिये  12  सूत्री

 कार्यक्रम  विभिन्‍न  प्रदेशों  को  भेजा  है  ।  कया  मंत्री  जी  की  जानकारी  में  है  कि  प्रधान  मंत्री  ने  जब  12

 सत्री  कार्यक्रम  राहत  पहुंचाने  के  लोगों  को  काम  मुहैया  करने  के  उनके  लगान  की  वसूली

 स्थागित  करने  के  लिए  भ्र ौर  राशन  की  दुकान  2,000  यूनिट  पर  देने  के  लिए  भेजा  है  तो  कया  मंत्री

 जी  को  जानकारी  है  कि  बहुत  सी  राज्य  सरकारें  उन  arent  का  पालन  नहीं  कर  रही  हैं  ?  यदि

 तो  क्या  मंत्री  जी  फिर  से  उन  राज्यों  को  याद  दिलाने  का  कष्ट  करेंगे  ?  यदि  राज्य  सरकारें

 उसके  अनुसार  काम  नहीं  कर  रही  हैं  कौर  कमी  है  तो  क्या  दाप  केन्द्र  से  उतने  साधन  देने  का  कष्ट

 करेंगे  जिससे  12  सूत्री  कार्यक्रम  प्रधान  मंत्री  का  कार्यान्वित  हो  सके  पौर  जनता  को  राहत  पहुंच

 सके

 तारीफ़  मोहम्मद  खां
 :

 यह
 काम  तो

 करते  ही  रहते  राज्य  सरकारों  के  साथ  बैठकर

 उन्हें  याद  दिलाते  रहते  हैं  कि  लक्ष्य  प्राप्त  करने  हैं  ।  और  जितने  हमारे  साधन  इजाजत

 कारों देते  हैं  उतनी  सट  { यि  ता  राज्य  सर  waNt  को  करते  रहते  हैं  ।
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 झ्रच्यक्त  महोदय  :
 श्रगला  प्रश्न  श्री  हरीश  रावत  अनुपस्थित  |  बरगला  प्रशन  श्री  राम  facia

 पासवान ।

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  महोदय  मेरा  प्रइन  संख्या  116  भी  इसी  विषय पर  है  त

 उन्हें  एक  साथ  लिया  जाये  ।

 mea  महोदय
 :

 ठीक  है  ।  उनको  एक  साथ  लिया  जा  सकता  है  ।

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  महोदय  क्या  श्राप  दोनों  पर  पूरक  छने
 की  अनुमति  देंगे  |

 कई  माननीव सदस्य  उठे  ।

 श्रेय  महोदय  :  अगला  प्रश्न  ।  श्री  पासवान  ।

 कई  माननीय  सदस्य  —3s  |

 श्री  राम  atte  मिलन  :  सुखे  के  बारे  में  हमको  भी  इजाजत  दे  देते  पूछने के  लिए  क्योंकि

 मान्यवर  हमारे  यहां  भी  अकाल  पड़ा  श  है
 ।

 श्री  के०  लक प्पा  :  महोदय  आपको  हर  पक्ष  को  अवसर  देना  चाहिए  |

 ध्रच्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।  व्यवधान  मत  डालिए  ।

 श्री  केਂ  लक प्पा  :  महोदय  पूरे  देश  में  अकाल  की  हालत  पदा  हो  गयी  ।  अतः  प्रत्य

 सदस्यों  को  भी  प्रश्न  पूछने  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  |

 झव्यक्ष  महोदय  :  एसा  करने  से  कोई  फायदा  नहीं  है  ।

 झिझक  महोदय
 :

 श्राप  सुनते  कयों  नहीं  हैं
 ?

 अध्यक्ष  महोदय :  श्राप  अ्राघ  घण्टे  का  समय  इस  पर  मांग  सकते  है  ।  यट  कोई  जरूरी

 जो  प्राय  कर  रहे  है
 ?

 )

 अघ्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  अनुमति  नहीं  देने  जा  रहा  हूं  ।  यह  मेरा  काम  हैं

 ara  घंटे  की  चर्चा  चाहे  तो  मांग  लें  ।  यह  नि  oy
 जैक ठे  ;

 श्री  के०  लक प्पा  :  ge  उस  तरीके  से  नहीं  कर
 हैं  सदस्य  प्रश्न  पूछना

 चाहते हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 कृपया  बैठ  जाइये
 |
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 थी  के०  दि  दि  दे  :  आप  मौका  नहीं  दे  रहे  हैं

 aaa  महोदय  :  कृपया  बेठ  जेसी  स्थिति  मैं  उसके  भ्रनुसार  वितरण  करता

 ्

 महोदय  :  आप  क्या  कर  रहे

 थो  के०  लक प्पा  :  हम  यहाँ  सदस्यों  के  श्रमिकों  की  रक्षा कर  रहे  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  उनके  भ्र थि कारों  की  रक्षा  कर  रहे  हैँ Se @

 at  ह  हम  उन्हें  पौर  भ्रमित  अवसर  दिलाना  चाहते  हैं  ।

 went  महोदय
 :

 यह  बहुत  बुरी  बात  है  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 पूर्वे  सूचना  दे  सकते  मैं  इस  प्रकार  से  हार  नहीं
 मान  रहा  हूं

 ।

 यदि  are  चाहते  हैं  तो  आप  ga  सूचना  दे  सकते  हैं
 ।

 ठीक  है
 ।  )

 थ्रो  के०  लक प्पा :  क्या  श्राप  राधे  घंटे की  चर्चा  की  अनुमति दे  सकते  हैं  ?

 झथ्यक्ष महोदय  :  हां  ।  उसके  लिए  ध्रापको  मना  किसने  किया  है  ॥  मैं  श्राप फो  उसी  के

 ) पिए  वद
 रद

 था

 शोर  जाप  भ्रनावइयक
 रुपये

 श्री  लकप्पा
 :

 हम  प्रौढ़  क्या  कर  सकते हैं  ?  हमारे  पास  कोई  भ्र  रास्ता

 नहीं है  ॥

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  AEB  आदत  नहीं  है  ।

 थी
 सत्य  साधन  चक्रवर्ती  :  उन्हें  कम  से  कम  कच्छ  art

 Ze  |... हैं |  र  भ्रमित  खेद  व्यक्त  करना  चाहिए

 था  तथा  बुद्धिमता  दिखानी  चाहिए  थी  ।

 भारत-बंगला  संयुक्त  नदी-झायोग

 +108  को  राम  विलास  पासवान

 श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  i  क्या  सिलाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  किः

 क्या  भारत-बंगलादेश  संयुक्त  नदी  गंगा  जल  प्रवाद  के  dada  के  लिए

 दोनों  देशों  द्वारा  प्रस्तावित  योजनाओं  का  पूर्व  व्यवहारिक  भ्रध्ययन  करने  के  लिये  विशेषज्ञों  की

 एक  संयुक्त  समिति  गठित  करने  पर  सहमत  हो  गया
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 यदि  तो  इस  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  क्या  है  ate  उनकी  संख्या  faa  ती

 कौर

 यह  समिति  art  रिपोर्ट  कब  तक  प्रस्तुत  कर  देगी  ?

 सिचाई  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रास  निवास  :  से  एक  विवर्ण

 सभा  पटल  पर  र  च ्५ है  जाता ट

 विवरण

 सयुक्त  आयोग  a a  नद  भारत  शर  बंगलादेश  दरा  प्रस्तावित

 जल-वृद्धि  की  स्कीमों  के  व्यवहार्यता  अध्ययनों  को  करने  के  लिए  एक  संयुक्त  विशेषज्ञ  समिति

 ठित  की  है  ।

 संयुक्त  विशेषज्ञ  समिति  में  प्रत्येक  पक्ष  की  प्रो  से  चार-चार  सदस्य  सम्मिलित  होंगे

 जो  नीचे  दिए
 गए

 हैं

 बंगलादेश  भारत

 जल  संसाधन  एव  सिचाई  मंत्रालय

 बाढ़  निखरता  डिवीजन  कृषि  मंत्रालय  अथवा

 अथवा  मनो  वीत  किए  जाने  वले  मतोरगीत  किए  जाने  वैकल्पिक

 वैकल्पिक  अधिकारी  भ्रमणकारी

 fay  पोरम्पट  अमजद  हुसन  श्री  arco  रंगाचारी

 संयुक्त  नदी  आयोग  ।  संयुक्त  नदी  श्रायीग

 Sto  एनुल  3.  श्री  कार  रामास्वामी

 सपर  नदी  रा योंग  मुल्य  केन्द्रीय  जल  आयोग  |

 fio  म पगी  Crore |  ह  लिवर  के  उ  नि  श्री  जी०एस०  जोड़

 संप्रुभता  नदी  ara  गंगा  बेसिन  जल

 केन्द्रीय  जल  ग्रा योग  ।

 7  1982  को  हस्ताक्षरित  भारत-बंगलादेश  के  समझौते  के  ज्ञापन  की

 झतुवा लमा  में  विशेषज्ञों  की  ey  ager  समिति  द्वारा  इस  कार्य  को  पूरा  किया  जाना  है  ताकि

 AGT  नदी  ais  व्यापकता-पूर्व  terra  कर  सके  तथा
 समझौते  के  ज्ञापन  के

 हस्ताक्षर होने  के  18  महीनों  के  प्रकार  geste  हुन  का  निर्णय  किया  जा  सके  |

 0.0
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 गंगाजल  का  फरक्का  से  होकर  बहना

 #116.  गीता  मुखर्जो रन  क्या  सिचाई  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी है  कि  1983  के  आरम्भ  में

 गंगाजल  का  फेंका  से  होकर  बहाव  अनिवार्य  रूप  से  40,000  क्यूसेक  कम
 था  कौर  जब  तक  इस

 संबंध  में  कु प्रभावकारी  कार्य  नहीं  किये  जाते  तव  तक  कमी  वाले  मौसम  सी
 में  बहाव

 बिल्कुल  अपर्याप्त  कौर

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  पानी  का  बहाव  बढ़ाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा

 सिचाई  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  कौर

 1983  के  महीने  के  फरक्का  में  पोषक  नहर  के  माध्यम  से  औसतन  लगभग  33,000  क्यूसेक

 जल  छोड़ा  गया  था  ।  1983  कौर  1984  के  वर्षों  के  शुष्क  मौसम  से  के  दौरान

 फरक्का  पोषक  नहर  के  जरिए  जल  का  छोड़ा  जाना  7  1982 के  भारत-बंगलादेश

 समभौता  ज्ञापन  के  उपबन्धों  द्वारा  शोषित  होता  है  ।  भारत  और  दोनों  के  द्वारा  यह

 स्वीकार  किया  गया  है  fe  फरक्का  गंगा  में  शुष्क  मौसम  के  दौरान  फरक्का  में  ध्रोर

 उसके  भारत  भ्र ौर  बंगलादेश  की  श्रावइ्यकताओं  को  करने  के  लिए  पर्याप्त  है  ।

 फरक्का  नदी-प्रवाह  में  बुद्धि  करने  के  लिये  भारत  झ्र ौर  बंगलादेश  में  प्रगति-अपनी  स्कीमों  का

 :978  में  प्रस्ताव  किया  है  कौर  उनका  ग्रानाई-प्रदान  किया  है  ।  7  1982  के

 भारत-बंगलादेश  समझौता-ज्ञापन  के  इन  दोनों  स्कीमों  के  व्यवहायंता-पू्व॑श्रध्ययनों

 इष्टतम  समाधान  का  निर्णय  करने  के  भारत-बंगलादेश  संयुक्त  नदी  भ्रायोग  द्वारा  18  महीनों

 के  wax  किया  जाना  जिसके  पन्त  में  दोनों  सरकारें  संयुक्त  नदी  आयोग  द्वारा  सम्मत  वृद्धि

 प्रस्ताव  का  तुरन्त  क्रियान्वयन  करेंगी  |

 att  राम  विलास  पासवान  :  meme  मंत्री  महोदय
 ने  अपने  स्टेटमैंट  में  कहा  है

 कि
 समझौते

 के  ज्ञापन  के  हस्ताक्षर  होने  के  18  महीनों  के  भ्रमर  इष्टतम  हल  का  निर्णय  हो  सकेगा  ।

 जब  oat  तक  कोई  निर्णय  नहीं  हो  सका  तो  सरकार  किस  आधार  पर  सोच  रही  है  और  कह

 रही  है  कि  18  महीने  में  कोई  निर्णय  किया  जा  सकेगा  ?

 इस  संदर्भ  में  मैं  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  श्रापकी  यह  बातचीत  कब  से  चल  रही

 रही  है  ate  दोनों  देशों  के  मंत्री-मंडल  के  स्तर  पर  अभी  तक  कितनी  बार  बातचीत  हो  है

 और  उसमें  aa  प्रगति  हुई  है  ?  कभी  आपने  दिल्‍ली  में  दो  दिन  पहले  बातचीत  की  है  कौर  आपने

 संतोष  व्यक्त  किया  है  कि  हमारी  वार्ता  संतोषप्रद  हैऔर  हम  भौप्टीमिस्ट  उसके  क्या  ठोस

 परिणाम  श्रापके  सामने  आये  हैं  शौर  वह  कया  हैं  ?
 '
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 श्री  राम  निवास  मिर्धा :  जैसा  मैंने  निवेदन  किया  कि  1982  में  इंडो-बंगलादेश  मेमोरेंडम

 ग्राफ  अंडरस्टैंडिंग  तय  गया  था  ।  उसके  श्रन्तगतं  जो  ज्वायन्ट  रिट्ज  कमीशन  उ  सको

 कहा  गया  कि
 आप  18  महीनों  में  में  जो  दो  योजनाएं  बंगलादेश सरकार  ने  प्रौर  भ्रम  सरकार  ने

 कमीशन के  समक्ष  प्रस्तुत  बी  उनके  बारे
 में

 जांच  कर
 के  कुछ  विशेष  निक्षेप  ले  लें  ताकि

 उनको  at  कार्यान्वित  किया  जा  सके  ।  इसके  पश्चात  ज्वायन्ट  fray  कमीशन  ने  एक  ज्वायन्ट

 कमेटी  आफ  एक्सपर्ट्स  बनाई  कि  ag  बैठकर  कार्यक्रम  बना  लें  कि  किस  प्रकार  से  इन  दोनों

 योजनाकारों  पर  हम  विचार  क
 रंगे  ।  कौर  किस  प्रकार  विचार  fant  करने  के  बाद  निष्कर्ष  निकाला

 जा  सके  ।  ज्वायन्ट  कमेटी  श्राफ  एक्सपेंस  में  कुछ  मतभेद  हुए  कौर  उन्होंने  उस  मामले  को

 ज्वाइन्ट  जिसमें  कि  दोनों  सरकारों  के  मंत्री  के  पास  भेज  दिया  ate  यह  कहा  कि  हमें

 कुछ  मार्ग  निर्देश  दिए  जायें  कि  किस  झ्राघार  पर  हम  आगे  एग्जञामिन  करें  ।  इस  मामले  पर  कई

 बातें  हो  चकी  हैं  ।  तीन-चार  दफा  बातें  हुई  हैं  ।  श्रमी  बंगलादेश  का  प्रतिनिधि  मंडल  यहाँ  आया

 था  कौर  उससे  पहले  हमारा  प्रतिनि  घ  मॉडल  ढाका  गया  या  लेकिन  अभी  पुरी  तरह  से  समझौता

 नहीं  हो  पाया  है  कि  किस  प्रकार  से  इन  योजनाओं  की  जांच  की  जाए  ।  हमें  पुरा  विश्वास  है  कि

 oa  चूंकि  मतभेद  बहुत  कम  रह  गए ह
 हैं  एक  विचार  विमश  के  दि  जल्दी  निश्चित  कर

 सकेंगे  ताकि  कमेटी  आफ  एक्सपर्ट  इस  पर  आगे  कार्यवाही  कर  सके  |

 श्री  राम  विलास  पासवान :  अघ्यक्ष  मैंने  यह  जानने  की  कोशिश  की  थी  कि  मंत्री

 स्तर  पर  भी  बातचीत  की  है  कौर  श्राप  हमेशा  ही  बतलाते  हैं  कि  डिफिकत्टीज़  को  साल्व

 कर  लिया  गया  है  लेकिन  कभी  तक  यह  पता  नहीं  चलता  कि  आखिर  वह  डिफीकल्टीज़  कया  हैं  ?

 इसलिए  सबसे  पहले  तो  सदन  यह  जानना  चाहेगा  कि  आपके  सामने  ऐसी  कौन  सी  बाधा यें  या

 ere  हैं
 ?

 दूसरे  भाग  में  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  बंगलादेश  की  तरफ  से  यह  भी  पेशकश  की

 गई  थी  या  की  जा  रो  है  कि  नेपाल  को  भी  वार्ता  में  शामिल  किया  जाए  यदि  हां  तो  इस  पर

 आपकी  विमान  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 श्री  रास  निवास  बंगलादेश  ने  जो  योजना  प्रस्तावित  की  उसमें  यह  प्रावधान

 कि  नैपाल  में  कुछ  बांध  बनाए  जाय  जिनका  पानी  लाकर  फरक्का  में  डाला  जाए  ताकि  art

 पानी  की  पति  की  जा  सके  ।
 मैं  आपसे  निनेदन  करना  चाहुंगा  कि  अभी  वार्ता  जिस  दौर  पर  है

 san  र
 ह  बताना  कि  हम  कितने  '  नजदीक  पहुँच  गए  हैं  या  कपा  मतभेद  हैं--उचित  नहीं

 ही
 होगा

 ।

 इस  मदन  के  म  ननिया  सदस्य  भी  इसी  राय  से  सहमत  होंगे  कि  जो  बातचीत  चल  रही  है  उसके

 क्या  fetcq  हैं  या  क्या  मतभेद  हैं  बह  इस  समय  बताने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 ait  राम
 बिलास  पासदान

 :
 मैंने  बहुत  च्याटेस्ट  सवाल  पुछा  था  |

 weet  महोदय  :  उन्होंने  जवाब  भी  दे  दिया
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 थ्री  राम  बिलास  पासवान  :  उन्होंने  कह  दिया  कि  कभी  कुछ  बतलाने  की  पोजीशन  में  नहीं

 हैं  लेकिन  क्या  जब  बाता  का  दौर  समाप्त  हो  जायेगा  तब  जो  परिणाम  निकलेगा  वह  सदन  के

 सामने  मन्त्री  जी  रखेंगे  ?

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  कया  पूछना  है
 ?  ag  तो  रखते  ही  हैं

 ।

 थ्रो  एम ०  रम  गोपाल  रेड्डी :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि

 ब्रह्मपुत्र  लदी  से  जो  लिफ्ट  कनाल  बनाने  की  वात  है  गंगा  में  पानी  देने  के  भ्र ौर  उसके  बांध

 बनाने  की  बात  है  उसके  सम्बन्ध  में  भी  इस  कमेटी  में  चर्चा  हो  रही  है  कया  ?

 श्री  राम  निवास  मिर्धा  :  जैसे  मैंने  निवेदन  किया  था  कि  दो  सुभाव  हैं  भारतवर्ष  और

 बंगलादेश  के  ज्वाइंट  रिवर्स  कमीशन  के  सामने--हमारा  प्रस्ताव  है  कि  ब्रह्मपुत्र  का  पानी  लेकर

 डाला  जाए  att  बंगलादेश  का  कथन  है  कि  नेपाल  में  डैम  बनाकर  वहां  का  पानी  इसमें  डाला

 जाए  ।  दोनों  विचार  कमीशन  के  सामने  हैं  और  उन  पर  विचार  किया  जा  रहा

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  हमारी  कौर  से  जो  योजना  प्रस्तुत  की  गयी  जिसकी  व्यवहार्यता

 की  जांच  चल  रही  मैं  उसके  विवरण  जानना  चाहूंगी  क्या  यह  योजना  से  यदि  मंजूर  हो

 फरक्का  को  कम  से  कम  40,000  gan  पानी  की  गारन्टी  देगी  ?

 जो  संयुक्त  समिति  बनायी  गयी  है  मैंने  उसमें  सम्मिलित  किये  गये  लोगों  के  नाम  देख  हैं

 क्या  इस  संयुक्त  समिति  में  परिश्रमी  बंगाल  सरकार  के  एक  व्यक्ति  को  सम्मिलित  करना  संभव

 नहीं  है  क्योंकि  ag  पश्चिमी  बंगाल  के  गंगाजल  के  महत्त्वपूर्ण  प्रशन  पर  विचार  करती  है  ?

 श्री  राम  निवास  मिर्धा  :  इस  मामले  से  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  को  हमेशा  ध्यान  में  रखा

 जाता  है  ।  जर  हमारा  प्रतिनिधि  मॉडल  बातचीत  के  लिए  ढाका  गया  था  तो  परिश्रमी  बंगाल  के

 मुख्य  इंजीनियर  पर  तथा  प्रतिनिधि  मेरे  साथ  गये  थे  ।  जब  बंगलादेश  का  प्रतिनिधि  मंडल

 कलकत्ता  में  था  तब  भी  वह  यहां  at  थे  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  श्राइवासन  दे  सकता  हूं  हि

 पश्चिमी  बंगाल  सरकार  का  दृष्टिकोण  हमेशा  हमारे  ध्यान  में  है  और  इस  सम्बन्ध  से  हम  उनस

 महावीर  हैं  ।

 जो  योजना  हमने  प्रस्तुत  की  उसके  विवरणों  के  सम्बन्ध  में  मैं  माननीय  सदस्य  से

 निवेदन  करूंगा  कि  इस  अवस्था  में  इस  पर  दबाव  न  डालें  क्योंकि  दोनों  योजनायें  वार्ता  की

 अवस्था  में  हैं  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 छोटे  कौर  सीमान्त  किसानों  को  समेकित  प्रामीण  विकास  कार्य  क्रम  के

 maa  लाने  हेतु  इस  कार्यक्रम  का  विस्तार  करना

 *]  03.  श्री  रामजो  भाई  मावली  :  कया
 ग्रामीण

 विकास  मंत्री यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि
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 (=)  क्या  a  सच  है  कि  सरकार  ने  निर्णय  लिया  है  कि  छोटे  श्र  सीमांत  किसा-ों  को

 छठी  योजना  के  area  तक  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  लाने  के  लिए  इस  कार्य  क्रम

 का  पर्याप्त  विस्तार  किया  जाना  चाहिए  ।

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उसके  अनुसरण  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की

 ग्रामीण
 विकास  मंत्री  (att  हरिनाथ  से  .  समन्वित  ग्रामीण  fara

 कार्यक्रम  के  भ्रन्तर्गत  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  बसर  करने  वाले  निर्धनतम  छोटे  तथा  सीमान्त

 कृषि
 श्रमिकों  और  ग्रामीण  कारीगरों  को  पहले  ही  शामिल  कर  लिया  गया  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम

 के  wana  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  ।

 +107  श्री  खरीदा  रावत  :  क्या  ग्रामीण  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कण  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  समंकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्षम  के  अन्तर्गत  वर्ष  1982-

 ४3  के  लिये  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिये  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 विकास  मंत्रालय  के  एक  मंत्री  हरिनाथ  मिश्र  /
 है  {=z

 )
 वे

 (3)

 उत्तर  प्रदेश  में  5.4  लाख  परिवारों  को  सहायता  पहुंचाने  के  लक्ष्य  के  मुकाबले  में  जीव ी

 1983  तक  2.6  लाख  लाभभोगियों  को  सहायता  पहुंचाई  गई  है  ।  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिये  सभी

 सम्भव  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 तटवर्ती  राज्यों  में  मत्स्य-पालन  विकास

 +109.  श्री
 चिन्तामणि  :  क्या  कृषि  मंत्री  निम्नलिखित

 जानकारी  sail  वाला  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  कया  उनके  मंत्रालय  ने  समुद्र  तट  के  विभिन्‍न  राज्यों  में  मत्स्य  पालन  के  विकास  के

 लिये  योजनाएं  तैयार  की  हैं  ;

 यदि  तो  उन  योजनायें
 का  ब्यौरा  क्या  है  ।

 (7)  कया  उड़ीसा  के
 चान्दवाली  तथा  धर्मा  स्थानों  पर  मत्स्य

 * a  4
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 हिए

 Tha पालन  में  वृद्धि  करने  हेतु  कोई  ऐसी वे
 य  प्रायोजित  योजना  दुरू  की  गई  और

 यदि  तो  ऐसी  योजनाओं  का  ब्यौरा  कया  है
 ?

 af  मंत्री  वीरेन्द्र  fag)  :  (a)
 घ

 ी
 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  दिया

 गयाह ैहै  ।

 पब वच रण

 पांचवी  योजना  के  दौरान  1.21  करोड़  रुपये  के कल  परिव्यय  से  देश  के  सभी  तटीय  राज्यों

 में  खारे  पानी  में  मछली  पालने  संबंधी  मागंदर्गी  परियोजना  की
 स्थापना

 करने  के  लिए  एक  योजना

 घरू  की  गई  थी  ।  इस  योजना  के  अंतर्गत  राज्यों  को  भोंगा  कौर  खारे  पानी  की  दूसरी  मछलियां

 पालने  की  संभावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिए  लगभग  50  हेक्टर  के  खारे  जल  के  मत्स्य  फार्म  का

 निर्माण  करने  के  लिए  100  प्रतिशत  अनुदान  दिया  गया  था  ।  उड़ीसा  में  बालासोर  जिले  के  इंचुड़ी

 में  यह  qfeataat  पूरी  होने  वाली  है  ।

 2.  छठी  योजना  के  दौरान  9.96  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  से  खारे  जल  में  मत्स्य  पालन

 संबंधी  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अंतगंत  तटीय  राज्यों  ऐसे  क्षेत्र  का  विकास  करने  के

 लिए  रकम  मंजूर  कत
 गई  जहां  मत्स्य  पालन  किया  जा  संकरता  है  ।  तटीय  राज्यों

 में  लगभग

 1400  हंजार  जल  cor  1  केन्द्रीय क्षत्र  में  175  का  विकास  किए  की  सम्भावना  है

 सरकार  को  अभी  तक  पुरी  जिले  में  चिल्का  भील  के  ब्रहमगिरि-क्षत्न  में  लगभग  रुपये  की  लागत  से

 इस  योजना  की  क्रियान्वित  करने  के  लिए  उड़ीसा  से  प्रस्ताव  प्राप्त  gat  है  ।

 3.  इसके  ताजे  जल  में  मत्स्य  पालन  का  विकास  करने  संबंधी  एक  केन्द्रीय  oa

 जित  योजना  के  भ्रन्तरगत  सभी  तटवर्ती  राज्यों  के  चुनिंदा  जिलों  में  nga  विकास  एजेंसियों  की

 स्थापना  की  गई  है  ।  उड़ीसा  में  ये  एजेंसियां  पुरी  और  गंजम  जिलों  में  स्थापित

 की  गई  जिनके  अन्तर्गत  प्रश्न  के  भोग  में  स्थान  जाते  हैं  ।

 किसानों  को  रवी  की  फसल  के  लिए  पर्याप्त  विद्युत  की  सप्लाई

 +110  श्री  पी०  एम०  सईद

 भरी  द्वि  alo  देसाई  चला  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा

 करेंगें  कि

 :
 कया  राज्यों  द्वारा  किसानों  को  पर्याप्त  त  सप्लाई  के  कारण 6  करोड़  20  लाख

 धन  का  रखी  के  उत्पादन  का  पुनरीक्षित  लक्ष्य  प्राप्त  होने  की  सम्भावनाश्रों  पर  दुष्प्रभाव  पड़

 सकता  है  |

 तो  क्या  सरकार  को  चेतावनी  दी  गई  थी  कि  याद  किसानों  को  जनवरी

 यदि

 महीने में  पर्याप्त  fata  सप्लाई  न  कीं  गई  तो  रबी  का  उत्पादन  लक्ष्य  बहुत  कम  होंगा
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 ee

 यदि  at  किसानों  को  विद्युत  सप्लाई  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  ने  राज्यों  को

 वद  उपाय  झुकाये  और  |

 जनवरी
 और  1983  में  विद्वत  सप्लाई  की  स्थिति  में  किस  सीमा  तक

 सुधार  हुआ  है

 कृषि  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  तारीफ़  मोहम्मद
 :

 सिचाई  के  लिए  बिजली

 की  समय  पर  दौर  पर्याप्त  श्रुति  से  रबी  उत्पादन  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  अवसर  निश्चित रूप  से

 बढ़ेंगे  ।

 से  एक  विवरण  सभा पटल पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 रबी  उत्पादन  हेतु  सिचाई  कार्यों  के  लिए  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  डीजल  तथा

 नहरी  जल  की  आवइ्यकताश्रों  पर  चर्चा  करने  के  लिए  21  1982  कोफ्त  मंत्रालय  बैठक

 हुई  थी  ।  इसके  बाद  प्रमुख  रबी  उत्पादक  राज्यों  के  मुख्य  सचिवों  तथा  कृषि  सचिवों  को  5.9  atx

 20  नवम्बर  तथा  पुनः  21  कौर  1982  को  विस्तृत  पत्र  तार  भेजे  जिनमें  किसानों  को

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  बिजली  की  लगातार  कौर  पर्याप्त  सप्लाई  करने  का  सुभाव  दिया  गया

 था  |  उर्जा  मंत्रालय  ने  भी  23  1982  कौर  18  1983  को  सभी  राज्य  बिजली

 बोर्डों  के  मुख्य  सचिवों  att  अध्यक्षों  को  सम्बोधित  करते  हुए  उसने  अनुरोध  किया  कि  वे  कृषि  क्षेत्र

 को  बिजली  की  पर्याप्त  सप्लाई  करें  ate  कृषि  के  लिए  बिजली  की  प्रतिदिन  कम  से  कम  10  घंटें

 लगातार  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए  निर्देश  जारी  करें  ताकि  रबी  उत्पादन  का  लक्ष्य  प्राप्त

 किया  जा  सके  ।  यह  भी  बताया  गया  कि  खराब  ट्रांसफार्मरों  की  मरम्मत  करने  के  अलावा  अच्छे

 कसम  के  ट्रांसफार्मर  लगाने  की  दृष्टि  से  कृषि  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  वाले  ट्रांस  फायर  के

 वितरण  पर  निरन्तर  निगरानी  रखना  वांछनीय  होगा  ।  कृषि  विभाग  ने  किसानों  को  डीजल

 कौर  नहरी  जल  की  उपलब्धि  का  मौके  पर  जायजा  लेने  तथा  उपचारात्मक  उपाय  करने  के  लिए

 संयुक्त  केन्द्रीय  दलों  को  प्रमुख  रबी  उत्पादक  राज्यों  के  दौर  पर  भेजा  ।  रबी  अभियान  में  राज्य

 सरकारों  को  सहायता  देने  के  लए  विभाग  के  वरिष्ठ  अधिकारी  भी  भेजे  गए  ।  इन  प्रयासों  के

 स्वरूप  बिजली  की  कमी  का  प्रांतशात  1979-80  के  16.1  प्रतिशत से  घटकर  1982-83  में  इन  वर्ष  के

 जनवरी  माह  तक  8.6  प्रतिशत  हो  गया  है  ।

 1982  के  गत  सप्ताहों  1983  में  हुई  व्यापक  वर्षा  से  फसल  की

 सम्भावनाएं  बढ़ी  हैं  तथा  गेहूं  फसल  की  सिंचाई  के  लिए  बिजली  की  मांग  में  कमी  हुई है
 ।

 दिलो  में  महात्मा  गांधी  को  मुर्ति  को  स्थापना

 नेह  11.  शी  कृष्ण  पांडे  :  बया  निर्माण  शर  mara  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 हा

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  में  महात्मा गांधी
 की  gta  स्थापित  करने

 के
 लिए  mit

 तक
 कोई  उपयुक्त  स्थान  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 ओप्रा  इस  प्रयोजन  के  लिए  wa  किन्हीं  स्थानों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ;

 संसदीय  कार्य  खेल  तथा  निर्माण  site  sara  मंत्रो  बूटा

 नहीं  ।  इण्डिया  गेट  कॉम्प्लेक्स  में  महात्मा  गांधी  की  प्रतिमा  लगाने  का  निर्णय  कर

 लिया  गया है  ।

 तथा  (7)  ही  नहीं  उठता  ।

 खेलों  के  विकास  के  लिए  स्वतंत्र  प्राधिकर ष

 112.  श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव

 शी  सन्तोष  मोहन  देव  }  क्या  खैल  मंत्री  बनाने  ही  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  के  पास  देश  में  खे  दि  द  ठ लों  के an  विरासत  के  लिए  एक  स्वतंत्र  प्राधिकरण

 स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  ती  प्रस्तावित  प्राधिकरण  के  गठन  तथा  प्राय  बातों  का  ब्यौरा  क्या

 &
 [-

 ै  शरीर

 यह  प्राधिकरण  कब  गठित  किया  जायेगा  ?

 खैल  तथा  निर्माण  मंत्री  ger  (=)  से  देश  में  खेलों  के विकास

 | की  art  ध्यान  देने  के  लिए  केन्द्र  में  बहले  ही  एक  aaa  खेल  विभाग  गठित  किया  जा  चुका  प्

 दिल्ली  में  aa  निमित  स्टेडियमों  के  रख  रखाव  और  प्रबन्ध  के  लिए  we  इन  सुविधा भों  के

 तम  प्रयोग  aver  खेलों  के  विकास  के  लिए  एक  स्वायत्त  स्टेडियम  प्राधिकरण  गठित  क्रिया  जा  रहा

 है  ।  ब्यौरे  तयार  किए  जा  रहे  हैं  ।

 उचित  दर  की  दुकानों  के  साध्यम  से  आवश्यक  aga  के

 वितरण  की  समान  नीति

 +113.  श्री  उत्तमराव  पाटिल  :  ear  खाद्य  शोर  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे
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 185:

 क्  सारे  देश  में  उचित  दर  की  के  माध्यम  से  आवश्यक  वस्तु  नों  के  वितरण

 की  कोई  सतवान  नीति  हैं

 यदि  तो  क्या  भंडार  णा
 व क  थ  ee  ष्  उचिंत  दर  Dan

 x}  eal  तों  के  दुकानदारों

 को  कर  शादी  att  उसके  बाद  उचित  दर  की  दुकानों  के  से  बेची  जाने  वाली

 वस्तु ग्न ों  के  बिक्री  मूल्य  के  संबंध  में  राज्य  सरकारों  को  जारी  किए  गए  मागं दर्शी
 निदेशों  का  ब्यौरा

 सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा  और

 यदि  कया  भविष्य  में  सारे  देश  में  समान  नीति  अपनाएं  जाते  का  कोई

 विचार  है
 ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  dara  के  राज्य  संघी  भागवत  का

 विवरण

 से  आवश्यक  वस्तुओं  के  सावे  जनक  वितरण  की  योजना  जैसा  कि  सारे  देश

 में  लागू  की  जा  रही  नीति  संबंधी  कुछ  बातों  के  बारे  में  एकरूपता  जबकि  कुछ  अन्य  बातों

 के  संबंध  में  cardia  परिस्थितियों  को  sata  में  लेने  के  लिए  सभ्यता  तथा  फेर-बदल  की  T  SATE

 रली  गई  है  ।  केंन्द्रीय  सरकार  ने  सभी  राज्यों  को  सार्वजनिक  वितरण  के  लिए  समान  रूप  से  सात

 वस्त्रों  को  सिफारिश  की  है  ।  ये  वस्तुएं  हैं  श्राय/तित  खाद्य  चीनो  तथा  fae

 का  तेल  तथा  इनके  अलावा  साफ्ट  कोक  तथा  नियंत्रित  कपड़ा  भी  है
 दन  वम्तुथ्रों  की  अधिप्राप्ति

 ~
 ८  फ  डन a  ता  सरकार  की  ग्रोवर  से  प्रत्यक भण्डारण  तथा  राज्य  संघ  राज्य  क्षेत्न  तक  इन्हें  पहुंचाने  का  काय

 वस्तु  के  निए  पुनीत  केन्द्रीय  श्रेणीकरण  द्वारा  किया  जाता  है  ।  ये  अभिकरण  राज्य  में  उचित
 दर

 की  दुकानों  या  तन्य  सुन्दर  बिक्री  केन्द्रों  के  माध्यम  से  उपभोक्ताओं  को  देने  क॑  लिए  इन  वस्तुन्नों
 कां

 स्टाक  राज्य  सरकार  श्रथवा  उसके  नामित  को  सौंप  देते  वस्तुएं  राज्य  सरकारों  को  केद्रीय  at

 कार  द्वारा  समय-समय  प्र  नियत  किए  गए  समान  निर्गम  मूल्यों  पर  दी  जाती  हैं  ।  राज्य
 सरकारों

 को
 वस्तु का  अन्तिम  खुदरा  मुल्य  नियत  करने  के  लिए  इन  मूल्यों  में  स्थानीय  साज  संभाल  तथा

 ढुलाई  प्रभार  आदि  जोड़ने  की  agate  है  ।  यह  घटकर  जिसमें  खुदरा  व्यापारी  का  कमीशन

 भी  शामिल  होता है  carta नीय
 परिस्थितियों  के  अनुसार  हर  राज्य  में

 अलगअलग  होता  है  ।  तथापि

 लेवी  ava  के  मामले  में  3.75  रु०  प्रति  किलो०  ग्रा०  का  समान  खुदरा  मूल्य  जिस  पर  ्

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  तहत  उपभोक्ता भों  को  दी  जाती  है  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  उप सम  कता

 को  दी  जाने  वाली  हर  वस्तु  की  उपभोक्ता  की  mere  संबंधी  आदतों तथा
 वस्तु  की

 उपभोक्ता  तथा  स्थानीय  परिस्थितियों  के  अनुसार  हर  राज्य  में  अलग-ग्रहण  है  ।  इसी  प्रकार  ऊपर

 बताई  गई  सात  वस्तुओं  के  अलावा  राज्य  सरकार  को  इस  बात  का  विकल्प  है  कि  यदि  वह  चाहे  तो

 आम  खपत  की  किन्हीं  ser
 को  प्र धि प्राप्ति  की  व्यवस्था  cag  करके  सार्वजनिक

 वितरण  प्रणालीं  में  शामिल  कर  सकती  है  कई  राज्य  सार्व  जनिक  त्रित रण  प्रणाली  माध्यम
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 से  साइकिल  के  टायर  तथा  ट्यूबों  प्राणी  भी
 दे  रहे  इन  सभी  मामलों

 संबंधित  राज्यों  संघ  राज्य  क्षत्रों  में  मौजद  परिस्थितियों  की  विभिन्नता के  कारण  सारे  देश में  एक

 समान  भ्र पना ना  न  तो  सम्भव  होगा  सनौर  न  हो  उपभोक्ताओं  के  हित मे ंमें यह  व्यावहारिक  होगा  4

 इसके  ara  जनिक  वितरण  जैसे  जो  केन्द्र  तथा  राज्यों  के  तालमेल  से  चल  रही  है

 को  सफलता पुत्र  क  कार्यान्वित  करने  के  लिए  राज्यों  को  कुछ  अंश  तक  स्वायत्तता  तथा  काम  करने

 की  अ्राजार्द  देता  बहत  आवश्यक  है  ।

 खली  बिकी  की  चीनी  भारों  सानना  में  जानो  किए  जाने  के  कारण

 चोरी  के  सत्यों  में  गिरावट

 +114.  a  सुभाष  यादव  :  क्य  द  कौर  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे

 किः :

 क्या  इण्डियन  शुगर  faeg  एसोसिएशन  att  नेशनल  फेडरेशन  आफ  को  आपरेटिव

 शुगर  Heese ने  सरकार  द्वारा  बजार  में  असाधारण  रूप  से  भारी  मात्रा  में  खुली  बिक्री  की  चीनी

 जारी  किये  जाने  पर  दूसरी  बार  कड़ा  विरोध  किया  है  ;

 क्या  बड़े  पैमाने  पर  चीनी  जारी  किये  जाने  के  फल  रप
 Wr  रूप  देश  में  चीनी  के  मूल्यों  में

 बड़ी  गिरावट  ars  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 खारा  कौर  नागरिक  पति  मंत्रालय  के  राज्य  भागवत  भा
 :  जी

 att  इण्डियन  शुगर  मिल्स  एसोसिएशन  ae  नेपाल  फेडरेशन  ग्राफ  कोआपरेटिव  शुगर  फटी  में

 पम्पा वि दन  भेजे  हैं  जिनमें  उन्होंने  मुक्त  बिक्री  की  चीनी  के  मासिक  नोटों  मैं  कमी  करनें  के  लिए  इस

 उपाय  से  श्रीराम  किया  कि  खले  बाजार  में  चीनी  के  asa  ऊंचे  सतर  पर  स्थिर  हो  सकें  ताकि

 फैक्ट्रियों  की  मुक्त  बिक्री  की  चीनी  से  उसकी  प्राप्तियों  में व द्धि  हो  सके  ।

 ate  :  विशेषतया  त्यौहारों  की  अवधि  के  दौरान  उपभोक्ताओं के  हितों  की

 सुरक्षा  करने  कौर  चीनी  की  श्रधिदोष  उपलब्धता  को  नियंत्रण  सीमा  के  अन्दर  भी  रखने  को  दृष्टि

 में  रखते  हुए  मुक्त  बिक्री  के  मासिक  कोटों  की  मात्रा  में  बुद्धि  कर  दी  गई  थी  att  ये  कोटे

 $982  को  अवघि  के  दौरान  3:00.  से  3.30  लाख  मीटरी  cq  के  रेंज  में  थे  ।  उसके  बाद

 बाजार  मौसमीਂ  मांग  में  स्वी ठन रज  की  उपलब्धता  को  दृष्टि  में  रखते  हुए

 जनवरी  कौर  1983  के  कोटे  को  कम  कर  2.50  लाख  Med  टन  सनौर  2.00  लाख

 मीटरी  टन  कर  दिया  गया  था  ।  1983  के  लिए  मुक्त  बिक्री  के  कोटे  को  अ्रौर  कम  कर  1.50

 लाख  मीटरी  धन  क  दिया  गया  है  ।  भरत  मिलों  की  क्षमता  अर  STATA
 के  हितों  के  संद
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 में  मूल्य-स्तर  को  उपयुक्त  स्तर  हर  बनाए  रखने  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ही  हमेशा

 far  शक्तियां
 की  जाती  हैं  ।  आगामी  महीने  में  भी  मुक्त  बिक्री  के  कोटे  को  सुभ-चुभ  के  साथ

 मित  किया  जाएगा  ताकि  मृतकों  को  उपयुक्त  स्तर  पर  बनाये  रखा  जा  सके  ।

 जापानी  फर्मे  द्वारा  सप्लाई  किए  गए  जूतों  कौर  किट  sal  के  सामान

 का  रास्ते  में  गुम  हो  जाना

 +115,  श्री  ए०  बालन  :  क्या  जेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  एक  जापानी  द्वारा  नव  एशियाई  खेलों  में  भाग  लेने  वाली

 भारतीय  टीम  के  लिए  भेजे  गए  प्रशिक्षण  के  550  जोड़े  जूते  तथा  1000  किट  बैगों  का  सामान

 दिल्ली  हवाई  अड्डे  से  एशियाई  ग्राम  तक  के  रास्ते  में  खो  गया  ;  कौर
 ~

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ।

 संसदीय
 खैल  तथा  निर्माण ate  श्रावास  (eit  बूटा  fag)  :  जी  नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता
 ।

 घटिया  मिलावटों  उबर कों  की  कथित  बिक्री :

 +117.  थी  डी०  पुते  गोड़ा

 |  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  एच०  एन०  नब्ज  गौड़ा

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  हाल  ही  में  कहा  है
 कि

 देश  में  किसानों
 को  बेचे  गए  60  प्रति

 शत  उर्वरकों  को  घटिया  या  मिलावटी  पाया  गया  है  ।

 यदि  तो  क्या  उनके  मंत्रालय  ने  किसानों  को  सप्लाई  किए  जाने  वाले  उन  कों  में

 मिलावट  रोकने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ;

 कृषि  मंत्री  वीरेन्द्र  साहू  जी  नहीं  ।  60  प्रतिशत  का  संदर्भ  कीटनाशी  भाषी

 सर्वेक्षण  दलों  द्वारा  लिए  गए  कीट ताशी  औषधियों  के  नमूनों  से  संबंधित  है  ।

 (=)  कौर

 सरकार  ने  किन  कृषि  श्रादानों  की  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  क  लिए  एक  सामान्य  नीति  के

 रूप  में  sata  से  संबंधित  निम्नलिखित  उपाय  किए  हैँ
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 (1)  केन्द्रीय  सरकार  ने  उर्वरकों  की  मूल्यों  कौर  वितरण  के  नियंत्रण  के  लिए

 sate  नियंत्रण  आदेश  जारी  किया  है  ।

 (2)  इस  आदेश  का  कार्यान्वयन  राज्य  सरकारों  को
 गया  है  के  नमूने

 इस  प्रयोजन  के  लिए  स्थापित  केन्द्रीय  उबंरक  गुणवत्ता  नियंत्रण  प्रयोगशाला  और  छत्तीस  राज्य

 हयोगशालाओं  में  जांच  कराने  के  निर्देश  दिये  गए  हैं  ।  राज्यों  सरकारों  को  इस  श्रीदेवी  के  विभिन्‍न

 प्रावधानों  को  लागू  करने  तथा  उन  जो  मिलावटी  तथा  घटिया  उर्वरक  बेचते  पर

 मुकदमा  चलाने  के  लिये
 प्रयाप्त

 अधिकार  दिए  गए  हैं  ।

 (3)  अभियुक्तों  पर  संक्षिप्त  मुकदमें  चलाने  के  उद्देश्य  से  उर्वरक  नियंत्रण  आदेश  एक

 ि “विदषेष  श्रीदेवी  घोषित  किया  गया  है  ।

 (4)  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  आवधिक  रिपोर्टों  के  माध्यम  से  उं
 रनों

 के

 संबंघ  में  गुणवत्ता  नियंत्रण  स्थिति  का  प्रबोधन  करती  है  ।

 (5)  राज्य  प्रवचन  कर्मचारियों  को  शिक्षित  करने  हेतु  केन्द्रीय  उब  रक  गुणवत्ता  नियंत्रण

 कौर  प्रशिक्षण  संस्थान  में  नियमित  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  प्रायोजित  किये  जाते  हैं  ।

 (6)  राज्य  कार्यान्वयन  संगठन  द्वारा  किये  जा  रहे
 को

 पूरा  करने  के  लिए  हाल  ही  में

 केन्द्रीय  सरकार  ने  झपने  गुणवत्ता  नियंत्रण  rasa  करने  का  अधिकार  ग्रहण  किया  है  ।

 (7)  देश  में
 उब

 रनों  के  गुणवत्ता  नियंत्रण  प्रबंध  की  सूचना  देने  के  लिए  दो  सर्वेक्षण  दल

 भी  नियुक्त  किए  गए  हैं  ।

 (8)  मिलावटी  घटिया  उब  रकों  की  बिक्री  संबंधी  शिकायतें  प्राप्त  होने  पर  मौके  पर  जांच

 के  लिये
 केन्द्रीय  दल  भेजे  जाते  हैं  ।  हाल  ही  में  उत्तर  प्रदेश के  विभिन्न  स्थानों  पर  ऐसे  ads  दल

 भेजें गये

 (9)  कानन  को  अ्रधघिक  कठोर  बनाने के  लिए  उब  रक  नियंत्रण  आदेश  की  व्यापक  संवीक्षा

 की  जा  रही

 जल  रक  की  खपत  में  कमो

 1118.  so  दन्डवते  ? hg  | ि
 श्री  राजल  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पिछले  चार  वर्षों  में  उब  रक  की  रूपत  की  वृद्धि  दर  में  are

 कमी  हुई
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 ग
 ———————

 यदि  तो  उन  रक  की  खपत  की  वृद्धि  दर  में  कितनी  कमी  हुई  है

 क्या  उवेरक  की  खपत
 की

 विधि  की
 दर में इस

 कमी  के  परिणामस्वरूप  कृषि

 उत्पादन  में  वृद्धि  रुक  गई  झ्र ौर  वर्ष  1981-82  कौर  1982-83  में  खाद्यान  के  आयात  में  वृद्धि  हुई

 दार

 }  यदि  तो  इसके  परिणामस्वरूप  कितनी  बिदेशी  मुद्रा  की  हानि  हुई
 है
 ea  र  ओप्रा  यह

 हानि  उन  रक  पर  दी  जाने  वाली  राज  सहायता  से  अधिक  है
 ?

 देश  में कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  तथा

 गम्भीर  सुखे  के  कारण  1978-79  तुलना  में  1979-80  में  उन  रक  खपत  की  वुद्धि  दर  में

 वट  अराई  11980-81  1981-82  में  मौसम  at  सामान्य  परिस्थितियों  के  वाबजूद  खपत  में

 a  fa  होने  लगी  1982-83  में  सूखे  कौर  मौसम  की  असामान्य  परीक्षा तियों
 के

 कारण

 उर्वरक  खपत  की  विधि  दर  में  फिर  कमी  ara  की  सम्भावना  है  ।

 ay  1978-79  की
 यदि  oy

 तुलना  में  गत  4  वर्षा के
 srt  अ

 दौरान  ऊब  त्  अंत्याक्षर NU  SA  की  a  fg  दर  निम्नलिखित

 हैं

 वृद्धि  दर  (faz) aq

 1978-79  19.4

 1979-80  2.7

 1980-81  4.9

 1981-82  9.9

 1982-83  है

 झूमती )

 कृषि  में  कोई  स्थिरता  नहीं  art  है  छठी  योजना  के  आरम्भ  में
 योजना

 आयोग  द्वारा  परिकल्पित  कृषि  उत्पादन  के  उधर  स्तर  की
 तुलना  में  प्रथम  दो  वर्षों

 के
 दौरान  कुर्सी

 उत्पादन  की  वार्षिक  विधि  दर  2.66  प्रतिशत  जो  गल  15  वर्षों  के  दौरान  2.48  प्रतिशत  की

 aq  कालीन  वृद्धि  की  प्रवृत्ति  से
 अधिक

 है
 *

 1981-82  के  दौरान  तिलहन

 पटसन  तथा  गन्ने  का  रिकार्ड  उत्पादन  हुमा  ।  सबसे  गम्भीर  सुखे  के  वावजूद  1982-83  के  दौरान

 खाद्यान्नों  बह  560
 से  570  लाख  मीटरी  टन  की  रिकार्ड  उत्पादन  ata  की  सम्भावना  है  ।

 खाद्यान्नों  के  आयात  के  सम्बन्ध  में
 सरकार

 ने  राष्ट्रीय  गवा  सुरक्षा  के  उपाय  के  रूप  में  वह

 1981-82  तथ  [  1982-83  के  दौरान
 गेहूं

 का  आयात  त्रिया
 fm  अ

 ब द  ann  चे  फर  स्टाक  को  ace  किया  जां

 सके  ौर  NUMUE Weal  पर  पड़ने  वाले  दबाव स ेपे  निपटा  जा  सकें  ।

 3°
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 प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 सरदार  सरोवर  परियोजना  के  लिये  राज्यों  द्वारा  थर  मदान

 1119.  श्री  ज्ञान्तुभाई  पटेल  :  क्या  सिचाई  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शाने  वाला  एक

 विचरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरदार  सरोवर  परियोजना  पर  कब  तक  कितनी  ult  खच  की  जा  चुकी है  ;

 इस  खर्चे  में  मध्य  राजस्थान  तथा  महाराष्ट्र  राज्यों  का  कितना  भ्र  शा

 इन  राज्यों
 ने

 झपने  हिस्से  की  कितनी  राशि  अदा कर  दी

 सरदार  सरोवर  परियोजना कलो  समय  पर  पूरा  करने  के  लिए  राज्यों  से  उनका  देय

 कपड़ा  भरदा  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किये  जा  रहे
 शौर

 क्या  पर्याप्त  घन  a  होने  के  कारण  इस  परियोजना  की  प्रगति  पह  कुप्रभाव  पड़ा  है
 ?

 सिचाई  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  सरदार  सरोबर

 योजना पर  1983  तक  203.5  करोड़  रुपये  व्यय  होने  की  संभावना  है  ।

 गुजरात  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  1983  के  अन्त  तक  के  प्रत्याशित  व्यय

 सें  तीनों  लाभभोगी  राज्यों  का  भाग  इस  प्रकार  है  :--

 48.30  करोड  रुपये

 राजस्थान  11.48  करोड़  रुपये

 महाराष्ट्र  21.30  करोड़  रुपये

 य
 न  नला

 51  O8  करोड  रुपये 1.0  करोड़  रुपये

 —  ee  क  क  क  क  ee  oe

 करोड़  रुपये  करे
 (a)  मध्य  प्रदेश  ate  महाराष्ट्र  राज्यों  दारा  अंब  तंक  गुजरात

 को  3.3.

 trite  का  सुल्तान  किया  गंया  है
 २

 सिचाई  के  प्रभारी  केर  भंत्री ने  इस  मामले  पर  विचार-विमर्श  करने  के  लिए

 ज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों की  शक  दुलाई थी
 ।  उसके

 1981  में  लभ  भोगी  रा

 संबंधित  राज्यों  की  की  चिक  योजना  सें  चन  रानी  क थे  च्यंवस्था  करने  के  लिए  इस  मामले

 को  योजना  आयोग  के  साथ  उठाया
 गया  थां

 ।  1983  हल  में  हुई  सरदार  सेवा

 निर्माण  सलाहकार  समिति  की  बैठक  में  मध्य  महाराष्ट्र  और  राजस्थान
 की  राज्य  सरकारों  से
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 ara  areal  बकाया  धनराशियों  को  गुजरात  का
 शीघ्रतापूबवंक  भुगतान  करनें  का अनुरोध  किया

 गया  था  ।  इस  तरह  राज्य  सरकारों  को  अ्पने-श्रपने  भाग  की  लागतों  का  समय  परं  भुगतान

 करने  के  लिए  राजी  करने  हेतु  सभी  प्रयास
 किए

 जा  रहे  हैं  ।

 इस  परियोजना  पर  निर्माण-कार्यों  की  प्रगति  संतोषजनक  क्योंकि  परियोजना  के

 क्रियान्वयन  के  लिए  जब  तक  गजरात  सरकार  द्वारा  अ्रपेक्षित  धनरा  or ‘  ant  aq
 >>

 तथा  की  जा  रही

 हैं  ,

 सखा  क्षेत्र  सबंधी  कार्यक्रम  का  विस्तार

 120.  श्री  डी०  पी०  जडेजा

 श्री  चिन्तामणि  जेना  क्या  ग्रामीण  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कूँ  करेंगे  किं

 क्या  सरकार  नै  सूखा  प्रवण  क्षेत्रों  संबंधी  कार्यक्रम  का  विस्तार  किया  कौर

 यदि  तो  इस  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  किए  जाने  वाल  कार्य  का  ब्यौरा  कया  है
 ?

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  हरिनाथ  सूखाग्रस्त  क्षत्र

 कार्यक्रम  के  क्ष  त्र  में  1982-83  के  प्रारम्भ  ले  संशोधन  कर  दिया  गया  है  ।  अब  इस  कायम  के

 अन्तर्गत  69  जिलों  के  510  खंडों  को  लियां  गया  है  ।

 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  किए  जाने  वाले  कार्य  इसकी  ्रावश्यकेताग्रों  के  ग्रनुसार  एक  क्ष  त्

 से  दूसरे  क्षेत्र  में  अलग-अलग  कार्यक्रम  के  भ्रत्तगंत  मुख्य  गतिविधियाँ  ये  हैं  तथा  नमी

 लघु  चारागाह  विकास  पशुधन  विकास  ।

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  ale  पश्चिमी  बिहार  में  बाढ़

 *  121.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  ate  पश्चिमी  बिहार  के  भ्रधघिकोंश  जिले  प्रतिवर्ष  गोमती

 घाघरा  इरादी  नदियों  के  भयंकर  बाढ़  की  चपेट  में  भराते  हेरफेर  इन  जिलों  में  प्रतिवर्ष  करोड़ों

 रुपये  की  क्षति  होतीं

 यदि  तो  उक्त  राज्यों  के  इन  जिलों में  गत  पांच  वर्षों  कें  दौरान
 हुई

 क्षति  का  पूर्ण
 ब्यौरा  कया

 (7)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  इस  समस्या  का  कौई  स्थायी  हल  ढूढ़ने  के  लिए  राज्य  सरकारों

 के
 सहयोग

 से  कोई  कार्यक्रम  तैयार  कर  रही  ate

 ()  यदि  तो  उसका  पूर्ण  ब्यौरा  कया  है  ?

 34
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 लड  ler  प्लास  दिस  -
 सिचाई  मंत्रालय  के  राज्य  मं  स  द  र्व ल  ध्यान  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  तथा

 पश्चिमी  विचार  के  कुछ  जिले  गंगा  तथा  उसकी  सहायक  नदियों  में  खाने  वाली  मध्यम  से  लेकर

 भारी  दर्ज  की  बाढ़ों  से  प्रभावित  होते  हैं  ।

 1978-82  की  ग्रवर्धि  के  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  जिलों  तथा  पश्चिमी  बिहार  में

 बाढ़  क्षति  जिसकी  सूचना  राज्य  सरकारों  द्वारा  दी  गई  है  दिखाने  बाले  विवरण  एक  तथा  दो

 संलग्न  है  ।

 दौर  बाढ़  नियंत्रण  एक  राज्य-विषय  होने  के  कारण  बाढ़  नियंत्रण  कौर  ध्वन्य

 सम्बद्ध  स्कीमों  का  सूत्रीकरण  कौर  कार्यान्वयन  राज्य  सरकारों  द्वारा  अपने-अपने  वार्षिक  योजना

 बजटों  में  की  जाती  है  ।  गंगा  बेसिन  वाले  राज्यों  को  सहायता  देने  के  केन्द्रीय  सरकार  ने  गंगा

 बाढ़  नियंत्रण  आयोग  गठित  किया  है  ।  गंगा  बेसिन  में  बाढ़  नियंत्रण  के  लिए  एक  योजना

 तैयार  करने  कौर  उपचारात्मक  उपायों  के  सुभाव  देने  के  यहं  राज्यों  द्वारा

 न्वयन  के  लिए  तैयार  की  गई  स्कीमों  की  जांच  करके  पौर  जहां  भी  अनावश्यक  होता  तकनीकी

 मार्गदर्शन  देकर  भी  राज्यों  की  सहायता  करता  है

 विवरण  एक

 1978-82  को  के  उत्तर  प्र  सेड = eu  न  पुर्जों  जिलों  में  हुई

 बाढ़  क्षति  को  दर्शाने  बाला  विवरण
 ns ee

 तक  सं०  जिला  1978  1979  1980  1981  1982

 j  सुल्तानपुर
 राज्य  सरकार  अन्य ns  750.30  राज्य  सरकार

 द्वारा  सूचना  नहीं  सूचना  नहीं  दी

 दीग  राई i  285  .39

 दर्दे  y
 प्रताप  1331.54  0.05

 ज्
 जक

 इलाहोब:द  शून्य  1500.00  1694.19

 ते
 ¥9

 बहराइच
 2389.20  320.88  8306.2,

 4.0
 ह

 6630.00
 गीडा  1208.29  1586.91

 5?
 n

 342.42
 फैजाबादी

 57.18  2384.10

 ज्
 ”

 3063.90
 बस्ती

 479.35  800.00

 ह  ै
 2.0

 301.66 1045.60
 जौनपुर
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 (4
 द्न्य  397.38

 क
 $11.69 मिर्जापुर

 10  वाराणसी  शुन्य  145.00
 प

 605.17

 1८  (2
 11  513.79  571.74  1422.81

 oy  (4
 12  162.24  378.35  204.55

 0.0  gy 13  मोतीपुर  द्न्य  155.72  $51.06

 yy  yy
 14  देवरिया  522,84  769.43

 yy  yy
 15.  बलिया  30.64  579.16  404.59

 te  ee  ee  ee  वि  ee  ee  ee  a  te  on  ee

 25593.18

 comes  eel  aes
 5064.56

 i  oe  ane
 12468.91

 ew  he  ed

 विवरण  दो

 1978-82  की  श्रवर्षि
 के  बिहार  के  पंचमी  जिनों  में  हुई  बाढ़  क्षति  को  दर्शनी

 विवरण  ।

 रुपये

 ... ५  स०  नीला  1978
 a

 1979
 1980  I  98

 1  गोपा  लगा  29.51  द्न्य  शुन्य  10.77  दत्

 2  सिवान  30.69  शुन्य  478.93  276,94  214.00

 851.96  9241.42 शून्य  677.98

 384.00  न्य  5  Twa भोजपु  ay  द्न्य

 हवास  74.71  द्न्य  ya  द्न्य  शल्
 ह  ne  ee  ete  mee  ae  ne  wo  oe,  rete  gta  atm  nn!

 जोड़  1370.87  1156.91  917.26  3033.44
 ्  lien  A  one  ene

 पानी  को  afanaa  उपयोग  करतें
 को

 लिए  उच्च  स्तरीय  समिति  के  aoa

 1152.  sit  रघुनन्दन  लाल  क्या  लिखाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  उनके  मंत्रालय  द्वारा  1981  में  गठित  उच्च  स्तरीय  समिति  ने  इस  बीच
 art  रिपोर्ट  भेज  दी

 यदि  तौ  देश  में  पानी  को  अधिकतम  उपयोग  करने  तबा  fafaa  भूमि  की
 उत्पादकता  को  बढ़ाने  के  लिए  इस  समिति  द्वारा  दिए  गए  विभिन्‍न  DHA BH की  मुख्य  बातें  क्या
 ait
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 ‘eterna

 उन  पर  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  श्रद्धा  करने  का  विचार  है  ?

 सिचाई  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रामनिवास  :  1981  में  गठित
 की

 गई  उच्च  स्तरीय  समिति  ने  10  1982  को  अपनी  रिपो  सिचाई  मंत्रालय  की  प्रस्तुत

 करदी थी  ।

 a)  समिति  द्वारा  दिए  विभिन्‍न  aatal
 की  मुख्य  बातें  नीचे  दी  गई  हैं  :--

 (1)  राज्यों  सिचाई  विभाग  के  कलान  क्षेत्र  विकास  स्कंध  वरिष्ठ  स्तर  के  सचिव  के

 mata  होने  चाहिए  ।

 (2)  राज्य  के  सिंचाई  विभाग  की  बहुविध  तकनीकी  निवेश  उपलब्ध  किए  जाने  चाहिए

 झ  aaa  तथा  मध्यम  सिंचाई  परियों  जोरों  और  बहत्तर  लघु  सिचाई  परियोजना प्र ों

 के  अ्रन्तगत  जिनका  प्रत्येक  का  कृषिगत  कमान  क्षत्र  500  हैक्टेयर  से  अधिक

 नहरों  के  प्रचालन
 तथा  रख-रखाव  के  लिए  राज्य  के  सिचाई  विभाग  में  नया

 प्रबन्ध  तथा  भूमि  विकास  स्कंध  स्थापित  किया
 जाना  चाहिए  ।

 (3)  जल  प्रबन्ध  att  भूमि  विकास  कमान  ef  a  विकास  कार्यक्रम  से  सफल

 स्वप्न  के  विभिन्‍न  स्तरों  पर  प्रशिक्षण  की  श्राविका  पड़ेगी  ।  इस  प्रशिक्षण  के

 राष्ट्रीय  एवं  राज्य  स्तरों  पर  संस्थानों  की  स्थापना  की  आवश्यकता  होगी  ।

 (4)  जल  के  वैकल्पिक  फसल  उत्पादन  पद्धतियों  को  ध्रपतनाने  तथा

 वार बन्दी  wife  के  प्रेक्षण  के  संबन्ध  में  कमान  क्षत्र  में  कृषक  को  प्रशिक्षित  किया

 जाना  भी  आवश्यक  है  ।

 केन्द्रीय  सिचाई  मंत्रालय  द्वारा  समिति  की  रिपोर्ट  स्वीकार  कर  ली  गई  है

 केन्द्रीय  सिचाई  मंत्री  द्वारा  1982  में  सभी  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  को  एक  पत्र  लिखा  गया

 जिसमें  उन्होंने  यह  लिखा  था  कि  उत्पादकता  में  वृद्धि  करने  की  तात्कालिक  आवश्यकता  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  वह  यह  सिफारिश  करेंगे  कि  राज्य  सरकारों  द्वारा  समिति  की  सिफारिशों  को  स्वीकार

 क्र  लिया  जाए  ओर  उन्हें  शीघ्रतापूर्वक  कार्यान्वित  किया  जाए  |  जहां  तक  भारत  सरकार  का  संबंध

 जैसा  कि  समिति  द्वारा  सिफारिश  की  गई  विभिन्न  क्रियाकलापों  के  मानदण्ड  निर्धारित  करके

 खेत  पर  विरासत  जल-प्रदत्त  के  बारे  में  व्यापक  तकनी की  मैनुअल  तैयार  करने

 प्रौढ़  प्रशिक्षण  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  का  मूल्यांकन
 करने  एवं  प्रशिक्षण  संस्थानों  को  स्थापित

 करने  के  बारे  में  तीन  cai  को  गठित  क्र रने  के  fae  कार्रवाही  की  जा  रही
 है

 ।

 दिलती  में  रोलर  पनोर  मिलों  के  मालिकों  द्वारा  पिलाई

 की  दरें  बढ़ाए  जाने  का  औचित्य

 1153.  श्री  निहाल  fag  कया
 खाद्य

 तथा
 नागरिक  पूर्ति

 मंत्री  ag  बताने  की  करेंगे  फि :
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 हा

 (=)  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दिल्‍ली  में  फ्लोर  मिलों  के  मालिकों  द्वारा
 पिसाई

 की  दर

 कितनी  बार  बढ़ाई  गई  हैं  तथा  कब-कब  बढ़ाई  गई  हैं  कौर  व्या  कारण

 उक्त  अवधि  के  दौरान  फ्लोर  मिलों  के  मालिकों  को  दी  जाने  वाली  बिजली  यूनिटों

 की  दरें  कितनी  बढ़ाई  गई  हैं  तथा  कब-कब  बढ़ाई  गई  हैं  ;  कौर

 क्या  सरकार  का  कमजोर  वर्गों  को  राहत  देने  को  दृष्टि  से  पिसाई  दरें  कम  करने  हेतु

 कोई  उपाय  करने  का  विचार  है
 !

 खाद्य  तथा  नागरिक  git  मंत्रालय  कें  राज्य  मंत्री  भागवत  भा

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दिल्‍ली  में  रोलर  फ्लोर  मिलों  के  लिए  अनुमेय  मिलिंग  मारजिन

 में  कोई  विधि  नहीं  हुई  है  ।  वस्तुतः  इस  अवधि  के  दौरान  फ्लोर  मिलों  के  समूचे  मीटिंग  मारजिन  में

 मामुली  कमी  हुई  ।

 फ्लोर
 मिलों

 के  लिए
 लागु

 ग्रौयोगिक  बिजली की  1979-80  में  निर्धारित  की

 गई  थीं  और  उसके  बाद  इनमें  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।

 दिल्‍ली  में  अपनाये  रहे  वितरण-पीटने  के  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के

 माध्यम  से  नियंत्रित  मूल्यों  पर  गेहूं  के  उत्पादों  की  पति  की  जा  रही  है  ।

 ततीय  कौर  चतुर्थ  श्रेणी  के  सरकारी  कर्मचारियों  को  मकान  निर्माण  हेतु  अशीस  धनराशि

 1154.  श्री  ईरा  श्नावरासु  :  क्या  निर्माण  झोर  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  निर्माण  सामग्री  की  लागत  में  हुई  कई  गुणा  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 हार  ततीय  और  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को  मकान  निर्माण  हेतु  दी  जाने  वाली  अग्रिम

 रांची  की  मात्रा  बढ़ाएगी

 यदि  तौ  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया  है
 ;  और

 यदि  नहीं  तो  उसके  क्या  कारण  हैं

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  ate  श्रावास  मंत्री  बटा

 मियाँ  के  कारण  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 उठी  पंचवर्षीय  योजना  कमी  के  लिए  निर्धारित  धनराशि

 1155  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्यां  कृषि  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  क
 कि

 छठी  पंचवर्षीय  योजना वधि  में  कृषि  के  लिए  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई
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 a  ye

 वर्ष  1980-81  981-83  में  कितनी  धनराशि  खर्चे  हुई  ;

 व्र
 वर्ष  1983-84  में  खर्चें  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  धनराशि  कितनी  है  |  ड

 मुख्य  कार्य  किए वर्ष  1980-81  1981-82  र  1982-83  में  कौन-कौन सेਂ

 और

 वर्ष  1983-84  में  कया  कृषि  कार्यक्रम  शुरू  करने  का

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में

 सहकारिता  सहित  कृषि से  संबंधित  विभिनन  केन्द्रीय  कौर
 राज्य

 क्षेत्र  के  कार्यक्रमों  के  लिए  निर्धारित

 फुल  परिव्यय  6609.3  करोड़  रुपये  है  ।

 सहकारिता  सहित  कृषि  से  सम्बन्धित  विभिन्‍न  केन्द्रीय  अर  राज्य  क्ष  त्र  के  काय  क्रमों

 पर  खच  की  गई  कुल  धनराशि  1980-81  में  1133.9  करोड़  रुपये  और  1981-82  में  13104

 करोड़  रुपये  थी  ।  1982-83
 के

 लिए  स्वीकृत  परिव्यय  1402.6  करोड़  रुपये  वह  1982-83

 प्रभी  तंक  समाप्त  नहीं  प् हुश्न ् व्र है @)  प्रत  खर्च  की  गई  घनसाली  ने  सम्बन्धित  जानकारी  उपलब्ध  नहीं

 (n)  1982-84  के  परिव्यय  क  ब्यौरा  वार्षिक  योजना  दस्तावेज  में  उपलब्ध  होगा  जिसे

 राज्य  और  केन्द्रीय  age  पेश  किए  जात  के  बकवास  योजना  आयोग  द्वारा  यथाशीघ्र  संसद  में  रखा

 जाएंगी  ।

 atte

 1980-81,  1988-82  के  दौराने  शुरू  fry  गर  और  1933-84  के  दौरान  ate  किए  जाने

 मुख्य  कार्यक्रम  मौटे  तौर  पर  कृषि  श्रनुर्सघान  3  फसल  मूंदा  और  जल  संरक्षण

 डेरी  कृषि  सम्बन्धी वित्तीय  संस्थाओं  में  कारा

 क्रार्थकलापों  के  बिंदास  शादी  से  सब  बधित

 arate  क्षेत्रो  मे  गोदाम

 1156  मोहम्मद  श्रासरार  कयों  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यंह  बताने  की  कपी

 करेंगे  कि

 वर्ष  1981  के  tea  तंक  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कितन  गोदाम  चॉल

 वर्ष  1982  के  दौरान  कितने  कौर  गोदाम  खोले  जाने  का  लक्ष्य  और

 न्य ae
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 इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रगति  हुई  हैं
 ?

 ग्रामीण  विकास  के  राज्य  मंत्री  हरिनाथ  चंकिग्रमीणक्षत्रों  में

 सार्वजनिक  तथा  सहकारी  गोदाम  काय  कर  रहे  पन्त  मत्रालय  द्वारा  ऐसे  गोदामों  की

 कूल  संख्या  के  बारे  में  विशिष्ट  सूचना  नहीं  रखी  जाती  है  ।

 wer  योजनाओं  की  तरह  इस  योजना  के  श्रन्तगंत  लक्ष्य  वित्तीय  वर्ष  के  लिए

 निर्धारित  किए  जाते  हैं  न  ही  कलेंडर  वर्ष  के  लिए  ।  वह  1981-82  के  दौरान  5  लाख  मीटरीटन  की

 अतिरिक्त  भण्डारण  क्षमता  के  सृजन  के  लक्ष्य  के  मुकाबले  में  5,01,910  मीटरीटन  की  भण्डारण

 क्षमता  के  सजन  के  प्रस्ताव  सं स्वीकृत  किए  गए  wie  केन्द्रीय  सहायता  वितरित  की  गई  |  वह  1982

 के  लिए  4  लाख  मिटरीटन  की  अतिरिक्त  भण्डारण  क्षमता  का  लक्ष्य है  :  स्वीकृत  गोदाम

 qua  की  विभिन्‍न  अवस्था ग्र ों  में  हैं  तथा  राज्य  सरकारों  से  इन्हें  परा  करने  की  रिपोर्ट  भेजने  हेतु

 gaze  किया  गया  है  |

 रवी  फसल  की  ang  के  लिए  दी  गई  संविधान

 1157.  श्री  श्रान्त  राहुल  मिले

 श्री  तक  प्रधानी
 पा  कृषि  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  विभिन्‍न  राज्यों  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  निर्देश

 जारी  किए  हूँ  कि  नवम्बर  के  wea  तक  गेहूं  की  बुवाई  का  अधिकतम  कार  पूरा  हो

 यदि  तो  सरकार  ने  क्या  सुभव  दिए  हैं  तथा  कि  सानों  को  कौन-कौन  सी

 धाएं  देने  के  लिए  कहा  है

 | चि (a)  क्यों  राज्यों  की  मध्यम  ate  छोटी  सिचाई  कार्यों  को  तेज  चलाने  और  सहकारी

 समितियों  और  वाणिज्यिक  बैंकों के  माध्यम  से  पर्याप्त  ऋण  सुविधाए देने  हेतु  कार्य  सुनाए  गए

 और

 यदि  तो  उस  art  में  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तारीफ  भो हस् मद  at

 राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  हैं  कि  नदी  निम्मलिखित  महत्त्वपूर्ण  बातों  को  ध्याम

 में  रखा  जाए  तो  ट्र  के  उत्पादन  में  काफी  सुधार  हो  सकता  है  —

 (1)  बुवाई
 बीज  अंकुरण  तथा  पौधों  के  garg  हने  के  समय  मिट्टी  में  इष्ठतम  नमीं

 की  स्थिति  ।
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 (2)  समुचित  क्यारियां  तैयार  करना  ।

 (3)  अच्छे  age  की  प्रतिशतता  वाली  अधिक  किस्मों  का  चयन  करना  ।

 (4)  फफूँदी  नाशी  से  बीजों  का  उपचार  करना  ।

 (5)  बिजाई  के  लिए  ठीक  समय  (15  झोर  30
 नवम्बर

 के  ।

 (6)  खाद  alt  उर्वरकों  की  सुनाई  गई  मात्रा  का  प्रयोग  करना  ।

 (7)  बीज  सह उर्वरक  डल  का  प्रयोग  करना  और  जहाँ  ऐसी  fea  उपलब्ध  नहीं  हैं  वहां

 बीज  के  नीचे  as  में  उर्वरक  डालने  की  सुनिश्चित  करना  ।

 लाने  के
 (8)  नहर  के  पानी  कौर  नलकूपों  को  च  wn  नही  लिए  बिजली  भ्र ौर

 डी  जल
 तेल  की  सुनिश्चित

 सप्लाई  ।

 (9)
 खरपतवार  नियंत्रण  परोरे

 (10)  ऋण की  rata  उंपलब्डिव  ।

 faacor  नीचे  दियां  गयी  है  :

 (1)  set  की  नालियों  सहित  सिचाई  निर्माण  कार्यो  को  ger  नलों  का  विद्युत

 करण  प्रौढ़  फालतू  पुर्जों  मरम्मत  की  कमी  के  कारण  खराब  पड़े  नलकूपों  को

 चालू  करना  |

 (2)  फसल  वृद्धि  की  संक्रांति  ग्रन्थियों  के  श्रनुवार  जल  के  प्रवाह  को  नियंत्रित  करना

 कौर  बनाए  रखना

 (3)  जल  मार्गों
 की

 मरम्मत

 (4)  वारा बन्दी  च्च्

 (5)  सारे  कमान  क्षे  त्र  में  प्थिकर्तम  उत्पादन  के  लिए  सस्य
 प्रतिमान  लागू

 (6)  *आउट  लेटਂ  के  श्रांघारं  पर  उत्पादन  के  लक्ष्य  निर्धारित

 (7)  निवेश  की  ठीक  समय  पर  सप्लाई  का  प्रबंध
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 विस्तार  का  प्रयास  और (8)

 (9)  प्रत्येक  सहकारी  समिति  कौर  वाणिज्यिक  बैंक  की  ग्रामीण  शाख  के  लिए  ऋण  के

 लक्ष्य  निर्धारित  करने  केब हदय  कर  सहकारी  समितियों  कौर  वाणिज्यिक  बेंकों  के

 जरिए  पर्याप्त  ऋण  की  सुविधाएँ  उपलब्ध  कराना  और  ऋण  सम्बन्धित  मेलों  का

 अयोजन  करना  ।

 पेय  जल  की  सुविधा  प्रदान  करन  में  हुई  प्रगति

 क्या  पि a |  दि  है  od nia  शरार  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे 1158.  श्री  कृष्ण  प्रताप  fag :

 देश  में  ऐसे  कितने  गांव  जिनमें  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  wea  तक  पेय  जल  की

 सुविधा  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया

 इस  कार्य  की  धीमी  प्रगति  के  क्या  क।/रण  कौर

 इस  कार्य  के  मार्ग  में  मुख्य  रुकावटें  क्या  हैं  तथा  इन  रुकावटों  को  दूर  करने  के  लिए

 क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  ate  श्रावास  मंत्री  get  छठी  योजना

 के  दौरान  पता  लगाये  गये  सभी  समस्याग्रस्त  ग्रामों  को  पेश  जल  का  कम  स  कम  एक  स्रोत  जिनमें

 वर्ष  भर  जल  अपलब्ध  मुहैया  कराकर  लाभान्वित  किए  जाने  का  प्रयास  किया  जायेगा  ।  छठी

 योजना  के  आरम्भ  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  सूचित  समस्याग्रस्त  ग्रामों  की  संख्या  लगभग  1.91

 लाख  थी  ।

 कौर  मुहैया  कराने  की  प्रगति  की  गति  में  बृद्धि  हुई
 है  ।  वर्ष  1980-8

 के  दौरान  25.978  समस्याग्रस्त  ग्रामों  को  पेयजल  महैया  कराया  गया  जबकि  1981-82  के  दौरान

 29.837  समस्याग्रस्त  ग्रामों  को  पेयजल  मुहैया  कराया  गया  ।  aq  182-83  के  लिए  लगभग

 42,000  समस्याग्रस्त  ग्रामों  को  पेयजल  महैया  करने  का  लक्ष्य  है  ।  इस  कार्यक्रम  की  सफलता  के

 लिए  मूल  आवश्यकताओं  में  से  एक  झ्रावश्यकता  वित्तीय  संबोधित  है  ।  कुछ  राज्यों  में  वास्तविक  तथा

 जनशक्ति  की  कमी है
 ।  छठी  योजना  में  इस  कार्यक्रम  के  लिए  पांचवीं  योजना  (1974-79)

 के

 429.27  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  की  तुलना  मे  परिव्यय  2007.11  करोड़  रुपये  तक  पर्याप्त  रूप

 स  बढ़ा  दिया  गया  है  ।  इस  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  कोई  रुकावटें  ais  हों  तो  उनका  पता  लगाने

 के  लिए  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  श्रावधघिक  सम्मेलनों  का  भी  आयोजन  किया  जाता

 हैं  ।
 19  1983  को  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों क े:  साथ  हुए  पिछले  सम्मेलन

 में  यह

 संकल्प  पारित  fan  गया  था  कि  way  योजना  की  ष  अध  क  दौरान  पता  लगाए  गए
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 ग्रस्त  ग्रामों  को  पेयजल  का  कम  से  कम  एक  स्रोत  मुहैया  करने  के  20  सुत्रीय  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन

 को  तेज  करने  के  लिए  सभी  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्ष  त्र  प्रशासनों  को  तुरन्त  कदम  उठाने

 चाहिए  ।  दूसरा  संकल्प  यह  पारित  किया  गया  कि  जहां  कहीं  व्यवहार  है  स्वच्छ  तथा  हैंड

 पम्पों  सहित  नलक्पों  जैसी  कम  ताकत  की  योजनाओं  पर  बल  दिया  जाना  चाहिए  ।  इस  सम्मेलन  में

 यह  संकल्प  भी  पारित  किया  गया  था  कि  राज्य  सरकारें  संघ  राज्य  क्षत्र  प्रधानों  की  agar

 समितियां  कम  से  कम  प्रत्येक  तिमाही  पर  प्रगति  का  प्रबोधन  करें  और  स्टाफ

 श्रन्तरविभागीय  समन्वय  इत्यादि  से  संबंधित  समस्या ग्र ों  को  शीघ्रता  से  सूतिकाएं  ।  क्योंकि  पेयजल

 की  पूर्ति  राज्य  का  विषय  है  att  राज्य  सरकारें  योजनाएं  बनाती  है  तथा  उनका  कार्यान्वयन  करती

 है  इसलिए  इस  कार्यक्रम  के  सफल  कार्यान्वयन  के  लिए  सरकारों  द्वारा  मुख्य  कदम  उठाने  होते  हैं  |

 उत्तर  प्रदेश  में  निबंध  att  के  लिए  मकान

 *]  50.  श्री  जेनुल  बसर  :  क्या  निर्माण  ate  श्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  निवेल  वर्गों  के  लिए  मकानों  का  निर्माण  करने  सम्बन्धी  कोई

 योजना  उनके  मंत्रालय  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  ate  श्रावास  मंत्री  get  fag)  :  तथा

 आवास  राज्य  का  विषय  है  ।  योजना  नियतनों  के  राज्य  सरकारें  आर्थिक  दृष्टि  से  कमजोर

 वर्गों
 के लिए  आवास  सहित  विभिन्‍न  योजनाओं  के  लिए  विधियां

 उद्दिष्ट  करने  में  स्वतन्त्र हैं  ।

 तथापि  उत्तर  प्रदेश  श्रावास  तथा  विकास  ats  से  प्राप्त  समाज  के  श्रमिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  के

 लिए  तीन  श्रीवास  परियोजनाएं  आवास  तथा  नगर  विकास  निगम  केन्द्र  सरकार  का  एक  उद्यम  है

 में  जाचांघीन  है  ।  उन  के  ब्यौरे  निम्नलिखित  हैं

 परियोजना  का  नाम  परियोजना  लागत  ऋण  की  राशि  रिहायशी  एकक

 रुपयों  में

 15.25  228 संयुक्त  आवास  योजना  18.19

 दम
 मुरादाबाद

 तृतीय  संयुक्त

 35.55  300 यमुनापार  आगरा  28.27

 कंधा  23.41  22.78  479

 (eat  तथा
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 इलाहाबाद  में  प्रथम  41.64  33.17  353

 हुडको  संयुक्त  अ्रावास

 योजना

 AAA  का  समान

 1160.  श्री  मोहन  लाल  पटेल  ? }

 श्री  नवीन  वाणी
 a  कृषि  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1982-83  के  लिए  गाली  का  न्यूनतम  anda  aoa  क्या  gar

 और

 व्या  यह  सच
 है

 जितना  मूल्य  किसानों  ने  मांगा  उससे  ag  बहुत  कम

 रित  किया
 गया

 (7  )  यदि
 तो  किसानों  द्वारा  मांगा  गया

 मूल्य
 क्या  और

 मूंगफली  का  मूल्य  निर्धारित  करने  के  लिए  क्या  मामू
 ला

 अपनाया  गया

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  मकवाना
 :  .1982-83  के  लिए  अच्छी  रस्मी

 corr
 की  छिलके  वाली  मूंगफली  का  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य

 295  रुपये  प्रति  विवाद  निर्धारित  किया

 गया

 तथा

 कृषक  संगठन  विभिन्‍न  जिन्हों  का  समर्थन  मूल्य  दढ़ाने  के  लिए  कहे  रहे

 फली  का  मुख्य  एक  विशेष  स्तर  पर  निर्धारित  करने  के  लिए  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ  ।

 सरकार  कृषि  मूल्य  आयोग  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  मूंगफली  का  न्यूनतम

 समर्थन  मूल्य  निर्धारित  करती  है  ।  समर्थन  मूल्य  की  सिफारिश  करते  समय  कृषि  मूल्य  आयोग
 r

 बातों  के  साथ-साथ  जिन्स  की  उत्पादन  विद्यमान  बाजार  कृषि  ak  गर-कृषि  क्षेत्र

 के  बीच  व्यापार  कौ  शर्तों  और  को  संबोधित  प्रौद्योगिकी  अपनाने  के  लिए  प्रोत्साहन  देने

 की  आवश्यकता  पर  भी  विचार  करता  हैं  ।

 प्याज  का  उत्पादन

 1161.  श्री  राम  लाल  राही  :,
 कया  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  गत  वर्ष  की  तुलना  में  इस  वर्ष  प्याज  की  भारी  फसल  हुई

 | ह
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 हा

 (a)  यदि  तो  कितनी  हुई

 क्या  इस  वध  प्याज  को  उसी  भाव  पर  बेचा  जा  रहा  जिस  पर  इसे  गत  वर्ष  बेचा

 गया
 झोर

 (a)  यदि  तो  क्या  afan  उत्पादन  का  इसके  मूल्य  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा  हैं  तथा

 इस  सम्बन्ध  में  gy  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  श्र

 चाल  ag  (1982-83)  के  लिए  प्याज
 उत्पादन

 के  झन मान  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 29.1.83  को  सप्ताह  के  लिए  प्याज  का  थोक  मूल्य  सूचनांक  356.1  रहा  जो  कि  गत

 वर्ष  के  तदनरूपी  सप्ताह  के  333.5  सूचकांक  से  अधिक  है  ।

 1982-83  के  उत्पादन  प्र नुमा नों  की  उपलब्धि  के  अभाव  में  फसल  के  आकार  का

 मूल्य  स्थिति  पर  पड़ने  बाले  प्रभाव  के  बारे  मैं  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता है  ।  प्याज  सम्बन्धी

 वर्तमान  सूचकांक  उच्चतम  स्तर  पर  है

 सरकार  द्वारा  दी  गई  भूमि  ate  दिलतों  सहायता  से  निमित  मकानों

 का  अत्यधिक  किराया  वसूल  किया  जाना

 1162.  श्री  mraz  पाठक  कया  frat  शर  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 की

 क्या  दिल्‍ली  के  गोल  nde,  हनुमान  चितरंजन  बायें रोड़  तथा  अन्य

 क्षेत्रों  में  ऐसे  अधिकारों  मकान  जिन्होंने  सरकार  gu  रियायती  दरों  पर  दी  गई  मभूमि  पर

 तथा  सरकार  द्वारा  आसान  शर्तों  पर  मंजूर  की  .  गई  वित्तीय  सहायता  से  अपने  मकानों  का  निर्माण

 किया  अपने  परे  मकान  waar  इसके  किसी  एक  भाग  के  लिए  किराए  की  अत्याधिक  ऊंची  दर

 रसूल कर  रहे  हैं  ;.

 यदि  तो  इस  कृत्य  के  परिणामस्वरूप  किरायेदारों  तथा  मकान  मालिकों  में

 प्रायः  अप्रिय  टकराव  हो  जाता  है  भर  ऐसे  मकान  मालिक  किरायेदारों  से
 न  केवल  दुर्व्यवहार  a

 क
 अपितु  उनसे  बल पु वेक

 मकान  खाली
 करा  लेने

 की
 घमकी  भी

 देते  हैं  ;
 भर

 ग  क्यों  किराए  संम्बन्धी  इस  wee  चि
 को  dee करने

 तथा  मकान  मालिकों  हार

 किराये  पर  दिए  जोने  वलि  मकान  के  arene  स्थल
 के  अनुसार

 सर  किराया
 निर्धारित

 करने
 का

 खाकर  को  कोई
 प्रस्ताव  है

 ह
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 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  ate  श्रावास  मंत्री  ger
 :--

 यह  मंत्रालय  ऐसी  सूचना  का  प्रबोधन  नहीं  करता
 |

 कोई  किराएदार  यदि  यह  महसूस  करता है  कि  मकान  मालिक  उससे  अधिक  किराया

 वसल  कर  रहा  है  तो  वह  दिल्‍ली  किराया  नियमित  1958  के  अ्रन्तगंत  मालक  किराए

 के  नियकेन  के  लिए  किराया  नियंत्रक से  सम्पकं  करता  है  ।

 समेकित  विकास  योजनायें  के  श्रन्तगंत  छोटे  aga  का  विकास

 #163.  श्री
 श्री  कमला  मिश्र  मधुकर  :  क्या  निर्माण  ate  श्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  J

 कि

 थ्या  >  o>  sayy ्  >  fos क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  IG  |  रक  |  क  |  |: ह  के  लिए  समेकित

 विकास  योजनाएं  YS  की  हैं  कौर  जी  तो  इन  योजनाओं  के  अन्तर्गत  ऐसे  कुल  छोट  शहरों  को

 शामिल  करने  को  विचार

 तथा राजस्थान  में  इस  योजना  में  कितने  को  द्रुमिल  किया  गया

 वाद  are  बीटा  के  छोटे  दायरों  में  यह  योजना  कब  तक  चाल  हो  रोक

 इस  योजना  के  लिए  क्या  मागं दर्शी  सिद्धान्त  निर्धारित  किए गए
 ए

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  site  श्रीवास  मंत्री  get  जी  हां  |  छठी

 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  231  दायरों  के  एकीकृत  विरासत  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 राजस्थान  राज्य  कों  आबंटित  कुल  शहरों  की  संख्या  ग्यारह  है  ।  कभी  तक  इन  सभी

 शहरों  को  योजना  के  अन्तर्गत  श्रनमोदित  किया  गया  ।  11  दायरों  की  भ्रनुमोदित  सूची  में  छोटा

 जिले  का  केवल  एक  दहर  वीरान  शामिल  किया है  ।  राज्य  सरकार  ने  झालावाड़  जिले  के

 किसी  भी  शहर  का  प्रस्ताव  नहीं  किया है

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  तथा  राज्य  सरकार  द्वारा  wan  fea  शहरों  के  लिए

 एकीकृत  नगर  विकास  परियोजना  उन  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  आरम्भ  की  जाती  है  जिसकी

 लागत  झ्रामतौर  पर  1  करोड़  रुपये  से  अ्रघिक  नहीं  होती है  और  केन्द्रीय  सहायता  लागत  का  50

 प्रतिशत  या  40  लाख  रुपये  इसमें  से  जो  भी  कम  दी  जाती  है  ।  शेष  विधियों  राज्य  तथा
 स्थानीय  शासनों  द्वारा  की  जाती  है  ।  मर्ग  निर्देशको ंमें  समान  आधार  पर  farafafea  मद  केन्द्रीय
 सहायता  के  लिये  पात्र  हैं  :--
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 (i)  मभूमि  अर्जन  att  विकास

 (ii)  सड़कों  तथा  बस  स्टैंडों  का  निर्माण  सहित  यातायात  तथा  परिवहन  वाहनों  की  खरीद

 इसमें  शामिल  नहीं  है  ।

 (ii)  दूर-दराज  के  प्रदेशों  के  लाभार्थ  मार्किट  तथा  औद्योगिक  इस्टेट  का  विकास

 कौर  अन्य  सुविधाएं

 (iv)  इसके  भ्र ति रिक्त  जिन  घटकों  को  राज्य  योजना  के  अन्तर्गत  विधियां  दी  जानी  हैं  उन

 में  मलिन बस्ती  लघु  मल  नाती  व्यवस्था

 स्वच्छता  चिकित्सा  खेल  मैदान  शामिल  हैं  ।

 उड़ोसा  प्रदेश  के  बीच  शध्रन्तरज्यीय  नदियों  पर  सं  युक्त  परियोजनाओं

 का  निर्माण  करने  के  बारे  में  समझौता

 1164.  को  गिरिधर  maint  :  zat  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  ate  भास्कर  प्रदेश  की  सरकारें  वष  1978  में

 ज्यीय  नदियों  पर  संयुक्त
 परियोजनाओं

 का  निर्माण  करने  के  बारे  में  सहमत  हो  गई  थी  ।

 यदि  तो  किन-किन  नदियों  झोर  सिचाई  बरसों  तथा  परियों  जनाज़ों  के  बारे  में

 समझौता  हुआ  था  कौर  उसके  बाद  राज्यों  में  जल  के  वितरण  की  स्थिति  कया  रही  ;

 समझौते  होने  के  बाद  से  दोनों  राज्यों  ने  कौन-कौन  सी  परियोजनाओं  और  बराजों

 पर
 काम  शुरू  कर  दिया  है  ;  कौर

 ऐसी  कौन-कौन  सी  सिंचाई  परियोजनाएं  प्रौढ़  बराज  जो  सर्वेक्षणाधीन  हैं  धर

 जिनका  जांच  कार्य  पूरा  हो  चुका  है  तथा  सिचाई  के  लिए  जल  का  उपयोग  करने  हेतु  राज्यों  द्वारा

 कोन  सी  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  कर  ली  गई  है  ।

 सिचाई  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  भोर  आँध्र  प्रदेश

 श्र  उड़ीसा  की  सरकारों  के  बीच  15  1978  को  हुई  अन्तर्राज्यीय  बैठकों  गोदावरी

 नदी  वेसिन  प्रौढ़  Waa,  बहुधा  एवं  विधारा  नदियों  के  जल  के  बंटवारे  और  अन्य

 संयुक्त  लघु  सिचाई  स्कीमों  के  बारे  में  विचार-विमर्श
 किया  गया  था  ।  कुछ  लघू  सिंचाई  स्कीमों  के

 शीष  निर्माण  कार्य  उड़ीसा  राज्य  में  पड़ते  है  ौर  कमान  क्ष  त्र  आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  में  पड़ता  है

 स्कीमों  का  कमान  क्षत्र  अ  उड़ीसा  में  धौर  इत  weer  प्रदेश  में  पड़ता  है  ।  इस  बात

 पर  सहमति  हुई  थी  कि  संयुक्त  स्कीमों  के  अन्तर्गत  भाने  वाला  कमान  क्षेत्र  उड़ीसा  भभोर  श्योर

 प्रदेश  के  बीच  लगभग  2  :  के  झन पात
 में  सीमित  किया  जाएगा
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 चूंकि  संयुक्त  परियोजनाएं  लघु  स्कीमें  होती  उनका  weg,

 पोषण  तथा  कार्यान्वयन  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाता  झर  उनका  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 चरण  दो  we  भांति  की  परियोजना  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  हैं और  दोनों

 राज्यों  के  बीच  विचारो  में  मतभेद  होने  के  स्वीकृति  के  लिए  लम्बित  पड़ी  हैं  ।  योजना  पर

 विचार-विमश  के  at  प्रदेश  सरकार  के  प्रतिनिधियों  ने  सुचित  fear हैं
 कि  वम्सधारों

 चरण-दो  alt  mad  परियोजना  पर  प्रारम्भिक  निर्माण  कार्य  हाथ  में  लिए  जा  चुके  हैं  ।  उड़ीसा

 सरकार  ने  भी  वम्सघारा  की  सहायक  नदी  गनगुडा  नदी  पर  योजना  अयोग  द्वारा  1981  में

 मोदित  की  गई  बड़ानाला  सिंचाई  परियोजना  का  निर्माण  कार्य  हाथ  में  ले  लिया है  ।  उड़ीसा  को

 लाभ  पहुंचाने  वाली  ऊपर  इन्द्रावती  बांध  म्यार  पोट्टेस्वागु  दराज  परियोजना  का
 निर्माण

 कार्य  हाथ

 में
 ले

 लिया  जा  चुका  है  ।

 जिन  बृहत  ate  मध्यम  संयुक्त  परियोजनांग्रों  के  सर्वेक्षण  एवं  अन्वेषण  पूर्ण  हो  चुकें

 उनकी  कोई  रिपोर्ट  तकनीकी  अनुमोदन  एवं  योजना  आयोग  का  अनुमोदन  प्राप्त  करने  के  लिएं

 प्रभी
 तक  केन्द्रीय  जल

 श्रायोग
 में  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 धनबाद  के  सरकारी  कर्मचारियों  को  खाद्यान्न  सप्लाई  ने  किया  जाना

 1165.  श्री  ए०  के०  राय  :  क्या
 साथ

 और  नागरिक  प्रति  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करें

 किं

 ant  सरकार  कौ  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बिहार  के  घन वाद  औद्योगिक  क्षत्र

 में  जिले  की  उचित  दर  की  दुकानों  में  खाद्यान्न  की  रूलाई  न  वर्ण  a
 य  सरवर  कें

 कर्मचारियों
 को  अत्याधिक  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  :  यदि  तो  तथ्यों  का  ब्यौरा

 mt

 क्या  केन्द्रीय  सरकारे  की  ऐसी  कोई  योजना  है  सरकार  वितरण

 प्रणाली  के
 माध्यम  की

 बजाय
 द्री य  सरकार  के  कर्मचारियों  को  झपने  aga  विभागों  के  माध्यम

 से  राशन  पर  रू  चानन  सप्लाई
 किया  जाए  ;  और

 (a)  यदि  तो  avait  का  ब्यौरा  क्या है
 ?

 खाद्य  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय
 के

 राज्य  मंत्री  भागवत का

 सूचना  एकत्र  की
 जा  रही  है  कौर  लोक  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जाएगीं  न्य

 जी  नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ॥
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 राज्यों  को  उर्वरक का  आवंटन

 1166,  श्री  वृद्धि  चन्द्र  जैन
 :

 क्या
 कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 राज्यों  कौ  खरीफ  1982)  तथा  रबी  1982  1983)

 मौसम  के  दौरान  श्री  तक  कितनों-कितना  उर्वरक  आवंटित  किया  गया  है
 '

 fe  मंत्री  dita
 :  एक  विवरण  है  ।

 विवरण

 खरीफ  1982  तथा  रवी  1982683  क  मौसम  के  लिए  विभिन्‍न  राज्य/संघ

 र  ra  met

 झ्रावंटित  किया  गया  उर्वरक

 मीटरी  नं
 पोषक

 तत्व

 राज्य/सँंध  राज्य  क्षेत्र  श्रावठन

 ह  क  Rete + er epee nt
 रबी  1982-83

 ray  1982  वधिक

 2.86  €.38 1.  आन्ध्र  प्रदेश

 2.
 मिलना डे

 2:64  4.6  1

 2.61  1.59 3.
 कनिक

 4.
 करेले  0.61  0.58

 5.  पांडिचेरी  0.07  0.08

 6...  मही  राष् ठे  3.35  2.27

 2.20 गुजरात  2.50

 गांवों  0.04  0.03

 9.  मध्य  प्रदेश  1.51  1.62

 10.  राजस्थान  0.67  1.41

 11.  पजाब  2.67  5,48

 12,  हरियाणी  1.11  1.57

 13,  उत्तर  प्रदेश  4.87  10.71

 14.  हिमाचल  प्रदेश  0.15  0.08

 15.  जम्मू  तथा  कश्मीर  0:22  0.19

 16.  दिल्ली  0.03  0.08

 17.  पश्चिमी  बंगाल
 1.44  2.53

 0.94  1.76 18,  बिहार

 19,  0.54
 0.52

 20.  0.12  0,12
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 0.03  0.02 21.  मेघालय

 22.  fag
 0.03  0.02

 23.  अशिर  0.04  0.01

 24.  जिन्स  बोझ  0.97  0.88

 29.72  42.04
 oe

 टिप्पणी  —fraica  दादर  नगर  अन्दमान  और  निकोबार  द्वीप  समह

 अरुणाचल  arias  तथा  सिक्किम  को  aq  मात्रा  श्रावित  की  गई ॥

 साइट्स  उत्पादन  को  बढ़ाने  में  सहायता  करन  के  लिए  जापान  wea

 1167.  att  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जापान  ने  साइट्रस का  उत्पादन  बढ़ाने  में  भारत  को  मदद  देने  की  को
 है

 यदि
 तो  भनुसंघान

 att  साइट्स
 उत्पादन  के  लिए  कौन-कौन से  पौधों  को  लिया

 गया

 फलों  के  बागों  की  उत्पादकता  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  प्रयास  किए  और

 (a)  इस  मामले  से  संबंधित  सरकार  के  कार्यक्रम
 का

 ब्यौरा  क्या  है
 ;

 कुकी  मंत्रालय  में
 राज्य  ait

 तारीफ  मोहम्मद  जापानी  वैज्ञानिकों  के

 दल  ने  1971,  1972  और  1973  में  भारत  का  किया  ।  इसके  पश्चात्‌  भारतीय  कृषि

 संघान  परिषद  ने  साइट्स  यह  प्रस्ताव  कार्यान्वित  नहीं

 wet  ही  नहीं  होता
 ।

 भोर

 भारतीय  कृषि  अन  संधान  परिषद  अपनी  ग्रसित  भारतीय  समन्वित  ta  सूधार  परियों  जना

 के  माध्यम  से  साइट्स  सम्बन्धी  मनु सं घान
 बरतो  है  ।  इस  झनुसधास  कायम  में  जमपलास्मू  संचयन

 उप जातीय  मूल्यांकन  शोर  प्रसाद  कब त  sate

 फलों  धानों  का  प्रबन्ध  ate  खपत बार  वृद्धि  भ्र ौर  ऋमियों  भर  रोगों  का  प्रबन्ध

 सम्मिलित है  ।

 भारत  सरकार  ने  श्रेष्ठ  किस्म  के  फलों
 घान

 तब
 नस

 की  स्थापना  के  लिए  एक
 के केन्द्रीय

 क्षत्र की  योजना  मंजूर  है  जिसे  भारतीय  राज्य  फार्म  लियम  के  माध्यम  से  राज्यों  में

 किया  जा  रहा  है  ।  watt  धानों की  किस्मों  में  ada  करने के  लिए  चनींदा  फलों में

 साइट्स  को  कामिल  feat  गया  है  ।

 बलजीत  wat  कालोनी  को  नियमित  किया  जाना

 1168.  थो  सुनाई  हीरो  :  नया  निर्माण ओर  area
 uw  x

 ह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 ी
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 क्या  दिल्ली  के  शादीपुर  म्यूनिसिपल
 ats  ४ प

 100  में  बलजीत  नंबर  कालोनी  गत

 30  वर्षों  ये  विद्यमान  है  प्रौढ़  यदि  तो  aa  तक
 इसे  नियमित

 न
 करने  के  क्या  कारण  हैं

 :

 क्यो  बल  रीत  नगर  के  निवासी  नगर-निगम  को
 जल

 बिजली  श्रवन-शमन

 कर  घौर  सफाई  कर  का  मस्तान  करते  रहे  हैं  ;

 क्या  क्षेत्र  के  एक  संसद  सदस्य  ake  एक  सामाजिक  संगठन  बलजीत  नगर  को

 मित  करने  की  कई  वर्षों  से  मांग  कर  रहे  हैं  और  यदि  तो  इस  पर  सरकार  ने  क्या  हाय वाही  की

 है  ;  a

 सरकार
 का

 बलजीत  नगर
 को

 अब  तक  नियमित  करने  का  विचार  है  ;

 संसदीय
 खेल  तथा  श्र  arara  बूटा  दिल्ली  विकास

 प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  बलजीत  नगर
 कालोनी  बहुत  वर्षों  से  है

 ।
 इस  कालोनी  के

 सुचित  मलिन  बस्ती  क्षेत्र  होने  से  इसे  मैरिज  दस्तो  क्षत्र  तथा

 1956  के  प्रावधानों के  अन्तर्गत  माना  जा  रहा  है  तथापि  ये  भरन देश ष्  जारी  कर  दिए  गए  हैं  कि

 सरकार  द्वारा  अनधिकृत  कालोनियों  के  नियमितीकरण  के  लिए  जारी  किए  गए  आदेशों  के  भरन  सार

 अधिसूचित  मलिन  बस्ती  क्षत्रों  की  धन धि कत  कालोनियों  को  मी  नियमित  कर  दिया  जाए  ।

 दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  सचित  किया  है  कि  बलजीत  नगर  के  निवासियों  से  जल  कर

 विद्युत कर  तथा  कर  वसूल  किए  जा  रहे  हैं  परन्तु  सफाई  कर  वसल  नहीं  किया  जा

 रहा हू  ।

 हां ।  कि  उपयुक्त  में  कट्टा  गया  अधिसूचित मलिन  बस्ती  क्षत्रों

 नियमितीकरण  के  अनुदेश  जारी  कर  दिए  गए  हैं  ।

 श्रवंधिकत  कालोनियों  के  नियमितीकरण  का  ara  चरणबद्ध  तरीके  से  दिल्ली  विकास

 प्राधिकरण  तथा  दिल्‍ली  नगर  निगम  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।  किसी  विशेष  कालोनी  के  नियमित

 करण
 के  लिए  कोई  समय  सीमा  निर्धारित  करना  सम्भव  नहीं  है

 ॥

 उडीसा  में  त्वरित  far  जस  प्रदाय  कार्यक्रम

 1169,  sit
 नित्यानंद  मिश्र  क्या  भर  आवास

 येह  बताने  की  कपा
 करेंगे

 कि  उड़ीसा  में  त्वरित  ग्रामीण  जल  प्रदाय  कार्यक्रम  सै  वित्तीय  सहायता  और

 योजनायें  के  निष्पादन  सम्बन्धी  प्रगति  को  ब्यौरों  कयों  हैं
 ?

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  ate  झावास  मंत्रो  ger  सिंह  :  केन्द्र  द्वारा  प्रचलित

 त्वरित  ग्रामीण  जलापूर्ति  कार्यक्रम  के  उड़ीसा  सरकार  ने  ग्रामीण  आपूर्ति  योजनायें  का

 कार्यान्वयन हैण्ड पम्पों  सहित  नलकूपों के  माध्यम  से  किया  है
 ।

 इस  कार्यक्रम  के  ata  केन्द्रीय

 सहायता  का  पत्ता  लगाए  गए  समस् याय स्त  गांवों  में  स्वच्छ  पीने  का  पानी  मुहैया  करने  में

 ० |
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 राज्य  सरकार  के  संसाधनों  को  बढ़ाना  है  ।  उपलब्ध  कराई  गई  वित्तीय  सहायता  पब  वर्ष  2977-78

 से  लाभान्वित  समस्याग्रस्त  गांवों  को  संख्या  इस  प्रकार  है  .

 वित्तीय  सहायता वृष  asa  ग्राम:नभें  जैन  पूति  कार्यक्रम  के

 रुपयों  में  )  तहत  लाभान्वित  समस्याग्रस्त

 ध्या
 गावा  को  सख्या

 क  aa

 1977-78  180.00  दि
 edo

 1978-79  212.00  f
 /867

 187°80  203.00  1,  639

 19  0-51  307.06  858

 1981-82  $93.00  2,502

 [982  83  766.50  2,280

 (  लक्ष्य ) rie a  a

 efrné  खेलों  नर  जून
 ०  सी०  ate  dict  का  भाग  ज्ञाना

 3570.  श्री  पीयष प्र्  तिवारी  :  ait  खेल  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 एशियाई  खेलों  के  aaa  कीमत  कार्यक्रमों  में
 कुल  frat-fra®  एनए  सी

 ०  सी  ०

 छात्र  शोर  छात्रा  कैडेटों  ने  भांग  लिया  था

 एशियाई  खेलों  के  दीवान  एन  सी ०  सी०  कैडेटों  के  अनस  परिवहन  तथा

 उन्हें  दी  गई  मु विधा गों  पर  कुल  कितनी  धनराशि  aa  हुई  ;

 क्यों येह  सच  है  कि  भोजन  और  ग्रा वास  की  व्यवस्था के  बारें  में  एन  सी०

 के
 कुछ  कैडेटों

 क
 कोई

 शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ;
 4.0

 (a)  यदि
 a

 शिकायतों  कों
 ब्यौरा  क्या

 हैं
 थें  उस

 फर
 सरकार

 ने
 आर्ग  कया  कार्य

 वाही  की  ऐ

 संसदीय  खैल  तथी  निर्माण  site  प्रवास  मंत्री  (it  बूटी  ()  910

 त  शरीर दिल्‍ली  शिविर  में  एन  इसी
 ral  ०  कैडेटों  के  लिए  सफाई

 आंकरिंमक  जेसी  प्रदान  करने  के
 एशियाई  खेल  बजट  में  से  की  राद

 खर्च  की  ।  कैडेटों  के  भोजन  प्रौढ़  उन्हें  उनके  राज्यों से  aie  शौर  ले
 जाने  के  लिए  पिए

 परिधान  सम्बन्धी  खर्च  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  द्वारा  aga  किया  गया  था  ।

 नहीं

 बरइन  नहीं  उठता  १

 52



 9  1904  लिखित  उत्तर

 —

 सागपुर  सागर  पुर  कालोनियां

 1171.  श्री  हीरा लाल  आर०  परमार
 :

 क्या  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  की

 छपा  करेंगे
 fe  :

 पश्चिम  सागरपुर और  पूर्वी  सागरपुर  कालोनियों  में  पिछली  बार  सर्वेक्षण  किस  वर्ष

 किया गया  था  ;

 हावी  1977  अथवा  1978 में  किए  गए  सर्वेक्षण के  आधार  पर  इन  कालोनियों

 को  वर्ष  1982  में  नियमित किया  गया  था  ;

 यदि
 तो  इसका

 औचित्य  कया  है  क्योंकि  उन
 कालोनियों

 में  रहने  वाले  लोगों

 द्वारा  बड़े  पैमाने  पर  मकानों  का  निर्माण  1978  के  बाद  किया गया  और  वे  अपने  परिवारों के  साथ

 वहां पर  रहे  हैं  ?

 वर्ष  1981  अथवा  1982  में  इन  कालोनियों का  सर्वेक्षण  न
 करने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 (=)  क्या  वहां पर  रहने  वाले  गरीब  लोगों  के
 घरों  को

 बचाने  को  ध्यान
 में

 रखते  हुए
 सरकार

 का
 विचार  इन  कालोनियों का  पुनः  सर्वेक्षण  करने का  विचार है  ;  और

 यदि  तो  कब  तक  ;

 संसदीय
 खेल  तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्रो  बूटा

 :
 तथा

 दिल्‍ली  निगम
 निगम

 ने  बताया है  कि
 वर्ष  1978-79

 में  एक  गैर-सरकारी के  माध्यम  से

 पूर्वी  और  पश्चिमी  सागरपुर  का  सर्वेक्षण  करवाया  गया  था  और  इस  सर्वेक्षण  पर  उनके
 नियमित

 करण  नक्शों  का  अनुमोदन  उसको  स्थायी ,  समिति  द्वारा  25-10-1982  को  किया

 गया  था  ।

 _  दिल्‍ली
 में  अनधिकृत  कालोनियों  के  नियमितीकरण  के  लिए  भारत  सरकार

 द्वारा
 निर्धारित  नीति  के

 केवल  उन्हीं  रिहायशी  और  वाणिज्यिक  संरचनाओं  को  नियमित r  - किंया  जाना
 है

 जो  कीमत  30-6-77  और  16-2-77  से  पूर्वे  इन  कालोनियों  में
 बने  थे  इसलिए

 दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  बताया  कि  इस  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  करने  की  आवश्यकता  नहीं है
 ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जनकपुरी  के  डो०  डो०  ए०  को  स्ववित्त  पोषण  योजना

 सामग्री यश  संग्रह के  फ्लैटों  में  घटिया  किस्म  को  wee

 र

 1172.  थो  केशव राव  पार थो  :

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :

 प्रो ०  अमित
 कुमार  मेहता

 :  क्या  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 & s ce zt  कि
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 क्या  यह  सच  है  कि  जनकपुरी  की  पाकेट  में  cq-fad  पोषण  योजना  के  a or Fall

 के  निर्माण  में  घटिया  स्तर  की  ईटों  और  अन्य  भवन  सामग्री  का  उपयोग किया  गया  है  ;

 डी०
 डी०  ए०  के  क्वालिटी  कन्ट्रोल के  मुख्य  अभियन्ता  ने  इन  फ्लैटों की  कोई

 विस्तृत  जांच  की  है  यदि  हां  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं
 ;

 और

 यदि  दोषी  अधिकारियों के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  तो-वह कया

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण
 और

 आवास  मंत्री  बूटा
 :

 दिल्‍ली  विकास

 प्राधिकरण ने  इस  बात  से  इन्कार  किया  है  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सुचित  किया  है  कि  मुख्य  इंजीनियर  नियंत्रण )

 ने  अभी  तक  इन  फ्लैटों  का  विस्तृत  निरीक्षण  नहीं  किया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 खुमी  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण
 area  स्थापित  करना

 1173.  श्री  गुलाम  मोहम्मद  खां
 :

 कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंकि  कि
 :

 क्या  राष्ट्रीय  खुमी  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  करने  का

 विचार  है  ;  और

 यदि
 प्रस्तावित  केन्द्र  का  कार्यकरण  क्या  होगा  और  उसकी  अनुमानित  लागत

 कितनी  होगी  ?

 कृषि  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  जी

 श्रीमान  ।  भारतीय

 कृषि  अनुसंधान  हिमाचल  प्रदेश  के  सोलन  में
 राष्ट्रीय  खूबी  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  केन्द्र

 स्थापित कर  रहा  है  |

 इस  केन्द्र  के  मुख्य  कार्य  निम्न  प्र  कार  हैं  :

 आशाजनक  किस्म  की  खेती  की  संभावना  के  लिए  उनकी  पहचान  तथा  सूचीबद्ध

 करने  के  उद्देश्य  से  स्वाभाविक  रूप  से  उगने  वाली  खुम्बी  का
 सर्वेक्षण  करना  |

 उत्पादन  तथा  फसल के  बाद  को प्रौद्योगिकी से  संबंधित  सभी  पहलुओं

 पर  अनुसंधान  करना  |

 संकरण  आदि  जैसी  विभिन्‍न  तकनीकों  को  उपयोग  मैं

 लाकर
 कटाई  तथा

 अधिक
 भनुकूलनीय  सहित  अधिक  उपज  देने  बाली  किस्मों  के  विकास
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 के  उदेश्य  से  प्लरोट्स तथ ध तथा  वोलवारीऐला  आदि  पर  स्पेन
 पर

 अनुसंधान  करना  तथा  |

 aah  उगाने  वाले  कार्य  करने  वालों  अपने

 घर  के  बगीचे  विद्यार्थियों  तथा  विस्तार  कार्यकर्त्ताओं  को  प्रशिक्षित  करना  |

 छटी  पंचवर्षीय
 योजना

 के
 दौरान  1982-83  से  1984-85  की  अवधि  के  लिए  राष्ट्रीय

 लम्बी  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  सोलन  कीं  अनुमानित  लागत  1835600/  रु०

 अठारह  लाख  पैतीस  हजार  छः  रु०  है

 मंत्रालय  में  सलाहकार  समितियों  की  aoa

 74.
 के

 सालाना
 :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उनके  मंत्रालय
 के  अंतगर्त  erica  विभिन्‍न  समितियों  की

 बैठकों  का  ब्यौरा  है  ;

 सेन्ट्रल  रेवा इन  रिक्त  सेशन  बोड़ें  की  स्थायी
 जो  राज्यों के  कार्यक्रमों  के

 कार्यान्वयन
 पर  पुनर्विचार करती  कि  पिछले

 7
 या  8  वर्षों  में  बहुत  कम  dog हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी ब्यौरा  क्या  है

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  :  से  तक

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल
 पर

 रखे
 दी  जाएगी ।

 बाढ़  के  कारण  उड़ीसा  में  पेयजल  के  कुओं  को  हुआ  नुकसान

 1175.  को  अज  न  सेठी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  मॉोरलम है ् है
 कि

 बाढ़  के
 कारण  उड़ीसा  में  पेयजल  के  बहुत  से

 खुले  कू  ए  बुरी  तरह  खराब  हो  गए  हैं  तथा  उनमें  से
 अधिकांश

 में  मलबा  भर
 गया

 है

 यदि  तो  क्या  एप  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  कहा  है  कि  इन  कुओं  के  पानी

 को  मलबे  की  सफाई
 करने  तथा  इन्हें  रोगाणु मुक्त  करने  की  आवश्यकता  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  को
 क्या  प्रतिक्रिया  है  ;

 खाना  : क  ys  तथा  जी  हां  ।
 कृषि  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  आरिफ  मोहम्मद

 एक  विचरण  संलग्न  है
 |
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 विवरण

 केद्रीय  दल  की  रिपोर्ट  तथा  संघ  राहत  सम्बन्धी  उच्चस्तरीय  समिति

 की  सिफारिशों के  आधार  पर  भारत  सरकार  ने  निम्नलिखित

 अधिकतम  व्यय  को  मंजूरी  दी  है

 मद  1982-83  1983-84

 SS enn  य

 गेर  योजना

 1.31 1,  जल  आपूर्ति की  व्यवस्थाएं  3.94

 2.  नलकूपों
 का  पुनर्स्थापन  6.25  2.08

 10.11  3.37 3.  अस्थायी  नलकूप

 5.25  1.75 4.  सामुदायिक  निगम  विकास

 a

 योग  25.53  8.51

 ——  es  ——a—

 95.01  31.68 1.
 जल  आपूर्ति  की  योजनाएं

 3.38  1.12 2.  उपस्कर
 तथा  मशीनरी

 365.75  122.25
 3.

 नलकूपों gat
 का  पुनर्स्थापन

 465.14  155.05

 Fe  Qe  st

 सम्बलपुर
 बाढ़

 के  लिए
 गैर

 योजना

 1.  sai  तथा  अस्थायी  नलकूपों  2.00

 के  माध्यम  से  पानी  की  सप्लाई

 2.  जल  संसाधनों आदि  को  5.30

 करना
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 3.  पेय  जल  को  सप्लाई  26.43

 ——  —

 28.73

 ह

 योजना

 1.
 अभाव  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  नये  4.00  लाख

 नलकूप

 —

 2060  टन  प्रतिदिन  चोली  तेयार  करने  को  क्षमता

 निर्धारित  करना

 1176.
 श्री  बाला  साहिब  fat  पाटिल

 :
 क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने की

 कपा  करेंगे  :

 एक  चीनी मिल  स्थापित  करने  में  लगने
 वाली  भारी  लागत  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 कया  सरकार  के  सामने कोई  ऐसा  प्रस्ताव  है  कि  चीनी  तैयार  करने  की  क्षमता  1250 टन

 दिन
 के

 स्थान
 पर

 कम  से
 कम  2000

 टन प्रतिदिन  सुनिश्चित की  जाए

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रतिदिन  1250  मीट्रिक  टन
 चीनी  तैयार  करने  वाली  सभी  चीनी

 मिलें
 इस  समय  आर्थिक  रूप  से  सक्षम  हैं  ;

 यदि  तो
 क्या  सरकार

 भविष्य  में  प्रतिदिन  न्यूनतम  2000  टन  चीनी  तैयार
 करने  को  क्षमता  सुनिश्चित  करेगी  ;  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 खाद्य
 और

 नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  att  भगवान  झा
 :

 से

 सरकार  1250  eto  सी०  डी०  की  बजाएं  2000  मी ०  टन  गन्ना  प्रतिदिन  सी०  की

 न्युनतम  क्षमता  की  नयी  चीनी  फंक्ट्यिां  स्थापित  करने  के  बारे  में  विचार  नहीं  कर  रही  1250

 टी०  to  डी०  की  प्रारम्भिक क्षमता  की  कोई एक  मानक  चीनी  फैक्ट्री  कुछ  परिवर्तन  कर  अपनी

 क्षमता को  आसानी  से  बढ़ाकर  2000  Ao  सी०  डी०  की  धोनी  आधिक  रूप  से  लाभ कारों

 सिद्ध  नहीं  हो  रही  थी  ।  सरकार  ने  ऐसी  नयी  चीनी  फैक्ट्रियों को  आंशिक  रूप  से  उत्पादन

 मुल्क  में  रियायत देने  और  आंशिक रूप  से  लेवी  मुक्त  कोटे  की  अधिक  प्रतिशतता  के  आधार  पर

 प्रोत्साहन  देने
 की  एक  योजना  मंजूर  की  है

 ।
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 इस्ट
 आफ

 कैलाश  में  एम०  आई०  ato  फ्लैटों

 के  आवंटियों  द्वारा  भुगतान किए  गए

 ड
 रेंटਂ  की  प्राप्ति  रसीदें

 |  177.  डा०  ate  कुलनबईवेलू  :  क्या  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  पिछले  3-4  वर्षों  से  डी०  डी०  wo  ने  ईस्ट  आफ  केलाश  में  एम०  भाई०  जी०

 फ्लैटों  के  आवंटियों  द्वारा  भुगतान  किए  गए  वार्षिक  रेंटਂ  की  प्राप्ति  रसीदें  नहीं  दी  हैं

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  |

 कया
 सामान्यता

 डी०  डी० ए०  द्वारा  दी  जाने  वाली  इन  प्राप्ति  रसीदों
 के

 अभाव

 आयकर  अधिकारियों द्वारा  आतंकियों
 को  ऐसे  भुगतान पर  छूट  नहीं

 दी  जा
 रही  है

 वह  डी०  डी०  ए०  को  इस  प्रकार  किए  भुगतान के  लिए  केवल

 भविष्य  में  ही  रसीद  देने  के  लिए  बल्कि  पहले  किए  गए  भुगतान  की  भी  रसीदें  जारी  करने  के

 आदेश  देंगे  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  |

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्री  (att  बटा  :  और

 विकास  प्राधिकरण  ने  सुचित  किया  है  कि  भारतीय  स्टेट  बैंक  तथा  सेन्ट्रल  बैंक  आफ  इण्डिया

 की  अधिकृत  शाखाओं  द्वारा  चालान  फार्म के  माध्यम से  भूमि  किराया  का  भुगतान  प्राप्त  किया

 जाता है  ।  इस  भुगतान  प्राप्त  करने के  लिए  अधिकृत  बैंक  द्वारा  भुगतान  दाता
 को

 चालान  फार्म

 की  एक  विधिवत  पावती  की  प्रतिलिपि  दी  जाती  है  और  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  से  एक  अलगਂ

 पावती  देने  की  आवश्यकता  नहीं है  ।  शहर  से  बाहर  के  आवंटियों  से  डिमाण्ड  ड्राफ़्टों  द्वारा  प्राप्त

 भुगतानों  के
 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  आवश्यक  पावती  भेजता है  जो  उन्हें  डाक  द्वारा  भेजी

 जाती है

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 और  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सुचित  किया  है  कि  बैंक  द्वारा  उसकी  ओर

 से  जो  पावती  दी  जाती  है  वह  प्राप्त  गई  राशि की  पावती  होती  है  और  उसकी  ओर  से  आगे

 से  आगे  कोई  भेजना  आवश्यक  नहीं  है  ।

 विज्ञान  भवन  का  प्रस्तावित  नवीनकरण

 1178  श्री  बिश्वनाथ  फार्मा
 :  क्या

 निर्माण
 और  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 कि

 कया  विज्ञान-भवन
 का  नवीनकरण  करने

 का
 प्रस्ताव  है  और  यदि  तो  इस  पर

 कितना  व्यय  आएगा  ;

 पिछली  बार  नवीकरण  कब  किया  गया  था  और  उसमें  कितना  खर्च  हुआ

 जब  विज्ञान  भवन  बनाया  तब  उस  पर  कितना खर्च  हुआ  था  और  वर्तमान  प्रस्तावित

 नवीकरण  सहित  इसके  नवीकरण  के  कार्य  पर  कितना  खर्चे  हुआ  है

 पिछले
 पांच  वर्षों  में  विज्ञान भवन  के  रख-रखाव पर  प्रतिवर्ष  कितना  खर्चे  हुआ  है

 और  उससे  कितनी  आमदनी  हुई  है  ;  और

 क्या  सरकार  विज्ञान  भवन  और  अन्य  इसी  प्रकार  के  अन्य  भवनों  और  सुविधाओं

 देश  की  गरीबी  को  देखते  सार्वजनिक
 वच

 को  कम  करने  की  कार्यवाही पर  विचार  करेगी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी ब्यौरा  कया  है

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्री  बूटा

 1983  की  आवश्यकताओं  के  अनुकूल  बनाने के  लिए  विज्ञान  भवन  तथा  विज्ञान  भवन

 एनेक्सी का  नवीकरण  किया  जा  रहा है  ।  इस  पर  165.00  लाख  रुपये  के  लगभग  व्यय  होने  की

 सम्भावना  है  ।

 1979-80  में  विज्ञान  भवन  तथा  एनेक्सी में  गया  विगत  नवीकरण  250

 लाख  रुपये  की  लागत  पर

 सुचना  निम्न  प्रकार है

 (1)  1956 में  विज्ञान \  /  भवन  के  निर्माण  पर  farm  . | कि  गया  व्यय  93  J  लाख  रुपये

 (2)  967-68  में  विज्ञान  भवन  एनेक्सी  के  निर्माण  पर  किया गया  व्यय  44

 लाख  रुपये  ।

 1979-80  में  विज्ञान  भवन  तथा  विज्ञान  भवन  एनेक्सी के  नवीकरण  पर

 किया  गया  लाख  रुपये  ।

 (4)  1982-83 के  दौरान  विज्ञान  भवन  तथा  विज्ञान  भवन  एनेक्सी  के  नवीकरण

 तथा  अतिरिक्त  सुविधाओं  पर  होने  वाले  सम्भावित  लाख  रुपये
 |

 सुचना  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी
 |

 *
 विज्ञान भवन  तथा  अन्य  ऐसे  ही  भवनों की  सुविधाओं  के  अनुरक्षण पर  न्यूनतम  व्यय

 किया जा  रहा  है  ।
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 बंगाल  को  सुखे  के  लिए  सहायता

 79.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पश्चिम

 बंगाल  सरकार को  राज्य की  वर्तमान  सुखे  की  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  चाल  वित्त ay  की

 अवशेष  अवधि  के  दौरान  कितनी  सहायता  देने  का  विचार  है

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  राज्य  सरकार
 ने

 जु

 1982  में  ज्ञापन  भजा  था  केन्द्रीय  दल  के  दौरे  तथा  राहत  संबंधी  उच्चस्तरीय समिति  की  मंजूरी

 के  बाद  15  1982  को  24.77  करोड़  रुपए  के  व्यय  की  अधिकतम सीमा  की  मंजूरी  दी

 |

 सुखे के
 संबंध

 में
 राज्य

 से  दूसरा  ज्ञापन  22.0  1982 को  प्राप्त हुआ  था  ।  दल

 के  दौरे  तथा  उच्चस्तरीय  समिति की  स्वीकृति के  बाद  14  1982 को  49.50  करोड़

 रुपए  के  व्यय  की  अधिकतम  सीमा  तथा  3  करोड़  रुपए  के  ऋण  कीं  मंजरी  दी  गई  थी  ।

 व्यय  की  ये  अधिकमत सीमाएं  मान  1983  तक  उपयोग  में  लाई  जानी  हैं  ।

 किसानों को  शद्ध  उर्वरकों  का  उपलब्ध  कराना

 1180.  अशफाक  हुसेन  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  |

 क्या  शुद्ध  रसायन  उर्वरक  किसानों  को  अत्यंत  कम  मात्रा  में  उपलब्ध  है  और  उन्होंने

 इस  संबंध में  एक  वक्तव्य  दिया है

 क्या  वक्तव्य  की  प्रमाणिक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी वी  गीत

 स्प SHUM  नहीं है > TRIER यदि
 शुद्ध  रसायन  उर्वरक

 किसानों
 के  लिए  कौर  सरकार  को  इस

 तथ्य  की
 जानकारी

 हैं  तों  इस  संबंध में  अब  ae  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  और  उसके  क्या

 परिणाम  रहे  हैं

 किसानों को  रसायन  ह
 उपलब्ध  कराने के  लिए भविष्य  में  क्या  कार्यवाही  किए

 जाने  का  विचार  है

 मिश्रित  उर्वरकों का  निर्माण  कर  रहे  बड़े  और  छोटे  कारखानों  की  कुल  संख्या  कितनी

 हूँ  और  उन  कारखानों के  क्या  नाम  और

 इन  कारखानों  द्वारा  निमित  उर्वरकों की  प्रत्येक  खेप  की  शुद्धता  की  जांच
 की

 जाती
 है

 और  क्या  नियमों के  अनुसार  उनके  लिए  प्रत्येक  बोरी  पर  उर्वरक में  मिलाएं  गए  प्रत्येक

 संघटक का  नाम  लिखना  आवश्यक है
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 ce

 मंत्री
 वीरेन्द्र  :

 wet  ही  नहीं  होता
 ।

 अच्छी  किस्म  के  कृषि  आदानों
 की

 आपूर्ति  सुनिश्चित  करने की  सामान्य  नीति
 के

 रूप  में  भारत  सरकार  ने  उर्वरकों  के  संबंध  में  निम्नलिखित  महत्वपूर्ण  उपाय  किए  हैं

 1.
 केन्द्र  सरकार  ने  उर्वरकों  की  मुल्यों  और  वितरण को  विनियमित  करने

 के
 विचार  से  उर्वरक  नियंत्रक  आदेश  जारी  किया  है

 ।

 2.
 इस  आदेश  को  लागू  करने  का  राजय  सरकारों

 को
 सौंपा  गया  है

 ।
 उन्हें  इस

 आदेश  के  विभिन्‍न  उपबंधों  को  लागू  करने  के  लिए  पर्याप्त  शक्तियां  प्रदान  की  गई  हैं
 ।

 3.
 उर्वरक  नियंत्रण आदेश  को  अपराधियों पर  संक्षिप्त  मुकदमा चलाने  के  प्रयोजन

 से  एक  विशेष  आदेश  घोषित  किया

 4.  केन्द्र  सरकार  राज्य  सरकारो ंसे  आवधिक  रिपोर्टों  के
 माध्यम

 से  उर्वरकों के

 संबंध  में  गुण  नियंत्रण  स्थिति  का  प्रबोधन करती  हैं

 राज्य  प्रबंधन  स्टाफ  को  शिक्षित  करने के  लिए  केन्द्रीय  उवेरक गुण  नियंत्रण

 और  प्रशिक्षण  संस्थान  में  नियमित  रूप  से  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  आयोजित  किया  जाता  है  ।

 6.  हाल  केन्द्र  सरकार में  राज्य  प्रवर्तन  तंत्र  द्वारा  किए  जा  रहे  कायें  की

 पूरी  करने  के  लिए  अपने  गुण  नियंत्रण  निरीक्षक  नियुक्ति  करने  की  शक्तियां  प्राप्त  कर

 ली

 देश  में  गुण  लियें  ऋण  व्यवस्था  संबंधी  रिपोर्ट  देने  के  लिए
 दो

 सर्वेक्षण  दल  नियुक्त

 किए गए  हैं  ।

 8.  उवेरक  नियंत्रण  आदेश  पर  व्याप्क  विचार  किया  जा  रहा  है  ताकि  इस  क्राउन

 को  और  कठोर  बनाया  ज़ा  सके  ॥

 सरकार  किसानों  को  रासायनिक  उर्वरकों  की  उपलब्धता  सुनिश्चित  कराने  के  लिए

 निम्नलिखित  करती  है

 1.  देशी  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कदम  उठाना  ।

 2.  देश
 वास्तविक  मांग

 और  घरेलू  उत्पादन के  अन्तर को  कम  करने  के  लिए

 का  आयात  करना  4
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 3.  खपत  वाले  क्षेत्रों  में  बफर  भण्डारों  का  सजन  करना  |

 4.  सहकारी  और  निजी  क्षेत्र  के  फटकर  विक्रेताओं  के  जाल  के  माध्यम  से  किसानों

 को  उनके  स्थान  पर  ही  उर्वरकों  का  वितरण  सुनिश्चित  करना

 आपूर्ति  की  स्थिति  आदि  का  लगातार  प्रबोधन  करना  |

 राज्य  सरकारों  से  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  प्राप्त  होने  पर  इसे  सभा  पटल

 पर  रख  दिया  जाएगा

 मिश्रण  करने  वाले  एककों  द्वारा  विनिर्मित  उर्वरकों
 की  प्रत्येक  खेप  की  जांच  करने

 संबंधी  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  प्राप्त  होने  पर  इसे  सभा  पटल  पर
 रख

 दिया  जाएगा

 नियंत्रण आदेश  के  उपबंधों  के  अन्य  बातों  के
 उकेरा  मिश्रणों  के

 बोरे  के  माल का  भारत  तथा  उसमें  एन०  पी०  और  Ho  का  अनुपात  प्रत्येक  बोरे
 पर

 लिखना

 आवश्यक है  |

 दिल्‍ली  की  उचित  दर  दुकानों  से  घटिया  किस्म  के  गेह  की
 सप्लाई

 1181  श्री  क  राम  जन  क्या  खाद्य  तथा  नागरिक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 कया  दिल्‍ली  की  उचित  दर  दुकानों  में  उपलब्ध  गेहूं  सन्तोषजनक  किस्म  की  नहीं  है

 क्या  राशन  की  सभी  ae  साथ-साथ  उपलब्ध  नहीं  होती  हैं  और  लोगों
 को

 असुविधा

 हो  रही  है  ;
 और

 यदि  तो  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 खाद्य  तथा  नागरिक  क  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  भागवत  झा  :  से

 भारतीय  खाद्य
 निगम  द्वारा  उचित  दर  की  दुकानों  को  गेहूं  का  केवल  वही  स्टाक  सप्लाई  किया

 जाता  है  जो  सरकारी  विशिष्टियों  तथा  नियमों  के  अनुसार  है  उचित  दर  दुकानों  के  मालिकों  द्वारा

 स्टाक  जारी  करने  वाले  भारतीय  खाद्य  निगम के  अभिकरणों  को  इस  बात  का  प्रमाण  पत्र  देना

 होता  हैकि  उन्हें  मिला  स्टाक  अच्छी  किस्म का  है  ।  उचित दर  की दुकानों को  दिये  जाने  वाले

 स्टाक  के  सील  बंद  नमूने  भी  दुकान के  मालिकों को  दिये  जाते  हैं  कि  वे  उपभोक्ताओं के  लाभ  के

 लिए  उन्हें  अपनी  दुकानों में  प्रदर्शित  करें  ।  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  राशन  की  विभिन्‍न  वस्तुओं  का

 एक  साथ  वितरित  करने  के  लिए  पूरे-पूरे  प्रयास  किये  जाते  हैं  और  इस  बारे  में  यदि  असुविधा  का

 कोई  विशिष्ट  मामला  सामने  आता  है  तो  उसकी  जांच  की  जाती  ताकि  जहां  सम्भव

 आवश्यक  राहत  पहुंचाई  जा  सके  ।  इतने  विशाल  आकार  की
 प्रणाली  में  अस्थायी  स्थानीय

 स्वरूप
 की

 कुछ  कठिनाइयां  होने  से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।
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 के डो०  डो०  To  दि  अभियंताओं  का 1  स्थानान्तरण

 1182.  श्री  नवल  fete  क्या  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 way कि

 दिल्‍ली  में  हाल  में  अनेक  मकानों  के  ढहने  के  बाद  डी०
 डी०  ए०  के  कितने  इंजीनियरों

 का  स्थानान्तरण किया  गया  है

 उनको  स्थानान्तरण  के  आलावा  और  क्या  दण्ड  दिया  गया  है

 इनमें से  कितने  इंजीनियरों को  अन्य  विभागों  से  डी०  डी०  ०  में  प्रतिनियुक्ति पर

 नियुक्त किया  गया  था  ;
 और

 इन  लोगों  को  अपने  पूर्वे  विभाग  में  वापस  क्यों  नहीं  भेजा  गया  है
 ?

 संसदीय  खेल
 तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्री  बूटा  तथा

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  स्पष्ट  किया  है  कि  स्थानान्तरण  सामान्यतया  इस  संगठन  के

 करण  ud  प्रशासनिक  आवश्यकताओं को  देखते हुए  किए  जाते  हैं  और  क्रमावतंन प्रकृति  के  हैं  ।

 हाल  ही  में  90  इंजीनियरों को  उनके  कार्य के  मूल्यांकन के  अनुसरण  में  कार्य  तथा  दक्षता  के  हित

 भें  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  स्थानान्तरण  करने  का  म्  किया  ।

 घटिया  लिए  जिन  व्यक्तियों  को  उत्तरदाई  पाया  गया  उनके  विरुद्ध

 विकास  प्राधिकरण  प्रशासन  निर्धारित  प्रक्रिया  का  पालन  करने  के  बाद  अनुशासनात्मक  कार्यवाही

 करेगा

 दिल्‍ली
 विकास  प्राधिकरण  ने  किया  है  कि  जिन  चार  इ  जीनियरों  के  कार्यों

 पर
 प्रतिकूल  टिप्पणी  दी  गई  हैं  वे  अन्य  विभागों से  दिल्ली  -  विकास  प्राधिकरण में  प्रतिनियुक्ति

 पर  हैं  ।

 एक  कार्यपालक इ  सीनियर  को  पहले  ही  वापस  जाने
 के  आदेश

 दे
 दिये  गये

 गुणावगुण के  आधार  पर  अन्यों के  विरुद्ध  विकास  प्राधिकरण
 प्रशासन

 द्वारा  कायवाही  की

 जागगी

 गये  दुरुपयोग  प्रभार

 1183.  श्री  अटल टल  बिहारी  बाजपेयी
 :

 क्या
 निर्माण

 और
 आवास  मंत्री  भूमि

 और
 विकास

 कार्यालय  द्वारा  लगाए  गए  ।  प्रतिशत  दुरुपयोग शुल्क  के  बारे  में  36
 1982

 के
 अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  9645  के  भाग  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  11.0  जन  मंदिर  36  काटेज  फ्लोर  (afraat  पटेल  42  लाजपत

 रिंग  रोड  और  66  बाबर  रोड  से  संबंधित  मामलों में  भी ।  प्रतिशत
 दुरुपयोग  शुल्क  की

 वसूली  का  भी  निर्णय  लिया  ग्या  था  और  क्या  कारण  हैं  ;

 (@)  क्या वह  26  अप्र  1982  के  अताकांकित  प्रश्न  संख्या  9645  के  उत्तर  के  संबंध

 में  यह
 बताने

 की  कँपा  करेंगे
 कि  सुची  में  सम्मिलित  प्रत्येक  मामला  किसे  रायें  में  और  किस

 न्यायालय
 में

 लम्बित
 है  और

 न्यायालय
 की  संख्या  और  उसकी  अगली  सुनवाई

 कब  और  प्रतिवादी के  विधि  सलाहकार के  रूप  में  उपस्थित
 होने  वाले  व्यक्तियों

 का

 क्या  नाम  है  ;  और

 भूमि  विकास  कार्यालय  से
 संबंधित  कितने

 मामले  Soqdy  न्यायालयों  मैं  लम्बित  हैं

 उनके  मामलों  का  नाम  क्या  उनकी  संख्या  कितनी  है  और  वे  किस  न्यायालय  में  लम्बित  हैं  तथ

 में  उनके  विवाद  का  विषय  क्या  है  ?

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण और  आवास  मंत्री  बूटा
 :

 सूचना  नीचे

 दी  गई  है

 11.  जैन  मंदिर  रोड  के  मामले  में  प्रतिशत  दुरुपयोग  प्रभार  वसूल  करने  का  कोई  निर्णय

 नहीं  लिया  गया  66,  बाबर  रोड  के  मामले  न्यायालय ने  निर्णय  में  उल्लिखित

 कतिपय  शर्तों  पर  एक  प्रतिशत  दुरुपयोग  प्रभार का  लाभ  बढ़ाने  कों  आदेश  दिया  है  जिसे  पह्ठ दी रं

 द्वारा  पूरा  किया  जा  रहा  36,  काटेज  प्लाट  पटेल  और  42.  लाजपत

 रिंग  नई  दिल्‍ली  के  मामले  एक  प्रतिशत  दुरुपयोग  प्रभार  की  बँसूली  परे  विचारें  करने  के

 मापदण्ड
 को

 नाममात्र  अथंदण्ड
 के  रूप  में  पूरा  कर  लिए  जाने  पर  सरकार

 ने  तदनुसार  प्रभावों

 ager  करने  का  निर्णय  लिया  ।

 26  1982
 के  अतांसंकिंते  प्रश्न  संख्या  9645  के  उत्तर  में  उल्लिखित

 चालीस  मामलों  के  बारे  में  सुचना  में  दी  गई  है  ।

 यह  सूचना  में  दी  गई

 न
 [  ग्र  थालय

 में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  टी०  5936/83  4

 गवर्नमेंट  मिनटों  रोड के  क्वार्टरों  पर  अवेध  कब्जा

 1184.
 श्री  के०  लकप्पा

 :
 क्या  निर्माण

 और
 आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 मैया  यह  संच  हैं  कि  प्रैस  पूल  के  कुछ
 सरकारी  क्वार्टरों  कर  गवर्नमेंट  fa,  मिनटों

 नई  दिल्ली  के  सेवानिवृत  अथवा  काले  के  दौरान  मूते  सरकारी  कर्मचारी  के  उत्तरी

 कारियों  ने  अवैध  कब्जा  कर  रखा  है  ;
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 (a)  बढि  तो  ऐसे  कुल  क्वार्टरों  का  ब्यौरा  कया  है  और  प्रत्येक  क्वाटर  के  ada के

 निरस्त  होने  की  तिथि  क्या  है  ;

 प्रिटिंग  निदेशालय  और  प्रेस  कें  अधिकारियों  ने  इनकी  खाली  कराने
 के

 लिए

 कार्यवाही की  है  ;  और

 इस  सारे  मामले  में  कुल  कितने  सरकारी  राजस्व का  नुकसान  हुआ  है
 ?

 निर्माण  और  आंसू  मंत्री  बूटा
 :

 तथा  हां  ।  प्रेस पूल  के
 16

 ्  भारत  सरकार  fared  नई  दिल्‍ली  के  सेवा  निवत्त/मृत  waft  के

 वारों  के  अनधिकृत  देखा  में  आं वं टर्म  रंद  करनें की  तारीखों  सहित  इम  16  sated  ar  विवरण

 संलग्न  विवरण  में  दिया  tat

 इन  क्वार्टरों  को  खाली  करवाने  के  लिए  की  गई  कार्रवाई  इस  प्रकार हैं

 को  गई  कारवाई

 (i)  लोक  परिसर  दखलकारों  at  8

 अधिनियम
 के  तहत  बेदखल  करने

 की  कारंवाई प्रगति  पर  है  ।

 (ii)  वास्तविक  बेदखल  करने  के  लिए  पुलिस

 सहायता की  प्रतीक्षा  है  ।

 (iii)  बेदखल  के  आदेशों  के  विरुद्ध  मुद्रण

 शालय में  निलम्बित  अपीलें  ।

 (४)  बेदखल  की  कार्यवाही  कें  free  न्यायालय

 में  निलंबितों  मामला ।

 (४)  सेवा-निवृत्त  होने  के  पश्चात  क्वाटर

 जैसा  कि  नियमों  के  अन्तर्गत  अनुमेय  का

 मामला  विचाराधीन  है  ।  16

 विवरण

 arent  दं खल कारों  >  बढ़ीं  ea  पर  लाइसेंस  फीस  /  हर्जाना  लिया  जाता  है  !  और

 इस  प्रकार  सरकार  को  राजस्व  की  कोई  हानि  नहीं  है
 ।

 क्रम  to.  आतंकियों का  नाम  तथा  पद  माम
 क्वाटर नं  ०  रह  करने की

 तारीख

 a

 4/27,  एवेन्यू  हम  7-3-1980 i.  भूतपूर्व

 2.  बी०  भूतपूर्व  सेक्सन  71-
 तुर कं मान

 रोड  गपਂ  19-3-1982
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 24-6-1982
 om

 fag,  एक्स ०  डब्लू०  एच०  4/18,  राउन  एवेन्यू  ह ्ग्ण

 मनत

 बी०  आर०  भूतपूर्व  श्री  निवासपुरी  5-2-1981

 वाइंडर

 सरोजिनी  नगर  20-3-198 1 प्रभा  भूतपूर्व  वाइंडर

 नथू  भूतपूर्व  वाइंडर  नेताजी  नगर  1-2-1982

 .  बी

 पूनम  भूतपूर्व  कम्पोजिट  श्री  निवासपुरी  1-3-1982

 ‘egy’

 1-4-1982 राम  नाथ  भूतपूर्व  सेक्सन  तुर्कमान  प्लेस  रग्बी

 दलीप  एक्स-कम्पोजिटर  170,  नेताजी  नगर  18-4-1982

 i
 बीਂ

 10  U-703,  सरोजिनी  नगर  22-5-1982

 ‘
 ay

 क

 11  फ्रेडरिक  एक्स  कम्पोजिटर  679,  मंदिर  मार्ग  1-6-1981

 12  लक्ष्मन  fag,  सेक्सन  होल्डर  e WI  25-6-1982

 गनी

 13  सीस  राम  1,  भूत पूवे  मशीन मैन  श्री  निवास पुरी  23-7-1982

 ory
 3

 14  30-6-1982 एस०  एन०  भूतपूर्व  मशीन रमन  प्रैस

 गद्य  aw 15  रतन  बे  स  प्लेस  30-6-1982

 16  ललता  एक्स  सेक्सन  होल्डर  feet  रोड  1-10-1982

 काम्पलेक्स

 66



 लिखित  उत्तर 9  1904

 तमिलनाडु  में  सुखा

 1185.  श्री  के०  टी ०  कोशल राम

 श्री  जी०  एम०  बनात वाला  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  तमिलनाडु  सरकार
 ने

 केन्द्र  को  राज्य  की  विकट  सुखे  की  स्थिति  के  बारे में

 अवगत  कराया  है  और  राज्य
 को

 तुरन्त  खाद्यान्न  सप्लाई  करने  का  अनुरोध  किया

 क्या  केन्द्र  ने  राज्य  में  सुखे
 की

 स्थिति  और  राज्य  के  गम्भीर  संकट  से  निबटने  के

 लिए  अतिरिक्त  खाद्यान्न  की
 मांग

 का
 आंकलन  करने  हेतु  अधिकारियों  का  कोई दल  भेजा

 भर

 (77)  केन्द्र  ने  राज्य
 को

 सुखे  की  स्थिति
 से

 निबटने  में  सहायता  देने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की

 है  अथवा  करने  का  विचार  है  |

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  आरिफ  मोहम्मद  जी  at

 तथा  एक  केन्द्रीय दल  द्वारा  सुखे  की  स्थिति  का  मौके  पर  जायजा लेने  और

 स्थिति  से  निपटने  के  उनाय  सुझाने  के  लिए  पहली
 ara  से  पांच  ज  तक  तमिलनाडु का  दौरा

 करने का  कार्येक्रम  है  ।

 राज्य  सरकार  के  पास  चालू  वर्ष  के  दौरान  तत्काल  आपात  व्यय  पूरा  करने के  लिए  857

 लाख  रुपए  की  सीमान्त  धन  राशि  उपलब्ध  है  ।

 डी०  डी०  To  के  कुछ  इंजीनियरों का
 स्थानान्तरण

 1186.  श्री  कुसुम  कृष्ण  कया  निर्माण
 और  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :.

 क्या  यह  सच
 है

 कि
 डी

 ०  डी०  Wo  के  कुछ  वरिष्ठ  इंजिनियरों  उनके  द्वारा  कराये

 गए  काम  का  बिल्कुल  निम्न  स्तर  का  पाया  जाने  के  हाल  में  स्थानान्तरित  किया  गया  है  ;

 और

 डी०  डी०  ए०  के  इन  इंजीनियरों  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  में  कराए  गए

 कार्यों  पर  अब  तक  जन-धन
 की

 कितनी  हानि  का  आंकलन  किया  गया  है  ;

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण
 और

 आवास  मन्त्री  बूटा
 :

 हां  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सुचित  किया  है  कि  दोषी  ठेकेदारों  के  जोखिम  तथा

 लागत पर  कमियों  को  सुधारा
 जा  रहा है

 ।  इसलिए
 वे

 धन  की  हानि  का
 मूल्यांकन  नहीं

 रते  हैं
 ।
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 जैसा  कि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  हैं
 ।

 उनके  द्वारा  निष्पादित किये  गएं

 विभिन्‍न  कार्यों  में  दुर्घटनाओं  के  कारण  तीन  व्यक्तियों
 की

 मृत्यु  हुई
 ।

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद के  प्रबन्ध  अधिकारियों  के  विदेशी  दौरे

 1187.  डा०  ए०  यू०  आजमी :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  प्रबंध  अधिकारियों  के  विदेशी  दौरों  संबंधी  नियम

 क्या  हैं  तथा  उन  दौरों  पर  किस  प्रकार  निगरानी  रखी  जाती  है  ;

 क्या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  अधिकारी  इस  परिषद
 की  पूर्व  अनुमति  के

 बिना  अपने  विदेशी  दौरों  की  अवधि  बढ़ा  सकते  हैं  अथवा  दौरा  किए  जाने  वाले
 देशों  संबंधी

 वर्तन  कर  सकते  हैं  और  उनकी  संख्या  बढ़ा  सकते  हैं  ;  और

 क्या  1979  से  अब  तक  ऐसी  कोई  घटना  हुई
 और

 यदि
 तो

 उस
 पर  सरकार

 ने  कया  कार्यवाही की  है  ?

 कृषि  मंत्रालय में  राज़्य  weal  ग्रोवर  :  भारतीय  कृषि  अनुसंधान

 परिषद  एक  सोसायटी  है  जिसे  सोसायटी  रजिस्टर  शन  1960  के  अन्तर्गत  रजिस्टर्ड  किया  गया

 है  ।  इसके  प्रबन्ध  अधिकारी  दो  श्रेणियों  के  अर्थात्‌  (i)  सरकारी  अधिकारी

 तीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  जो  भारत  सरकार  का  सचिव  भी  तथा  भारतीय  कृषि

 अनुसंधान  परिषद  जो  भारत  सरकार  का  भी  संयुक्त  सचिव  है  और  (ii)  भारतीय  कृषि  अनुसंधान

 परिषद  सोसायटी  के  अधिकारी  हांलाकि  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  महानिदेशक  और

 सचिव कीं  विदेश  दौरा की  निंगरानी  और  जांच  निर्धारित  प्रक्रिया के  अनुसार  भारत  सरकार
 के

 किसी  दुसरे  अधिकारी  की  cee  होती  लेकिन  भारतीय  af  अनुसंधान  परिषद  सोसायटी  के

 अन्य  प्रबन्ध  अधिकारियों  की  विदेश  दौरा  की  निगरानी  ओरू  जांच  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद

 के  अध्यक्ष  की  स्वीकृति  से  की  जाती  है  ।  दौरे  की  निगरानी  और  जांच  विदेशी  दौरा  की  आवश्यकता

 उस  दौरा  से  देश  को  होने  वाले  संभावित  लाभ  उसके  साथ  विदेशी  दौरा  पर  कम  खच  की

 आवश्यकता  को ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 और  सामान्य  तौर  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  अधिकारियों से

 यह  आशा  की  जाती  है  कि  वे  अपने  विदेश  दौरे  की  अवधि  को  न  aaa  या संक्षम  प्राधिकारी  से

 पूर्व  लिए  बिना  किमी  अन्य  देश  के  दौरे  पर  न  जाएं  या  दौरे  में  परिवर्तन न  करें  1  फिर

 अगर  किसी  अपरिहार्य  कारणों  से  ऐसे  दौरे  को  विदेश  से  बढ़ाना  पड़ता  बदलना  पड़ता है  तो

 संबंधित  अधिकारी  से  अपेक्षा  कीं  जाती  हैं  कि  वहू  परिस्थिति  को  बताये  और  उसे  न्यायोचित

 रा  कि
 oe

 अपने  दौरे
 को  ब्र्ठाने/बदलने  की  क्या  आवश्यकता  और  हस  तरह  के  प्रत्येक  मामले

 की  सक्षम  प्राधिकारी
 की  स्वीकृत

 से  गुण  के  आधार  पर  उत  पर  अन्तिम  निर्णय  लिया  जाता  हैं
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 उसकी  जांच  की  जाती  है  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम
 द्वारा  हिमाचल  प्रदेश  में

 गोदामों
 का  निर्माण

 1188.  प्रो०  नरायण चन्द्र  पराशर  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने की

 करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  हिमाचल  प्रदेश  के  बिलासपुर  और  ऊन  क्षेत्रों

 में  खाद्यान्न  के  अगम  और  निगम  भंडार  के  लिए  गोदामों  के  निर्माण  की  स्वीकृत  दे  दी  है  ;  और

 यदि
 तो  प्रत्येक  मामले  में  निर्माण  कार्य  कब  शुरू  हो  जाएगा  और  पूरा  हो  जाएगा

 तथा  निर्माण  के  लिए  कितनी-कितनी धनराशि  स्वीकृत हुई  हैं  तथा  बिलम्ब के  क्या  कारण  है ं?

 खाद्य
 और  नागरिक

 पूति
 मंत्रालय

 के  राज्य  मंत्री  भगवत झा  :  जी

 सहीं  ।

 प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 भार
 bo

 तोय  खाद्य  निगम  के  कर्मचारियों  nfs
 काय क  नियनों  का  धरना

 1189.
 को  चित्त  महिला

 :
 क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूति  स्त्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे

 भारतीय  खाद्य  निगम
 के  कर्मचारियों  ने  बहुंत  बड़ी  संख्या  में  8  1983

 को  कृषि  मन्त्री
 के

 आवास  उन  पर  लागू  किए  गए  आवश्यक  सेवा  अधिनियम  सिवल

 सर्विस  मेंटिनेन्स  के  विरुद्ध  और  अपनी  मांगों  को  मनवाने  हेतु  भी  विरोध  प्रकट
 किया

 कया  यह  भी  सच  है  कि  कर्मचारियों  ने  उनके  लोकतांत्रिक
 अधिकार

 के  छीने  जाने
 के

 विरुद्ध  विरोध  में  अपने  म ुह  बन्द  और  हाथ॑  बांधे  रखे  थे  ;  और

 तो  तत्सम्बधी  ब्यौरा  क्या  और  सरकार  मे  इस  मा  मले  में
 क्या  कार्यवाही

 की  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भगवत  झा  :  एक  यूनियन

 के  कहने  पर  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कई  एक
 करमे  चोरियों

 ने
 वेतन  वृद्धि

 की  अपनी  प्रमुख  मांग

 और  कुछ  अन्य  मांगों  को  मनवाने  के  लिए  तथा  आवश्यक  सेवा  अनुरक्षण  अधिनियम  के  अधीन

 त्तीय  खाद्य  निगम में  हड़ताल  की  मनाही  करने
 के

 विरोध  में  कृषि  मंत्री
 के  आवास  के  बाहर

 8-1-1983  को  लगभग  आधे  घन्टे  प्रदान  किया  था
 ।

 प्रदर्शन  में  भाग  लेने  वाले  सदस्यों  ने

 अपने  मुह  और  हाथों
 को

 कपड़े  के  टुकड़ों  से  बांध  रखा  था
 |
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 आवश्यक  सेवा  अनुरक्षण  अधिनियम
 के  अधीन  भारतीय  खाद्य  निगम  में  हड़तालें  रोकने

 को  आवश्कता  इसलिए  पैदा  हुई  थी  क्योंकि  कर्मचारियों  द्वारा  आन्दोलन  करने  का  जो  रवैया

 नाया  गया  था  उससे  जनता  को  आवश्यक  वस्तुओं  की  निर्बाध  में  गम्भीर  बाधा  पड़ने  का

 खतरा  पैदा  हो  गया  था
 ।

 जैसे  ही  स्थिति  सामान्य  हो  जाएगी तभी  आवश्यक  सेवा  अनुरक्षण

 नियम  के  अधीन  जारी  किए  गए  संगत  आदेशों  को  रह  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया

 जाएगा  ।

 जहां
 तक

 यूनियन  की  प्रमुख  मांग  का  सम्बन्ध  क्योंकि  1-1-1983  के  बाद  से  केन्द्रीय

 सरकार  के  कमंचारियों  के  वेतनमानों  में  कोई  वृद्धि  नहीं  की  गई  इसलिए  भारतीय  खाद्य  निगम

 के  कर्मचारियों के  वेतनमानों  में  और  संशोधन  करने  का  सामान्यतया  प्रश्न  नहीं  उठना  चाहिए

 सरकार  ने  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कर्मचारियों  पर  औद्योगिक  मंहगाई  भत्ते  के  फामू ले

 को  लागू  करने  और  उस  संदर्भ  से  कर्मचारियों  के  कुछेक  ग्रहों  द्वारा  गई  मांग  के  अनुसार

 मानों  से  उपयुक्त  संशोधन  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  सरकार  ने  इसे  सिद्धान्त रूप  में

 मान  लिया  है  बशर्ते  कि  निगम  की  प्रमुख  यूनियनें  सरकार  द्वारा  उल्लिखित  पैरामीटरों और  शर्तों

 के  अन्दर  औद्योगिक  मंहगाई  भत्ते  के  माम ूले  को  अपनाना  स्वीकार  कर  लेती  हैं  ।

 राजस्थान  नहर  परियोजना को  तेजी  लागू  करना

 1191.  श्री  साधव  राव  सिंधिया :  कया  सिचाई  मन्त्री  ag  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार ने  राजस्थान  नहर  परियोजना  को  लागू  करने
 '
 और  उस  पर  हुए  व्यय

 पर  निगरानी  रखने  के  लिए  कोई  व्यवस्था  की  है  ;  और

 नहर  परियोजना  को  तेजी  से  पूरा  करने  के  लिए  कार्यवाही की  जा  रही  है  और

 इसके  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना है  ?

 सिचाई  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  राजस्थान  नहर

 जो  दो  चरणों  में  क्रियान्वित  की  जा  रही  राज्य  की  परियोजना  है  और  इसका  प्रबन्ध  तथा

 क्रियान्वयन  राज्य  सरकार  द्वारा  किया  जा  रहा है
 ।  बाधाओं  का  पता  लगाने  की  दृष्टि  से

 और  उनको  दूर  करने के  लिए  सभी  संभव  सहायता  देने  हेतु  इस  परियोजना  की  मानीटरिंग  केन्द्रीय

 जल  आयोग  द्वारा  की  जा  रही है  ।

 एक  पर  निर्माण  कार्य  लगभग  पूर्ण  हो  गया  है  ।  च  रण  दो  के  निर्माण-कार्यो के

 राजस्थान  सरकार  ने  एक  विशेष  कार्यक्रम  आरम्भ  किया  है  जिसके  अन्तर्गत  मृख्य  नहर

 भग  सभी  पहलुओं  और  कच्ची  वितरण  चैनलों  का  निर्माण  1985  तक  पूर्ण

 कर
 लिया  जायेगा  ।

 शेष  बचा  वितरणियों  को  पक्का  करने के  कार्य  सातवीं

 योजना
 में  आगे  चला  जाएगा |  भारत  सरकार ने  वर्ष  1982-83  के  इस  परियोजना के

 लिए  राज्य को  15  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  योजना :  सहायता  स्वीकृत  की  है  ।
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 पशुओं  की  खरीद  के  लिए  पश्चिमी  देशों  को  दल  दौरा

 1192,  प्रो०  अजित  कुमार  मेहता
 :

 कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान परिषद  पशुओं  की  खरीद
 के

 लिए
 दो

 अधिकारियों
 के

 को  पश्चिमी  देशों  को  भेज  रही  है  ;

 (@)  यदि  तो  आयात  किए  जाने  वाले  पशुओं  की  लिंग  और  आयुवार

 संख्या  क्या  है  और  उनकी  अनुमानित  लागत  क्या  है  |

 इन  अधिकारियों  के  नाम  किस  स्तर  पर  प्रस्तावित  किए  गए  थे
 ;

 प्रस्ताव  करने  वाले  अधिकारी  और  दल  के  सदस्यों  के  बीच  उनके  व्यावसायिक

 ठीक  जीवन  और  नौकरी  में  वर्षवार  कार्यालय  संबंध  क्या  हैं  |

 क्या  यह  सच  है  कि  वासु  समिति  ने  प्रस्ताव  करने  वाले  अधिकारी और  प्रस्तावित

 दल  के  वरिष्ठ  सदस्य  द्वारा  गम्भीर  कदाचार  करने
 की

 रिपोर्ट  दी  थी  और  यदि  तो  इस  मामले

 में  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ;  और

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  आयात  किए  गए  पशुओं  पर  चौथी  योजना

 से  योजनावार  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  व्यय  की  गई
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 योगेन्द्र  जी  श्रीमान  ।  भारतीय

 कृषि  अनुसंधान
 परिषद  एक  दल  को  कुछ  विदेशी  पशुओं  को  परीक्षण  के  उद्देश्य से  खरीदने  हेतु

 भेजने  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 आयात  वाले  प्रस्तावित  पशुओं  के  बारे  में  विस्तृत  विवरण  निम्न

 मकार  हैं

 31  25

 21  25

 एंगल  नूबियन  46  25

 ag
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 30

 रेमबूलेट  51

 10  40

 अंगोरा  10  40

 तथा  दल  के  गठन  सहित  पूरे  प्रस्ताव  का  अभी  निर्णय  लिया  जाना  है
 |

 बासु  समिति
 की  रि  अभी  भी  भारतीय

 कृषि  अनुसंधान परिषद  के

 धीन है  ।

 संस्थानों  से  सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर
 दी

 जायेगी
 |

 बिहार  में  भूख  से  मृत्य

 (1193.  श्री  रामावतार  शास्त्री
 :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  बिहार  के  संस्थान
 छोटा  नागपुर और  कुछ

 अन्य  जिलों
 में

 बड़ी

 संख्या  में  लोग  भूख  के  कारण  मर  गए  हैं  ।

 यदि  तो  भूख  से  मरे  व्यक्तियों  का  कया  ब्यौरा  है
 ;

 और

 स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  योजना  तैयार की  गई

 कृषि  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद
 :  बिहार  सरकार से

 प्राप्त

 जानकारी  के  अनुसार  राज्य  के  किसी  भाग  में  भूख  से  कोई  मोत  नहीं  हुई  है  ।  राज्य  सरकार  ने

 सुचना  दी  है  कि
 जब

 भूख  से
 मौत

 होने  का  समाचार  स्थानीय  पत्रों  में  प्रकाशित  हुआ  था  तो  उसकी

 पुरी  जांच  की  गई
 थी

 और  जांच  करने
 पर

 भूख  से  हुई  मौतों  के  बारे  में  प्रकाशित  समाचार

 घार  पाया  गया  |

 प्रशन  ही  नहीं  होता  ।

 बिहार  सरकार
 ने  बताया है

 कि  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  हैं  :

 (1)
 प्रत्येक  पंचायत  में  तीन  विविध  खाद्यान्न  सुरक्षित रखे  गए  हैं

 (2)  जनसंख्या
 के

 एक  प्रतिशत  तक  के  प्रभावती  क्षत्रों में  निःशुल्क  राहत  के  रूप मैं
 जरूरतमन्द  और  निर्धन  व्यक्तियों  को  खाद्यान्न  वितरित  किए

 शना
 रहे  2  1983  तक
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 निर्धन  और  जरूरतमन्द  व्यक्तियों  में
 ई

 लगभग  5200  मीटरी  टन  खाद्यान्नों  का  वितरण  किया

 गया  है  |

 (3)  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कायें  क्रम  के  अंतगर्त  चमचे  राज्य  में  14413  योजनाएं

 वल  रही  हैं  ।  जिनमें  प्रत्येक  सप्ताह  9  लाख  कृषि  श्रमिकों  की  नियुक्त किया  जाता  है

 (4)  समाज  के  निर्धन  at  को  रियायती  दरों  पर  सस्ती  रोटी  वितरित  की  जा  रही

 राज्य में  4874  दुकान  कार्य  कर  रही  और  प्रत्येक  सप्ताह  10.5  लाख  व्यक्तियों  की  व्यवस्था

 की  जाती &

 केन्द्रीय  दल  की  रिपोर्ट  और  राहत  सम्बन्धी  उच्च  स्तरीय  समिति  की  सिफारिशें  के  आधार

 पर  केन्द्रीय  सरकार ने  सुखा  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  बिहार  सरकार  को  2500.63  लाख

 रुपए  के  अधिकतम  व्यय  की  स्वीकृत  प्रदान  की  है  ।  इसमें  निःशुल्क  राहत  के  लिए  195.74  लाख

 प्रभावित  क्षत्र  में  बच्चों और  गर्भवती  महिलाओं  के  लिए  विशेष  पोषण-आहार  कार्यक्रम

 हेतु  79,50  रु०  और  रोजगार  सृजन  करने  सम्बन्धी  कार्यों  के  लिए  675,00  लाख  रुपए  शामिल

 हैं  ।

 भारत  सरकार  ने  केद्रीय  सहायता  से  शुरू  किये  गये  राहत  कार्यों  में  नियुक्त  श्रमिकों  की

 मंजदूरी  के  आंशिक  भुगतान  के  लिए  8460  मीटरी  टन  खाद्यान्नों  का  विशेष  आवंटन  भी  किया

 ज  सामग्री  का  आयात

 1194.  श्री  मोती  भाई  आर०  चौधरी :  क्या  कृषि  मंत्री यह  बताने at  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  6.5  मिलियन  टन  उर्वरक  सामग्री का  उत्पादन  किया  गया  था

 जिसमें  से  2  मिलियन टन  आयात  किया  गया

 क्या  बाजार  में  इसकी  भरमार  थी  ;

 अतिरिक्त  stew  आयात  के  कारण  उर्वरक  के  मूल्य  में  वृद्धि  हो  गई  थी  ;

 और

 यदि हा  तो  2  मिलियन टन  उवेरक  सामग्री  आयात  करने  की  क्या  आवश्यकता

 कृषि  मंत्री  वीरेन  से  संबद्ध  अवधि  का  उल्लेख न  किए  जाने की

 वजह  से  तथ्यों  की  जांच  करना  तथा  संबंधित  सुचना  देना  संभव  नहीं  है
 ।

 रसायनों ओर  बैरकों  का  अभाव

 1195.  श्री  भोला  भाई :

 शी  बृद्धि  चंद्र  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
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 क्या  सरकार  रसायनों
 और

 उर्वरकों
 के  आयात

 पर  भारी  राशियां व्यय  कर  रही  है

 जिनका  स्वदेशी  उत्पादन  किया  जा  सकता  और

 क्या  वे  पिछले  पांच  वर्षों  मे ंआयात पर  किए  गए  व्यय  को  दिखाने  वाला  एक  विवरण

 सभा-पटल पर  रखेंगे

 कृषि  मन्त्री  वीरेन्द्र
 :  और  प्रश्न  रासनिक  caval  से

 संबंधित  है  ।  चूंकि  रासायनिक  उर्वरकों  का  वर्तमान  देशी  उत्पादन  मांग  से  कम  अतः  विभिन्‍न

 संबद्ध  पहलुओं
 को  देखते हुए  देशीय  उपलब्धता  और  कांग  के  बीच  के  अन्तर  को  पुरा  करने

 के  लिए

 इन  उर्वरकों का  आयात
 करना

 पड़ता  पिछले  पांच  वर्ष  के  दौरान  किए गए  इन  उर्वरकों  के  मूल्य

 नीचे  दिए गए  हैं  :---

 मलय ्

 1977-78  304.95

 1978-79  458.66

 1979-80  555.34

 1980-81  925.22

 1981-82  716.62

 राज्यों  को  खाद्यान्न  आवंटन  करने  संबंधो  होती

 1196,  श्री  के०  राममूर्ति  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  केन्द्र
 ने

 उन
 राज्यों

 को  कभी
 खाद्यान्नों

 का  आवंटन  किया  है  जो  केन्द्रीय पुल

 में  शामिल नहीं  हुए

 े  Agee
 केन्द्रीय  पूल  आरम्भ  हो  गस  लेकर  कौन  से  राज्य  उसमें  ५

 मिथ  नहीं  हुए  हूं  ;  और

 ऐसे  राज्य  सुखे  और  बाढ़ों  के  दौरान  अपनी  खाद्यान्न  आवश्यकताओं  को  किस  प्रकार

 पूरा
 कर  रहे  हैं  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूति  मंत्रालय  के
 राज्य  मंत्री  भागवत  झा  :  से

 जाँ  हां
 ।

 विभिन्‍न  राज्यों
 को

 केन्द्रीय  पूल  से  खाद्यान्नों  का  मासिक  केन्द्रीय  पूल  में  स्टाक  की
 समूची  विभिन्‍न  राज्यों  सापेक्ष १  ह  पच  राज्य  सरकारों  द्वारा  पहले  से  रखे
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 बाजार  में  उपलब्धया  और  अन्य  सम्बद्ध  तथ्यों  की  ध्यान  में  रखकर  किया  जाता  है  ।  1971-

 72  से  11  राज्यों केन्द्र  शासित  प्रदेशों  का  अंशदान  नहीं  था ।  सूखे/बाढ़ों  अथवा  अन्य  दैवी

 संकटों  की  हालत  में  केन्द्रीय  अध्ययन  दल  की  सिफारिशों  पर  राज्यों  को  खाद्यानों  के  विशेष  आवंटन

 भी  किए  जाते  हैं ।

 भूमि  कटाव  से  प्रदूषण

 1197.  भो  जगदीश  टाइटलर  :  क्या
 ate

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  प्रति  वर्ष  6,000  मिलियन टन  जमीन  की  ऊपरी  सतह  के  कटाव  जिसका

 तात्पर्य  प्रति  वर्ष  6,000  मिलियन  टन  जमीन  की  ऊपरी  सतह  के  कटाव  जिसका  तात्या  प्रति
 वर्ष

 700  करोड़  रुपए  राजस्व  का  घाटा  कें  कारण  होने  वाली  प्रदूषण  की  आशंका  को  दूर  करने  के

 लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ;  और

 जनता  को  पर्यावरण  सम्बन्धी  बाधाओं  से  परिचित  कराने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  को

 जा  रही है

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  एक  विवरण  संलग्न  है  |

 इस  कार्यक्रम के  कार्यान्वयन  के  लिए  लोगों  का  निकट  सहयोग  आवश्यक  है  ।

 कार्यक्रमों  को  मार्गदर्शी  अथवा  प्रदर्शन  के  आधार  पर  क्रियान्वित  करने  और  वाद  में  परिचालन  क्षेत्रों

 का  विस्तार  करने
 के  लिए  प्रयास  किए  गये  हैं  ।  परिचालन  अनुसंधान  परियोजनाओं  और  प्रयोगशाला

 के  निष्कर्षों  को  कार्यरूप  देने  संबंधी  कार्यक्रमों  ने  भी  प्रौद्योगिकी  के  विभिन्‍न  पहलुओं  में  लोगों  को

 शिक्षा  देने में  सहायता  की  है  ।  विस्तार  और  सुधार  के  उपलब्ध  विशेष  कार्यक्रमों  जैसे

 प्रदर्शन  अथवा  फिल्मों  के  sara  आदि  के  जरिए  भूक्षरण  भूमि  का  स्तर

 गिरने  की  समस्या  और  सम्बद्ध  बाधाओं  के  बारे  में  जनता  में  जागरुकता  पैदा  करने  के  लिए  प्रयास

 किये  जाते  हैं  ।

 विवरण

 सरकार  इस  बात  को  स्वीकार  करती  है  कि  देश  का  आधार  भू-स्रोत  जिसका  लगातार

 अधिक  मूंदी  कटाव  और  भू  अवद्यतन  हो  रहा  है  ।  यह  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  उत्पादन

 आधार  के  रूप  में  काय  जब  न  हो  उस  काल  में  जल  की  उपलब्धि को  नियमित  करने

 और  प्रदूषण  के  खतरे  को
 कम

 करने  की  भूमि  की  क्षमता
 कौ  प्रभावित  कर  रही  केन्द्रीय

 और  राज्य  क्षेत्रों  के  जरिये  पहली  पंचवर्षीय  योजना  में  बहुमुखी  मृदा  और  जल संरक्षण  कार्यक्रम

 शुरू  किए  गए
 वाद

 की
 योजना  अवधियों  अभिज्ञात

 जल  विभाजकों  के  आधार पर  कृषि  और

 गैर-कृषि  का
 उपचार  करने  के  लिए  इन  कार्यक्रमों  का  विस्तार  और  विविधीकरण  किया  गया  ।
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 पैकेज  पद्धतियों  का  विकास  और  उनको  हल  करने  की  ओं  से  संबंधित  जानकारी  एकत्रित  करने

 तथा  व्यावसायिक  dam
 का

 निर्माण  करने  हेतु  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  प्रदर्शन  और  प्रशिक्षण

 केन्द्रों  की  एक  श  खला  स्थापित  की  गई  थी

 कुल  प्रयासों  में  राज्य  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  गए  कार्यक्रमों
 की
 संख्या

 अधिक  थी  ।

 योजना  घटकों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  ।  कटाव  का  नियंत्रण  करने  के  लिए  क्षेत्रीय

 fed  सामग्री  की  रोकथाम  वर्षा  जल  का  उपयोग और  पुर्न उपयोग  वनों
 मे

 पेड़  लगाने तथा  अन्य  पौधरोपणों की  विधि  करना  ।  श्रवण  क्षेत्रों  को  जल विभाजकों  और  sate

 विभाजकों में  परिवर्तित  परस्पर  प्राथमिकताओं  निर्धारित  करने  और  योजना तथा  कार्यक्रम

 के  लिए  श्रवण  क्षेत्र  विशिष्टताओं  का  प्रावधान  करने तथा  उसकी  क्रियान्विति का  मूल्यांकन  करने

 मदद  तथा  भू उपयोग  सर्वेक्षण  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  का  विस्तार  किया  गया  उन

 कमों  की  क्रियान्विति के  लिए  भी  केन्द्रीय  सहायता  जाती है  जो  अ्तर्राज्जीये  महत्व के  होते हैं

 और  जिनको  दीर्घकालीन  प्रयासों  की  आवश्यकता  है  ।  37  श्रवण  क्षत्रों  में  फले  लगभग  574

 मिलता  वाले  जल  विभाजकों  में  नदी  घाटी  परियोजनाओं के  श्रवण  क्षत्रों  और  बाढ़  प्रवण  नदियों  के

 स्थिरीकरण  का  काम  भी  प्रगति  पर  है  ।  सुखा  प्रवण  और  मरु  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  हिमालय

 क्षेत्र की  परिस्थितिक  प्रणाली के  स्थिरीकरण में  कार्यक्रम और  वक्षारोपण  की  व्यवस्था  करने  के

 लिए  मदद  वनरोपण  और  चरागाह  विकास  के  रूप  में  विशेष  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 दर्शी  परियोजनाओं के  माध्यम  से  ई  धन  और  चारे के  सुरक्षित  क्षत्रों के  विकास  द्वारा  मध्यम  और

 गहरे  ऊबड़-खाबड़  क्षत्रों  का  स्थिरीकरण  तथा  कृषि  बागवानी  हेतु  उथले
 ऊबड़

 क्षत्रों  का

 सुधार  पहाडी  भूमि  के  कटाव  और  ऊबड़-खाबड़  के  अधिक्रमण  को  रोकने के  लिए

 समेकित  कार्यक्रम  की  तकनीकी  और  आर्थिक  सम्भाव्यता की  जांघ  करने  और  विभिन्‍न  प्रकार  की

 कमी  का  उपचार  यथा  विकास  करने  के  लिए  केन्द्र  ने  राष्टीय  नीतियों  का  विकास  करने  में  भी

 सहायता  दी  है  ।  क्षारीयता  से  प्रभावित  तथा झूम  खेती  के  क्षत्रों के  संबंध  में  भी  इसी  प्रकार की

 मागं  दर्शी
 परियोजनाओं  को  की  गई  है  ।  केन्द्रीय  और  राज्य  क्षेत्रों  दोनों  के  अंतगर्त

 1981-82  TH  1372.93  करोड  रुपए की  लागत  से  321  लाख  हैक्टर  क्षेत्र  का  उपचार  कियां

 गया  है

 दिल्ली  मद्रास  और  बम्बई  को  सुन्दर  बनाना  और  रखरखाव

 1198.  श्री अस पसर  राय  प्रधान :  क्या  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  संच  है  कि  दिल्‍ली  दिन
 प्रतिदिन y  (1151 न  अपना  सौन्दर्य  खोयी  जा  रही  है

 यदि
 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है

 और  इसकी  सुन्दरता  को  बचाने  के  लिए  क्यां

 कार्य बाह् दी  को  जा  रही  और
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 मद्रास  और  बम्बई  महानगरों के
 रख-रखाव

 के  लिए  पिछले  वर्ष

 धनराशि आवंटित  को  गई  थी  ;

 संसदीय  सेल  तथा  निर्माण  और  मंत्रो  बूटा
 :  नही ं।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 ।

 तथापि  ष-प्रतिवर्ष  अधिक  क्षेत्रों में  भू-दृश्य  व
 हरित  विकास

 कियां जा  रहा
 है

 जाएगा नि
 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जा  (

 दिल  लहर  से  हुई  मौतें

 1199.  श्री  fazai
 राम  फुलवारियों  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 वर्ष  198  2-83  में  उत्तर  भारत  में  शीत्त  लहर से  मरने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या

 कितनी  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  आरिफ  मोहम्मद  :  क्या  सभी  राज्य

 सरकारों
 तथा  संघ  राज्य  क्षत्रों  से  रिपोर्टे

 मांगी
 गई  थी

 ।
 आंध्र

 पश्चिम  बंगाल  तथा  त्रिपुरा  की  राज्य  सरकारों  और
 दादरा  तथा  नागर

 अंदमान  तथा  निकोबार  द्वीप  पॉंडिचेरी  और  अरुणाचल  प्रदेश  के  संघ  राज्य

 क्ष  त्रों  ने  सुचित  किया हैं  किं  उनके  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  शीत  लहर से
 किसी

 के  मरने की  कोई

 सुचना  नहीं  है
 ।

 उत्तर  प्रदेश  तथा  मणिपुर  सरकार  ने
 101

 और  2
 व्यक्तियों

 के  मरने  को  सुचना दी
 अन्य  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  स ेजानकारी  आनी  है  और  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जाए
 गी  |

 1200.  श्री  कृष्ण  दत्त  सुलतानपुरी  :  क्या  खाद्य  तथा  नागरिक  पूति  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले एक  ag  में  दैनिक  उपयोग  को  वस्तुओं
 की  क  करके

 बहुत  अधिक  कमाने
 घाले  कितने  व्यापारियों  गिरफ्तार  किया  गया  है  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्या
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 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  भागवत  झा  :  व्यापारियों के

 बीच  पाये  जाने  वाले  असामाजिक  तत्वों  द्वारा  की  जाने  वाली  जमाखोरी  तथा  चोरबाजारी  जसी

 गतिविधियों के  विरुद्ध  आवश्यक  aeq  1955  ae  चोर  बाजारी
 निवारण

 तथा  आवश्यक  वस्तु  प्रदाय  1980  के  अंतगंत  कार्रवाई  की  जाती  है  ।  इन  अधिनियमों

 के  अन्तर्गत  1982, की  अवधि  में  विभिन्न  राज्यों  तथा  केन्द्र  शासित  क्षत्रों

 द्वारा  की  गई  कार्रवाई का  ब्यौरा  उनसे  मिजी  रिपोर्टों के  आधार  पर  संलग्न  विवरणों  में  दिया

 गया है  ।

 विवरण  एक

 1982  की  अवधि  के  दौरान  आवश्यक  1955

 के  अंतगर्त  को  गई  कारवाई  के  बारे  में  राज्यवार  जानकारी  sala  वाला  विवरण

 क्र०्सं०  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  मारे गए  छापों  गिरफ्तार किए  उन  व्यक्तियों  दोषी  पाए  गए

 की  संख्या  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  जिन  व्यक्तियों  की

 की  संख्या  पर  मुकदमा  संख्या

 ——

 4  6

 197  33
 आंध्र  प्रदेश  2543  756

 असम  99  52

 बिहार  1126
 244  505  32

 73 3098  78

 37
 हरियाणा  180  212

 हिमाचल  प्रदेश  18589  37

 जम्मू व  काश्मीर  167  127  58

 73 14953  431  216

 अप्राप्य

 32 10  मध्य  प्रदेश  3076  269  275

 11  819  761  179  80
 हे  ह

 12

 13  42
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 2  3  4
 nek a ee

 14.  नागालैंड  17

 15  उडीसा  35305  10  128

 16  3522  10 39

 11  राजस्थान  2797  19  221  59

 18  सीपीएम  20  14

 19  तमिलनाडु  2666  292  107  96

 20  त्रिपुरा  37  42  23

 21  उत्तर  प्रदेश  19727  977  464  244

 22  पश्चिमी  बंगाल  5419  3833  682  Ils

 23  अंडमान  TAT

 25  10 निकोबार  द्वीप  समूह  1002

 24  ल  प्रदश  शुन्य

 25  160

 26  दादरा व  नागर  हवेली

 27  दिल्ली  224
 ne?

 28  दमन  दीव  3784  14

 29  लक्ष  द्वीप  शुन्य

 30  मिजोरम  सैन्य

 31  पांडिचेरी
 लि  533 -------

 185
 166

 166

 a

 चोर  बाजारी तथा  आवश्यक  वस्तु  प्रदाय  1980  के  अन्तगेंत  जनवरी

 1982 के  दौरान  जिन  व्यक्तियों  हो  नजरबंद  करने  के  आदेश  दिए

 उनके  बारे  में  राज्यार  जानकारी

 —  बिड  अक

 area  java  शासित  at  व्यक्तियों की  iGcol

 नजरबंदी  के  आदेश  दिए
 गए

 अ

 आंध्र  प्रदेश  4

 बिहार  8
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 44

 मध्य  प्रदेश  11

 13

 उत्तर  प्रदेश  38

 ee

 योग
 ae

 टिप्पणी  — —3q  अवधि
 के  दौरान  a4  राज्यों/संघ.  शासित  क्षत्रों में  किसी  व्यक्ति  को

 नज  नहीं  किया  गया  |

 खाने  के  आयातित  तेलों  के  मूल्यों  में  विधि

 1201. श्री  चित्त  बस  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  सतीश  मंत्री यह
 बताने

 की  कृपा
 करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है
 कि  सरकार

 ने  1983  के  दूसरे  सप्ताह  में
 अधिक

 चना

 जारी  करके  खाने  के  आयातित  तेलों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  की  है  ;

 यदि  तो  इस  मूल्य  वृद्धि  के  औचित्य का  आधार क्या  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उक्त  अधिसूचना  को  कुछ  दिन  बाद  te  कर  दिया  गया  था
 |

 और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं
 ?

 खाद्य तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  भागवत  झा  :
 से

 देशी  तेलों  और  आयातित  तेलों  के  मूल्यों  के  बीच  के  अन्तर  को  कम  करने  के  लिए  प्रथम  सप्ताह  में

 आयातित  खाद्य  तेलों  के  मूल्य  में  वृद्धि  करने  का  निर्णय  किया  गया  था  उपभोक्ताओं
 के

 हितों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  मामलें  पर  पुर्नविचार  किया  गया  और  फिलहाल  खाद्य  तेलों के

 मूल्य  स्तर  को  बनाये  रखने  के  लिए  इस  आदेश  को  वापिस  ले  लिया  गया  ।

 अनिवार्य  वस्तुओं  के  थोक  तथा  खुदरा  मूल्यों  में  वृद्ध

 1202.
 sit  जितेन्द्र  प्रसाद

 :
 क्या  खाद्य  और  नागरिक पूर्ति  मंत्री  यह  बताने की  HIT  करेंगे

 कि
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 वेष  1981  की  तुलना  में  वर्ष  1982  वस्तुओं  के  थोक  तथा  खदरा  मूल्यों

 में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  ;

 1981  और  1982  के  व  स्वीकार  मूल्य  क्या  हैं

 1981  की  तुलना  में  ae  1982  में  मूल्यों  में  वृद्धि  के  क्या  कारण  हैं  ;
 और

 मूल्यों  में  और  अधिक  वृद्धि  की  प्रवृत्ति  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  या

 उठाने  का  विचार है  ?

 खाद्य  तथा  नागरिक पूर्ति  मंत्रालय  के  राय  मंत्री  (att  भगवत  झा  :  ओर

 सम्बन्धित  जानकारी  विवरण  में  दी  गई  है  |

 वर्ष  1982  में  समग्र  वस्तु  थोक  मूल्य  सूचकांक  में  केवल  2.7  प्रतिशत
 की

 वृद्धि  हुई

 जबकि  1981  में  यह  वृद्धि  8.8  प्रतिशत  हुई  थी  ।  विभिन्‍न  वस्तुओं  के  मूल्यो ंके
 रुख

 से  यह
 भी

 प्रकट  होता  है  कि  कुल  मिलाकर  अधिकांश  व वस्तुओं  में  अपेक्षाकृत  मूल्य  वृद्धि
 कम

 हुई  कुछ

 मामलों  में  ती  पिछले  एक  वर्ष  की  तुलना  में मल्यीं  में  कमी  आई  आटे  और

 नारियल  के  तेल  जेसी  कुछ  आवश्यक  वस्तुओं  के  मामले  में  मुल्यों  में  हुई  अपेक्षाकृत  अधिक  वृद्धि

 मई  1982  में  हुई  बेमौसम  की  कमी के  मौसम  और
 व्यापक  सूखे  के  कारण  हुई  कही

 जा  सकती है  ।

 सरकार  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  होने  बाले  उतार-चढ़ाव  और  इनकी  उपलब्धता

 पर  निरन्तर  नजर  रखे  हुए  हैं
 ।

 सरकार  की  dfs में  मुख्य aa  विशेषकर  कम  मात्रा  में  उपलब्ध

 आवश्यक  वस्तुओं
 का

 उत्पाद  बढ़ाने  पर  दिया  जा  रहा  सरकार  द्वारा  अपनाये  जा  रहे  अवसर

 उपायों
 में  यें  शामिल है  :  देशी  उत्पादन

 की
 अनुभूति  आयात  द्वारा  आधार-ढांचे  संबंधी

 सुविधाओं
 में

 gare  लाना  और  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  का  विस्तार  करना ।  राज्य  सरकारें

 आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  और  इसी  प्रकार  के  अन्य  कानूनों  के  विभिन्‍न  उपबंधों
 को

 लागू  कर  रही
 कभी  तथा  त्यौहार के  मौसम  के  दौरान  चीनी

 और  आयातित  खाद्य  तेलों  जैसी  कुछ  वस्तुओं की

 अतिरिकत मात्रा  की  जा  रही  है  ।

 विवरण

 चुनी  वस्तुओं  के  थोक  मलय  सूचकांक  तथा  खुदरा  मूल्य  और  उनमें  आले  वाले

 उतार-चढ़ाव का  प्रतिशत

 थोक  मूल्य  सूचकांक
 उतार-चढ़ाव का  प्रतिशत

 ——  ee  ed  ee ह  ee  ——  ane

 दिस ०  दिस ०  दिस ०  दिस  ०  1  82

 80  8४1
 on
 62  दिस ०  80  दिस ०  81

 287.1  8.8  2.7 257.0  279.5

 190.2  193.5  218.6  1.7  130

 तहह
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 5 2

 206.9  234.7  209.6  13.5  10.7

 197.2  221.7  210.8  12.4  4.9

 432.2  36  298.1  14.9  19.0

 263.4  278.0  330.9  5.5  19.1

 aT  311.3  301.8  277.5  3.1  8.1

 431.9  370.6  306.9  14.2  17.2

 14.1 244.3  230.7  263.2  5.6

 लालू  154.6  134.5  135.5  13.0  0.7

 207.6  574.2  386.4  176.6  32.7 प्याज

 वनस्पति  207.8  231.4  256.9  11.4  11.0

 221.6  268.1  283.4  21.0  3.7

 सरसों  का  तेल  276.0  26  254.8  5.2  2.6

 नारियल का  तेल  244.6  194.5
 TYLA

 261.7  20.5  34.6

 221.1  245.2  269.4  10.9  9.9

 181.9  216.4  226.9  19.0  4.9 aa

 मछली  298.8  411.8  440.4  33.2  6.9

 45 306.5  4  366.1  12.7  6.0

 274.2  IAQ  0  217.5  9.2  12.7

 360.1  89.0  248.6  19.7  14.0

 272.8  he मिट्टी  का  तेल  324.3  320.5  18.9  1,2

 साफ्ट  कोक  278.7  82.8  463.5  37.4  21.1

 171.8  195.8  226.8  14.0
 15.8

 लाल  frat  113.0  242.6  161.3  114.8  33.5

 चाय  227.0  946.7  272.0  8.7  10.3
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 1  2  3  4
 er  ee

 दियासलाइयां  133.6  129.0  129.0  3.4

 नमक  237.3  236.1  219.2  0.5  7.2

 कपड़े  धोने  का

 2.7 साबुन  227.6  234.2  240.6  2.9

 सुती  कपड़ा मिल  का  221.0  235.2  245.8  11.5  4.5

 लोंग

 धोती

 साड़ी
 nl

 टिप्पणी
 :

 खुदरा  मूल्य  चुने  केन्द्रों  के  औसत  eat  को  दर्शाती  हैं
 ।

 I  आणणााायस्‍ल्‍यल्‍ए।एल्‍गल्‍*

 वस्तु
 खुदरा  मूल्य

 चढ़ाव का  प्रतिशत

 —  ee  a  pe  eS

 दिस ०  80  दिये  81  दिस०  82  दिस ०  8  दिस०  82

 दिस०  82
 लए  सट  —_—$—$—_—

 दिस ०  81

 2.31  2.65  2.99  14.5  12.8

 1.75  2.97  2.37  18.3  14.5

 1.74  1.96  2.04  12.6  4.1

 1.66  1.85  1.8  11.4

 5.60  4.40  3.75  12.0  14.8

 6.49  3.7  22.7 5.10  5.29

 4.5 मग  5.58  5.38  5.14  3.6

 5.14  4.50  6.4  12.4
 5.49

 5.25  1.2  10.1
 4.83  4.77

 1.94  1.36  2.12  29.9  26.5

 1.32
 1.78  36.0

 33
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 2  3

 वनस्पति  12.43  14.31  15.83  15.1  10.6

 मू  गाली का  तेल  12.34  13.31  15.41  16.0  7.6

 सरसों का  तेल  15.79  15.98  16.46  1.0  7.7

 नारियल का  तेल  21.74  20.27  23.29  6.8  14.9

 बिजली  का तेल  14.74  15.97  16.54  8.3  3.6

 au  3.10  3.66  3.87  14.7  5.1

 मछली  13.25  14.40  14.79  8.7  2.7

 15.85  20.35  10.0  16.7 17.44

 7.89  5.95  4.64  24.6  22.0

 3.78  3.57  5.6 2.92
 18.2

 मिट्टी का  तेल  1.59  1.84  1.95  15.7  7.6

 साफ्ट  कोक  20.36  24.17  24.98  18.7  2.3

 2.13  2.29  2.66  7.5  11.8

 लाल  मिर्च  14.17  13.27  56.7  6.3

 चाय  18.66  20.19  21.51  8.2  6.5

 दियासलाई  इयां  9.18  0.20  0.21  11.1  5.0

 0.59  0.55  0.65  6.8  18.2

 केपड़े  धोने  का

 2.13  1.98  1.90  7.0  40

 सूती  कपड़ों

 a

 लांग  क्लाथ  7.00  8.13  8.96  16.1  -10.2

 35.65  38.92  45.07  9.2  15.8

 साडी  41.66  50.11
 eo

 46.90  20.3  6.4

 टिप्पणी  :
 खुदरा  मूल्य  चुने  केन्द्रों  के  ऑसत  मूल्यों  कों  हैं ।
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 ATTA  मादा  site  दिशा  खरखौदा

 1203.  श्री  राम  सिह  शाक्य  :  क्या  कृषि  मन्त्री  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा

 राज्य  व्यापार  निगम  को  दी  गई  अग्रिम  धनराशि के  बारे  में  11  1982 के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  1148  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1975-76 से  31  1983  तक  पट-मास  बार  कितने  वयस्क  मादा

 खरगोश  नस्ल  वार  उपलब्ध  थे  उनकी  तुलना  में  कितने  बच्चे  पेदा  हुए  ;

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  गिरने  ara  में  1  1975 से  31  जनवरी

 1983  तक  पट-मास  वार  उम्रवार  और  मृत्युदर  कितनी  रही

 1978-79 से  31  1983  तक  वर्षवार  उम्र  और  लगातार  कितने  ae

 गोश
 बेचे  गए  और

 ख
 रीददारों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  इससे  कितनी  धन  राशि  aye  हुई  हैं

 खरगोश  पालना  लाभदायक  गया  है  यदि  हां  तो  1981  में  भारत  में

 राज्यवार  ख  रगोशों  की  संख्या  कितनी  थी

 कया
 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  खरगोशों  का  कोई  अनुसंधान  योजनाएं  मंजूर  कर

 रहा  और

 यदि  at,  तो  संस्थान  का  नाम  क्या  है  और  इसमें  कार्यरत  वैज्ञानिकों का  परिचय  बया

 है  और  इसके  लिए  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  गई  है
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र
 :

 से  सूचना
 एकत्र की  जा

 रही  है  और  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 राज्यों  में  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  की  क्रियान्विति

 1204,  श्री  गुलाम  रसुल  कोचक  :  क्या  प्रमाण  विकास  मन्त्री  यह  बताने
 की

 कृपा  भरेंगे

 क्या  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्र  सरकार
 को  आश्वासन  दिया

 है  कि  समेकित  ग्रामीण

 विकास  कार्यक्रम  के  लिए  छठी  योजना  के  लक्ष्य  के  प्राप्त  हो  जाने  की  आशा  है

 यदि  तो  क्या  इन  राज्यों  द्वारा  समेकित  ग्रामीण  विकास
 कार्यक्रम  की  नितिका

 उपयोग  वर्ष  1983  तक  दुगना  हो  गया  है

 चालू  वित्त  वर्ष  तक  इस  कार्य  में  कितनी  प्रगति  हु  ई  है  तथा  कितनी राशि  का  उपयोग

 हुआ  और
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 ्

 किन-किन  राज्यों  ने  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  की  बच  तक  क्रियान्वित  नहीं

 किया है  ?

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  हरिनाथ
 :  (#)  जी  at

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन की  प्रगति की  पुनरीक्षा  करने
 के

 लिए  8  व  9  1982,  को  सचिवों का  सम्मेलन  हुआ था  ।
 1982

 के  अ  त
 में

 राज्यों  के  काटे-निष्पादन  से  पता  चला  था  कि  उन्होंने  गत  वर्ष  इसी  अवधि के  दौरान  उपयोग  में

 लाए  गए  49.64  करोड़  रुपये  के  मुकाबले  में  94.54  करोड़  रुपये  उपयोग  में  ले  लिए  थे  ।  इसके

 गत  वर्ष  इसी  अवधि  के  लिए  74.74  करोड़  रुपये
 के  मुकाबले  में  1982  तक

 148.77  करोड़  रुपये  का  आवधिक  ऋण  वितरित  किया  गया  था  ।

 इस  गत  वर्ष  इसी  अवधि  के  मुकाबले  में  1982  के  अंत  तक

 दन  की  गति  दुगुनी हो  गई  थी  ।

 चालू  वित्तीय  वर्ष
 तक  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  हुई  प्रगति  उपयोग  में  लाई  गई

 निधियां  नीचे  दर्शायी
 mee

 aq  सलाहियत  परिवारों  कुल  व्यय

 आवधिक  ऋण की  संख्या  मे ं)

 रुपये
 रुपये  मे ं)

 236.63 1980-8]  27.83  156.24

 198  1-82  28.29  262.59  484.64

 285.14 1982-83  15.02  148.40

 1982

 a EEE Ets nee

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  को  सभी  राज्यों  में  कार्यान्वित  किया  जा  रहा

 कृषि  आदान  की  तुलना में  इसका  उत्पादन

 1205.
 श्री  अमल  दत्ता  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गत  चार  वर्षों  के  दौरान  कृषि  उत्पादन  की
 प्रत्येक  यूनिट की

 उत्तरोत्तर  अधिक  आदानों  की  आवश्यकता  पड़  रही

 कृषि-आदानों  की  मात्रा  और  मूल्य  कहां  तक  बढ़े  हैं  तथा  उत्पादन  के  प्रतिशत  मूल्य  के
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 कलि  एएए

 रूप  में  कीटनाशक  कृमिनाशक  बिजली  और  रासायनिक  उर्वरक  जैसे  आदानों का

 प्रतिशत मूल्य

 कया  ag  भी
 सच

 है  कि  कृषि
 आय  के  विकास  पर  कृषि  उत्पादन

 की  वृद्धि से  काफी  कम

 रही

 (a)  क्या  आदानों  की  लागत  में  वृद्धि  के  लिए  ट्र  पटरों  में  प्रयोग  होने  वाले  डीजल  की  लागत

 क्या  सरकार  ने  इस  बात  की  जांच  की  है  कि  ट्रैक्टरों  के
 प्रयोग

 से  मिट्टी  की

 उपेक्षक  की  शक्ति  बढ़ी  और

 यदि  तो  क्या  ट् क्टरों के के  बढ़ते  उपयोग
 को

 हतोत्साहित  करने  के  लिए  सरकार

 ने  कोई  औद्योगिक नीति  तैयार  की  है  ;

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  पंत्री  योगेन्द्र  :  जी  नहीं  ।

 आमदनी  के  उपयोग  के  स्तर  में  महत्वपूर्ण  अंत:फसल  और  अंत/्षेत्र  विभिन्नताएं  हैं  ।

 और  उनमें  समय  के  साथ  परिवर्तन  होते  रहते  हैं  ।

 दो  एक  पंजाब  से  गेहू  और  तमिलनाडु  में  धान  के  विषय  में  विवरण  एक

 और  दो  दृष्टांत के  तौर  पर  दिए  गए  हैं  ।  इन  विवरणों  में  आदानों  के  मूल्यों  तथा  उत्पादन के

 त
 मूल्य भी  दिए  गए  हैं

 ।

 जी  नहीं
 ।  विवरण-तीन  में  दिए  गए  मुख्य  फसलों  जैसे  धान  और  गेहू  के  विषय  में

 मुख्य  राज्यों
 में

 किये  गये  प्रतिदर्श  सर्वेक्षणों  के  आधार  पर  1977-78  से  1980-81  के  दौरान

 कृषि
 आय

 में  हुई  वृद्धि  कृषि  उत्पादन  की  वृद्धि  से  अधिक  थी  ।

 जी  नहीं  गेहू  और  धान  जैसी  महत्वपूर्ण फसलों  की  खेती  के
 लिए

 ट्र  कटर
 द्वारा  प्रयोग

 होने  वाले  डीजल  तेल  की  लागत  का  बहुत कम  प्रतिशत  लागत  का
 0.5

 से
 3.0

 सरकार  द्वारा  हाल  के  वर्षों  में  मिट्टी  की  उकेरता  पर
 ट्रैक्टरीकाल के  प्रभाव  पर  कोई

 अध्ययन  नहीं  किया  अनुसंधान-छात्रों  संस्थानों
 द्वारा  किए  गए  अध्ययनों  से  पत्ता  चला

 है  कि  dartete  ने  कृषि-प्रचालनों
 को

 ठीक  समय  पर  पूरा  करने  में
 सहायता  दी  है  और

 फसल

 गहनता  में  वृद्धि  की  है  जिससे  अंत  में  भूमि  की  उत्पादकता  में  वृद्धि  हुई

 प्रश्न नहीं  होता
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 लिखित  उत्तर 9
 CET,  1904  )

 कृषि  उत्पादन  के  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  में  गतिरोध

 1206.  श्री  रसीद  मसुद  :

 श्री  रासबिहारी बहेरा  :

 att  एच०  एन०  ara  गौडा

 कुमारी पुष्पा  देवी  fag  :

 थ्री  आर०  पी०  गायकवाड

 थो  गुलाम  रसुल
 :

 कोचक
 :

 कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यह  सच  है  कि  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  दो  वर्षों  में  खाद्यान  के
 उत्पादन

 में  4  प्रतिशत  वृद्धि  की  दर  का  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  किया  गया  है  बावजूद  इसके  कि  अधिक  भूमि  में

 सिंचाई  होने  लगी  अधिक  पैदावार  वाली  किस्में  उगाई  जाने  लगी  हैं  और  रासायनिक  उवेरक  का

 प्रयोग  किया  जा  रहा  है  ;

 यदि
 तो

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  खाद्यान्न  के  उत्पादन  में  कमी  या  गतिरोध

 किस  कारण  से  आया  है  ;  और

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिए  अधिक  कृषि  उत्पादन  के  मार्ग  में

 आई  सजावटों
 को

 दूर  करने  हेतु  सरकार  ने  क्या  उपाय  सोचे हैं  ;

 कृषि  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र
 :

 और  छठी  योजना

 में  1979-80  के  लिए  आंके  मए  1279  लखे  मीटरी  टन  खाद्यान्नों  के  मूल  स्तर  के  उत्पादन  की

 तुलना में
 1980-81  और  1981-82  में

 वास्तविक  उत्पादन  क्रमशः
 1296

 क
 1331  लाख

 मीटरी
 टन

 हुआ  है
 ।  इस  प्रकार  aries  कृषि  की  औसत  पर  2  प्रतिशत  बढ़ी  यद्यपि  यह  वृद्धि

 खाद्यान्नों  के  उत्पादन  के  लिए  प्रति  वर्ष  3.9  प्रतिशत  की  परिकल्पित  विकास  दर  से  कम  है  ।

 विकास
 की  कम  दर  का  मुख्य  कारण  1980-81  और  1981-82  के

 दौरान
 देश  के  विभिन्‍न

 भागों  में  वर्षा  और  मौसम  की  अनुकूल  स्थितियों का  न  होना  है  ।  देश  के  कुछ  भागों  में  वर्षा  की  कमी

 से  जलाशय-स्तर  कम  हुआ  और  जल  विद्युत  ऊर्जा  में  कमी  जिससे  नलकूपों  आदि  के  इन

 कठिनाइयों  को
 दूर  करने  और  उनके  प्रतिकूल  प्रभाव  को  कम  करने  के  लिए  निरन्तर  ध्यान

 दिया  |

 कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  ये  उपाय  किए  गए  हैं
 ae.

 (1)  किसानों  को  आयानों  कीं  पर्याप्त  और  समय  पर  उपलब्धि  को  सुनिश्चित

 बनानी ॥

 (2)  अधिक  पैदावार  देने  वाली  किस्मों  के  अन्तगेंत  आने  वाले  क्षेत्र  में  करनी
 ।
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 (3)  सिंचाई  सुविधाओं को  बढ़ाना

 (4)  संस्थागत  ऋण  की  अधिक  सप्लाई  और  बारानी  खेती  की  प्रौद्योगिकी  को  अपनाना  ।

 उड़ीसा  में  कृषि  विकास  कार्यक्रम

 1207.  at
 रास  बिहारी  बहेरा  :  क्या  कृषि  मन्त्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  केन्द्र  द्वारा  प्रवर्तित  कृषि  विकास  कार्यक्रम  के

 कार्यान्वयन  के  लिए  अब  तक  उड़ीसा  के  लिए  स्वीकृत  धनराशि  का  पुरी  तरह  उपयोग  कर  लिया

 गया है

 वहां  इस  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  से  अब  तक  क्या  परिणाम  मिलें  हैं  ;  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 ०,
 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :  से  जानकारी  एकत्र  की

 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 अनुसूचित  जातियों/अनुसुचित
 जनजातियों  के  इंजीनियर

 1208.  श्री  आर०  आर०  भोले  :  क्या  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 उनके  मन्त्रालय  में  श्रेणी  दो  और  तीन  में  कुल  कितने  इंजीनियर  हैं  तथा  इनमें  से

 कितने
 इन्ही  नियर,नक्षेणी-वार  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  हैं  ;  और

 इंजीनियरों  के  काय॑  और  प्रशासन  सम्बन्धी  कार्य  कुशलता  को  किस  प्रकार  मापा  जाता

 है  और  क्या  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  इंजीनियरों  ने  इस  विभाग  की  कायें

 कुशलता  को  समाप्त  कर  दिया  और  क्या  अब  यह  पुरी  तरह  से  अनकिये  कुशल  हो  गया  है  :

 संसदीय  आह काय खल खेल  तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्री  बूटा
 :  केन्द्रीय

 लोक  निर्माण  विभाग  में  इंजीनियरों  की  संख्या  इस  प्रकार  है

 श्रेणी  अनुसूचित
 arautaa  sant  के  esifa- नदी इंजीनियरों  की  अनुसूचित  जाति  के

 इंजीनियरों  की  संख्या  घरों  की  संख्या

 दगे  प्रस

 1117.0  63  3

 समूह  1688  176  9

 समूह  पिग
 4200  368  16
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 र।लनजागगा  दा Ss.  eo  ar  न  उपक्रम  )  स्वायत्त  qT  सांविधानिक
 उपयु  क्त  आंकड़ों  में  इस  मन्त्रालय  के

 निकायों  से  संबंधित  सूचना  शामिल  नहीं  है  ।

 क्षेत्नीय  पदों  के  पदाधिकारी  इंजीनियरों  की  कार्यकुशलता  उन्हें  सौंपे  गए  कार्यभार  की

 वित्तीय  तथा  वास्तविक  निष्पादन  के  आधार  पर  और  कार्यालय  पदों  के  पदाधिकारी  इंजीनियरों  की

 कार्यकुशलता  उनके  द्वारा  किए  गए  कार्य  की  योजना  और  अन्य  कार्यालय  के  काम  के  आधार  पर

 मापी  जाती  है  ।  उनके  कार्य  निर्देशन  एवं  निर्णय  लेने  की  नेतृत्व  की

 कायें  का  समन्वय  और  सहयोग  काय  में  उनकी  प्रभावशाली  होने  के  आधार  पर  मापी  जाती

 है  ।  निचले  संघटन  इंजीनियरों  का  कार्य  निष्पादन  लेखों  और  मेनुअल  आदि  निर्माण  कार्यों

 का  संगठन  और  लेखों  आदि  का  निरीक्षण  में  उनके  ज्ञान  के  आधार  पर  लाया  जाता  है  ।

 इन  विजेताओं  कार्य  निष्पादन  को  उनकी  गोपनीय  रिपोर्टों  में  लिया  जाता  है  |

 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  इंजीनियरों  ने  विभाग  की  कायें  कुशलता  पर

 प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  डाला  है  और  इसकी  कार्यकुशलता  निरन्तर  बनी  हुई  है  ।

 aaa ६ ९  सामग्री  और  अन्य  सामान  की  स्थानीय  खरीद

 1209,  श्री  मनोहर  लाल  सैनी  :  क्या  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 mart  कि  :

 बया  लेखन  सामग्री  की  स्थानीय  खरीद  प्राधिकृत  सीमा  के  अन्तर्गत  व्यय  केवल

 fers  और  अप रिहा यें
 परिस्थितियों  में  ही  की  जाती  है  ;

 यदि  तो  स्वायत्त  निकायों
 और

 निगमों  द्वारा  लेखन  सामग्री  की  बड़े  पैमाने

 पर  स्थानीय  खरीद  करने  के  क्या  कारण  और  क्या  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  की  गई  स्थानीय

 खरीद  का  मन्वालय/विभाग/कार्यात्य  वार  मासिक  ब्यौरा  सभा-पटल  पर  रखने  की  छुपा  करेंगे  ;

 और

 घटिया  किस्म  के  जिसका  दोनों  ओर  से  प्रयोग  नहीं  किया  जा  तथा

 अन्य  लेखन  सामग्री  की  खरीद  करने  के  क्यां  कारण  हैं  और  क्वालिटी  पर  नियंत्रण
 रखने  में  कमी

 करने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  और  मंत्री  बूटा  तथा

 भारत  सरकार  लेखन  कार्यालय  की  सप्लाई  सूष्वी
 में  से  लेखन-सामग्री  स्तरों  की  स्थानीय  खरीद

 किसी  भी  मांग कर्ता  द्वारा  उक्त कार्यालय  से  उपलब्धत्ता/अनापत्ति  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  करने  पर  की  जा

 सकती  है  ।  यह  mPTASTAT/HAT TT
 प्रमाण-पत्र  सप्लाई  की  वितरण  सुची  तथा  अन्य

 बधित  तथ्यों  पर  विचार  करने  के  पश्चात  जारी  किया  जाता  है  ।  स्वायत्त  निकाय  तथा  निगम  are
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 सरकार  के  लेखन  सामग्री  कार्यालय  के
 : क्ष  आधिक  र Tfer  कार  में  नहीं  सभी  मन्त्रालयों/विभागों/कार्यालयों

 के  सम्बन्ध  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  महावीर  लेखन  सामग्री  भण्डारों  की  स्थानीय  खरीद  के  ब्यौरों

 को  एकत्र  करने  पर  लगने  वाली  लागत  तथा  मेहनत  से  परिणाम  समतुल्य  नहीं  होंगे  ।

 भारत  सरकार  लेखन  सामग्री  कार्यालय  द्वारा  गया  कागज  आई०  एस०  आई०  मानकों

 के  अनुरूप  है
 ।

 माल  प्राप्त  होने  से  पहले  तथा  वाद  में  माल  की  जांच  करने  की  व्यवस्था है

 खाद्य तेलों  की  कमी

 1210.  श्री  सत्य गोपाल  सिश

 श्री  अजीत  कुमार  साहा  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पति  मन्त्री यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 देश  में  बार-बार  खाद्य  तेलों की  कमी  होने  के  क्या  कारण हैं

 बार-बार  पैदा  होने  वाली  इस  कमी  को  दूर  करने  हेतु  सरकार  का  विचार  क्या  उपाय

 करने  का  है  ;
 और

 यदि  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 खाद्य  तथा  नागरिक  पति  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  झा  त  से

 देश  में  देशीय  खाद्य  तेलों
 की

 मांग  और  उनकी  आपूर्ति  के  बीच  कुछ  अन्तर  रहा
 इस  अतर

 को  आंशिक  रूप  से  परा  करने  के  लिए  सरकार  खाद्य  तेलों  का  आयात  कर  रही  है
 ।  खाद्य

 तेल  अधिक  मात्रा  में  उपलब्ध  कराने  और  मांग  तथा  आपूर्ति  के  बीच  के  अन्तर  को  पूरा  करने  के

 लिए  सरकार  द्वारा  कई  दीर्घकालिक  तथा  अल्पकालिक  उपाय  किए  गए  हैं  ।  इन  उपायों  में  ये

 शामिल हैं  :--

 (1)  पारम्परिक  तथा  गैर-पारम्परिक  तिलहनों  और  तेलों  के  उत्पादन  एवं  उत्पादकता  में

 विधि  लाना

 (2)  तिलहनों  को  अब  तक  उपयोग  में  न  लाई  गई  क्षमता  का  अधिकतम  उपयोग  करने  के

 लए  नियोजित  प्रयास  करना  ;

 (3)  तिलहनों  के  लिए  समर्थन  मूल्य  घोषित  करना

 (4)  वनस्पति  उद्योग  द्वारा  तेल  के  उपयोग  की  उचित  नीति  ताकि  देशी  तेलों  के

 अधिक  प्रयोग  को  बढ़ावा  मिल  सके  |

 इन  दीर्घ-कालिक  तथा  अल्प-कालिक  उपायों  के  सामूहिक  प्रभाव  से  आशा  है  कि  देश  में  खाद्य

 तेलों  में  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  करने  और  उपन्यास  में  सुधार  लाने  में  सहायता  मिलेगी  |
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 1904.0

 )

 कृषि  उत्पादों का  उत्पादन

 1211.  श्री  गदाधर  शाहा
 :

 श्री
 जयनारायण

 रात  :
 क्या

 कृषि  मन्त्री  यह  बताने  बी  कृपा  करेंगे

 1981-82  में  कृषि  उत्पादों  का  लक्ष्य  क्या  था  ;  और

 कितने  लक्ष्य
 की

 पति  हुई  ;

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र
 :  तथा  1981-82  के

 दौरान  प्रमुख  फसलों  के  लक्ष्य  तथा  वास्तविक  उत्पादन  को  प्रदर्शित  करने  करने  वाला  विवरण  नीचे

 दिया  गया  है  :--

 1981-82  में  प सलों  का  लक्ष्य  तथा  उत्पाद॑न

 —  न

 मीटरी  टन/गोठें  )

 सख्या  फसल  लक्ष्य  उत्पाद

 a

 38.0)  53.6

 38.0  37,

 मौका  अनाज  30.9  30.6

 12.5  11.4

 कुल  खाद्यान्न  138.5  133.1

 गन्ना  180.0  183.6

 सभी  तिलहन  11.2  12.1

 कपास  8.4  7.8

 पटसन  और  मेहता  8.4  3.4

 a  Al, RA  Nl  ३

 ara  meatier  तथा  लिसा  स्तर  पर  खाद्यान्नों  के  नष्ट  होने  से

 बचाते को  व्यवस्था

 1212.  श्री  जगपाल  fag  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री यह  बताने  कीं  eo  करेंगे

 खाद्यान्न  को  नष्ट  होने  से  बचाने  के  लिए  नगर  तहसील  तथा  ग्राम  स्तर  पर

 खाद्यान्नों के  भण्डारण  लिए  प्रबन्ध  किए गए  हैं  ;
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 इस  समय  खाद्यान्न  की  कितनी  प्रतिशत  मात्रा को  नष्ट  होने  से  बचाया  जा  रहा है

 और  खाद्यान्न  की  कितनी  प्रतिशतता  के  लिए  अगले  वित्तीय  ay  में  भण्डारण  व्यवस्था  की

 जाएगी  ;

 ग्राम  स्तर  पर  भण्डारण  के  लिए  पर्याप्त  व्यवस्था  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या

 कदम  उठाये  गए  हैं  ताकि  किसान  परम्परागत  तरीकों  के  स्थान  पर  भण्डारण  के  आधुनिक  तथा

 वैज्ञानिकों  को  उपयोग में  लाएं  ;  और

 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  कुल  कितनी  नगर  तथा  गांव  हैं  जिनमें  ग्राम स्तर  पर

 पर्याप्त  भण्डारण  व्यवस्था  विद्यमान  है
 ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भागवत  क्या आज  :  और

 भारतीय  खाद्य  केन्द्रीय  भण्डागार  निगम  और  16  राज्य  भण्डागार  निगमों  ने  परिचालन

 सम्बन्धी  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखकर  देश  के  विभिन्‍न  स्थानों  पर  खाद्यान्नों  और  अन्य  वस्तुओं

 के  लिए  भण्डारण  क्षमता  स्थापित  की  सहकारी  समितियों  भी  खाद्यान्नों  सहित  विभिन्‍न  जिन्हों

 तथा  भण्डारण के  लिए  विशेषकर  ग्रामीण क्ष  त्रों  में  इस  सुविधा  का  निर्माण  किया  है  ।
 इसके  अलावा

 खाद्यान्नों  और  अन्य  वस्तुओं  का  भण्डारण  करने  के  लिए  ग्रामीण  गोदामों  के  राष्ट्रीय  ग्रिड  की  ear

 पना  हेतु  एक  केन्द्रीय  योजना  भी  कार्यान्वित
 की

 जा  रही  है
 ।

 देश  के  विभिन्‍न
 भागों

 में
 राज्य  सर

 कारों  के  निकट  सहयोग  से  कार्यरत  17  केन्द्रीय  दलों  के  बिछे  जाल  के  माध्यम  से  वैज्ञानिक

 रण  की  विधियां  अपनाने  के  लिए  किसानों  को  प्ररित  करने  के  लिए  भी  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 खाद्यान्नों  को  उस  हृद  तक  नष्ट  होने  से  बचाया  जाता  है  जिस  सीमा  तक  हुए

 रण  स्थानों  का  प्रयोग  किया  जाता  है  और  वैज्ञानिक  भण्डारण  विधियों  को  अपनाया  जाता  है  |

 खाद्यान्नों  और  अन्य  वस्तुओं  का  भण्डारण  करने  के  लिए  1983-84  में  लगभग  25  लाख  मीटरी

 टन  की  अतिरिक्त  भण्डारण  क्षमता  तैयार  करने  का  विचार  है

 ऐसी  कोई  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 mos  asset  oe उ
 रुरन्थ्य  San  a  जोड़  गए  गाव

 1213.  श्री  सत्यनारायण  जटिया  :  क्या  ग्रामीण  विकास  मन्त्री  यह  बताने  को  कपा  करें

 कि

 1983  कौ  देश द्र  में  गाव
 frod  pee

 ऐसे  थे  जिन्हें  पहुंच  मांगों  के  जरिए  मुख्य

 पक्की  सड़कों  से  जोड़ा  गया  है  ;  और

 योजनाओं
 को

 sat  कया
 है

 और  पिछले  कौन  दशकों मैं  गांवों  के  लिए  पहुंच
 art
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 बनाने  हेतु  प्रयास  किए गए  हैं  और  इस  दिशा  में  प्रत्येक  दशक  की  पृथक-पृथक
 उपलब्धियां  क्या

 aria  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (at  हरिनाथ  :  (*)  राज्योंकैन्द्र  शासित

 क्षेत्रों
 के  विधिक  योजना  (1983-84)  प्रदेशों  में  उपलब्ध  सूचना  के  31  मार्च  1982

 तक  देश  में  539  गांवों  को  सभी  मौतों  में  बु  ग  रहने  वाली  सड़कों  से  नीड

 1983  तक  देश  में  सड़कों  से  जोड़े  गए  गांव  की  सख्या  के  बारे  में  सूचना  उपलब्ध  नहीं  (1

 ग्रामीण  विकास  मन्त्रालय  में  उपलब्ध  सूचना  के  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के

 अधीन  न्यूनतम  आवश्यक  कार्यक्रम  में  इस  विषय  को  शामिल  करने  के  पश्चात  ग्रामीण  सड़कों  के

 निर्माण  को  राष्ट्रीय  स्तर  पर  अधिक  व्यवस्थित  ढंग  से  ध्यान  दिया  गया  था  ।  सड़क  छठी

 पंचवर्षीय  योजना  का  एक  घटक  भी  हैं  ।

 योजना  आयोग  की  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  समिति  द्वारा  गठित  ग्रामीण  सड़कों  के  बारे  में

 कार्येकारी  दल  ने  अनुमान  लगाया  है  कि  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  पश्चात  ग्रामीण  सड़कों  में  प्रतिवर्ष

 9000  किलोमीटर  की  औसतन  वारिक  वृद्धि  हुई  थी  और  31-3-1978  को  देश  में  लगभग

 5,00,000  किलोमीटर  ग्रामीण  सड़के  थीं

 से  बीजों  में  सुधार

 1214.  श्री  आर०  एन ०  रोका  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या
 सरकार  को  रूस  के  वैज्ञानिकों  द्वारा  की  सहायता  से  बीजों  में  सुधार

 करने  को  जानकारी  है  (Yo  एन०  argo  कृषि  13-1  1983)  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा  कया  है

 क्या  भारतीय  वैज्ञानिकों  ने  इस  दिशा  में  इसी  प्रकार  के  अन्य  कार्यक्रम  चलाए  हैं  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
 है  और  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ;

 (7)  भारत  में  बीजों  में  सुधार  लाने  के  लिए  के  प्रयोग
 पर

 अब  तक  कितनी

 धनराशि  खरे  हुई  है  और  इस  प्रणाली  से  विकसित  किए  गए  बीजों  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  के  देशों  में  शुरू किए
 गए  प्रणाली

 न्यूनाधिक

 रूप  से  छोड़  दी  गई  है  और  यदि  तो  इस  प्रणाली  की
 भारत  में  क्या  स्थिति  है

 ?

 कृषि  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र
 :  तथा  रूस  में  लेसर  बीस

 से  फसल
 में  सुधार  के  लिए  किए  गए  कार्य  के  बारे  में  सरकार  को  कोई  जानकारी  नहीं ਂहै  तथा

 फसल  के  सुधार  के  लिए  लेसद  बीम्स  के  उपयोग  की  संभावना  का  पता  लगाने  के  लिए  सरकार  का

 कोई
 कार्यक्रम नहीं  है  ।
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 क्

 विकिरण  द्वारा र  कस  सुधार  सामान्य  फसल  erm  पका  प्रायोजनाओं  एक  अभिन्न

 अंग  है  तथा  विशेषकर  इस  प्रायोजन  के  लिए  अलग  से  बजट  का  आबंटन नहीं  किया  जाता  है  ।  भारत

 में  फसल  सुधार  के  लिए  विकिरण  उपचार  के  उपयोग  में
 प्र  मुख  प्रगति  गेहूं  की  किस्मों  जैसे  शर्बती

 एन०  पी०  836,  तथा  आगे  सुधार  हेतु  व्यावसायिक  किस्म  FA  ato  306  तथा  एन०

 पी०  880  को  विकसित  करने  में  हुई  है  ।  अरण्डी  की  सुधरी  किस्म  जल्दी  पकने  वाली

 चावल  की  किस्में  TA  सी०  आर०  तथा  कल्चर  न०  1,  मूंगफली  की  किस्में  टी०  जी०  3

 तथा  ato  जी०  17  तथा  जूट  की  किस्म  टी०  जे०  40  विकिरण  के  उपयोग  से  विकसित  की  गई

 तथा  जो  अधिक  उपज  देने  वाली  की  खेती  के  लिए  रिलीज  किया  गया  है  1

 हमें  इस  बात
 की

 जानकारी  नहीं  है  कि  पश्चिम  देशों  में  फसल  सुधार  के  लिए  शुरू  की

 गई  विकिरण  पद्धति  को  उनके  देशों  द्वारा  लगभग  छोड़  दिया  गया  है  ।  जहां  तक  हमारा  संबंध है

 भारत  के  कई  महत्वपूर्ण  सं  स्थानों  जैसे--भारतीय  कृषि  अनुसंधान  नई  दिल्ली  भाभी  अणु

 अनुसंधान  बम्बई  तथा  कृषि  विश्वविद्यालय  और  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  संस्थानों

 में  विकिरण  उपचार  के  are  अभी  भी  फसल  में  सुधार  किया जा  रहा  है  ।

 भारतीय
 खाद्य

 निगम  द्वारा  करनाल  बंट  रोग  से  ग्रस्त  गेह  के

 भण्डार  को  सप्लाई

 1215.  श्री  टी०  एस०  नेगी  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास  भण्डार  में  ऐसा  कोई  गेहूं  है  जो  करनाल  बंट  रोग  से

 पुरी  तरह  मुक्त  हो  और  यदि  तो  इसकी  मात्रा  का  ब्यौरा  क्या  है  और  किन-किन  स्थानों  पर

 इसका  भण्डारण  है  ?

 खाद्य  और  निर्माण  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  भगवत  झा  भारतीय

 खाद्य  निगम  खाद्य  भारत  सरकार  द्वारा  निर्धारित  की  गई  विशिष्टियों  के  अनुसार  गेहूं

 की  खरीददारी  करता  है  ।  इन  विनि्दिप्टियों  में  ग्रेड  ।  भर  2  के  मामले  में  क्षतिग्रस्त  अनाज  के

 लिए  सीमा  क्रमशः  2  प्रतिशत  कौर  3  प्रतिशत  जिस  गेहूं  के  स्टाक  में  करनल  बंट  से

 प्रभावित  अनाज  अधिकतम  सीमा  ग्रह  2  के  मामले  में  5  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होनी

 क्योंकि  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  विभिन्‍न  राज्यों  में  वसूल  किए  गए  ag  में
 स्वीकृत

 विनिर्दिष्टियों  के  अन्दर-अन्दर  करनल  बंट  से  प्रभावित  अनाज  हो  सकता  लेकिन  यह  बताना  नहीं

 होंगा  कि  भारतीय  खाद्य  निगमਂ  के  पास  पड़े  गेहूं  को  कितनी  मात्रा  इस  संक्रमण  से  मुक्त  अथवा  इसका

 कहां  भण्डारण  किया  गया  है  ।

 राज्यों  में  स्टेडियमों  का  निर्माण

 1216,  श्री  हन्नान  मौलवी  :  क्या  खेल  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  किसी  राज्य  मैं  मिश्रित  स्टेडियम  के  निर्माण  के  बारे  में  विचार  कर  रही
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 है  या  ऐसे  स्टेडियम  के  निर्माण  के  लिए  बीसी  राज्य  की  मदद  कर  रही है  और  यदि  तो

 कहा ं?

 सरकार  कलकत्ता  में  साटलेक  स्टेडियम  के  निर्माण  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  को

 सहायता  देने  के  बारे  में  विचार  कर  है  अथवा  विचार  करेगी  ;  और

 यदि  तो  कसे  कौर
 कब  ?

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  और  उदास  मंत्रो  बूटा  :  खेल  विभाग

 राज्य  खेल  परिषदों  इत्यादि  को  अनुदान  नामक  एक  केन्द्रीय  योजना  कार्यान्वित  कर  रहा  जिसके

 अन्तर्गत  संयुक्त  रटेडिय्मों,खेल  परिसरों  के  निर्माण  सहित  खेलों  के  विकास  के  लिए  राज्य

 संघ  शासित  प्रशासनों  को  साझेदारी  के  आधार  पर  कुछ  विशिष्ट  सीमाओं  पर  वित्तीय  सहायता  दी

 जाती  है  ।  इस  योजना  के  अन्तर्गत  प्रत्येक  वर्ष  आवेदन-पत्र  आमत्रित  किए  जात ेहैं  और  उन  पर  इस

 विभाग  द्वारा  अखिल  भारतीय  खेल  परिषद  के  परामर्श  से  विचार  किया  जाता  है  ।

 मध्य  प्रदेश  और  अरूणाचल  प्रदेश  सरकारों  से  अपने-अपने  राज्यों  में  संयुक्त  स्टेडियम/खेल

 परिसरों  के  निर्माण  से  सम्बन्धित  खच  का  भाग  वहन  करने  के  वास्ते  1982-83  के  दौरान  सहायता

 के  लिए  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  ।  इन  आवेदन-पत्तों  पर  इस  योजना  के  अन्तर्गत  प्राप्त  अन्य  आवेदन

 पत्रों  के  साथ  अखिल  भारतीय  खेल  परिषद  के  परामर्श  से  विचार  किया  गया  जब  कभी  भी

 सम्बन्धित  राज्य  सरकारें  चालू  वित्तीय  वर्ष  समाप्त  होने  से  पहले  योजना  के  निर्धारित

 शर्तें  पूरी  करेंगी  तो  उनको  संयुक्त  स्टेडियमों  के  निर्माण  के  लिए  aga  केन्द्रीय  अनुदान  मुक्त  कर

 दिया  जाएगा  ।

 और  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  कलकत्ता  में  साल्ट  लेक  स्टेडियम  के  निर्माण  के  लिए

 पश्चिम  सरकार  से  वित्तीय  सहायता  के  वास्ते  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  जब  कभी

 ऐसा  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  तो  उस  पर  अखिल  भारतीय  रेल  परिषद  के  परामर्श  से  गुण-दोषों

 के  आधार  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 गठन  को  fiat  के  द्रव्य  दाद  को  इसके  मृत्य

 की  अदायगी  करने  का  प्रस्ताव

 1217.  थी  राम  प्रसाद  अहिरवार  :  कया  खाद्य  और  गरीब  वृत्ति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 :  SS  4.
 क्या  सरकार  के  विचार  ि (qed  |  ई  ऐसा  प्रस्ताव

 है  जिसके  अन्तर्गत  किसानों
 को  गन्ने

 का  मुल्य  तत्काल  मिलेगा  ;  और

 यदि  at,  तो  तत्संबंधी ब्यौरा  क्या  है  ?
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 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  भागवत  झा  :  जी

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 तिलहनों  की  मांग  और  सप्लाई  में  गतिरोध

 1218.  श्री  बी०  डी०  lag  .

 श्री  राजेश  कुमार  सिह  :

 श्री  बाला  साहिब  faa  पाटिल :  क्या  कृषि  स्त्री ag
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 कया  यह  सच  है
 कि

 वर्ष  1982-83  के  दौरान  तिलहन के  उत्पादन में
 अत्याधिक

 गिरावट  के  कारण  तिलहन  की  मांग में  और  सप्लाई  अन्तर
 बहुत

 माह

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  देश  में  तिलहन  के  प्रत्याशित  उत्पादन  में

 कितनी  गिरावट  आई  है  और  ASH
 सं  माताओं की  तुलना  में  उत्पादन  में  कमी  के  कया

 कारण
 हैं  ;

 भोर

 मांग को  पुरा  करने  के  लिए  कितनी  मात्रा
 में

 तथा  कितने  मूल्य का
 खाने  का  तेल

 आयात
 किया  जाएंगी

 और  इसका  मूल्यों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना  है

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :
 और  (a)  वर्ष  1982  के

 दौरान  कुछ  राज्यों  में  सूबे  तथा  अन्य  श्रमिक  नौतन  ही  स्थितियों  के  कारण  मुश्किल  की  खरीफ

 की  फसल  पर  आंध्र  प्रदेश  और  तमिलनाडु  में  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ।  खरीफ

 की  मू  गाली  के  उत्पादन  में  आई  कभी  केर भी  farsi  विशेषकर  ales  और  सरसों  के  अधिक

 उत्पादन  से  अंशतः  पुरा  हो  जाने  की  आशा  frag  की  मांग  और  आपूर्ति  में  अन्तर

 का  अन्तिम  अनुमान  लगाना  अभी  संभव  नहीं  है  ।

 सरकार  खाद्य  तेलों  के  मूल्यों  पर  लगातार  नजर  रखे  हुए  है  तथा  उनकी  स्थिरता

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  सुधार के
 सभी  कदम  उठा

 रही
 है  ।  खाय  सेजों

 के
 आत  की  मात्रा  विभिनन

 पहलुओं  पर  निर्भर  करती  जिसमें  देशी  तेलों  की  मांग  और  मुल्य  विदेशी  मुद्रा

 की  बाधाएं  आदि  शामिल  हैं  ।

 कीट  नापाक  दवाओं  के  बदले  हुए  उपभोग  पर  चिन्ता

 wr  गायी  mr 1219.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  कया  क  iT  मत्ती  यह  चलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  पता  है  कि  सत्तर
 इ  लेबोरेटरी  के  वैज्ञानिकों  ने  खाद्यान्नों  के  लिए

 पेकेघिआन  जैसे  कीटनाशक  carat  को  छिड़कने  पर  गंभीर  प्रतिकूल  अतर  पड़ता  है  ;
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 बर  रोब  थाम  के  ofa  वैज्ञान्कि  तरीकों  की  कमी  के  कारण  खाद्यान्न खि  क्या  तिय

 घ्यआयवा णा में  सहन  शक्ति  की  सीमा  में  अध्कि  अर्वा  बेब  ८11९५)  दवायें  रहता  z  आर

 यदि  तो  थ.1म  जनता  के  स्वास्थ्य  की  सुरक्षा  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की

 जायेगी

 कृषि  met  atta  केन्द्रीय  भवत  tr
 राच्य  प्रयाग  पला ला  और  अखिल  भारतीय  स्वास्थ्य

 विज्ञान  और  जन  स्वास्थ्य  संस्थान  ने  कुछ  समय  पहले  सूचना  दी  है  कि  खाद्य  वस्तुओं  के  नमूनों  में

 कीटनाशी  ओषधियों  के  अवशिष्ट  खाद्य  उ.परि, ४  ण  न्िवि।रण  1955  के  अन्तर्गत  निर्धारित

 सहनीय  स्तर से  बहुत  अधिक  है  ।

 खाद्यान्नों  में  सनीय  स्तर  से  अध्कि  कीटनाशी  औषधियों  के  अत्यधिक

 अनियमित  और  अवैज्ञानिक  प्रयोग  चरना  है  ।  सभी  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षत्रों  के  सभी  खाद्य

 प्राधिकारियों  को  रूमल-सूर्य  पर  gala  fer  गए  हैं  कि  वे  कीटनाशी  औषधियों  के

 अपशिष्टों  को  नियंत्रित  करने  हेतु  कार्यकलापों  पर  जोर  दें  और  यह  सुनिश्चित  करें  कि  वे  सहनीय

 से  अधिक नहीं  हैं  ।

 दिल्‍ली  में  भवनों  में  एक  अतिरिक्त  मंजिल  का  निर्माण

 1220.  श्री  समस्या ७  दे  च  fast  सीकर  व्या  मिण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  सरकार  ने  ८९
 में

 भद  नो  में  एक  टि  <aa  मंजिल के  निर्माण
 की  अनुमति

 देने  का  निर्णय  कियां  हैं

 यदि  तो  यह  निर्णय  कब  विया  गया  और  ्य  अतिरिक्त  एक  मंजिल  के  निर्माण

 के  लिए  aa  मंजूर  चरने वे  हिए  क़त्ल  किस  नयी  दिल्‍ली  नगर  पालिका  और

 दिल्ली  नगर  निगम  को  अनुदेश  जारी  कर  दिए  गए  हैं ;

 यदि  तो
 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  अनुदेश  कब  जारी  किए  गए  ;  और

 क्या  मकान  मालिकों  को  और  निर्धारित  नीति  के  अनुसार  अनुमति  दी  गई  है

 संसदीय  बाप  ख्याल  तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्री  बूटा  :  (=)  दिल्‍ली

 विकास  दिल्‍ली  नगर  निगम  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  भूमि .  अथवा

 1000
 वर्ग  जो  भी  बम

 पर  अधिक्तम  अनुभव  निर्माण  के  50  प्रतिशत
 ant तल  qt  अतिरिक्त  चिमाणि वे के  Sheard  पर  आपत्ति  यां  तथा  सुझाव  आमन्त्रित  करने के

 सैनिक
 नोटिस

 जारी  कर  दिए  गए
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 स्थानीय  निकायों  के  उप  नियमों  के  संशोधन  होगे  के  बाद  ही  मकान  मालिकों  को  आज्ञा

 दी  जा  सकती है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  खाद्यान्न  गोदाम

 2£Zi,  श्री  राम  अवध :  क्या  खाय  और  नागरिक  पर
 जत  मन्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  विभिन्‍न  स्थानों  में  कितने  घायल  गोदाम  स्थापित

 किए  गए  और  उनसे  कितने  लोगों  को  लाभ  हुआ
 ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  भगवत  झा  :  इस  अवधि

 के  दौरान  भारतीय  खाद्य  सन्दल  वेयरहाउसिंग  कारपोरेशन  और  उत्तर  प्रदेश  स्टेट

 वेयरहाउसिंग  कारपोरेशन  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  में  52  भण्डारण  काम्पलेक्स ों  का  निर्माण  किया

 गया  था  ।  इन  काम्पलेक्स ों  ने  अन्य  परिणामी  लाखों  के  अलावा  खाद्यान्नों  तथा  अन्य

 जिन्हों  का  भण्डारण  करने  के  लिए  सुविधाएं  प्रदान  की  हैं  ।  जिन  लोगों  को  इसका  लाभ

 पहुंचा  उनकी  संख्या  का  हिसाब  लगाना  सम्भव  नहीं  है  ।

 age  मुल्य को  तुलना  में  आयातित  गेह  का  मूल्य

 1222.  श्री  शिव  कारण  वर्मा

 प्रो०  मघ भर  दण्डवत :  क्या  खाद्य  और
 नागरिक  पूति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 (#)  क्या  यह  सच  है  किः  अमरीका  से  14  1/2  लाव  टन  गेहूं  का  आयात  किया  जा  रहा

 है  जिसकी  कीमत  भारत  में  किसानों  को  दिये  गधे  न्यूनतम  मलय  से  भर्ती  क्विंटल  40  रु०  अधिक

 क्या  सरकार  ही  यह  नीत  किसान  विरोधी  है  और  आत्म-निर्भरता  प्राप्त  करने के

 रास्ते  में  qa  है  और  प्रति  तो  क्या  सरकार  अपनी  गेहूं  आयात  नीति  को  बदलेगी  ;  और

 सरकार  द्वारा  खाद्यान्न  समया  कृषि  उत्पादन  में  विधि  तथा  किसानों  को  उनका

 उपज  के
 लिए  लाभ  मूल्य  देते  बजती  मूल  समस्याओं  को  हलਂ  करने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  की

 राज्यवार  ब्यौरा  कया

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  भगवत  झा  :
 भारत

 सरकार  ने  संपत  राज्य  अमेरिका  से  नवम्बर  1982  में  14.55  लाख  मीटरीਂ  टन  गेहूं  आयात

 करने  को  एंक  ठक  किया  है  इंस  गेहूं  के  उतरने  की  औसत  लागत  और  देशी  गेहूं  की  अधिग्रहण

 लागत
 के

 बीचਂ  अनुमानित  अन्दर  41.74  रुपये  प्रति  क्वीन्स  है  और  यह  मुख्यतया  आयातित  गेहू
 पर  ai  किए  गए  प्रमुदित  सनुद्बावा  बीमा  प्रभारों  और  पत्ता  पर  निकासी  प्रभारों के

 कारण है
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 a  ”  एएए  एएए

 जी  नहीं  ।  भारत  सरकार  अपनी  गेहूं  आयात  करने  विषयक  नीति  की  निरन्तर

 समीक्षा  करती  रहती  है  ।  राष्ट्रीय  खाद्य  सुरक्षा  के  उपाय  के  रूप  में  बफर  स्टाक  तैयार  करने  और

 मुल्यों  पर
 नियंत्रण  रखने  के  उद्देश्य  से  ही  आयात  करना  पड़ा  है  |

 सरकार  कृषि  उत्पादन में  वृद्धि  करने  और  क्रियायों  को  उनके  उत्पाद  के  लाभकारी

 मूल्य  देने  के  लिए  अधिकतम  प्रयास  कर  रही  है
 ।

 राज्यों  द्वारा  उठाए  गए  पगों
 में

 अधिक  उपज  देने

 वाली  किस्मों  के  अंतगर्त  क्षेत्र  में  वृद्धि  सिंचित  क्षेत्र  में  वृद्धि
 उवेंरकों

 का
 पर्याप्त

 और  संतुलित  प्रयोग  बेहतर  किस्म  के  बीजों  का  वितरण  करना  और  पर्याप्त  पौध  संरक्षण

 उपाय  करना  आदि  शामिल  हैं  ।

 पंजाब  में  धान  को  फसल  का  नुकसान

 1224  श्री  त।रिक  अनवर  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  पिछने  वर्ष  खुले  मैदान  में  भण्डारण

 करने  के  कारण  एक  लाख  टन  धान  खराब  हो  गया  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  पंजाब  में  खरीदे

 गये
 कुछ  का  खुले  मैदान में  भंडारण  किया  गया  था  ;  और

 प्राधिकारियों  द्वारा  इस  जोखिम  को  उठाने  के  कया  कारण  हैं  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  भगवत  झा  :  और

 यह  कहना  ठीक  नहीं है  कि  पिछले  वर्ष  खुले  में  भण्डारण  करने  के  कारण  लगभग  एक  लाख

 मीटरी
 टन  धान  तक्षिग्रस्त  हो  गया  था

 1982-83  के  दौरान  पंजाब  धान
 की  भारी  वसूली  होने  के  कारण  उपलब्ध  भण्डारण

 क्षमता  पर  काफी  दबाव  पड़ा  था  धान  की  कुछ  मात्रा  खुले  में  रखनी  पड़ी  थी  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम ने  1983  के  अन्त  तंक  ऐसे  स्टाक  की  निकासी  के  लिए एक

 विशेष  अभियान  शुरू  किया  था  और  इस  समय  पंजाब  में  धान  का  कोई  स्टाक  तथा

 भण्डारण  में  सुरक्षित  नहीं  पड़ा  हुआ  है  ।

 a

 राज्यों  के  जल  ग्रहण  क्षेत्रों  में  समेकित  जल  विभाग  प्रबन्ध

 1225.  श्री  सुभाष  चन्द्र  बोस
 अंसारी

 क्या  कृषि  मन्त्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  है  जहां  सरकार  ने  बाढ़  की  संभावना  वाली  नदियों के  जल

 ग्रहण  क्षेत्रों  में  समेकित  जल  विभाजक  प्रबन्ध  के  लिए  वोजनाएं  आरम्भ  की  है  ;  और

 यदि  तो  ये  योजनायें  लागू  किये  जाने  के  बाद  क्या-क्या  काय॑  आरम्भ  किये

 गये
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 चि  मंत्र  लय  में  राज्य  मंत्री  shir  क  (=)  गंगा  बेसिन  में  बाढ़  प्रवण

 क्षेत्रों  में  समेकित  जल  विभाजक  प्रबन्ध  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  हिमाचल  उत्तर

 मध्य  पश्चिम  बंगाल  और  दिल्‍ली  शासित  क्षत्र  में  1980-81

 से  चल  रही  हैं
 |

 इस  योजना  में  बानो  को  रोकने  और  तल घटे  में  कमी  art  के  लिए  आकस्मिक  वर्षों

 के  पानी  के  अनुरक्षण  और  समायोजन  की  क्षमता  में  वृद्धि  करने  की  दृष्टि से

 उपयुक्त  कटाव  नियंत्रण  और  आद्र
 ता

 संरक्षण  के  उपायों  से  कृषि  वन  भूमि  और  बेकार  भूमि

 का  उपचार
 करने  का  ट्विटर  है  ।  प्रथम  वर्षों  अर्थात  1980-82  में  161,84

 याख  रुपए  की  लागत से  लगभग  13000  हेक्टेयर  क्षत्र  का  उपचार  किया  गया  है  ।  1982-83

 में  743  लाख  रूपए  की  अपमानित  लागत  से  30,000  हेक्टेयर  क्षेत्र  का  उपचार  किए  जाने  की

 संभावना  है  ।

 खेलकूद  बढ़ाने  के  लिए  राज्यों  को  सहायता

 1226.  श्री  जेवियर  अरावल :
 ort चन्ना  जे  एस०  पाटिल  कया  खेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 खेलकूद  तथा  दूसरी  सुविधाएं  बढ़ाने  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  को  कितनी
 मदद  या

 सहायता दी  जाती  है  ;
 कौर

 क्या  सरकार  गैर-सरकारी  खेलकूद  क्लबों  को  मान्यता  और  प्रोत्साहन  देती  है  ;  यदि

 को  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  और  aaa  मन्त्री  बूटा  खेल  विभाग

 एक  केन्द्रीय  योजना  कार्यो  वयन  कर  रहा  हैं  अर्थात्‌  wea  खेल  परिषदों  के  लिए  अनुदान  जिसके

 अन्तर्गत  प्रत्येक  मामले  में  कुछ  विशिष्ट  सीमा  के  अस्तगत  निम्नलिखित  प्रयोजनों  के  लिए  अखिल

 भारतीय  खेल  परिषदों  की  सलाह  पर  खेल-कूद  के  विकास  के  लिए  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों

 राज्य  खेल  परिषदों  को  साझेदारी  के  आधार  पर  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  है

 (1)  राज्य  स्तर  पर  वार्षिक  प्रशिक्षण  शिविरों  का  आयोजन  ;

 (ii)  ग्रामीण  खेल  केन्द्रों  कीं
 अनुरक्षण

 (iii)  गरे  खर्चीली  प्रकार  के  सैल  उपस्कर  की  खरीद  ;

 (४)  खेल  कै  मैदानी  केा  विकास  ;

 (v)
 स्टेडियमों

 तालों  का  tyr  स्थलों  आदि  कां  peaaréten Fae आ  रें

 (vi)  खेल  परिसरों  को  निर्माण
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 इसके  अतिरिक्त  क्रमशः  राष्ट्रीय  महिला  खेल  wate  और  ग्रामीण  खेल  प्रतियोगिता

 योजनाओं  के  हस्तगत  महिलाओं  और  ग्रामीण  युवकों  के  लिए  जिला  और  राज्य  स्तरों

 पर  खेल  प्रतियोगिताएं  आयोजित  करने  हेतु  नेताजी  सुभाष  राष्ट्रीय  खेल  संस्थान
 पटियाला  के  माध्यम

 से  राज्य  सरकारों/राज्य  खेल  परिषद  को केद्रीय  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।

 (a)  देश  में  खेलों  के  विकास  प्रोत्साहन के  लिए  सरकार  द्वारा  दिए  गए  सभी  उपायों  से

 सभी  पुरूष  और  महिला  खिलाड़ियों  को  अप्रत्यक्ष  रूप  से  सहायता  मिलती  है  चाहे  वे  गैर-सरकारी

 खेल  क्लबों  से  सम्बन्धित  हो  अथवा  नहीं  ।  कोई  भी  जो  किसी  खेल  में  दक्षता  प्राप्त  कर

 लेता  उसे  सम्बन्धित  राष्ट्रीय  खेल  संघ  द्वारा  विशेष  खेल  सहित  राष्ट्रीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय  खेल

 प्रतियोगिताओं  में  भाग  लेने  के  लिए  यथा  समय  चुन  लिया  जाता  है  ।  इसी  प्रकार  सर्वोच्च

 कारी  खेल  पुरस्कार  अर्थात्‌  पुण्य  पुरस्कारों  के  मामले  में  कोई  भेद  भाव  नहीं  किया  जाता है  चाहे

 खिलाड़ी  गैर  सरकारी  खेल  क्लब  से  सम्बन्धित  ही  अथवा  किसी  राज्य  निकाय  संस्था  से  सम्बन्धित

 भारत  में  खाद्यान्न  उत्पादन  के  बारे में  खाद्य  और  क्ष  संगठन  के  gare

 1227.  डा०  कृपा  सिन्ध  भाई
 :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंग  कि

 :

 दया  खाद्य  और  कृषि  संगठन  ने  चालू  वर्ष  के
 दौरान

 भारत  के  अनाज  विशेष  रूप  से

 मोटे  अनाजों  के  उत्पादन  में  बहुत  अधिक  गिरावट  आने  की  भविष्यवाणी  की  है

 यदि  तो  सरकार  की  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;

 इस  अन्तर  को  किस  प्रकार  पूरा  करने  का  विचार  है  ;  और

 उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिये  क्या  कारवाई  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  और

 यह  वर्तमान  कमी  के  साथ  देश  की  मांग  को  किस  प्रकार  पूरा  करेंगे  तथा  उसे  पूरा  करने  कें  लिये  |

 क्या  कार्यवाही की  गई  है  ।

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  खाद्य  और  कृषि  संगठन  द्वारा

 है ह ञ जु  के  1983  के  अंक  में  बताये  गये  अस्थाई  अनुमानों  के  अनुसार  कैलेंडर

 वर्ष  1982  में  धान्य ों के  उत्पादन  में  वर्ष  1981  की  तुलना में
 लगभग  7.8  प्रतिशत

 की  कमी  होने

 का  अनुमान  है
 मोटे  अनाजों  के  उत्पादन  से  लगभग  10  प्रतिशत  की  कमी  होने  का  अनुमान  है  ।

 सरकार  द्वारा  किये  गये  प्राथमिक  मूल्यांकन  के  अनुसार  1982  के  दौरान  धान्य ों  के

 उत्पादन में  समग्र  कमी  वर्ष  198  1  की  तुलना में  4  से  7  प्रतिशत  के  बीच  हो  सकती  है
 ।

 (7)  और  सरकार  ने  खरीफ  उत्पादन  में  हुई  क्षति  की  यथा  सम्भव  पूर्ति  करने  के  लिए
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 एक  प्रभावी  रबी  अभियान  शुरू किया  है  तथा  इस  प्रयोजन  के  लिए  उर्वरक

 कीटनाशी  दवाईयां  आदि  जसे  आवश्यक  आदानों  को  उपलब्ध  कराने  के  लि  कदम  उठायें

 कार  ने  खाद्यान्न  जो  1983  के  शुरू में  कुल  127  लाख  मीटरी  टन  के  को

 सुदृढ़  बनाने के  लिए  39.5
 लाख  मीटरी

 टन  गेहूं  का
 आयात

 क करने  की  भी  व्यवस्था की  है

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  लिए  गुजरात  द्वारा  मांगी  गई  तथा  उसे  मेट्रो

 की  गई  सहायता

 1228  at  sta  भाई  नामित  क्या  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे

 कि

 गुजरात  सरकार  ने  वर्ष
 1981-82  और  1982  ४3  के  लिए  राष्ट्रीय  rater

 गार  कार्यक्रम  के  लिए  कितनी  धनराशि  की  मांग  की  है  और  वास्तव  में  कितनी  राशि  नियत  कीं

 गई  है

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  प्रदान

 कियां  गया  और  गुजरात  में  उन  दो  वर्षों  में  कितने  दिनों  के  लिए  रोजगार  प्रदान  किया  गया  ;

 ag  काम  किस  प्रकार  का  कितनी  मात्रा  में  किया  गया
 ;

 बर्ष  1982-83  के  लिए  अपेक्षित  पुरी  धनराशि  राज्य  सरकार  को  केब  तक  दे  दी

 जाएगी  ;  और

 इस  दिशा  में  किए  गए  ठोस  कदमों  का  ब्यौरा  क्या

 विभिनन  राज्यों  को  राष्ट्रीय ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  हरिनाथ

 ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  संसाधन  एक  फार्मूला  के  आधार  पर  आवंटित  किए  जाते  हैं

 जिसके  अन्तर्गत  प्रत्येक  राज्य  में  क़षि  श्रमिकों  सीमान्त  कृषकों  की  संख्या  पर  75  प्रतिशत  तथा

 निर्धनता  के  प्रभाव  पर  25  प्रतिशत  बल  दिया  जाता  राष्ट्रीय  रोजगार  कार्यक्रम  के  लिए  रखे

 गये  समग्र  आवंटन  में  से  प्रत्येक  राज्य  का  अंश  इस  आधार  पर  आंका  जाता है  ।  और  राज्यों

 की  आवश्यकताएं  अलग  से  प्राप्त  नहीं  की  जाती  हैं  ।  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 nos
 1981-82

 तथा  1982-83  के  दौरान  गुजरात  में  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार

 क्रम क॑  .  अन्तर्गत  सृजत  रोजगार  जैसा  कि  राज्य  सरकार  or आ  बऋ  | ofssa
 किया  गया  निम्न

 प्रकार है  —

 लाख  श्रमदान

 1981-82  56.55

 1982-83  149.79  83
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 श्रमदिनों  पर  आधारित  सृजित  रोजगार  तथा  केन्द्र  द्वारा  जारी  किए  गए  मागं दर्शी  सिद्धान्तों

 के  अनुसार है  ।

 गुजरात  में  कार्यक्रम के  अन्तर्गत  किए  गए  निर्माण  कार्य  लघु

 सामाजिक  पेय
 जल

 सामुदायिक  सिचाई  अनुसूचित  अनुसूचित

 जातियों  के  सामूहिक  आवास  गांव  के  ग्रामीण  भूमि  तथा  जल

 संरक्षण  और  भूमि  को  कृषि  योग्य  स्कूल  तथा  वालवाड़ी  पंचायत  घरों  से  संबंधित

 हैं  ।  1981-82  तथा  1982-83  के  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  श्रेणी  में  किए गए  निर्माण  कार्यों  का

 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया गया  है  ।

 (3)  राष्ट्रीय  wrt  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  रश  को  1982-83  के  लिए

 fea  सम्पूर्ण  संसाधन  बंटित  किए  जा  चुके  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 ae  1981-82  तथा  1982-83  के  दौरान  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के

 अन्तर्गत  गुजरात  राज्य  में  सुजीत  भौतिक  परिसम्पत्तियों  को
 दर्शाने वाला  विवरण

 le  न

 कार्यों  की  मद  1981-82  1982-83

 Yo

 aa  nee  pa  82

 |  बनरोपण/सामाजिक  वानिकी  के  अन्तर्गत  लिया  2376  2968

 गया  क्षेत्र

 अनुसूचित  जातियों  im अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  5474  6620*

 पेय  जल  सामुदायिक  सिचाई  सामूहिक

 आवास  तथा  भूमि  विकास

 गांचों  के  तालाबों  का  निर्माण  34  51%

 लघु  सिचाई  बाढ़  सुरक्षा  कार्यों  आदि  के

 190* माध्यम  से  लाभान्वित  क्ष  त्र  2885

 3211 भूमि  तथा  जल  संरक्षण  और  भूमि  को  कृषि  योग्य  3488

 बनाने  आदि  के  माध्यम  से  लाभान्वित  क्षेत्र
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 निर्मित  ग्रामीण सड़कें  533  1930*

 7  निर्मित  स्कूल  तथा  बाल वाड़ी  भवन/पंचायत  घर  आदि  31  32

 )

 8.  area  निर्माण  कार्य
 |  40  55

 ह क मा

 *__g3a frat art anit it aa निर्माण  कार्य  अभी  भी  चल  रहे  हैं  ।

 विभिन्‍न  एजेंसियों  करा  विकास  के  लिए  गांवों  को  स्वीकार

 1226.  श्रीमती  माधुरी  सिंह :

 श्री  गुलाम  मोहम्मद खां  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  पिछड़  क्षेत्रों  में  विभिन्न  अनुसंधान
 और

 अन्य  संगठनों  द्वारा  गांवों  को  स्वीकार  करने  के  लिए  कोई  निर्धारित  मानक तय  किये हैं  ;

 विभिन्‍न  एजेंसियों  द्वारा  विभिन्‍न  राज्यों  में  इस  समय  विकास  के  लिए  स्वीकार  किए

 गए  गांवों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 (a)  एजेंसियोंਂ  को  क्या-क्या  सहायता  उपलब्ध  है  ;  और

 क्या  यह  दिशा  में  अव  तक  किए  गए  कायें  का  कोई  मूल्यांकन  किया  गया  है  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  आरिफ  मोहम्मद  :  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध

 किया  गया  है  कि  वे  अधिक  कृषि  उत्पादकता  तथा  20  कार्यक्रम  के  कृषि  संबंधी  मदों  के

 क्रम  का  क्रियान्वयन  करने  के  लिए  सरकारी  तथा  गेर-सरकारी  एजेन्सियों  को  प्रति  ब्लाक कम  से

 कम  एक  या  एक  से  अधिक  गांवों  को  अपनाने  के  लिए  कहें  ।

 संस्था वार  अपनाए  गए
 met

 बी
 संध्या

 का  ब्यौर  T  नीचे
 दिया

 गया

 अपनाए  गए  ग्रामों  की  संख्या
 ;

 न  ी
 स

 1,  कृषि  विश्व
 विद्यालय/अनुसंधान  संस्थान/अनुसंधान

 केन्द्र  आदि  ।

 मैके 2.  भाम  विश्व  विद्यालय  207
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 1  2

 a=  उम

 3.  उर्वरक  उद्योग  एकक Vath  पुन  921

 4  राज्य  सरकारों  के  विभाग/संघ  राज्य  क्षे  त्रों  के  प्रसाशन  1877

 5.  अन्य  454
 बा

 अपनाए  गए  ग्रामों  की  संख्या  3975
 ao  नए  एएए

 गांवों को  अपनाने
 वाली  एजेन्सियों  को  कोई  विशेष  सहायता  नहीं  दी  जाती  है

 अंब  तक  मिली  जानकारी  के  अनुसार  5000  ग्रामों  के  लक्ष्य को  तुलना में

 एजेन्सियों  द्वारा  3900  से  अधिक  ग्राम  अपनाए  गए  हैं  ।  गांवों  को  अपनाने  वाली  कछ  एजेन्सियों

 से  मिली  रिपोर्टों  से  उत्साहवर्धक  परिणाम  निकले  बारानी  तिलसन  तथा  दलहन  कार्यक्रम

 सहित  कृषि  उत्पादन  ऋण  सुविधाएं  और  कृषि  उपकरण  मुहैय्या  उवेरक  जैव

 मेस  सामाजिक  मिनीकिट  प्रदर्शनों  के  माध्यम  से  प्रौद्योगिकी  के

 तरण  आदानों के  वितरण  मृदा  कुएं  वागवानी  विकास  आदि  संबंधी  विभिन्‍न

 कार्यक्रम  अपनाएं  गए  कई  ग्रामों  में  विभिन्‍न  एजेन्सियों  द्वारा  शुरू  किए  गए  हैं  ।

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  yest  और  लक्ष्य

 1230,  श्री  ए०  नाडार
 :

 क्या
 कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  मुख्य  उद्देश्य  और  लक्ष्य  क्या  हैं  ;

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  को  संगठनात्मक  ढांचा  क्या  है

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  कौन  से  मुख्य काय  पहले  ही  किए  गए  हैं

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा
 कौन  सी  महत्वपूर्ण  अनुसंधान  परियोजनाएं

 पहले  ही  शुरू  की  हुई  हैं

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  अब  तक  के  अनुसंधान कार्य  क्या  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  मकवाना  )  :  भारतीय  कृषि  संधान  परिषद  के

 मुख्य  काय  विवरण-एक  में  दिए  गए  हैं  ।

 aya
 ere  अनुसंधान

 व  प कि  |  बेल  संधान न  परिषद  का  संगठनात्मक  ढांचा  विवरण-दो  में  दिया भार

 गया
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 (77)  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  pier  कार्यकलाप  निम्न  प्रकार  से  हैं

 1.
 मछली  कुकी  प्रणाली  कटाई  के  बाद  की

 उपयोगिता  आदि  तथा  इन  से  संबंधित  विषयों  पर  राष्ट्रीय  स्तर  पर  अनुसंधान  करना

 2.  कुषि  विश्वविद्यालयों को  कुकी
 और

 संबद्ध  विषयों  में  शैक्षणिक
 और

 अनुसंधान

 कार्यक्रमों  के  निष्पादन  में  संरचना  आधार  के  विकास  में  सहायता  देना  ;

 3.  उन्नत  प्रौद्योगिकी  के  हस्तान्तरण  के  लिए  प्राथमिक  प्रदर्शनों को  हाथ  में  लेना

 और  उन्नत  प्रौद्योगिकी  के  उपयोग  के  लिए  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  करना  |

 भारतीय  ८  अनुसंधान  कार्यक्रम  देश के  विभिन्‍न  भागीं  में  स्थित 34  अनुसंधान

 संस्थानों  में  रहे  हैं  ।  अभी  तक  दो राष्ट्रीय  अनुसंधान  5  प्रायोजना
 58

 अखिलਂ  भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  प्रां योजनाएं और  5  विश्व  बेक  प्रायोजनाएं  स्थापित की  गई

 हैं  ।  प्रत्येक  संस्थान में  आधारभूत और  व्यावहारिक  प्रकृति  की  प्रायोजनाओं में  अनुसंधान  कार्य

 किया जा  रहा है  जबकि  अखिल  भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  प्रायोजनाओं
 में  स्थान  विशेष  की

 समस्याओं  पर  कार्य  किया  जाता  है  तथा  इसके  अतिरिक्त  संस्थानों  और  कृषि  विश्वविद्यालयों से

 प्राप्त  परिणामों  का  विभिन्न  सस्य-जलवायवीय  स्थितियों  में  उनकी  व्यवहारिकता  पर  परीक्षण  किये

 जाते हैं  |

 भारतीय  afr  अनुसंधान  परिषद  देश  में  कृषि  अनुसंधान की  सबसे  पुरानी  संस्था  है

 जिसकी
 स्थापना  सन्‌  19209  में  हुई  थी  ।  इस  अवधि के  दौरान  कृषि  अनुसंधान शिक्षा  और  विस्तार

 शिक्षा  और  विस्तार  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  इसने  अनेक  उत्कृष्ट  उपलब्धियों  की  बदौलत  अब
 तक

 देश  में

 खाद्य  और  पशु  उत्पादन के  क्षत्र  में  जो  विशिष्ट  कार्य  हुआ  है  उनका  वजन  करना  मुश्किल  होगा
 |

 कुछ  अति  विशिष्ट  उपलब्धियां  इस  प्रकार  हैं
 :

 (i)  छटे  दशक के  मध्य के  बाद  देश  में  जो  अभूतपूर्व हरित  क्रान्ति आई  उसको  लाने  में

 फसलों  को  अनेक  अधिक  उपज  देने  कीट  भर  रोग  रोधी  तथा  उन्नत  किस्मों

 की  खोज ;

 (ii)  इसी  प्रकार  पशु  विज्ञान  के  क्षेत्र  में  डेरी  पशुओं  की  अधिक  दूध  देने  भेड़ों  की

 गलोचा
 और

 उन
 देने  वाली

 और  -  मुर्गियों
 की

 ज्यादा  मांस  और  अण्डे  देने
 वाली  नसलों  का  विकास  ;

 (iii)  विभिन्‍न  मृदा और  जल
 परिस्थितियों

 में  प्रति  इकाई  उपज  वृद्धि  के  लिए  गहन  कुकी
 प्रणालियों  पर  उन्नत

 नरौच्योगिगों
 ;

 112



 9  1904  )  लिखित  उत्तर

 (iv)  फसलों  और  पशुओं  की  मुख्य  बीमारियों  और  कीट-व्याधियां  के

 लिए

 a टिफिन  नियन्त्रण

 उपाय ;  पशुओं  की  मुख्य  बीमारियों के  लिए  टीकों
 का  उत्पादन

 (५४)  छोटे  और  बड़े  सभी  किसानो ंके  काम  में  आने  वाले  कमी  औजारों अर  अभियानों के

 प्रारूपों  का  निर्माण

 (vi)  दुग्ध
 प्रक्रिया  और

 विभिन्न  तैयार  रण  प aaor दे  पिए  अभिनव  तकनीकों  का

 विकास ;

 (vii)  मछली  पालन  के  अन्तगेंत  भारतीय  और  ी  कार्यों  का  सफल  प्रजनन  ;  इन  दोनों

 नस्लों  के  लिए  आधुनिक  कार्य  हैचरी  का  विकास  ;

 (viii)  टाइगर  झींगा  का  सफल  प्रजनन  व  मुक्ता  शक्ति  के  लिए  प्रौद्योगिकी  का  विकास

 और  मुक्ता  संबंध  को  उत्पादन  ।

 विवरण-एक

 भारतोय  कृषि  अनुसंधान  परिषद के  सस्य  लक्ष्य  और  उद् इक

 भारत  में और  इसके  संरक्षित  राज्यो ंमें  और  इसके  किसी  भी  अन्य  क्षेत्र  में  अथवा

 भारत  सरकार  द्वारा  किए  गए  अनुदान  मौन
 अनुमति

 या  अन्य  कानूनी  साधनों

 के  अन्तर्गत  और  पशुपालन  अनुसंधान  और  इसकी  व्यवहार  में  कार्यरूप  इन  विषयों

 के  वैज्ञानिक  ज्ञान  की  विधि  करना  ताकि  प्रतिदिन  के  कार्यों  में  इनका  उपयोग  किया  जा  सके  तथा  इन

 साधनों  का  विपणन  और  विकास  करना  t

 सुचना  का  वितरण  केन्द्र  के  रूप  में  न  केवल  अनुसंधान  से  संबंधित  कार्य  करना  बल्कि

 कृषि  तथा  सामान्यतया  पशुचिकित्सा  मामलों  में  भी  रोयें  करना  ।

 सोसायटी  के  उद्देश्यों  के  लिए  बेचान  बट्टा  निकालना  और  स्वीकार  करना  तथा

 और  भारत  सरकार  ने  समझौता  करके  दूसरे  बचनपत्रों  हुण्डी  विनियम  पत्रों  तथा  दूसरे

 समझौते  करने  के  योग्य  साधनों  से  चैक  प्राप्त  करना  |

 सोसायटी  की  दी  गई  निधियों  या  दिए  गए  रुपयों का  ऐसी  प्रतिभूतियों या  इस

 तरह  से  जो  शासी  निकाय  द्वारा  समय-समय  पर  निर्धारित की  जा  निवेश करना  और  ऐसे

 मिंवेशों  को  बेचना  और  स्थान  बदलना

 जहां कही  भी  भारत  में  स्थित  हो  जो  सोसायटी  हेतु  आवश्यक  तथा  सुविधाजनक हो

 उसे  पटे  पर
 उपहार  के  रूप  में  स्वीकार  करना

 था  कोई  भूमि
 तथा

 बिल्डिंग  अन्यथा
 प्राप्त  करना  ।
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 सोसायटी  के  लिए  आवश्यक  बिल्डिंग  को
 बनाना

 या  परिवर्तन
 करना

 सोसायटी
 की

 सम्पत्ति  को  विनियम
 या

 अन्यथा
 सभी  का  या  किसी

 भाग

 तबादला  करना  |

 सोसायटी  के  पढ़ने  लिखने  से  संबंधित  कमरों  के  उद्देश्य  के  अनुसरण
 में

 संधान
 तथा  संदर्भ  पुस्तकालय  की  स्थापना  तथा  रखरखाव  करना  और  उसे  समीक्षाओं

 पत्रिकाओं  अखबारों  तथा  अन्य  प्रकाशनों  से  सुसज्जित  करना  |

 वे  सभी  अन्य  कार्य  करना  जिसेਂ  सोसायटी  उपरोक्त  उद्देश्यों  की  उपलब्धियों  के  लिए

 आनुसंगिक  तथा  सहायक  समझें  |

 बिक्री-दो

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  एक  सोसायटी है  सोसायटी  रजिस्ट्रेशन  एक्ट  के

 aaa  रजिस्टर्ड  की  गयी  केन्द्रीय  कृषि  मंत्री  स्तर  इस  सोसायटी  के  प्रेसिडेण्ट

 और  केन्द्रीय  राज्य  मंत्री  जो  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  का  कार्य  देखते  हैं  इसके  वाइस

 हैं  ।

 1.  केन्द्रीय  कृषि  राज्यमन्त्री  के  अतिरिक्त  इंस  सोसायटी  में  निम्न  व्यक्ति  भी  शामिल  e—

 केन्द्रीय  वित्त  विज्ञान  और  शिक्षा  और  वाणिज्य  कुकी  मंत्रालय  के  अन्य

 राज्यों  के  पशुपालन  और  भात्स्यिकी  सदस्य  योजना  आयोग  जो  कृषि  के  प्रभारी

 छः  संसदਂ  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  कुकी  मन्त्रालय  के  सभी

 सचिव-योजना  चेयर  मैन-विश्वविद्य लय  अनुदानਂ  चेयरमेन-अणु  ऊर्जा

 कृषि  विश्वविद्यालयों  के  चार  चार  तकनीकी  प्रतिनिधि-कूपी

 पशुपालन  संयुक्त  आयुक्त  मात्स्यिकी  और  15  वाणिज्य  और  उद्योग

 के  3  8  कृपा  भर  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  4  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद  के

 संस्थानों
 के  और  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ।

 2.  सौसायटी  के  अपने  शासी  स्थायी  वित्त  क्षेत्रीय  समितियां  और

 वैज्ञानिक  पैनल  हैं  ।

 3.  जो  कुंजी  अनुसंधान  और  शिक्षा  कृषि  वस्त्रालय  के  सचिव
 भी

 सोसायटी  के  मुख्य  कार्यकारी  अधिकारी  हैं  ।  भारतीय  कुकी  अनुसन्धान  परिषद  जो  कृषि

 अनुसन्धान  और  शिक्षा  विभाग  के  संयुक्त  सचिव  भी  स  के  सभी  प्रशासकीय  और  वित्तीय

 अधिकार  fear  गया  है  ।:

 4.  सोसायटी  के  38  अनुसन्धान  संस्थान/कुषिं  भौरे  oy  विज्ञान  में  अनुसन्धान  और  शिक्षा
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 प्रायोजना  निदेशक  और  इस  संस्थानों  के  निदेशकों  को  वित्तीय  और  प्रशासन  को  अधिकार  दिए  गए

 हैं  ।

 5.  परिषद के  मुख्यालय  में  2500-3000  रु०  के  वेतनमान  में  चार  उपमहानिदेशक  हैं  ।

 परिषद  के  मुख्यालय  और  उसके  अनुसंधान  संस्थानों  के  प्रशासकीय  और  वित्तीय  मामले  निदेशक

 निदेशक  और  तीन  अपर  सचिवों  द्वारा  देखे  जाते  हैं  ।  यदि  कोई  मामला  इनके

 अधिकार  क्षत्र से  बाहर  का  तो  उसके  लिए  उन्हें  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद के  सचिव

 और  महानिदेशक
 के  आदेश/स्वीकृति  लेनी  होती  परिषद  के  उपमहानिदेशकों की  सहायता  के

 लिए  20  सहायक  महानिदेशक  हैं  जो  विभिन्‍न  विजयों  के  ज्ञाता  होते  उपरोक्त  अधिकारियों  को

 वैज्ञानिकों  और  प्रशासकीय  स्टाफ/अधिका रियों  से  सहायताਂ  प्राप्त  होती  है  ।

 6.  परिषद  और  उसके  संस्थानों  से  सम्बन्धित  प्रकाशन और  सुचना  से  सम्बन्धित  कार्य

 निदेशक  और  देखता  है  जिसके  अन्तर्गत  चीफ  प्रोडक्शन  चीफ  पबलिस्टी

 एण्ड  पब्लिक  रिलेशन  आफिसर  और  दो  मुख्य  सम्पादक  और  कार्य  करते  इन

 सभी  अधिकारों  को  अन्य  सहायक  अधिकारियों  और  कर्मचारियों  से  सहायता  प्राप्त  होती
 है  ।

 7.  एक  कृषि  वैज्ञानिक  नियुवित  मण्डल  है  जिसके  लिए  एक  gt  ang  के  लिए  सरकार  की

 स्वीकृति  से  एक  चेयर  मैन  नियुक्त किया  गया  है  ।  यह  बोर्ड  एक  स्वतन्त्र  अभिकरण  की  तरह  काय

 करता है  तथा  कमी  अनुसन्धान सेवा  के  पद  तथा  अन्य  पद  Tat  सेवाएं  जो  समय-समय  पर  प्र

 डेट  द्वारा उसे  age  किया  जाता  उसको  करने  का
 उत्तरदायित्व

 उसी  का  होता है  ।  उसकी

 सहायता  के  लिए  परीक्षा  नियन्त्रक  और  अन्य  अधिकारी  हैं  ।

 8.  परिषद  के  विधि  सलाहकार के  अन्तगंत एक एक  विधि  कक्ष  भी  है  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  निर्माण  में  उपभोग

 किया  गया  घटिया  सामान

 1231.  श्री  दयाराम

 श्री  एन०  हीरो
 :

 क्या  निर्माण
 और

 आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  भरेंगे

 कया
 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  सरकार  द्वारा  बनाई  जा  रही  इमारतों  में

 इस  समय  घटिया  सामान  का  उपयोग
 किया  जा  है  और  उसके  कारण  इमारतें  टिकाऊ  नहीं

 तथा  लोगों  का  जीवन  निरन्तर  खतरे  में  रहता  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई

 ठोस  योजना  बनाई  है  कि  भविष्य  में  इमारतों  के  निर्माण  में  अच्छे  स्तर  के  सामान  का  इस्तेमाल  हो  ;

 (@)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरे  क्या हैं  और
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 धि

 क्या  सरकार यह  सुनिश्चित  करेगी
 कि  इमारतों  के  निर्माण  में  उपयोग में  लाई  गई

 आदि  की  किस्म  एवं  मात्रा  की  इमारतें  पुरी  हो  जाने  के  बाद  अच्छी  तरह  से  जांच  की

 जाए  और  जांच  रिपोर्ट  इमारत  के  टिकाऊ  काल  की  न्यूनतम  अवधि  के  लिए  सुरक्षित  रखी  जायें
 ?

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्री  बूटा  :  तथा

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सचित  किया  है  कि  निर्माण  कोयों  के  लिए  sat  में  केन्द्रीय

 लोक  निर्माण  विभाग  की  विशिष्टियों  अनुर्बानघत  को  जाती  है  ।

 थे  ब्रिशिष्टियां  व्यापक  हैं  तथा  इनमें  ag  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  निर्माण  सामग्री  की

 उचित  कोटि  उपयोग  में  लाई  जाती  निर्माण  सामग्री  तथा  निमि  कार्यों  के  आवधिक  आदेशात्मक

 परीक्षणों  की  व्यवस्था  है  ।  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  निष्पादिन  निर्माण  कार्यों  का  स्थल  पर

 पर्यवेक्षण  कनिष्ठ  इंजीनियरों  तथा  कार्यपालक  इंजीनियरों  द्वारा  किया  जाता  इसके

 शिक्षक  इंजीनियर  तथा  कुछ  इंजीनियर  भी  यह  ॒  सुनिश्चित  करने  के  लिए  आवधिक  निरीक्षण

 करते  हैं  कि  निर्माण  काय  विशिष्टियों  के  अनसार  ही  किए  जाते  हैं  ।  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण

 कोटि  नियन्त्रण  स्कन्ध  तथा  केन्द्रीय  सकता  आयोग  के  मुख्य  तकनीकी  परीक्षक  संगठन  के  अधि

 कारियों  द्वारा  स्वतन्त्र  रूप  से  भी  आकस्मिक  कोटि  परीक्षण  किए  जाते  हैं  ।

 इसी  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  निर्माण  कार्यों  के  लिए  भी  निर्माण  सामग्री  की

 नियमित  रूप  से  उपयोग  करेंगे  से  पहले  जाँच  की  जाती है  तथा  कोटि  नियन्त्रण  पर  बल  दिया  जाता

 है  ।  आवश्यक  जाँचे  करक  निर्माण  सामग्री  की  आवधिक  रूप  में  कोटि  का  परिक्षण  करने  के  लिए  इस

 विषय पर  स्थल  स्टाफ के  लिए  स्थायी  आदेश  हैं  ।  इन  अनुदेशो ंके  अनुपालन को  भी  वरिष्ठ

 कारियों  द्वारा  स्थल  पर  दौरा  करके  सुनिश्चित  किया  जाता  है  ।  निर्माण  सामग्रियों  की  नियमित  सुष

 से  जांच  की  जाती  है  तथा  जांच  परिणामों  को  कायमਂ  रखा  जाता  है  ।  कोटि  में  दृढ़ता

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  मुख्य  तकनीकी  संगठन  भी  इन  निर्माण  कार्यों  की  जांच  करता  है  ।  केन्द्रीय

 लोक  निर्माण  विभाग  में  भी  एक  मुख्य  इ  सीनियर  के  अधीन  एक  कोटि  नियंत्रण  स्कन्ध  हाल  ही  में

 स्थापित  किया  गया  तथा  यह  स्कन्ध  विभिन्‍न  महत्वपूर्ण  परियोजनाओं  का  निरीक्षण  करता  हैं  ।

 निर्माण  कार्यों  की  नियमित  जांच  हेतु  मण्डल  तथा  परिमण्डल  स्तर  पर  भीं  ऐसे  ही  स्कन्ध  स्थापित

 किए  गए  निर्माण
 की

 मुख्य  सामग्रियों की  जांच  करने  के  लिए  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में

 एक  केन्द्रीय  परीक्षण  प्रयोगशाला  भी  स्थापित  की  गई  है  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  मानक  इ  जीनियरी  पद्धति  के

 सार  सीमेंट  जैसी  निर्माण  सामग्रियों
 की

 जांच  की  आवश्यकता
 है

 ।  स्थल  स्टाफ  को  यह  भी

 सुनिश्चित  करना  होता  है  कि  निर्माण  कार्य  में  विभिन्‍न  अंशों
 की

 उचित  मात्रा  मिलाई  जाती  है  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  कोटि  नियंत्रण  स्कन्ध  तथा  केन  प्रिय  सतर्कता  के  मुख्य  तकनीकी

 परीक्षक
 संगठन  द्वारा  यह  जांच  करने के  *  किए  निर्माण  कार्य  विशिष्टियों  के  अनुसार  किए  गए
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 अचानक  नमूने  लिए  जाते  हैं  तथा  उनकी  ata  की  जाती  है  ।  निर्माण  कार्यो  के  अन्य  तकनीकी  तथा

 लेखा  रिकार्डों
 के  साथ  ही  प्रभारी  इ  सीनियर  से  निर्माण  सामग्रियों  की  जांच  रिपोर्टों  को

 भी  रखने

 की  अपेक्षा को  जाती  ह ै।

 खाद्य  तेलों  का  आयात

 1232.  st  wale  कुमार  गिरि  :

 चन् कलर दे  &”
 ॥.  ह

 ग प्रो०  रूप  चन्द  पाल  :  क्या  खाद्य  ै  |  पर  ना मारक  qfa  मंत्री  यह  बताने की  कपा

 करेंगे

 क्यों  कार्य  तेलों  का  बहुंत  अधिक  लागत  पर  अनवरत  आयात  राष्ट्रीय हित  में  हैं  ;

 यदि  तो  सरकार  बार-बार  इसका  आयात  क्यों  करती  है  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरे  सहित  औचित्य  क्या  है  ?

 खाद्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के
 राज्य

 मंत्रो  भागवत  झा
 :

 से

 देशीय  ज्लोतों  से  प्राप्त  होने  वाले  खाद्य तेलों  की  मांग  व
 उसकी  आपूर्ति  के  मौजूदा  अन्तर

 जो
 प्रति  वो  10  से  12  ata  मीटरी  टन  के  बीच  के  ah  में  सरकार  के  लिए  यह

 आवश्यक
 हो

 गया
 है  कि  ag

 उपभोक्ताओं  के  हित में  उचित  मूल्यों
 पर  तेलों की  उपलब्धता

 सुनिश्चित  करने  हेतु  खाद्य  तेलों  का  आयोग  करें
 ।

 सरकार  द्वारा  देशीय  तेलों  को  उत्पादन

 तथा  उनको  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  कई  दिये-कालिक  तथा  अल्पकालिक  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ;

 ताकि
 area  तेलों  के  आयात

 को  धौरे-धीरे कम  किया  जा  सक े।

 आंवदयरके  वस्तुओं  के  लिए  विवर
 ण

 प्रणाली

 1233.  ait  संत्यसाधन  चक्रवातों
 :  क्यो  खाद्य  भर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की

 कंपो  करेंगे  कि
 :

 क्या  आवश्यक  वस्तुओं  की  लगातार  मुहैया  वृद्धि  को  ध्यान  में  we  सरकार  ऐसी

 वस्तुओं  की  संप्लाई  fae  किसी  प्रभावीं  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  विचार  कर  रद्दी  है  ;

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कयों  है  ;  और

 (t)  यदि  at  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 maa तथा  नागरिक  पूति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  भागवत  आजा  :
 सें

 उपभोक्ताओं  को  विभिनन  आवश्यक  वस्तुएं  उचित  तथा  मुनासिब  मूल्यों  पर  उपलब्ध  कराने

 तथा इन  वस्तुओं के  खुले  बाजार के  मूल्यों  को  बढ़ने  से  रोकने  की  दृष्टि  देश  के  सभी  भागों में
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 सरकार
 की

 नीति  के  अंग  के  रूप  में  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  पहले  से  ही  लागू  की  जा

 सार्वजनिक
 वितरण  प्रणाली  के  अन्तर्गत  उचित  दर  की  दुकानों तथा  अन्य  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  के

 माध्यम
 से

 उपभोक्ताओं
 को  कुछ  आवश्यक  वस्तुएं  वितरित  की  जा  रही  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 राज्य
 सरकार

 को  इस  प्रकार के  वितरण के  लिए  जिन  वस्तुओं  की  सिफारिश की  गई  है  वे  हैं

 आयातित  aga  चीनी  और  मिट्टी का  तेल  तथा  इनके  अलावा  साफ्ट  कौशिक  तथा

 नियन्त्रित  कपड़ा भी  है  ।  इसके  राज्य  सरकारों  को  इस  बात  का  विकल्प  है  कि  वे  जिन

 अन्य  वस्तुओं  को  आवम्यक  समझें  उनकी  आपूर्ति
 की

 व्यवस्था  स्वयं  करके  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली

 के  माध्यम से  उनका  वितरण करें  ।  राज्य  सरकारों  द्वारा  सार्वजनिक वितरण  प्रणाली  को  मजबूत

 बनाने  तथा  इसका  विस्तार  करने  और  इसे  उपभोक्ताओं की  बेहतर  सेवा  करने  के  योग्य  बनाने
 के

 लिए  समय-समय  पर  पग  उठाए  जाते  हैं  ।  इसमें  उचित  दर  की  और  दुकानें  उनके  कार्य

 पर  नियमित  रूप  से  निगरानी  रखना  तथा  एक  कारगर
 आधार  ढांचे  का  विकास  करना  शामिल

 बाणसागर  सिंचाई  परियोजना  के  लिए

 मध्य  प्रदेश का  अंदा

 1234.  श्री  कमल  नाथ  :  क्या  सिंचाई  मंत्री  ae  बताने
 की  कपा  करेंगे

 किः

 मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार  को
 बाणसागर  सिंचाई  परियोजना

 के  लिए  अपने

 बढ़ते  हुए  वार्षिक  अंश  को  पुरा  करने  में  कठिनाई  हो  रही है

 राज्य  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  से  वित्तीय  सहायता  के  लिए

 अनुरोध  किया  है  ;

 क्या  इस  मामले  को  नई  दिल्‍ली  में  1983  में  हुई  बाण  सागर  केन्द्रीय  बोर्ड

 की  बैठक में  उठाया  गया  था  ;

 यदि  तो  उस
 पर

 केन्द्रीय  सरकार  की  प्रतिक्रिया  है  ;  और

 स्ट
 (  )  मध्य  प्रदेश  में  इस  परियोजना  से  सम्बन्ध  कायें  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  हैं

 !

 सिंचाई  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  और  बाणसागर  बांध

 परियोजना  एक  अन्तर्राज्यीय  परियोजना  जिसके  लिए  धन  की  व्यवस्था  मध्य  प्रदेश  उत्तर  प्रदेश

 तथा  बीमार  राज्य  द्वारा  2:1:1  के  अनुपात में  की  जाती  है  ।  परियोजनाओं  के  लिए  धन  की  व्यवस्था

 राज्य
 सरकारों  द्वारा

 की
 जानी  होती  है

 ।  बाणसागर  परियोजना
 हेतु  वित्तीय  सहायता  के  लिए

 मध्य

 प्रदेश  सरकार  से  कोई  विशिष्ट  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 1.1
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 (7)  बाणसागर  नियन्त्रण  बोड़े  को  1983  में  आयोजित  जाने  वाली  बैठक

 स्थगित कर  दी  गई  थी  ।

 प्रश्न  उत्थान eal  होता  ॥

 मध्य  प्रदेश में  मुख्य  बांध  के  काय  को  बड़ी  मदों  तथा  नहरों  के  निर्माण-कार्यों की

 1982  को  समाप्त

 ध  वाली  तिमाही

 तक

 प्रगति

 निम्न  प्रकार  हैं  :<--

 ब  क  a अ

 निष्पादित की  जा  चकी  मात्रा
 tr

 1.
 मुख्य  बांध

 खुदाई  1152  हजार  घन  मीटर  63  हजार घन  मीटर

 कंक्रीट  260  हजार घन  मीटर  9  हजार घन  मीटर

 चिनाई  1101  हजार  मीटर  37  हजार धन  मीटर

 2.  पत्थर-भराई  बांध

 खुदाई  1369  हजार  घन  मीटर  128  हंजार  घन  मोटर

 तटबंध  कायें अभी  आरंभ  नहीं  किया  पया  है  ।

 3.  काठी  ह  अकेली  सैडल  बांध  पर  निर्माण  कार्य  लगभग  पूरा  हो  मया
 al

 अन्य
 4  सैडल  बांधों  पर  निर्माण-कराये  अभी  हाल  में

 आरम्भ  किया
 गया

 म

 ———
 ह  कुल

 (ah  a नागनाविवलालित  निष्पादित  की
 जा

 चुकी  मात्रा

 सिचाई  प्रणाली

 सामान्य  71910  हंजार घन  मोटर  160  हजार  घनमीटर

 वाहक  को

 2.  नहरें

 मिट्टी का  कायें

 एमके  हंजार  घने  मीटर  72  हजार घन  मोटर (1)  पुरवा  नहर

 (136.4  किलो

 मीटर

 (2)  नहर  3582  हजारे  मीटर  54  हजार घन  मीटर

 (94.4

 मीटर
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 torte

 उत्तर

 दक्षिण  तट  सिहर वाल  टंडर  लिफ्ट  नहर  तथा  गढ़  लिफ्ट  नहर  पर  निर्माण-कार्य

 अभी  प्रारम्भ  किया
 जाना ठे  ॥ ee  |  ै

 तिलवा-काडर  ats  परियोजना

 1235,  श्री  रीत  लाल  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  सिचाई  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ध  क्या  हजारी  बाग  जिले  में  स्थित  तिलैया  बांध  से  तिलैया-ढार  मोड़

 योजना  बनाने  की  कोई  योजना  है  और  यदि  तो  सुखे  की  संभावना  वाले  क्ष  हजारी  बाग

 34  किलोमीटर  लम्बी  से  पानी  लेकर  और  उस  पर  करोड़ों  रुपये  बर्बाद  उपेक्षा  करना

 कहां  तक  उचित  है
 ;  और

 क्या  हजारी  बाग  जिले  के  जय  नगर  तथा  अन्य  ब्लाकों

 में  लाखों  एकड़  भूमि  में  सिंचाई  करने  के  लिए  इस  योजना  को  पुनरीक्षित  किया  जाएगा  ?

 सिंचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (att  राम  निवास
 :  और  बिहार की

 प्रस्तावित  तिलैया-काडर  व्यपवर्तेन  स्कोर  में  दामोदर  घाटी  निगम  के  वर्तमान  तिलैया  जलाशय  से

 247  मिलियन  घन  मीटर  (2  लाख  एकड़  जल  5.16  कि०  मी०  लम्बे
 खुले  जलमार्ग

 और  9.4  कि०  मी०  लम्बी  घोड़े  के  नस्ल  के  आकार  वाली  सुरंग  और  उसके  बाद  1.0  कि०  मी०

 लम्बी  लिक  नहर  के  जरिए  गंगा  बेसिन  में  ढ़ाडर  नदी  में  व्यपवत्तित  करने  की  परिकल्पना
 की  गई

 है  ।  व्यपवर्तित  जल  को  ढाडर  नदी  पर  1.5  मीटर  ऊंचे  और  118  मीटर  लम्बे  एक  वीयर  पर

 उठाने  का  प्रस्ताव  जहां  से  बिहार  के  गया  और  नवादन  के  सूखा  प्रवण  जिलों  में  प्रतिवर्ष  1,-

 700  हैक्टेयर  (79.200  क्षेत्र  की  सिचाई  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  दोनों  ओर  से

 एक  नहर  निकलती  है  ।

 इस  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  46.74  करोड़  रुपए  है  ।  इस  परियोजना  की  योजना

 आयोग  द्वारा  अनुमोदित  किए  जाने  से  उनकी  सलाहकार  समिति  द्वारा  अभी  इसे  स्वीकृत

 किया  जाना  है  ।

 बिहार  सरकार  से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हुआ  है  जिसमें  हजारी  बाग  जिले  के  क्षेत्रों  में

 सिचाई  के  लिए  इस  स्कीम  में  कोई  संशोधन  करने  का  सुझाव  दिया  सया  हो  ।

 नालन्दा  जिले  का  कृषि  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  चयन

 1236.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  कृषि  उद्योग  की  स्थापना  के  लिए  अन्य
 जिलों

 में  से

 नालन्दा  जिले  का  भी  चयन  किया  है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  ने  उक्त  उद्योग  का  विकास  करने  के  लिए  क्या  ठोस  कदम  उठाए

 हैं  और  कितना  आवंटन  किया  है  ?
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 कंघी  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  आरिफ  मोहम्मद  :  तथा  नालन्दा

 जिला  खास  तौर  से  कृषि  उद्योगों  की  स्थापना  करने  के  लिए  भारत  सरकार  की  किसी  योजना के

 तहत  नहीं  चुना  गया  तथापि  ,  यह  बहुत  छोटे  तथा  लघु  क्षेत्रों  में  ग्राम  कुटीर  उद्योगों के

 सम्बन्धी  के  लिए  जिला  उद्योग  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  तहत  लाया  गया  है  |

 विदेशों  के  एजेंटों  द्वारा  एशियाड  at  टिकटों  का  वापस  किया  जाना

 1237.  डा०
 बसंत  कुमार

 पंडित  :

 थी  पीयूस  तिरकी
 :

 बया  खेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 f
 क्या  नवम  एशियाई  खेल  82  को  विदेशों में  बिक्री  हेत ee

 Bs  |  टिकटें  कुछ  विशेष  एजेंसियों
 ं

 को

 आवंटित  की
 गई

 थीं  ;

 यदि  तो  उन  एजेंसियों  के  नाम  क्या  उनमें  से  प्रत्येक  को  कितनी  और  कुल

 कितने  मुख्य  की  ऐसी  टिकटें  दी  गई  ;

 कया  विदेशों  में  बिक्री  हेतु  उपरोक्त  टिकटों में  से  कुछ
 टिकटें

 एजेंटों  द्वारा  बिना  बेचे

 ही  वापस  कर  दी  गई  थीं  ;

 यदि  तो  बिना  बिक्री
 टिकटों

 की  संख्या  कितनी  उनका  कुल  मूल्य  कितना  है  और

 प्रत्येक  एजेंट  द्वारा  किस-किस  तारीख  को  वापस  की  गई

 (=)  विदेशों  में  बहुत  सी  बिक्री  टिकटें  वापस  किए
 = > जान  क  क्या  कारण हैं  ;  और

 क्या  एशियाड  की  टिकटों
 को

 विदेशों  में  बेचने  के  लिए  नियुक्त  एजेंटों  को  कोई  कमी
 -

 शन
 अदा  किया  गया  उनका  एजेंटवार ब्यौरा  कया  है  ?

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्री  बूटा  :  जी  हां

 बाहर  देशों  में  टिकटों  की  बिक्री  का  कार्य  नीचे  ददिया  दिए  गए  ब्यौरों  अनुसार  एयर

 इंडिया
 ह

 इंडियन  एयर  लाइंस  को  सौंपा

 सर

 था
 —

 एजेंसी

 सख्या  मलय ह

 1.  एयर  इंडिया  43,280  1,19,980

 अमरीकी  डालर

 2.  इंडियन  एयर  लाइंस  9,380  26.550

 अमरीकी  डालर

 1,46,530 52,660
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 और  बिना  बिक्री  टिकटों  के  ब्यौरे  निम्नलिखित  हैं
 :--

 एजेंसी  बिना  बिक्री  टिकटें
 ee

 सख्या  eq

 1.  एयर  इंडिया  30,380  70,560

 अमरीकी  डालर

 3,976  10,883 2.  इंडियन wat  लाइंस

 अमरीकी  डालर

 34,356  81,443

 अमरीकी  डालर

 ि  pt  td  ——  ie

 इन  ee mei catfaat  से  बिना  बिक्री  टिकटों के  बारे में  सुचना  नौवे  एशियाई  खेलों  की  विशेष  आयोंਂ

 जन  समिति को  खेल  शुरू  होने  से  कुछ  दिन  पहले  ही  प्राप्त  हुई  यह  सुचना  प्राप्त होने  पर

 विशेष  आयोजन  समिति ने  बचे  हुए  स्थानों के  लिए  भारत  में
 टिकटों  की  बिक्री  इसके  परिणामਂ

 स्वरूप  विदेशों  में  बेची  जाने  वाली  टिकटों  में  से  कुछ  बिना  बिक्री  रह  गयीं
 ।

 विशेष  आयोजन

 समिति  एजेंटों  से  लखों  के  मिलान  के  बाद  टिकटें  वापस  लेगी  ।

 बाहर  के  देशों  में  इन  टिकटों  की  मॉंग  का  अभाव  |

 टिकटों  की  बिक्री  के  लिए  कोई  कमीशन  नहीं  दिया  गया

 आन्  प्रदेश  को  सप्लाई  किया  ग  es  |  वक गया  गेह

 1238.  श्री  पी०  TATA  नाथ ंड  क्यों  खाद्य  और  नागरिक  पत्ति  मन्त्री  ag  बीने का

 sar  करेंगें  कि

 क्या  भिन्न  प्रदेश को  सप्लाई  किये  जाने  वाले  गेह  के  कोटे में  विधि  कर  दी  गई  है  ।

 भौर

 यदि  तो  यह  वृद्धि  कितनी  की  गई  है  ?

 खाद्य  और
 नागरिक

 पूति  मंत्रालय
 के

 राज्य  मंत्री
 भागवत

 और
 जी  1982  के  दौरान  आन्ध्र  प्रदेश की  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए

 tg  के  मासिक
 आवंटन  को  सितम्बर  के  6,000  मौटरी  टन  से  बढ़ाकर  अक्तूबर  में  9,000  मीटरी

 नवम्बर  के  11,000  मीटरी  टन  से  बढ़ाकर  दिसम्बर  में  21,000  मीटरी  टन  कर  दियां  ग्या

 था
 और  आबंटन

 के
 इस

 बढ़े  हुए  स्तर  को  तब  से  बनाएं  रेखा  जा  रहा  है
 ।
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 ato  Fo  पुरम  में  भूमि  का  विकास

 1239.  श्री  सरोदा  कुमार  गंगवार  :  निर्माण  और  आवास  मंत्री  रामकृष्ण

 नयी  दिल्ल  में  भूमि के  विकास  के  बारे में  30  1981  के  अतारांकित
 प्रश्न  संख्या

 55-

 79  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्ली  नगर  निगम  को  विकास  हेतु  हाल  ही  में  भूमि  सौंपी  गई  है  |

 (@) यदि
 तो

 इसके  क्या  कारण  हैं  और  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 दिल्ली  नगर  निगम
 को

 भूमि
 कब

 तक  सौंपे  जाने  की  संभावना  है  ;

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्री
 बूटा

 :  नहीं  ।

 तथा  (7)  दिल्‍ली
 विकास  प्राधिकरण  से  पुनर्ग्रहण  के  बाद  इस  भूमि  को  5-11-82

 को  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  सौंपने  का  प्रस्ताव  किया  परन्तु  ऐसा  नहीं  किया  जा  सका  क्योंकि

 वास्तविक  स्बे क्षण  पर  यह  पता  चला
 कि

 आवंटित  प्लाट  के  आकार  में  तथा  स्थल  में  कुल  भिन्नता

 वास्तविक  क्षत्र  का  कब्जा  शीघ्र  ही  दिल्ली
 नगर

 निगम  को  देने  के  लिए  भूमि  तथा  विकास

 कार्यालय
 को

 निर्देश  दिये  गये  हैं
 ।

 केन्द्रीय  जल  आयोग  दारा  आम  निकालकर  योजनाओं  को  मंजूरी  देना

 1240. श्री  एम०  ato  चन्द्र दो खर  मृति : क्या सिचाई क्या  सिचाई  मंत्री यह  बताने की  करेंगे कि  :

 कया  केन्द्रीय  जल  आयोग  को  सिंचाई  के  आधुनिकीकरण  के  लिये  कुछ  योजनाएं  मंजूरी

 हेतु  प्राप्त हुई  हैं

 यदि  तो  क्या  आधुनिकीकरण  की  38  योजना  केन्द्र  सरकार  द्वारा  मंजूर  की  गई

 यदि
 तो

 क्या  इनसे
 16.1

 लाख  हैक्टेयर  भूमि  के  लिये  सिंचाई  सुविधा  मिलेगी

 केन्द्र  की  मंजूरी  के  लिए  लम्बित  परियोजनाओं  के  लिये  केन्द्रीय
 मंजूरी

 कब  तक  दी

 जायेगी  ?

 सिचाई  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निबास
 :  हो

 और  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  प्राप्त  हुई  38  आधुनिकीकरण  स्कीमों  में  7

 wit  कार्यान्वयन के  लिए  अनुमोदित की  जंग  चुकी  हैं  ।  इन  7  स्कीमों से  0.53  मिलियन  हैक्टेयर

 क्षेत्र  को  सिचाई  का  लाभ  मिलेगा  ।
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 विभिन्‍न  राज्यों  द्वारा  प्रस्तावित  argh  स्कीमों  मे  पेचीदा  तकनीकी  मुद्दे

 तथा  प्रचूर  परिव्यय  अन्तर्गत  होते  हैं  और  उन्हें  रोज ना  द्वारा  स्वीकार  किए  जाने  से

 केन्द्रीय  जल  आयोग  की  उनकी  विस्तृत  तकनीकी  जंच  करनी  होती  हैं  ।  स्वीकृति  में  लगने  वाला

 केन्द्रीय  जल  आयोग  द्वारा  मांगे  गए  स्पष्टीकरण ों  की  प्रकृति  और  संबंधित  राज्य  सरकार

 द्वारा  उन्हें  भेजे  जाने  की  गति  पर  निर्भर  करता है  |

 भावुक  वस्तु  1951

 1241.
 श्री  मूलचंद  डागा

 :
 क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  ag  बताने  कीਂ  कपा  करेंगें

 किः

 क्या  आवश्यक  वस्तु  1981  को  क्रियान्वित  करने
 के

 लिये

 हाल  ही  में  एक  1982  को  अधिसूचित  किया  गया  है  ;

 चोर  बाजारी  की  रोकथाम  तथा  आवश्यक  वस्तुओं
 की  सप्लाई  बनायें  रखना

 1°80  को  हाल  ही  में  बनाना  गया  हैं  ;

 यदि  तो  इन  कानूनों  के  अन्तर्गत  पृथक-पृथक  दायर  किए  गए  मामलों  की  राज्यवार

 (7)  इन  कानूनों  के  अ  तर्गत  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  की  गई  कार्यवाही  at  ब्यौरों  क्या  है

 और  उनके  sara  कितने  व्यक्तियों  को  दंडित  किया  गयां  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  भगवत  झा  :  से

 आवश्यक  वस्तु  1981  19-19-82  को  सभी  राज्यों/संघ  .  शासित

 क्षेत्रों  तथा  निकोबार  द्वीप  अरूणाचल  दादरा  व  नागरे  et  द्वीप

 द्वीप-समूह
 तथा  मिजोरम  के  केन्द्र  शासित  क्षत्रों  को  मैं  अधिसूचित  किया  गयां  हैं  |  चोरਂ

 बाजरी  निवारण  तथा  आवश्यक  वस्तु  प्रदाय  आर्य  देश  अक्तूबर रे  1979  में  प्रख्यापित  कियां  गयां

 था  और  वाद  में  1980  में  इसे  संसद  के  अधिनियम  का  रूप  दियां  गया  था  ।  चोर बाज री

 निवारण  तथा  आवश्यक  वस्तु  प्रदाय  1980  के  इस  अधिनियम  कै  जारी  fey

 जाने  की  atta  से  लेकर  15-2-83  तक  जिन  व्यक्तियों  की  नजरबन्दी  के  आदेश  जारी  किए

 गए  उनके  बारें  में  की  गई  कार्रवाई  तथा  जिन्हें  रह  आदि  किया  गया  गयां  उनकी  संख्या  कै  बारें

 में  राज्य-वार  ब्यौरा  संलग्न  विवर्ण  में  दियो  गया  हैं  ।  जहां  तक  आवश्यक  वस्तु

 1981  के  भारत  की  गई  कार्रवाई  के  व्यौरे  का  संबंध  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी
 जाएगी  ।
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 sn  ह  विवणणणयण्याा  ae

 विद

 चोरी  बाजारी  निवारण  तथा  आवश्यक  वस्तु  प्रदान  1980  के  इस

 अधिनियम  के  जारी  किए  जाने  की  तारीख  से  लेकर  15-2-83  तक  जि  न  व्यक्तियों  की  नज  बंदी

 के  आदेश  जारी  किए  गए  तथा  जिन्हें  रिहा  आदि  किया  उनकी  संख्या  के  बारे  में  राज्यवार

 सूचना ।
 क

 राज्य/संघ  व्यक्तियों  को  फरार  नज  रबंदी व्यक्तियों  की  जि  नकी  रिहाई

 शासित  क्षत्र  संख्या  थीं  नके  आदेश दिए  गए

 की  नजरबंदी  राज्य  सलाहकार  न्या  यालय  नज  रबंरी  की

 के  आदेश  दिए
 सरकरा

 के  मिल
 की  के  आदेश  अवधि  पुरी

 पर  होने  पर
 आदेशों  पर  राय  पर

 1  2  3  4  &  6  7  8

 आन्ध्र  प्रदेश  19  3  12  पि०(3)*  शुन्य

 असम  ee  कन
 शुन्य

 बिहार  34  पि०(5)*  9

 45  2  3 गुज  रारत  126  14  53

 हिमाचल  प्र  देश
 शुन्य

 कर्नाटक  58  22  27  ||  1  अन्य

 मध्य  प्रदेश  79  12  15  13 11  fto(13)*

 महा  राष्ट्र
 65  30  22

 उड़ीसा  28  12  10  2  पि० (1)*
 —

 पजाब  14  10  ——  ey

 राज  स्थान  3  शून्य

 उत्तर  प्रदेश  147  45  32  23  28  14

 —  बनना
 अरुणाचल  प्रदेश  शून्य

 दिल्ली  18  9
 —

 शुन्य
 वि

 योग he  599  120  142  163  85  पी०(22)*  40  27

 में  दिये  गये  उन  व्यक्तियों  के  जिन्हें  उक्त  तारीख  से  छः  महीने  अथवा

 उससे  काफी  पहले  नजरबंद  किया  गया  था  तथा  जिन्हें  अब  तक  रिहा
 कर

 दिया  गया

 लेकिन  जिनके  रिहा  किए  जाने  के  बारे  में  संबंधित  राज्य  सरकार  से
 ब्यौरा  अभी  तक

 प्राप्त  नहीं  हैं  1)
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 सहकारी  क्षेत्र  में  मकानों  का  निर्माण

 1242.  श्री  राम  प्यारे  पत्रिका  :  क्या  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि

 सरकार  का  विचार  सहकारी  क्षेत्र  में  मकानों  का  निर्माण  तेजी  से  करने  और  उसे

 प्रोत्साहन देने  का  है

 यदि  तो  इस  समय
 कितनी  सहकारी  समितियां  पंजीकृत  हैं  ?

 क्या  सरकार  का  विचार  सभी  पंजीकृत  सहकारी  समितियों  को
 भूमि

 आवंटित  करने

 यदि  तो  कब  तक  ;  और

 (=)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्री  बूटा  हां  ।

 |  राष्ट्रीय  सहकारी  आवास  संघ  के
 अनुसार

 ऐसा  समितियों  की  संख्या  35000  होने  का

 अनुमान  लगाया  गया  है  ।

 और  आवास  राज्य  का  विषय  है  और  राज्य  सरकारों  और  उनके

 करणों  द्वारा  सहकारी  आवास  समितियों  को  भूमि  आबंटित  की  जाती  है  ।  निर्माण  और

 आवास  मंत्रालय  द्वारा  आवास  निजी  पर  गठित  कार्यकारी  दल  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  सिफारिश

 की  है  कि  सहकारी  आवास  समितियों  के  लिए  पूर्वनिर्धारित  दरों  पर  भूमि  उद्दिष्ट  की  जानी  चाहिए  ।

 राज्य  सरकारों  को  उचित  कार्यवाही  करने  का  अनुरोध  किया  गया  है  |

 मछुओं  के  लिये  राष्ट्रीय  कल्याण  निधि

 1243.  श्री  के०  Vo  राजन  क्या  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  मछुआ  एसोसियेशन  ने  मछुओं  के  लिये  राष्ट्रीय  कल्याण  निधि  का  सुझाव  दिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ;  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  मंत्री  बीरेन्द्र  :  हां  ।

 प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  समुद्री  मत्स्य  की  उत्पादों  के  निर्यात  से  अजित की  गई  कुल
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 विदेशी  मुद्रा  पर  न्यूनतम  10  प्रतिशत  उपकर  लगाया  जाए  ताकि  मछुओं  के  आर्थिक

 ओर  शैक्षणिक उत्थान  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  कल्याण  कोष  का  सृजन  किया  जा  सके  ।

 इससे  पहले  राज्य  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  की  सरकारों  के  श्रम  मंत्रियों  के

 सम्मेलन  में  इस  बात  पर  सहमति  प्रकट  की  गई  थी  कि  गेर  संगठित  क्ष  त्र  जिसमें  मत्स्य की  क्षेत्र  भी

 शामिल  के  विभिन्‍न  उद्योगों  के  कर्मचारियों  के  लाभ  के  लिए  कल्याण  कोष  की  स्थापना  हेतु  राज्य

 और  संघ  शासित  क्ष  त्र  उपयुक्त  उपाय  करेंगे  ।

 इस  समय  मछुओं  के  लिए  कोई  राष्ट्रीय  कल्याण  कोष  नहीं  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने

 हाल  में  मछुओं के  कल्याण  के  लिए  दो  योंजानाएਂ  चलाई  हैं
 जो

 ये  हैं  (1)  कार्यशील  मछुओं के
 a लिए  सामूहिक  बीमा  पर  राज  सहायता  (2)  मछुआ  समुदाय  का  त  द. (औ दे के (ह  सामाजिक  आर्थिक

 सर्वेक्षण  करना  ।

 खाद्य  तथा  पेय  पदार्थों  के  स्तर  में  विषमताएं

 1244,  श्री  स  s vd  पल  भट्टाचार्य  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  fs
 ws  मंत्री  यह  बताने  al  कृपा

 करेंगे  कि

 .  क्या  सरकार  को  1955  Wo  पी०  एफ०  ए०ਂ  नियमों  तथा  खाद्य  अपमिश्रण

 1954  और  भारतीय  मानक  संस्थान  द्वारा  निर्धारित  स्तरों  के  बीच  खाद्य  तथा  पेय  पदार्थों

 के  संबंध  में  विद्यमान  विषभताओं  की  जानकारी  है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  ने  उसे  हटाने  तथा  भारतीय  मानक  संस्थान  द्वारा  निर्धारि

 बत्ती  स्तरों  को  स्वैच्छिक  तथा  अप्रभावी  रहने  देने  के  बजाए  सांविधिक  बनाने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  हैं  ?

 खाद्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  भागवत  झा  :  खाद्य

 अपमिश्रण  निवारण  1954  तथा  उसके  तहत  बनाये  गए  नियमों  के  अंतर्गत  खाद्य  और

 पेय  पदार्थों
 के  लिए  नियम  किए  गए  मानक  भारतीय  मानक  संस्था  द्वारा  इन  वस्तुओं  के  लिए  तैयार

 किए  गए  मानकों  से  भिन  क्योंकि  इसका  मुख्य  कारण यह
 है  कि

 '
 इन  दो  किस्मों  के  मानकों  का

 उद्देश्य  अगल-अलग  हैं  ।  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम  में  नियत  किए  गए  मानकों  का  oe

 तय  मानव  उपभोग  के  लिए  अनुपयुक्त  खाद्य
 तथा  पेय

 पदार्थों
 से

 मानव  उपयोग  के  लिए  उपयुक्त

 खाद्य  और  पेय  पदार्थों  को  अलग  करना  है  ।  दूसरी  ओर  भारतीय
 मानक  संख्या

 द्वारा  तैयार  किए

 गए  मानकों  का  रद्द  श्य  उद्योग  द्वारा  विनियमित  खाद्य  तथा  पेय  पदार्थों  की  किस्म  को

 रना  है  और  उनमें  गुणवत्ता  के  आधार  पर  एक  ही  वस्तु  के  भिन्न-भिन्न  ws  भारतीय  मानक

 संख्या  के  मानकों  में  रखे  गए  न्यूनतम  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम  में  निर्धारित

 टियों  से  कम  नहीं  हैं  ।  मानकों  की  ये  दोनों  किस्में  एक  दूसरे  की  पूरक  हैं  ।

 127



 28  1983

 मानकों  की  इन  दोनों  किस्मों  में  उपयुक्त  तालमेल  स्थापित  करने के  भारतीय

 मानक  संस्था  के  प्रतिनिधियों  को  खाद्य  मानकों  की  केन्द्रीय  समिति  तथा  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण

 नियमों  से  संबंधित  इसकी  सभी  उप  समितियों  में  शामिल  किया  जाता  है  ।  दूसरी  खाद्य  मानकों

 की  केन्द्रीय  समिति  के  प्रतिनिधि  भारतीय  मानक  संस्था  की  खाद्य  तथा  पेय  पदार्थों  के  बारे  में

 वाही  करने  वाली  सभी  समितियों  में  शामिल  किए  जाते  हैं  ।  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम

 तथा  नियमों  के  उपबंधों  के  तहत  कोलतार  खाद्य  रंगों  तथा  फूड  ग्रेड  टाइटेनियम  डाइआक्साइड  के  लिए

 भारतीय  मानक  संस्था  प्रमाणन  चित्  अनि वा यें  इसके  इस  अधिनियम  के  तहत  दूध  से

 बने  खाद्य  रंगों  तथा  खाद्य  ज्यों  के  लिए  भारतीय  मानक  संस्था  का  प्रभाणन  चिह्न  अनिवार्य

 करने  के  प्रस्तावों  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  |

 समुद्री जोव  संसाधनों  का  उपयोग

 1245.  श्री  राजेश  कुमार  सिह  :

 शी

 बी०  atte  सिह

 :

 कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 :

 सरकार  ने  सन्‌  2000  में  जब  जनसंख्या  में  वृद्धि की  वर्तमान  दर  से  भारतीय  नगर

 अधिक  जनसंख्या  वाले  तथा  परिस्थिति  विज्ञान  की  दृष्टि  से  असंतुलित  हो  जाएगे  खाद्य  समस्या  से

 निपटने  के  लिए  समृद्धि  जीव  संसाधनों  के  उपयोग  के  लिए  अब  तक  क्या  प्रयत्न  किए  हैं  ;
 और

 क्या  परिणाम  प्राप्त  किए  गए  हैं  ?

 कि  मंत्री  वीरेन्द्र  :  उठाए  गए  कुछ  महत्  कदम  निम्नलिखित  हैं  “--

 (1)  संयुक्त
 आयात  एवं  स्वदेशी  निर्माण  के  जरिए  गहरे

 समुद्री  मत्स्य

 बेड़े  को  बढ़ाना  ;

 (2)  जहाज  रानी  विकास  निधि  समिति  के  माध्यम  से  गहरे  समद्री  मत्स्य  ज  बयानों  की
 {oN  चा

 खरीद  के  लिए  उदार  ऋण  की  व्यवस्था  तथा  स्वदेशी  निमित  जलयानों  की  लागत  पर  33  प्रतिशत

 राजसहायता  देना  ।

 (3)  जीवंत  स्रोतों  का  अधिकतम  सर्वेक्षण  तथा  चालक  प्रशिक्षण  ;

 (4)  उपयुक्त  अवसंरचनात्मक  सुविधाओं  सहित  वृहत  एवं  लघु  मत्स्य  पत्तनों  के  निर्माण  के

 लिए  वित्तीय  एवं  तकनीकी  प्रहायता  की  व्यवस्था  करना  |

 (5)  भारतीय  समुद्री  जल  क्षत्र  जलयानों  द्वारा  मत्स्य

 1981  को  लागू  करके  विदेशी  जलयानों  द्वारा  मत्स्य  विनियमन  ।
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 उपलब्धियां  निम्नलिखित  हैं  ~—

 (1)  भारतीय  सागर  से  मत्स्य  स्रोतों  का  उपयोग करने  के  लिए  चाटेंर  द्वारा  48  गहरे

 समुद्री  आयात  द्वारा
 53  जलयान  तथा  स्वदेशी  निर्माण  से  15  जलयान  लगाए  गए  हैं  ।

 (2)  20  जलयान  प्राप्त  करने  के  लिए  जहाजरानी  विकास  निधि  समिति  ने  10  कम्पनियों

 को  कुल  लगभग  264  लाख  रुपए  के  ऋण  से  वितरित  किए  हैं
 ।

 (3)  तटीय  समुद्र  में  1700  से  अधिक  यंत्रीकृत  नौकाएं  कार्यरत  हैं  ।

 (4)  स्रोतों का  पता  लगाने  के  लिए  एकमात्र  आर्थिक  क्षत्र के  लगभग 3  लाख

 वर्ग  किलोमीटर  क्षेत्र का  सर्वेक्षण  किया  गया है  और  1981  तक  1669  मत्स्य  प्रचालकों को

 क्षिति  किया  गया  ।

 (5)  मत्स्य  जलयानों  एवं  पोतों  को  ठहराने  एवं  माल  उतारने  की  सुविधाए देने  के

 लिए  समुद्र  तट  पर  लगभग  90  स्थानों  को  विकसित  किया  गया  है  ।

 (6)  राज्यों
 द्वारा  भेजे  गए  उत्पादन  सम्बन्धी  आंकड़ों  के  अनुसार  1980  में  पकड़ी  गई

 समुद्री  मछली  की  यात्रा  बढ़कर  15.55  लाख  मीटरी  टन  हो  गई  जबकि  1961  में  यह  6:84  लाख

 मीटरी टन  थी

 एशियाड  के  दौरान  स्टेडियम  में  अप्पू  को  लाया  जाना

 1246,  श्री  छोटे fag  यादव  :

 श्री  राम  किकर  :  क्या  खेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 एशियाड  82  के  दौरान  शुभंकर  अप्पू  को  जिसका  आरम्भ  से  अत  तक  प्रदान  किया

 गया  था  स्टेडियम  में  न  लाए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  सरकार  आरम्भ  से  ही  अप्पू  को  स्टेडियम  में  लाना  नहीं  चाहती  थी  तथा  यदि

 तो  इस  संबंध  में  सरकार की  स्थिति  कया  है  ;

 यदि  तो  उनके  लिए  कौन  जिम्मेदार हैं  ;  और

 क्या  सरकार  ने  उसके  लिए  जिम्मेदार  व्यवितयों  के  विरुद्ध  कोई  कदम  उठाया है  तथा

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा क्या

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  भर  arena  मंत्री  बूटा
 :

 फूल  से

 बनाए  गए  अप्पू  का  तीन  विमितीय  स्टेडियम  में  उद्घाटन  तथा  समापन  समारोहों  में  प्रस्तुत
 —

 किया  गया  जैसे  कि  इस  संबंध  में  पहले  ही  जना  बनाई गई  थी  ।
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 और  (#7)  :  प्रश्न नहीं  उठता  ।

 उड़ीसा के  ग्रामीण  क्षेत्रों में  पेय  जल  को  सुविधाओं का  प्रावधान

 1247.  श्री  अनादि  चरण  दास  :  क्या  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  वृहत  ग्रामीण  जल  पूर्ति  कार्यक्रम  को  आरम्भ  करने  के  लिए  विभिनन  राज्यों  में

 कुछ  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  क्रियान्वित  की  जा  रही  हैं

 यदि  तो  वे  योजनाएं  कौन  सी  हैं  ;

 विभिन्‍न
 राज्यों

 में  उनमें  से  कितनी  योजनाएं  क्रियान्वित  की  जा  रही  हैं  ।

 इन  योजनाओं  के  अ  तरंत  उड़ीसा  के  जिलों  को  लाया  गया  है  ;

 (=)  चालू  योजना  में  अब  तक  उड़ीसा  के  विभिन्‍न  जिलों
 में

 कितने  गांवों  ay  पेय  जल  की

 पूति  की  जाती
 और

 छठी  योजना  के  अत  तक  उड़ीसा  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पेयजल  को  उपलब्ध

 कराने  का  लक्ष्य  क्या  है

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्री  बटा  :  तथा

 केन्द्र  द्वारा  प्रवर्तित  त्वरित  ग्रामीण  जल  पति  कार्यक्रम  के  राज्त  सरकारों  को  पता  लगायें

 गये  समस्याग्रस्त  ग्रामों  में  स्वच्छ  पेयजल  मुहैया  कराने  के  उनके  संसाधनों  को  बढ़ाने  हेतु

 अनुदान  दिये  जाते  हैं  ।  केन्द्र  द्वारा  प्रवर्तित  कार्यक्रम  के  नल-ज
 ल  हैण्ड  पम्प  सहित

 नलकूप  इत्यादि  जेसी  उचित  जल  पूति  योजनायें  क्रियान्वित  को  जाती  हैं  ।

 विभिन्‍न  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  रोज  नाओं  की  संख्या  तथा  इन  योजनाओं

 द्वारा  लाभान्वित  किये  गये  ग्रामों  की  संख्या  के  उपलब्ध  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  एक  में  दिये  गये

 हैं  |

 (3)  तथा  (=)  ag  सुचना  संलग्न  विवरण  दो  में  दी  गई  है

 ex
 तथा  राज्य  परियोजनाओं  में  उपलब्ध  निधियों  से  छठी  रोज  सावधि  के  अन्त  तक

 1-4-80 की
 स्थिति  के  अनुसार  23,616  समस्याग्रस्त  ग्रामों को  कम  से  कम  एक  स्वच्छ  जल

 लोत

 उपलब्ध  करा  कर  जल  मुहैया  कराने  के  प्रयास  किए  जायेंगे र
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 18-2-83  की  स्थिति  के  त्वरित  प्रामीण  जल  पूति  कार्यक्रम  के  अंतगर्त

 उनकी  स्थापना  से  1977-78  के  दौरान  अनुमोदित  योजनाओं  की  स्थिति

 नाम  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र

 आन्ध्र  प्रदेश  1595

 असम  1173

 बिहार  1968

 1389 गुज  रात

 हरियाणा  627

 हिमाचल  प्रदेश  3428

 जम्मू और  काश्मीर  1289

 5668

 724

 10  मध्य  प्रदेश  9711

 11  महाराष्ट्र  2602

 12  197

 13  मघालय  332

 14  नागालैण्ड  158

 7032 15

 566 16  पजाब

 स्थल
 8970 17

 195 18

 19  तमिलनाडु  3473

 20  1205 त्रिपुरा

 21  उत्तर  प्रदेश  9597
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 rt a  TN  eR क  ि  औ SEE

 2  3

 22  पश्चिमी  बंगाल  917  पाइप  जल  पूर्ति  योजना

 2372  ट्यूब  बेल  हैंड  पम्प  रोज  नां

 23  अंडमान  भर  निकोबार  द्वीप  समूह  15

 24  अरुणाचल  प्रदेश  126

 25

 27  दादर  और  नागर  हवेली

 28  दमन  और  20

 29  लक्षद्वीप

 मिजोरम 30

 31  पांडिचेरी  73

 हि क  ल  ावानकात

 ॥  दि

 उड़ीसा  राज्य में  त्वरित  ग्रामीण  जल  पूर्ति  कार्यक्रम
 के

 अंतगर्त  लाभान्वित
 किये  गये

 समस्याग्रस्त  ग्रामों की  संख्या

 ae

 जिले का  नाम  हज  के  दौरान  लाभान्वित किये  गये  समस्याग्रस्त ग्रामों  की

 संख्या

 1980-8  1981-82  1982-83

 eee

 90  283  51.0

 97  194  85

 216  344  88.0

 4.  THA  27  41 61

 19  86  13

 87  74
 is

 36  84  26
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 ||  3

 se  cae

 "  32  53

 9.  सुन्दर गई  49  53  13

 10.  क्यों  कार  38  78  30

 11.  धिन कनाल  35  75  17

 12.  कोरापुट  52  33

 50 13.  मयूरभंज  52  14

 लिका

 योग  858  1502  485

 ee

 सुचारू  वसूलो  ज  के  लिए  खाद्यान्न  को  निर्वाध  दुलाई पर  प्रतिबन्ध

 1248.
 श्री  बालकृष्णन  वासनिक

 :
 क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूति  मन्त्री यह  बताने की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  राज्यों  ने  आगामी  रबी  फसल  सत्न  में  अधिकतम  वसूली  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  खाद्यान्नों के  आवागमन  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  केन्द्र  से  अनुरोध किया  है  ;  और

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया है  ?

 खाद्य
 ओर

 नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में
 राज्य  मन्त्री  भागवत  झा

 :
 भारत

 सरकार  के  पास
 अब

 तक  इस  बारे  में  कोई  विशेष  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुए  इस

 सम्बन्ध  में  विचार-विमर्श  किया  गया  है  ॥

 इस  सम्बन्ध
 में  रबी  विपणन  मौसम  1983-84  के  लिए  सरकार  की  नीति  को

 सरकारों की  यदि  कोई  दी  सहित  सभी  संगत  बातों  को  ध्यान  में  रखकर  अन्तिम  रूप  दिया

 जाएगा 1

 1983,  1984  और  1975  के  दौरान  snes  प्रदेश  के  जिलों  को  ग्रामीण

 विकास  के  लिए  वित्तीय  नियत  ।

 |
 1249.  के०

 ए०  स्वामी
 :

 क्या  ग्रामीण  विकास  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  ,  करेंगे

 1983,  1984  और  1985  के  लिए  आन्ध्र  प्रदेश  के  विशाखा  श्री
 और  विजी  अंग नम  जिलों  के  लिए  ग्रामीण  विकास  के  लिए  कितनी  राशि का  नियतन तन  किया गया  है  ; और
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 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  व्या  है
 ?

 ग्रामीण  विकास  मन्त्रालय के  राज्य  मन्त्री  हरिनाथ  :  व  आन्ध्र  प्रदेश

 के  श्रीकाकुलम  तथा  विजयानगरम  जिलों  में  कार्यान्वित  किए  जा  रहे  इस  मन्त्रालय

 के  मुख्य  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  ये  हैं--समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  तथा  राष्ट्रीय  ग्रामीण

 रोजगार  कार्यक्रम
 |

 छठी  योजना  प्रलेख  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  समन्वित  ग्रामीण  विकास

 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  निधियां  देने  का  मानदण्ड  योजना  के  अन्तिम  तीन  वर्षों  में  प्रतिवर्ष  प्रतिबंध  8

 लाख  रुपये  की  दर  से  होगा  ।  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  इस  मन्त्रालय

 द्वारा  राज्यवार  आबंटन  किए  जा  रहे  हैं  और  वा  स्तरीय  जिलावार  आबंटन  राज्य  सरकार  द्वारा

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  जारी  किए  मागं दर्शी  सिद्धान्तों  के  अनुसार  दिए  जा
 रहे  हैं

 |

 रावी-व्यास  समस्या  का  हल

 1250. श्री  कृष्ण  कुमार  गोयल :  क्या  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  केन्द्र  का  अन्तर्राज्यीय  रावी-व्यास  जल  समस्या  पर  कोई  हल  ढूंढने  से  पुर्व

 स्थान  के  मुख्य  मन्त्री  से  परामर्श  और  विचार  करने  का  विचार है
 ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  !

 सिचाई  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  राम  निवास  :  और  रावी-व्यास  के

 अधिशेष  जल  के  बटवारे  के  सम्बन्ध  में  राज्यों  के  बीच  करार  स्वयं  किए  गए  थे  और  इस

 पुनरीक्षण  के  लिए  किसी  प्रस्ताव  के  मामले  राजस्थान  सम्बन्धित  राज्यों  से  परामर्श  किया

 जाएगा

 पंजाब  तथा  दिल्‍ली  में  प्रति  व्यक्ति  मुक्त  बिक्री  की

 चीनी का  कोटा

 1251.  स्वामी  इन्द्रवेश  :  क्या  खाद्य और  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 मुक्त  बिक्री  के  लिए  तथा  राशन  कार्डों  पर  वितरण  के  लिए  हरियाणा  पंजाब  तथा

 दिल्‍ली  को  कितना  मासिक  कोटा  आवंटित
 किया

 जा  रहा  है  तथा  इसके  आवंटन  का  आधार

 कया  राशन  कार्डों  पर
 चीनी  के  वितरण  का  हरियाणा  में  प्रति  व्यक्ति  कोटा  400

 ग्राम  प्रतिमास  है  जबकि  दिल्ल
 में  यह  1  किलो है  ;  और

 यदि  तो  इस  भिन्नता  के  कया  कारण  हैँ  ?
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 खाद्य  और  नागरिक  पति  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भागवत  झा

 राज्यों/संघ  शाशित  प्रदेशों  को  मुक्त  बिक्री  की  चीनी  का  कोई  आबंटन  नहीं  किया  जाता  और

 राशन  के  कार्डों  पर  वितरित  करने  के  लिए  प्रत्येक  मास  केवल  लेवी  चीनी  का  ही  आबंटन  किया

 जाता है  ।  1981  की  जनगणना के  अनुसार  1-3-1981  को जन  संख्या के  लिए  425  प्रति  व्यक्ति

 की  उपलब्धता  के  आधार  पर  1982  से  लेवी  चीनी  के  राज्यवार  मासिक  नोटों  का

 निर्धारण  किया  गया  था  ।  दिल्‍ली  सहित  कुछेक  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों जहां  पर  अतीत

 के  कोटों  में  से  प्रति  व्यतीत  उपलब्धता को  425  ग्राम से  अधिक  पाया  गया  के  मामले  में  उनके

 नोटों  को  घटाने  की  बजाए  उन्हें  अतीत  के  स्तर  पर  रखा  गया  है  ।  तदनुसार  पंजाब  और

 दिल्‍ली  को  5462  मी०  7085  मी ०  टन  भौर  6104  मी ०  टन  लेवी  चीनी  के  मासिक

 कोटे  आवटित  किए  जा  रहे  हैं  ।

 और  पहली  1981  के  बाद  जनसंख्या  में  वृद्धि  होने  के  हरियाणा

 सहित  विभिन्‍न  राज्यों  के  लेबी  चीनी  के  मासिक  नोटों  में  से  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  425  ग्राम  के

 कम  है  और  इसलिए  इन  राज्य  सरकारों  ने  राज्य  में  कुल  राशन  यूनिटों  के  आधार  पर  लेवी  चीनी

 की  वितरण  की  वर्तमान  मात्रा  400  ग्राम  प्रति  व्यक्ति  प्रति  मास  है  ।  क्योंकि  ऊपर  में /

 उल्लिखित  कारणों  से  दिल्‍ली  का  मासिक  कोटा  अधिक  है  इसलिए  दिल्‍ली  प्रशासन  के  लिए  900

 ग्राम  प्रति  यूनिट  प्रति  मास  की  मात्रा  के  हिसाब  से  लेवी  चीनी  वितरित  करना  सम्भव

 पीतमपुरा  के  विद्याथियों  को  सुविधाएं  उपलब्ध
 कराने  के बारे में में  शिकायतें

 1252.  श्री
 राम  विलास

 पासवान
 :
 कया  निर्माण  और  आवास  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पीतमपुरा  ise  एसोसियेशन  ने  पीतमपुरा  क्षेत्र  में

 धाएं  उपलब्ध  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  शिकायत  की  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  किस  प्रकार  की  शिकायत  थी  और  उस  पर  क्या

 बाही  की  गई  ?

 संसदीय  खेल  तथा  सभ  और  आवास  मन्त्री  बूटा  :
 ety

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  बताया  है  कि  शिकायतें
 पीतमपुरा

 क्षेत्र  सुविधाओं  की

 व्यवस्था  करने के  बारे  में  हैं  ।  शिकायतों  के  ब्यौरे  और  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  की
 गई

 कारवाई  इस  प्रकार  है  —
 Se  eee

 शिकायतों  का  शिव  की  राई

 र

 ee

 1.  पेय  जल  निवासियों  को  अलग-अलग

 पानी  के  कनेक्शन  न  देना

 पानी  की
 लाइने  बिछाने  ममा

 शीघ्र पूर्ण हो  जाएगां  और  इसके  बाद

 निवासियों  को  अलग-अलग  प्रानी  के

 कनैक्शन  दिए  जाएंगे  ।
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 2.  मल-निर्यास  fsfecer  पाके  के  सामने  मल  मल  निर्यास  की  मुख्य  लाइन  बिछाने

 निर्यास  की  मुख्य  लाइन  बिछाने  का  काम  इस  ay  के  मध्य  तक  शीघ्र

 के  काम  की  धीमी  प्रगति  व्यक्तिगत  पूरा  हो  जाएगा  ।  अलग-अलग

 कनेक्शन देने  में  विलम्ब  सीवर  कनेक्शन  नियमित  रूप  से  दिया

 जा  रहा है  ।

 3.  सड़क
 ~

 सड़कों  की  मरम्मत  और  कुछ  ब्लाकों  सड़क  की  मरम्मत का
 काम  पहले

 में  नई  सड़कों का  निर्माण  ही  पूरा हो  गया  नई  सड़कों

 का  निर्माण  कार्य  प्रगति  पर  है  और

 इस  वर्ष  के  मध्य  तक  पूर्ण  होने की

 संभावना है  ।

 4.  साइन  बोड़े  पीतमपुरा में  साइन  ate  साइन  बोड़े  शीघ्र लगा  दिए  जाएंगे  ।

 न  लगाना

 5.  विपणन  केन्द्र  पीतमपुरा  में  कोई  विपणने  पीतमपुरा  के  ब्लाक  एस  में

 केन्द्र नहीं  हैं  ।
 विपणन  केन्द्र का  निर्माण  पूरा  हो

 गयाहै  ।

 स्कूलों  के  स्कूल  के  लिए  स्थलों  का  निर्धारण  आवश्यक  की  जा  रही  है  ।

 लिए  स्थल  कर  दिया  गया  है  किन्तु  दिल्‍ली  प्रशासन

 को  इसका  कब्जा  नहीं  दिया

 गया है

 tn  ee  tn  en  काली

 विकास  कार्यों  के  लिए  पीपल्स  फार  इंडिया  द्वारा  प्राप्त

 1253. श्री  डी०एस०ए०  दिव  प्र का दाम :  क्या  ग्रामीण  विकास  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 ७
 क्या पीपल्स  एक्शन फार  डे  डवलपमेंट  विकास  कार्यकलापों  के  लिए  सहायता

 प्राप्त कर  रहा  है  ;  अ

 यदि
 तो

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  किस  प्रकार की  सहायता  प्राप्त  की
 गई

 e
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 a

 ग्रामीण  विकास  मन्त्र लय  के  राज्य  मन्त्री  हरिन  )  जी  हां

 भारतीय  विकास  लोक  न  द्वारा  दी  गई  सूचना  के
 सम्बन्धित

 अवधि  के

 दौरान  विदेशों  से  दान  के  रूप  में  निम्नलिखित  सहायता  प्राप्त  हुई  है
 :--

 1981  30,  33,  549.25  रुपये

 1982  6,  91,  685.00  रुपये

 रबी  की  फसल  संभावनाएं

 1254.  श्री  हरिकेश  बहादुर  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  समझती  है  कि  रबी की  फसल में  अधिक  वृद्धि  होने की  आशा  है

 आफ  इ

 यदि  तो  गेहूं  का  आयात  करने  के  क्या  कारण  हैं

 क्या  सरकार  को  भंडारण  में  काफी  हानि  होने  की  आशंका  है  तथा  क्या  यही  कारण  है

 कि  सुरक्षात्मक  उपायों  के  लिये  आयात  का  निर्णय  लिया  गया  है  ;

 क्या  सरकार  को  यह  भी  आशंका  है  गेहूਂ  के  ऐसे  बीज  के  उपयोग  तथा  व्यापक रूप  में

 आरम्भ  करने  जिससे  करनाल  बैट  बीमारी  का  डर  है  जिस  विषय  में  वैज्ञानिकों  ने  भी  दी  थी

 भविष्य में  उपज  में  कमी  की  संभावना  है  ;  और

 क्या  सरकार  ने  अपने  अनुसंधान  तंत्र का  प्रनगंठन  जिससे  यह  सुनिश्चित  हो  सके कि

 लोग  प्रतिरोधन  और  खाद्यान्न  भंडारण  आदि  समस्याओं पर  जोर-शोर से  ध्यान  दिया  जा  सके

 और  करनाल  ae  और  कोकोनर  बिल्ट  जैसे  रोगों  के  सम्बन्ध  जो  हमारा खराब  रिका  है

 उस  प्रकार  की  स्थित  न  हो
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  1981-82  की  तुलना  में

 1982-83  में  रबी  की  फसल  के  उत्पादन  में  बृद्धि  होने  की  संभावना  है
 ।

 और  देश  नी  खद्य  सुरक्षा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बफर  स्टाक  बनाने  के  लिए

 आयात  की  व्यवस्था  कौ  गई  है  ।  सरकार  को  भण्डारण  में  बड़  पैमाने पर  हानि  आशंका  नहीं

 गेहूं
 के
 के  ऐसे  बीजों  का  बड़े  पैमाने  पर  उपयोग  नहीं  किया  जाता  है  जो  करनल  बंट

 बीमारी  से  संवेदनशील हैं  ।  फिर  सरकार  इस  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  कदम उठा  रही  है

 बीज  की  किस्म
 के  अलावा  पैदाबार  कई  तत्वों पर  निभंर  करती  जसे  वर्षा  और  मौसम  संबंधी
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 भूमि  का  उर्वरकों  का  उपयोग  और  खेती  करने  के  वैज्ञानिक  तरीके

 इत्यादि ?

 बीमारी  को  सहने  वाली  किस्मों  को  विकसित  करने  के  लिए  अनुसंधान  और  भण्डारण

 वैज्ञानिक  तरीके  अपना  कर  भण्डारण
 को  हानियों की  भी  कम  करने के  प्रयास  किए जा  रहे

 हैं  ।

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम
 आर०  Fo  के

 ज भन्तगत  आवंटित  खाद्यान्न  ।

 1255.  श्री  जयपाल  fag  कश्यप  :  क्या  ग्रामीण  विकास  मन्त्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि :

 केन्द्र  द्वारा  विभिन्‍न
 राज्य  सरकारों  को  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 1982-83  कितना  खाद्यान्न  आवंटित  किया  गया  ;

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  लिए  आवंटित  खाद्यात्न  का  संबंधित  राज्य

 कारों  द्वारा  किस  सीमा  तक  उपयोग  किया  गया  तथा  आवंटन  का  उपयोग
 न  किए  जाने

 के  संपूर्ण

 कारण  बतायें  ;  और

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  लिए  आवंटित  खाद्यान्न को  राज्य  सरकार

 यदि  कोई हो  तो  कितना  खाद्यान्न  अन्य  कार्यक्रमों  के  लिए  भेजा  गया  तथा
 उसके  कारण

 बतायें  एवं

 उसके  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ग्रामीण विकास  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  हरिनाथ  :  और  चालू  वर्ष

 के  दौरान  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  विभिन्‍न  राज्यों/केन्द्रशासित  क्षेत्रों  को

 उपलब्ध  किए  गए  खाद्यान्नों  तथा  उपयोग  में  लाई  गई  खाद्यान्नों  की  मात्रा  को  दर्शाने  वाले  एक

 विवरण  संलग्न हैं  ।  आम  तौर  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  तेजी  तीसरी  तिमाही  से  आती है

 तथा  संसाधनों  का  अधिकांश  उपयोग  वित्तीय  ag  की  आखिरी  दो  तिमाहियों  में  होता

 चौलू  वर्ष  के  दौरान  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्य  के  अन्तर्गत  आवंटित  खाद्यान्नों  का

 अन्य  कार्यक्रमों  के
 लिए  इस्तेमाल  करने  के  बारें

 में  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  जब  भी  ऐसे  कोई

 विशिष्ट  मामले  सुचित  किए  जाते  उन्हें  सदैव  संबंधित  राज्य  सरकार  के  साथ  उठाया  जाता

 है  ।
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 विवरण

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  1982-83  के  दौरान  पुनर्वधीकृत

 खाद्यान्नों  तथा  उनके  उपयोग  तक  प्राप्त  रिपोर्टों  के
 को  शनि

 चाला  विवरण  |

 ह
 मीटरी  टनों  में )

 ho  राज्य  ez  शासित  क्षेत्र  1982-83  में
 उपयोग  में  लाए  अवधि  जिससे

 स०
 उपलब्ध  किए  गए  गए  खाद्यान्नों  की  की  सुचना

 मात्रा
 न  i  संबंधित  है

 |

 नन  --§  -§

 आंध्र  प्रदेश  21,781.00  10,080.00  82

 असम  4,300.00  शुन्य  82

 बिहार  12,554.30  82 44,200.00

 83 9,911.00  6,373.00

 हरियाणा  1,150.00  794.80  82

 हिमाचल  प्रदेश  27389.00  243.00  82

 जम्मू व  काश्मीर  1,690.00  170.00  82

 कर्नाटक  10,600,00  1,391.48  82

 8,600.00  77.41  82

 10  मध्य  प्रदेश  82 15,435.00  शुन्य

 11  ४2 महाराष्ट्र  40,750.00  शुन्य

 12  150.00  36.80  दिसम्बर  ,82

 13  140.00  शुन्य  82

 14  150.00  शुन्य  82

 15  8,064.80.  82

 16  1,6  80.00.  279.13  82

 17  राजस्थान
 9,160.00  1,848.76  83

 18  222.00  100.44  82
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 2  3  4

 19  तमिलनाडु  24,600.00  17,658.00  82

 960.00 20  1,180.00  82

 21  40,670.00  शुन्य  82

 22  पश्चिमी  बंगाल  37,795.00  91,558.00  82

 23

 निकोबार  द्वीप  समूह  405.00  71.88  82

 24  अरुणाचल  प्र  देश  100.00  82

 25  24.00  82

 26  दादरा व  नागर  हवेली  87.00  82

 27  दिल्ली  20.00

 28  दमन  a  दिव  150.00  32

 29  लक्ष  द्वीप  30.00
 ह

 मिजोरम  233.00  82
 30

 82
 31  पांडिचेरी  261.00  104.07

 oe

 83,551.42 योग  2,7  5,978.00

 रानी-व्यास समस्या  का  हल

 1256.  श्री  कृष्ण  कुमार  गोयल
 :  क्या  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  केन्द्र
 का

 अन्तर्राज्यीय  रावी-व्यास  जल  समस्या  पर  कोई  हल  ढूंढ़न ेसे  पे

 राजस्थान के  मुख्य  मन्त्री  से  परामर्श  और  विचार  करने  का  विचार है  ;  और

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सिचाई  मंत्रालय
 के

 राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  और  रावी-व्यास

 के  अधिवेशन जल  के  बटवारे  के  संबंध  में  राज्यों  के  बीच  करार  स्वयं  किए  गए  थे  और  इस

 पुनरीक्षण  के  लिए  किसी  प्रस्ताव के  मामले  राजस्थान  संबंधित  राज्यों  से  परामर्श  किया

 जाएगा  |
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 नारियल  विकास  बोर्ड के  सदस्यों  के  पदों  को  भरा  जानां

 1257.  श्री  ्  बॉलारनन्दन :
 कया

 कृषि  मंत्री  ag  बताने  की  बरपा  करेंगें
 कि  :

 क्या  सरकार  कों  इस  बात॑  की  जानकारी  है  कि  नारियल  विकास  ats  के  अधिकारियों

 और  गैर-अधिकारियों  वग  के  सदस्यों  के  रिक्त  पदों  की  अभी  तक  भरा  नहीं  गया  है

 क्या  सरकार को  इस  बात  की  भी  जानकारी है  कि  इसके  कारण  बोर्ड के  लिए

 कारी  समिति  का  निर्वाचन  नहीं  हुआ  है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  का  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार है

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  नारियल  विकास  ae

 पहले  ही  गठित  किया  गया  इसमें
 16  सदस्य हैं  ।  शेष  सदस्यों  के

 नामांकन  पर
 विचार  किया

 जा  रहा है

 तथा
 नारियल  विकास  बोर्डे  की  वर्तमान  सदस्य  के  आधार  पर  बातें  द्वारा

 कती कार्यकारी  समिति  गठित  की  जा  स NUਂ  Ot  ke  इस  संबंध  में  बोझ  के  अध्यक्ष  को  आवश्यक  निदेश  दे

 गए  हैँ
 ।

 चन-नाती  का  संशोधन

 1258.  श्री  आर०  पी०  गायकवाड़  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  इस  बात  की  जांच  की  है  कि  यदि  ada  गति  से  वनों  का  काटा

 जाना  जारी  रहता  है  तथा  शीघ्र  ही  व्यापक  पैमाने  पर  वनरोपण  शुरू  नहीं  किया  जाता  तो  इस

 शताब्दी  के  अन्त  तक  भारत  में  कोई  वन  बचा  नहीं  रह  जाएगा

 सरकार  का  विचार  इस  प्रयोजन  के  लिए  और  अधिक  धनराशि  की  व्यवस्था

 करके  वास्तविक  आधार  पर  चौहान  वन-नीति  को  संशोधित  करने  का  है  ;  और

 यदि  तो  तरंसम्बन्धी  eater  क्या  है  ;

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :
 से

 सरकार  वनों  को

 निर्वनीकरण  से  बचाने  तथा  बड़  पैमाने  पर  वृक्षारोपण  कार्यक्रम  शुरू  करने के  महत्व  के  बारे  में

 जागरूक  है  ।  इस  दिखा  में  सरकार  ने  अनेक  कदम  उठाए  जिनमें  महत्वपूर्ण ये  हैं

 (1)  बन  संरक्षण  1980  को  लागू  किया  गया  ताकि  किसी  भी  वन  भूमि  को

 भारत  सरकार  की  स्वीकृति के  बिना  गैर-वन  प्रयोजनों  के  लिए  इस्तेमाल  न  किया  जा  सके  ।

 इस  अधिनियम
 के

 जब  से  ag  अधिनियम  पास  किया  गया  है  वर्ष  1951  से  80  के
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 बीच  निर्वनीकरण  की  दर  1.5  लाख  हेक्टर  प्रति  oe  से  घटकर  लगभग  3500  हेक्टर  प्रतिवर्ष

 हो  गई  है
 ।

 (2)  वृक्षारोपण  कार्यक्रम  में  तेजी  लाई  गई  है  ।

 वानिकी  विकास  कार्यक्रमों  को  गति  प्रदान  करने  के  लिए  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान

 692.48  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  किया  गया  जबकि  पांचवीं  योजना  में  केवल  235.7 8.  करोड़

 रुपए  का  प्रावधान  रखा  गया  था
 ।
 पांचवीं  योजना

 के  12.21  लाख  हेक्टर  क्षेत्र  के  मुकाबले  छठी

 योजना  के  दौरान  कुल  पौधरोपण  का  लक्ष्य  21.47  लाख  हेक्टर  है  ।

 कृषि  नाशी  खरपतवार  नदी  तथा  कीटनाशी  और  कीटनाशी  ओषधियों  का

 अन्धाधुन्ध  उपयोग

 1259.  Sto  रूप  चन्द्र पाल  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपਂ  करेंगे  कि  :

 उर्वरकों  के  रूप  में  रसायनों  अथवा  कृषि  नाशी  खरपतवार
 नाशी

 तथा  कीटनाशी

 औषधियों  का  अन्धाधुन्ध  उपयोग  हानिकारक  सिद्ध  हुआ  है  ;

 हानिकारक  प्रभाव  के  बारे  में  अनुसंधान  करने  वाली  संस्थायें
 कौन-कौन-सी

 और

 उपरोक्त  के  संबंध  में  मुख्य  निष्कर्ष  क्या  हैं
 ?

 कृषि  मन्त्री  वीरेन्द्र  :  सरकारी  सूचना  के  अनुसार  देश  में
 कृमि

 -

 खरपतवार
 नाशी  या  कीटनाशी  औषधियों  क  कोई  अन्धाधुन्ध  उपयोग  नहीं  होता  है  ।

 कमीनापन  के  हानिकारक  प्रभाव  के  बारे  में  अनुसंधान  करने  वाली  मुख्य  संस्थाएं

 निम्नलिखित  हैं

 हाकी  बम्बई  ।

 औद्योगिक  विष  वैज्ञानिक  अनुसंधान  लखनऊ

 राष्ट्रीय  व्यावसायिक  स्वास्थ्य  अहमदाबाद  |

 केन्द्रीय  खाद्य  प्रौद्योगिकी  अनुसंधान  सं  मैसुर  ।

 अखिल  भारतीय  स्वास्थ्य  alt  सावंजनिक  स्वास्थ्य  सं  कलकत्ता  |

 कुछ  कमीना  औषधियों  के  विनिर्माताओं  द्वारा  स्थापित  अनुसंधान  और  विकास

 प्रयोगशालाएं  ।

 कुछ  कृषि  विश्वविद्यालयों और  अखिल  भारतीयਂ  कपि  अनुसंधान  संस्थान द्वारा

 और  खादों से  भूगत  जल  में  एन-आइओन्स के के  होने  के  बारे में  प्रथक  अध्ययन किए  गए  हैं  ।
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 et

 जहां  राज्य  सरकारों  द्वारा  कारवाई  करने  के  लिए  समुचित  प्रावधान  है  वहां

 नाशी  औषधियों  के  अन्धाधुन्ध  उपयोग  को  रोकने  के  लिए  कीटनाशी  औषधी  अधिनियम  1968

 और  कीटनाशी  औषधी  नियम  1971  लागू  किए गए  इसी  प्रकार  कृमिनाशक  औषधियों
 के

 विनिर्माताओं के  लिए  ag  आवश्यक  है  कि  वे  लेबल तथा  उसके  साथ  में  भेजे  जाने  वाले  साहित्य

 पर
 अधिक  जहरीले  और  कम  जहरीले के  लिए  क्रमशः  लाल  रंग  और  हरे  रंग  के  त्रिकोण  का  संकेत

 द  ।  उपयोग  के  लिए  उचित  घातकता  और  उपचार  के  लक्षणों  के  साथ-साथ  चेतावनी

 और  सावधानी  सकेत  भी  प्रकाशित  किए  जाते  विस्तार  कार्यकर्ताओं  के  माध्यम  से  राज्य

 सरकार  सुरक्षात्मक  वस्त्र  और  युक्तियां  सहित  कृमिनाशक  औषधियों  के  सुरक्षित  संभाल  में  किसानों

 की  प्रशिक्षण  देती  हैं  ।

 एशियाई  खेलों  पर  हुआ  खड़े  तथा  उनसे  प्राप्त  राशि

 1560.  श्री  टो०  आर
 ०

 क्या  खेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1982  में  एशियाई खेलों  पर  कितनी  धनराशि  व्यय की  गई  ;

 टिकटों  की  बिक्री  और  अन्य  साधनों  से  कितना  धन  प्राप्त  हुआ  ;  और

 सरकार  अथवा  दिल्‍ली  महानगरीय  प्राधिकार  और  गैर-सरकारी  अधिकरणों  द्वारा

 तरण-तालों  ,  खेल  के  मैदानों  आदि  पर  कितनी  धन-राशि  व्यय  की  गई
 ?

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्री  बटा  ः  खेल  विभाग

 में  1982  के  एशियाई  खेलों का  व्यय  1982  में  2.80  करोड़  रुपए  at  किया  गया

 था

 विशेष  आयोजन  समिति  के  अनुसार  31-1-1983  तक  टिकटों  की  बिक्री  तथा  अन्य

 स्रोतों  से  5.84  करोड़  रुपए  की  आय  हुई  थी
 ।

 इस  समय  उपलब्ध  संकेतों  के  एशियाई  1982  के  लिए  स्टेडियमों  आदि

 से  निर्माण  पर  कुल  सरकारी  व्यय  लगभग  45  करोड  रुपए  को  जिसमें  तालकटोरा  तरण  ताल

 और  इनडोर  स्टेडियम  तथा  खेल  परिसर  के  निर्माण  के  खींच  सरकार  का  अंशदान  भी

 शामिल  है  ।  सरकार  को  एशियाड  निर्माण  परियोजनाओं  पर  दिल्ली  महानगर  प्राधिकरण

 अथवा  अन्य  प्राइवेट  एजेन्सियों  द्वारा  किए  गए  व्यय  के  सम्बन्ध  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  द्वारा  लीबिया  में  एकत्रित  की  जाने  वाली

 1261.  श्री  रवीन्द्र  वर्मा  बया  निर्माण और  आवास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  राष्ट्रीय भवन  निर्माण  निगम  द्वारी  लीबिया में  विभिन्‍न  परियोजनाओं  को  पूणे

 किए  जाने  पर
 एक  बड़ी  राशि  की  वसूली  बकाया  है कार्यो  हू  ,
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 यरि  तो  वह  राशि  कितनी  है  और  कब  से  बकाया  पड़ी
 है  ;

 इस  राशि  को  अविलम्ब  वसूल  किए  जाने  के
 लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये

 जाने का  विचार है

 संसदीय
 खेल  तथा

 निर्माण  और  आवास  मंत्रो
 बूटा

 :  हा ं।

 27.88
 करोड़  रुपये  1981  से  बकाया है

 और
 शेष  राशि  का  एक  बड़ा

 भाग  1982  के  द्वितीयाश्रम  से  बकाया  है  ।

 राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  प्राधिकारी  अपने  ग्राहकों  से  उनपर  शेष  राशि  की  शीघ्र

 अदायगी  के  लिए  नियमित  रूप  से  अनुरोध  कर  रहे
 लीबिया

 में  भारतीय  उच्चायुक्त
 भी  शीघ्र

 अदायगी के  लिए  अपने  प्रभाव  का  प्रयोग कर  रहा  है  ।

 तमिलनाडु  की  चावल  को  मांग

 1262.  श्री  ato  चिन्नास्वामी
 :

 क्या  नागरिक  पूति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  ;

 क्या  सरकार  को  पत्ता  है  कि  तमिलनाडु  को  चावल  की  आवश्यकता  उसकी  मांग  पूरी

 करने  में  पर्याप्त  है  क्योंकि  राज्य  ने  बच्चों  को  पौष्टिक  आहार  कार्यक्रम  और  विधवा  तथा  विकलांग

 व्यक्तियों  सहित  बूढ़े  लोगों  को  मध्यान्ह  काल  भोजन  कार्यक्रम  आरम्भ  किए  हैं  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या है  और  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  भागवत झा
 :  और

 :  तमिलनाडु  की  सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि  मानसून  के  असफल  हो  जाने  के  फलस्वरूप

 राज्य में  चावल  के  उत्पादन पर
 काफी  कुप्रभाव  पड़ा है  जिसके  कारण  खुले  बाजार  में  चावल  की

 उपलब्धता  में  कमी  हुई  है  और  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  पर  भार  बढ़ा  उन्होंने  राज्य  की

 सावेजनिक  वितरण  प्रणाली  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  केन्द्रीय  पूल  से

 1983  और  उसके बाद  से  85,000  मीटरी  टन
 चावल  आवंटन  करने  की  मांग

 की  है
 ।

 तमिलनाडू  सहित  विभिन्‍न  राज्यों  की  सापेक्ष  राज्य  सरकारों  के  पास  पहले  से

 उपलब्ध  बाजार  में  उपलब्धता  और  अन्य  संगत  बातों  को  ध्यान  मे  रखकर  किया  जाता

 है  ।  उपयु क्त  की  दृष्टि  में  फिलहाल  राज्य  सरकार  को  केन्द्रीय  पुल  से  चावल  का  आवंटन  करना

 संभव  नहीं  हुआ  है  ।

 झा कम  सिचाई  परियोजना

 1263.  श्री  जय  नारायण  रौत  :  क्या  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ag  सच  है
 कि

 झाकम  सिचाई  परियोजना  कब  तक  पुरी  नहीं  हुई  है
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 यदि  तो  तीस  a NIN  से  धी  ब्यौरा  कया है  और  यदि  तो  इसके  कारण  क्या  हैं

 4  और

 इस  परियोजना  के  लिए  अब  कितना  धन  आवंटित  किया
 गय

 से  (a)  area  सिंचाई सिचाई  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  रामनिवास  :

 परियोजना  जिसे  योजना  आयोग  द्वारा  11.6  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  1974  में

 अनुमोदित किया  गया  था  ॥

 यह  परियोजना निर्माण  की  अग्रिम  अवस्था  में  है
 ।  मुख्य  बांध

 को
 मारे  1985  तक  पूर्ण

 किया  जाना  अनुसूचित  है
 ।

 दक्षिणी  मुख्य  नहर  23.76  किलोमीटर की  कुल  लम्बाई की  तुलना  में

 17.40  किलोमीटर की  लम्बाई  तक  पूरी  हो  चुकी  है  और  वाम  मुख्य नहर  39.9
 किलोमीटर

 की  कुल  लम्बाई
 की

 तुलना  14.0  किलोमीटर  की  लम्बाई  तक  प्री  हो  चकी  है  |

 राजस्थान  सरकार  ने  सुचित  है  कि  इस  परियोजना  के  पूर्ण  होने में  दे  भूवैज्ञानिकों

 शैल-समूह पाए  जाने  के  नींव  में  कठिनाइयां पेश  आने  के  और  पहले  के  वर्षों

 में  धन  अपर्याप्ति  उपलब्ध  होने  के  जिससे
 लागतों में  वृद्धि  हुई है

 तथा  सीमेंट  आदि
 जेसी

 +
 निर्माण  सामग्रियों  की  कमी  होने  के  कारण  भी  हुई  है  ।

 43.00  करोड़  रुपए  की  संभावित  संशोधित  अनुमानित  लागत  की  तलना  1982-83

 तक  इस  परियोजना पर  पर  कुल  24.49  करोड़  रुपए  व्यय  होंगे  ।  योजना  आयोग  के  कार्यकारी  दल

 द्वारा  वष  1988-84  के  लिए  6.00  करोड़  रुपए  की  धनराशि  की  सिफारिश की  गई  है  ।  बारीक

 योजना  बजट  में  धनराशि  का  वास्तविक  आबंटन  राज्य  सरकार  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 एशियाई  खेल  आयोजित  कराने  में  लगे  कम  चारो

 1264.  श्री  बाप्साहिब  परुलेकर

 att  रबीन्द्र वर्मा

 श्री  मोती  भाई  आर०  चौधरी  :  नया  खेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 एशियाई  खेल  आयोजित  कराने  में  कुल  कितने  कमेंचारी  काम  पर  लगाए गए

 उनका  स्थायी  अस्थायी
 कर्मचारियों

 के  रूप  में  ब्यौरा  क्या है

 इन  कर्मचारियों  की  नियुक्ति  के  लिए  कया  प्रक्रिया  और  मापदंड  अपनाया  गया  है
 और

 क्या  सरकार  ने  खेलों  के  पूरा  होने  के  बाद
 .  अस्थायी  कर्मचारियों  को  रोजगार  देने

 की  कोई  योजना बनाई  है
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 —____-—-—

 dada  खेल  तथा  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  os it  बटा  ह  नौवें  एशियाई

 खेलों  की  खेल  आयोजन  समिति  ato  qo)  द्वारा  खेल  आयोजित  करने के  लिए  1184

 कर्मचारी  वेतन  आधार  परे  नियुक्त  किए  गए  थे
 ।

 क्योंकि  खेल  आयोजन  समिति  एक  अस्थायी  स्वरूप  की  समिति  अतः  कोई

 भारी  स्थायी  आधार  पर  नियुक्त  नहीं  किया  गया  था  ॥

 खेल  आयोजन  समिति  में  नियुक्त  स्टाफ  तथा  अधिकांश  कर्मचारियों  को  भारत  सरकार

 के  विभिन्न  मंत्रालयों  राज्य  सार्वजनिक  क्षत्र  के  उपक्रमों  आदि  सै  उनके

 रिकार्डों के  आधार  पर  लिया गया  था  ।  स्टाफ  की  कुछ  कमी  को  पुरी  करने  के  लिए  स्टाफ  सीधी

 भर्ती  द्वारा  भी  नियुक्त  किया  गया  था  और  ये  नियुक्तियां  के  आधार  पर

 आवश्यकता  के  अनुसार  की  गई  थीं  ।  ऐसी  नियुक्तियां  करते  सरकार  में  समान  पदों  के  लिए

 निर्धारित  न्युनतम  स्तरों  को  ध्यान  में  रखा  गया  था  ।  ऐसी  नियुक्तियां  निर्धारित  अवधि  के  लिए

 ही  की  गई  थीं  ।

 भाग  और  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 दिल्‍ली  प्राधिकरण  में  इंजीनियरों  को  पदोन्नति

 1265,  श्री  राम  विलास  पासवान  :  कया  निर्माण  ओर  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 कया  दिल्ली
 ि प किसि  TE

 orfe  कहा
 करण  ने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  जूनियर  इंजीनियरों

 तथा  असिस्टेंट  इंजीनियरों  ar  पदोन्नति  की  है  ;

 at  जूनियर  इंजीनियरों  तथा  असिस्टेंट  इंजीनियरों  की  पदोन्नति  बिचारा

 धीन  है  :

 कयों  दिल्‍ली  faster  प्राधिकरण  ने  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  तथा  भारत  हैवी  इलेक्ट्रा

 son  लिमिटेड  सें
 प्रतिनियुक्ति

 पर  आएं  लोगों  को  अपने  यहां  चंपा  लिया  है  ;

 यदि  at,  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 संसदीय  खेल  तथा  मिमणि  और  आवास  भन्ती  wet  :  जी  हां  |

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  रीतियों की
 उपलब्धता  तथा  कार्य  भार  पर  निर्भर  करती  है  ।  एक  पैनल  &  नां  हुआ  है

 और  भाव

 पदोन्नतियों  प्रशासनिक  तथा
 कार्यात्मक  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  की  जायेंगी  ।
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 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  से  कनिष्ठ  अभियन्ता  अपने  कार्य  सहित  दिल्ली  विकास

 प्राधिकरण में  आए  और  उन्हें  दल्ली  प्राधिकरण  की  सेवा  में  समावेश  कर  लिया  गया  है  |

 भारत  हैवी  इलैक्ट्रिकल  लिमिटेड  से  प्रतिनियुक्तियां  पर  लिए  गए  कनिष्ठ  अभियन्ताओं  को

 उनके  संगठन  में  कार्य-भार  में  कमी  के  फल  स्वरूप  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  में  उनका  समावेशन

 कर
 दिया  गया  ।

 पत्तनों का  विकास

 1266.  श्री  चितामणि जेना  :  क्या  कृषि  मन्त्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  1982  तक  मत्स्य  पत्तनों  के  विकास  के  लिए  सरकार  के
 पास  लंबित

 प्रस्तावों  का  ब्यौरा  कया

 चालू  वर्ष  के  दौरान  समुद्र  तटीय  राज्य  में  निर्माण  के  लिए  स्वीकृत  मत्स्य  पत्तनों  का

 ब्यौरा कया  है

 उड़ीसा के  समुद्र  तटीय  क्षेत्र  में  कौन-कौन  से  मत्स्य पत्तन  काम  कर  रहे  हैं  ;  और

 क्या  चालू  ag  के  दौरान  उड़ीसा  के  समुद्र  तटीय
 क्षेत्र

 में  और
 अधिक

 मत्स्य  पत्तनों

 का  निर्माण  करने  तथा  कुछ  मत्स्य  पत्तनों  के  विकास  करने  का
 कोई  प्रस्ताव है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्री  atta  बारह  स्वतः:पुण  मत्स्य  बन्दरगाहों  के  निर्माण  के

 प्रस्ताव  31  दी  1982  को  परि संस्करण  के  विभिन्‍न  स्तरों  पर  थे  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  धामरा  स्थित  लघु  मत्स्य  बन्दरगाह  तथा  चांदीपुर  स्थित

 लघु  मत्स्य  जलयानों  के  लिए  घाट  की  सुविधाएं  इस  समय  उपलब्ध  है ं।

 और  उड़ीसा  में  अष्ट रंग  स्थित  मत्स्य  बंदरगाह  को  ब्रिटेन  से  द्विपक्षीय  सहायता

 के  लिए  प्रस्तावित
 किया  गया  हैं  तथा  उड़ीसा  में  पारादीप  पर  क्षेत्रीय  जांच  की  जा  रही

 है  ।

 विवरण

 वर्ष  1982-83  के  दौरान  तटीय  राज्यों  में  निर्माण  के  लिए  मंजूर  किए  गए  मत् स्थन

 se अलक  न  घाट
 संबंधी  सुविधाओं

 का  ब्यौरा

 से

 मत्स्य  बंदरगाह/घाट  राज्य  स्वीकृत  स्वीकृति  की  तिथि

 के  केन्द्र का  ना  रुपए
 .

 1.  लाफरावाद  रात  13.92  1982

 2.  सलाया  १  16.80  1983
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 2  5
 a

 3.  तमिलनाडु  67:32  1982

 4.  टोंड  द  41.00  1982

 g?  22.00  1983 5.  कोट्टेपट्टिनम

 6.  पेाबाकोडें  केरल  15.00  1982

 7.  चेट्रवई  प  19.50  1983

 8.  सहेलियां  उडीसा  2.07  1982
 धि  $$  ae

 आवास  तथा  नगरी  बिकास  निगम  मंजूर  की  गई  नयी  परियोजनाएं

 1267.  श्री  डी०  पी०  जडेजा

 श्री  नवीन  वाणी  :  क्या  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  आवास  तथा  नगरी  विकास  निगम  ने  कुछ  परियोजनाओं  को  मंजूरी  दी  है  r

 और

 यदि  तो  इन  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  तथा  उनके  लिए

 कितनी  निर्धारित  की  गई  है  ?

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्री  बटा  :  जब  कभी  भी

 हुडको  अपने  मागं  निर्देशकों  के  अनुसार  राज्यों  के  विभिन्‍न  अभिकरणों  से  आवास  तथा  नगर  विकास

 परियोजनाओं  प्राप्त  करता  है  तो  बह  उनके  लिए  ऋण  स्वीकृत  करता  है  ।

 अपनी  स्थापना  से
 लेकर  31-1-1983  तक  योजनाओं  की  संख्या  और  हुडको  द्वारा

 की  संख्या  के  राज्यवार स्वीकृत  इसके  अन्तर्गत  आए  शहरों  की  संख्या  पूरी  हो  गई

 ब्यौरे  विवरण  में  दिए  गये  हैं  ।
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 कारण  क्षेत्र पा  ं  नर्मद  हन  में  सिचाई  योजनाओं  के  लिए  सहायता

 उ  किः 1268.  Sto  मधु  दंडवते  :
 क्या  सिचाई

 मन्त्री
 यह  बताने की  कृपा  कर  गे

 क्या  यह  सच  है  कि  राज्यों  में  आरम्भ  की  गई  बांध  जेसी  प्रमुख  परियोजनाओं के

 लिए  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराई  गई  है  ;

 यदि  तो  रायगढ़  तथा  ठाणे  जिलों  सहित  महाराष्ट्र के  कोंकण

 क्षेत्र
 में  बांध  तथा  सिंचाई  योजनाओं  जैसी  परियोजनाओं  को  कितनी  सहायता  उपलब्ध  कराई  गई

 है  ;  और

 क्या  महाराष्ट  में  पिछड़े  कोंकण  क्षत्र  के  विकास  को  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से

 और  अधिक  सहायता  उपलब्ध  कराई  जायेगी  ।

 सिचाई  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  केन्द्र  हारा  राज्य

 को  उपलब्ध  की  जाने  वाली  धनराशि  ब्लाक  ऋणों  और  अनुदानों  के  रूप  में  होती  में  और  यह  किसी

 विशिष्ट  परियोजना
 अथवा  विकास  के  क्षेत्र  से  सम्बन्ध  नहीं  होती

 ।

 कौर  ये  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होत े।

 उत्तर  में  नए  ऑद्योगिक  लाइसेंस

 1269.  श्री  जैनुल  बहार
 :

 क्या  खाद्य
 और  नागरिक

 पूर्ति  मन्त्री  यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे

 far

 उत्तर  प्रदेश  में  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  संबंध  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार
 से

 चीनी  मिलें  लगाने  के  लिए  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  ;  और

 उन  पर  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई

 खाद्य और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  भागवत झा
 छठी

 वर्षीय  योजना  के  दौरान  नयी  चीनी  मिलें  स्थापित  करने  के  लिए  अब  तक  उत्तर  प्रदेश  से  केन्द्रीय

 सरकार  के  विचारार्थ  14  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  जिसमें  से  7  मामलों  में  आशय  पत्र/लाइसें
 स

 जारी किए  गए  4  मामलों को  रद  कर  दिया  गया  है  और  शेष  3.  आवेदन  पत्रों
 की

 जांच  की

 जा  रही  है
 ।  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  इन  आवेदन  पत्रों  और  जिन  स्थानों पर  इन  को

 स्थापित  किया  जाना  का  व्यौरा  दिया  गया
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 ee

 विवरण

 छठी  पंचवर्षीय  योजना के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  नई  चीनी  फैक्ट्रियों  को  स्थापित

 करने  के  लिए  लाइसेंस  देने  हेतु  प्राप्त  आवेदन  पत्रों  के  ब्यौरे  बताने

 वाला  विवरण

 क्रम  चीनी  फैक्ट्रियों  का  प्रस्तावित  sii:  विकास  विभाग  कैफियत

 स्थान  तथा  जिला

 तारीख

 renee  ee

 जिला  नेनीताल  30-10-80  16-1-8  1  को  आशय

 पत्र  दिया

 गया था  |

 हंसा  )  जिला  बरेली  30-6-80  28-3-81  को  मेंशय

 पत्र  दिया  गया  था  ।

 चिली  फैजाबाद  31-10-80  रह  कर  दिया  गया  ।

 जिला  आजमगढ़  30-10-80  31-12-80 a&  OV  को

 आशय  पत्र  दिया  गया

 था

 जिला  मुजफ्फरनगर  30-10-80  31-12-80  को  आश्य

 जिला  पीलीभीत  30-10-80  9-3-82  को  आशय

 पत्र  दिया  गया  था I

 4-11-80  रह  कर  दिया  गया
 ।

 जिला  मथुरा  3-11-80

 3-11-80 जिला  बुलन्द  हर

 10  जिला  बरामद  1-12-80  23-3-81  को  आंशय

 पत्र  दिया  गया  था

 11  जिला  शाहजहांपुर  17-12-80  विचाराधीन

 12
 तहसील  घाटमपुर जिला  कानपुर  29-1-8 2

 विचाराधीन
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 15-2-77  9-27-82  को  आशय
 13.  तहसील  जिला  खीरी

 पत्र  दिया  गया  था

 14  गदा रप रे  योनि  9-7-82  विचाराधीन

 राज्यों से  की  मांग  की  तुलना  में  गेह  का  आयात

 1270.  श्री  मोहन  लाल  पटल
 :

 श्री
 के०  प्रधान  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  यहँ  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष  के  दौरान  अमेरिका से  कितना  गेहूं  आयात  किए  जाने
 की  सम्भावना है

 31  1982  तक
 भारत  में  कितना  गेहूं  पहुंच  गया है  :

 इसमें  से  प्रत्येक  राज्य  की  वितरित  किये  गए  गेहूँ  का
 «  रा  क्यां है  i

 किया  सरकार  को  कुछ  राज्यों
 से  वहां  की  सुखे  की  स्थिति  के  कारण  अतिरिक्त गेहूं  की

 माँग की  गई  है  ;  और

 यदि  at,  तो  उन  राज्यों  के  नाम  कया  हैं  और  अन्य  राज्यों  को  सितम्बर  से

 1982  तंक  प्रतिभा  कितना  गेहूं  सप्लाई  कियां  गया  हैं
 ?

 खुद  और  नागरिक
 पूर्ति  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  भगवत  सा  :  1982

 1983  के  दौरानਂ  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  से  कुल  56.50  लाख  मी०  टन  ्  का  आयात  करने

 का  ठेका  किया  गया है  जिसको  aged  1982  ले  1983  तक  को  जाएगी ।  इसमें

 से  5.65  नौ  ato  टन  गेहूं  1982  के  अन्त  तक  भारत  पहुंच  चुका  है
 ।

 भारत  पहुंचने  पर  संयुक्त  राज्य  से  आयातित ag  वितरण
 के

 प्रयोजन
 के  लिए  भार

 तीय  खाद्य  निगम  कै  कुलਂ  cere  का  भांग  बन  जाता है  1

 और  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  1  982 से  1982  तक

 की
 अवधि

 के  दौरान  सूखे  से  प्रभावित राज्यों  समेत  विभिन्न  राज्यों की  ig  की
 मांग  और  उनको

 किए  गए  आवंटन  को  व्यारा  गयी  हैं  ।
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 सितम्बर से  1982  के  दौरान  राज्यों/केन्द्र  शासित  प्रदेशों मी  केन्द्रीय  पुल  से

 सैनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  गेहूं  को  मांग  और  उसके  आवंटन  को

 बताने वाला  विवरण

 मीट्रिक

 टन

 राज्य  सितम्बर  नवम्बर  दिसम्बर
 अक्तूबर

 मा०  आ०  मां०  आ०  मा०  आ०  ATo
 ee

 *
 आन्ध्र  प्रदेश  14.0  9.0  14.0  9.0  14.0  11.0  31.0  21.1

 *  असम  17.5  14.0  14.0  17.5  19°0  17.5  19.0
 17.5

 *
 बिहार  100.0  34.4  100.0  25.5  100.0  50.0  100.0  50.0

 40.0  10.0  40.0  17.5  40.0  17.5  40.0  17.5

 8.0  15.0  8.0 *
 हरियाणा  15.0  2.0  15.0  8.0  15.0

 x  हि  Yo  3.0  2.0  5.0  2.0  5.0  2.5  5.0  2.5

 xX  जम्मू और  7.0  7.0  7.0  7.0  9.0  7.0  9.0
 1-0

 कश्मीर

 ३  कर्नाटक  10.0  3.0  10.0  3.0  10.0  5.0  10.0  5.0

 x  केरल  10.0  4.0  10.0  24.0  10.0  24.0
 100  3.0

 23.0  60.0  25.0  60.0  25.0 x  मध्य
 प्रदेश

 60.0  23.0  60.0

 60.9  45.0  60.0  45.0  60.0  55.0 हू  महारष्ट्र
 70.0 55.0

 2.0
 मणिपुर  2.0  1.0  2.0  1.0  2.0  2.0  2.0

 x  मेघालय  1.3  1.1  1.3  1.1  2.3  2.2  1.1  2.1

 नागालण्ड
 a

 1.5  0.5  1.5  0.5  1.5  1.0  1.5  1.0

 x  उडीसा  0.0  15,0  12,0 17.0  15.0  7.0  15.0  12:0

 x  पंजाब  3.0  5.0  15.0  8.0  15.0  8.0  15.0  8.0

 x  राजस्थान  60.0  24.0  60.0  28.0  28.0
 25.0  60.0  60.0.

 0.25  0.25  0.25  0.25  0.25  Q25 ढ

 सीमित

 0.25  0.25
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 2  3  4  5  6  q  8  9

 x  तमिलनाड़ु  10.0  4.0  10°0  4.0  10.0  4.0  11.0  4.0

 fare  0.7  0.5  0.7  0.5  0.7  3.5  0.7  2.5

 उत्तर  प्रदेश  75.0  35.0  75.0  30.0  75.0  40.0  75.0  40.0

 1NN
 पश्चिमी  ivyv  60.0  120.0  6:.0  120.0  65,0  145.0  95.0

 बंगाल

 अण्डमान  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5

 और  निकोबार

 द्वीप  समह

 अरुणाचल  0.5  0.4  0.4  0.4  0.4  1.4  0.4  1.4

 प्रदेश

 चण्डीगढ़  1.0  1.5  1.5  1.5  1.9  1.5  1.5  1.5

 दादर  और  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02

 नगर  हवेली

 दिल्ली  60.0  40.0  60.0  40.0  60.0  41.0  60.0  41.0

 1.5 दमन  1.5  1.5  1.5  1.5  2.3  1.5  2.3

 दीप

 पांडिचेरी  0.24  0.17  0.24  0.17  02.4  0.17  0.24  0.17

 मिजोरम  ).05  0.05  0.05  0.05  0.05  1.05  0.05  1.05

 लक्षद्वीप  —  —  —
 =  a  eee  eens

 सच «4
 सा  न्  कदम

 =
 आवंटन  x=  सुखे  से  प्रभावित  राज्य .

 इसमें  बाढ़ों  के  लिए  10,000  मीटरी  टन  की  मात्रा  शामिल  है

 ग्रामीण  विकास  के  लिए  सुझाव

 1271.
 थ्री  चिन्तामणि  जेना  कया  ग्रामीण  विकास  मन्त्री  ag  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  बंगलौर  स्थित  भारतीय  प्रबन्ध  संस्थान  के  निदेशक डा०  एम०

 एम०  रामास्वामी  ने
 सुझाव  दिया  है  कि  सरकार  को  देश  में  ग्रामीण  विकास  को  बढ़ाने  के  लिये एक

 भारतीय  विकास  सेवा  डी०  बनाना  चाहिए ;  और
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 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया है  ?

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  हरिनाथ  जी  हां ।  यह  बात

 आई  है  कि  भारतीय  प्रबन्ध  बंगलौर  के  निदेशक  डा
 ०

 एन०  एस०  रामास्वामी द्वारा

 सरदार  पटेल  स्मारक  व्याख्यान  देते  इस  प्रकार  का  सुझाव  दिया  गया  है
 ।

 इम  प्रकार का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  बिचाराधोन नहीं  है  ।

 जल  पति  योजना  का  क्रियान्वयन

 1272.  भी  रामलाल  राही  :  बया  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  यह  बताने को  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  उन्होंने  1983  में  हुई  राज्यों के  आवास  मंत्रियों तथा  सचिवों  की  बैठक

 में  जल  आपति  के  लिए  कोई  क्रमबद्ध  कार्यक्रम  बनाया  था

 यदि  तो  क्या  उन  अधिकारियों  के  संबंध  में  जो  कार्यक्रम के  क्रियान्वयन में

 अपने  उत्तरदायित्व  को  नहीं  निभाते  हैं  कोई  कड़  निदेश  जारी  किए  हैं  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है

 खेल  तथा
 निर्माण  और  आवास  (sit  बूटा  पेय॑  जल

 राज्य  का  विषय  है
 और

 योजनाएं  राज्य  सरकारों  द्वारा  बनाई  और  कार्यान्वित
 की  जाती  हैं  ।

 राज्य  सरकारों  के
 प्रतिनिधियों

 के
 साथ  19  1983  को  आयोजित  सम्मेलन  पेय जल

 पूति  कार्यक्रम  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  विचार
 किया  गया  और  कई  संकल्प  पारित  पारित

 संकल्पों  में  से  एक  संकल्प  ag  था  कि  छठी  योजना  की  अवधि  के  दौरान
 पता  लगाए  गए  सभी

 समस्याग्रस्त  गांवों  में  स्वच्छ  पेय
 जल

 का
 व

 म॑  से  कम  एक  स्रोत  की  व्यवस्था करने  के  लिए  20-

 करें  ।
 सुन्नी  कार्यक्रम  के

 कार्यान्वयन
 की

 गति  बढ़ाने  के  लिए  सभी  राज्य
 सरकारें  आवश्यक  प्रयास

 चूकि  राज्य  सरकारों  sro  योजनाओं को  कार्यान्वयन  किया  जाता है UG),  इसलिए  इस

 पहलू  पर  कार्रवाई करने  के  बारे  सें  राज्य  सरकारों  द्वारा  विचार  किया  जाना  है

 set  हो  नहीं  उठता  ।

 बिहार  में  चल  रहो  सिचाई  परियोजना

 1273.
 श्री

 भोगेन्द्र
 झा  :  क्या  सिंचाई  मन्त्री

 राज्य  तथा  उत्तरी
 क्षेत्र  में  चल  रही  सिचाई

 परियोजनाओं
 के

 पूरा  किये  जाने  के  बारे  में  4  1982  के

 एकतारंकित  पश्न

 a  176

 के  उत्तर  के  dig  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 oe

 बिहार  में  चल  रही  सिंचाई  परियोजनाएं  कौन  सी  हैं  तथा  क्या  वे  छठी  योजना  के

 अन्त  तक  पूरी  हो  जायेंगी  ;

 बिहार  में  चल  रही  परियोजनाओं  को  पूरा  होने  की  समय  अनुसूची  क्या  है  ;  और

 क्या  गंडक  तथा  कोसी  परियोज॑नाएं  छठी  योजना  के  अन्त  तक  पूरी  हो

 जायेंगी ?

 सिंचाई  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास
 :

 एक  विवरण  संलग्न है  ।

 राज्यों  में  संसाधनों  की  स्थिति  अनिश्चित  होने  के  कारण  बिहार  में  सिंचाई

 नहीं  को  पूरा  करने  की  कायें सुची  के  बारे  में  योजना  संबंधी  अभी  हाल  में  हुए  विचार-विमर्श में

 विचार  नहीं  किया  गया  है
 ।  12

 निर्माणाधीन  बृहद  सिंचाई  स्कीमों  तथा  सात  निर्माणाधीन

 मध्यम  स्कीमों  के  सातवीं  योजना  के  दौरान  पूर्ण  हो  जाने  की  संभावना  है
 |

 संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  1983-84  की  अपनी-अपनी  वार्षिक  योजना  में  निर्दिष्ट

 किए  गए  कार्यक्रम  के  राजस्थान  नहर  गंडक  तथा  पूर्वी  कोसी  परियोजना  को

 छठी  योजना  के  अन्त  तक  पूर्ण  कर  लिये  जाने  का  कार्यक्रम है  ।

 विवरण

 बिहार  की  निर्माणाधीन  age  और  मध्यम  सिचाई  परियोजनाएं  जिन्हें
 छठी  योजना

 के  दौरान  पूरा  किया  जाना  अनुसूचित
 था

 एक--अहद  स्कीमें

 ]  गण्डक  परियोजना

 2  कोसी  दराज  और  पूर्वी  नहर

 3  सोन  उच्च  स्तरीय  नहर

 4  नहर

 दो--म  tay  टीमें

 अजनवी  जलाशय

 2  बकसा  द  ad  |

 3  एल०  बकी

 4  जनसाई

 5  बुचोषा  बांध का  नवीकरण
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 ह कतरे  1305

 6.  {easel  जलाशय

 7
 बरुआ  द्वतीय  अनुपूरक

 8  गोवंई  दराज

 क्रिया  डबरा  जलाशय

 10.  हीरू  जलाशय

 11.  लोटिया  जलाशय

 12.  मसारिया  जलाशय

 13.  उदर स्थान  सिचाई

 14  टाइमर

 15  अजान  जलाशय

 16  मालय  जलाशय

 17  बटाने  जलाशय

 18.  चिरका  जलाशय

 19  सूरजगढ़  पम्प

 20  बरुआ  अपर  नालां  जलाशय

 21  पंड रवा  जलाशय

 22.  चिस्दा  जलाशय

 23.  सुन्दर  जलाशय

 24.  जयपुर  जलाशय

 25.  पलना  जलाशय

 26

 27.  जलाशय

 28,  चौथे  पर  जल  को  पम्प  करेन

 29  अनराज  जलाशय

 30.  ओरनी

 3  न i  बिलासी  जलाशय

 32  बटेशवर  स्थान  पम्प  चरण-दी

 33  पालन  जलाशय

 34  लगाया  जलाशय

 35  भुराबीर  ज  ला शय

 36  सकरी  गली  पम्प

 37
 फुलवरिया  जलाशय
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 बड़ा  नाला  सिचाई  परियोजना

 1274.  श्री  गिरिधर  गो मांगो  :  क्या  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  बड़ा  नाला  मध्यम  दर्जे  की  fears  परियोजना  को

 चालू  वित्तीय  वर्ष  में  शुरू  करने
 की

 मंजूरी  दे  दी  है  और  उड़ीसा  सरकार  को  सुचित कर  दिया  है

 और

 विश्व  बंक  इस  परियोजना  के  लिए  अब  तक  कितनी  सहायता  और  धन  देने  पर  सहमत

 हुआ  है  ?

 सिंचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम
 निवास  :  बड़ा  नाला  सिंचाई

 योजना  आयोग  द्वारा  1981  में  अनुमोदित  की  गई  थी  उड़ीसा  सरकार ने  इस

 परियोजना  के  क्रियान्वयन  के  लिए  चालू  अर्थात  1982-83  में  90  लाख  रुपये  बजट

 प्रावधान किया  है

 विश्व  उड़ीसा  की  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिए  ऋण
 संबंधी  करार

 के

 वित्तीय  सहायता  के  लिए  इस  परियोजना  को  शामिल  करने  पर  सहमत  हो  गया  है  |

 ग्रामीण  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  परियोजनाएं

 1275.  श्री  गिरिधर  गो मांगों  :  क्या  ग्रामीण  विकास  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा
 करेंगे

 किः

 उनके  मन्त्रालय  ने  ग्रामीण  क्ष  त्रों  के  विकास  और  समाज  के  कमजोर
 वर्गों

 के
 उत्थान

 के  लिए  छठी  योजना  के  दौरान  कौन-कौन  सी  योजनाएं  और  काोर्येक्रम  तैयार  किए  हैं

 क्या  कुछ  राज्यों/संघ  शासी  क्षत्रों  ने  उनके  मन्त्रालय  की  योजनाओं के  अलावा

 ग्रामीण  विकास  की  अपनी  योजनायें  शुरू  की  हैं  :

 ग्रामीण  विकास  की  योजनाओं  और  कार्यक्रमों  के  संबंध  में  सरकार  द्वारा  राज्य

 सरकारों  को  कया  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किए  गए  हैं  :

 इसके  लिए  राज्यों  और  केन्द्र  द्वारा  1982-83  तक  की  विधिक  योजनाओं में  कितनी

 धनराशि  की  व्यवस्था  की  गई  और  क्या  लक्ष्य  प्राप्त  हुए  ;  और

 इसमें  कौन  सी  समस्या  सामने  आई  और  केन्द्र  द्वारा  उन  समस्याओं  को  हल  करने  के

 लिए  न्या  कदम  उठाए  गए  ?

 ग्रामीण  विकास  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री
 हरिनाथ

 :  व  छठी  योजना

 अवधि  के  दौरान  ग्रामीण  विकास  मन्त्रालय  द्वारा  कार्यान्वित  किए  जा  रहे  दो  अत्यधिक
 महत्वपूर्ण
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 ा

 कार्यक्रम  समन्वित  ग्राम  विकास  कार्यक्रम  आर०  डी०
 तथा  राष्ट्रीय

 ग्रामीण  रीज

 गार  कार्यक्रम  ato  ई०  है  ।  इन  कार्यक्रमों  के  बारे  में  राज्य  सरका  केन्द्र  शासित

 त्रों  को  मन्त्रालय  द्वारा  जारी  किए  गए  विस्तृत  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  में  कार्यान्वयन  तथा

 गिरानी  जसे  पहलुओं  को  शामिल  किया  जाता  है  ।

 जी  हो

 {4  एक  विवरण  संलग्न  है
 ।

 विवरण

 1.  1980-81  से  लेकर  1982-83  तक  बंटी  निधियां  तथा  प्राप्त  किए  गए  लक्ष्य

 ee  ee

 रकार  द्वारा  1980-81  से  1982-83

 1980-81  से  1982-83  तक  प्राप्त  लक्ष्य

 तक  बंटी  निधियां

 रुपए

 वत  ग्रामीण  विकास

 300.96*  74.12  लाख  लाभ भोगी *

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार

 698.73  10,107.20

 रोजगार  के  लाख  श्रम*

 oe  st a
 *  राज्यों  द्वारा  इन  कार्यक्रमों मों  h  लिए

 भत  बजट  मे  इतनी
 ही

 नराश  सुलभ  की  जानी  है
 |

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  को
 1980-81

 में
 केन्द्र  सरकार  द्वारा  पूर्णरूप  से  वित्तापोषित

 किया गया  था  t

 सुचना  31  1983  की
 है

 x  सुचना  15  1983  की

 *अनन्तिम

 2.  अनुभव की  गई  समस्याएं  और इन्हें हल  करने  के  लिए  उठाए गए  कदम

 1.  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम

 ऋण  प्राप्त  करने  तथा  प्रशासनिक  आधारभूत  ढांचा  संबंधी  कमियां  कुछेक  मुख्य  अड़चनें  हैं  ।

 भारतीय  ध ज ् रिज्ञ बब बैक  राष्ट्रीय  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास
 बैंक

 और
 बैंकों  के  साथ  ऋण

 समस्याओं  को  उठा  रहा  है  ।  जहां  तक  प्रशासनिक  3  धारभूत्त  ढांचे  का  संबंध  भारत  सरकार  के
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 पास  एक  योजना  है  जिसके  अंतगर्त  यह  fafa  स्तरों  पर  तमंचा  री-वर्ग  को  मजबूत  बनाने  पर  हुए

 व्यय  को  बांटता है  |

 2.  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम

 मुख्य  अड़चनें  खाद्यान्नों  को  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  तक  ले  जाने  तथा  उनके  विवरण  से

 संबंधित थी
 ।  इस  संबंध

 में  खाद्य  तथा  नागरिक  आपूर्ति  मंत्रालय  और  भारतीय  खाद्य निगम  के  साथ

 हुई  पुनरीक्षा  बैठकों  के  फलस्वरूप  कुछ  अड़चनों  को  दूर  करना  संभव  हो  पाया  है  ।  मंत्रालय  द्वारा

 गठित  अन्ध  र-मन्त्रालय  समिति  में  भी  प्रचालनात्मक  समस्याओं  पर  विचार  विमश  जाता

 सार्वजनिक  वितरण  के
 लिए  सलाहकार  परिषद  के  लिए  dow

 1276.  गना  ayo ait  at  ato  देसाई  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  भर्ती  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सार्वजनिक  वितरण  के  लिए  गेहूं  चावल  के  मासिक  आवंटन  को  दूसरे

 सप्ताह  तक  राज्यों  को  आवंटित  कर  दिया  जाएगा  ताकि  वे  उसे  समय  पर  उठा  सकें

 क्या  यह  निर्णय  1982  में  नई  में  समाप्त  हुई  सार्वजनिक  वितरण  के

 लिए  सलाहकार  परिषद  की  बैठक  के  पश्चात  किया  गया  था  ;

 (7)  यदि  तो  सलाहकार  परिषद  की  बैठक  में  अन्य  कया  सुझाव  दिए  गए  थे  ;

 क्या  बैठक  में  सभी  राज्यों  तथा  संघ  क्षत्रों के  खाद्य  और  नागरिक  पूति  मन्त्रियों
 ने

 भाग  लिया  था  ;

 यदि  तो  कया  निर्णय  लिए  गए  थे  तथा  रेलवे  से  राज्यों  को  खादानों  के  शीघ्र

 वितरण  के  लिए  गाड़ियों  को  उपलब्ध  कराने  की  उच्च  प्राथमिकता  दिए  जाने  को  कहां  गयां  है  ;

 और

 (a)  यदि  नि  तो  उनकी  क्यां  प्रतिक्रिया  है  !

 खाद्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  भागवत  क्षा
 :

 तथा

 इस  समय  खाद्यान्नों  के  मासिक  आवंटन  आवंटन  &  संबंधित  भास  सै  पहले के
 मास  के

 मध्य  जारी  किए  जाते  हैं  |  यह  कार्य  1982  में  सार्वजनिक  वितरण  से  संबंधित

 दात्री  परिषद  में  इस  विषय  पर  की  गई  सिफारिश  के  अनुरूप  है  ।

 से  13  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों
 के

 खाद्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्रियों  ने

 1982  में  सार्वजनिक  वितरण  संबंधित  परामर्शदात्री  परिषद  की  में  भाग  fear
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 कुछ  अन्य  usa  का  प्रतिनिधित्व  संबन्धित  राज्य  सरकारों  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  ने  किया  था  ।

 राज्यों  द्वारा  दिए  गए  प्रमुख  सुझाव  इन  विषयों  पर  थे  :  खाद्यान्नों  तथा  अन्य  आवश्यक  वस्तुओं  की

 विशेष  रूप  से  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र में  प्राथमिकता  के  आधार  पर  की  अतिरिक्त  भंडारण

 क्षमता  स्थापित  की  जाए  और  सहकारी  समितियों  को  ब्याज  की  कम  दरों  पर  ऋण  सुविधाएं  दी

 जाएं  ।  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  और  उसके  अभिकरणों  द्वारा  किए  गए  उपायों  के  बारे  में  बठक

 में  भाग  लेने  वालों को  अवगत  कराया  गया  ।  रेलवे  बोड़  ने  सार्वजनिक  वितरण  के  अपेक्षित

 खाद्यान्नों  की  ढुलाई  को  अति  उच्च  प्राथमिकता  दी  है  ।  राज्य  सरकारों  से  भी  अनुरोध  गया

 है  कि  वे  और  अधिक  उचित  दर  की  दुकानें  खोलकर  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली का  विस्तार  करें

 और  यह  सुनिश्चित करें  कि  उन्हें  जो  कुछ  भी  आवंटित  किया  जाता  है  वह  वास्तविक  उपभोक्ताओं

 को  समान  रूप  में  वितरित  किया  जाए  ।  अनियमितताओं  को  वर्तमान  कानूनों  के  दांडिक  उपबन्धों

 के  जरिए  नियंत्रित  करें  ।  राज्यों  में  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  आधार  ढांचे को  विभिन्‍न

 उपायों  माध्यम  से  उनके  द्वारा  मजबूत  किया  जाना  है  ।

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  की  कुक्कट  पालन  अनुसंधान  परियोजनाओं  के

 कार्यकरण  की  जांच

 1277, श्री
 ao

 we
 देसाई  :  क्या  क्रीम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  की  12  वर्षीय  पुरानी  कुक्कट-पालन  अनुसंधान

 परियोजना  के  कार्यकरण  की  जांच  के  बारे  में  कोई  मांग  की  गई  है  ;

 क्या  देश  में  कुक्कट  प्रजनन
 स्टाक  के  संबंध  में  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  करने  के  14

 तीय  कृषि  अनुसंधान
 परिषद  केन्द्रो ंमें  फली  हुई  परियोजनाएं  1970

 में आरम्भ की  गई
 थी  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  परियोजनाओं  की  जांच  की  मांग  को  स्वीकार  कर  लिया

 यह  जांच  समिति  कब  तक  नियुक्त  की  जाएगी  |

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 क्या  1970  में  आरम्भ  की  गई  परियोजना  अपने  लक्ष्य  और  उद्देश्य  में  सफल  नहीं

 हुई ?

 afar  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :  जी  श्रीमान ।  कृषि

 मन्त्रालय  को  ऐसी  किसी  मांग  के  बारे  में  मालूम  नहीं  है  ।

 जी  श्रीमान  ।  ये  प्रायोजनाएं  अंडा  और  मांस  के  लिए  मुर्गी  उत्पादन  की

 शिकी  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  अनुसंधान  करने  की  afte  से  तथा  ea  में  500  दिनों  के  दौरान
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 लिखित  उत्तर  लिखित  उत्तर

 मानक  आकार  के  कम
 से  जम  220  ग्राम  वजन  प्राप्त करने  वाली  और  8  सप्ताह  की  आय  में  कम

 से  कम  1200  ग्राम  वजन  प्राप्त  करने  वाली  व्यापारिक  मुर्गियों  को  विकसित  करने  के  लिए की

 गई  थी  ।

 अनुसंधान के  इस  उद्देश्यों  की  प्राप्त  के  लिए  देश  में  उपलब्ध  या  विदेश  मंगाई  गई  अनेक

 प्रजातियों  का  शुद्ध  नस्ल  और  उसके  सदृश्य  संकर  नस्ल  की  मुर्गियों  का  मूल्यांकन  किया  गया है  भर

 मुर्गियों  के  चयन  द्वारा  उनमें  और  सुधार  लाया  गया  है  ।

 इस  प्रायोजना  में  अंडे  और  मांस  वाली  प्रकार  की  संकर  नस्ल  वाली  व्यावसायिक

 मुर्गियों का
 विकास

 किया  गया  है  ।  इस  प्रायोजना
 के

 अंतगर्त
 अंडे  देने

 वाली
 संकर  नस्ल  ०

 एल०  की  विकसित  की  गयी  मुर्गियों  को  केन्द्रीय  मुर्गी  उपजाति  रिलीज  समिति ने

 afar  उपयोग  के  लिए  रिलीज  किया  गया  है  जो  जैन  हाउस  आधार  पर  262  भर  हेन  डे  के

 आधार  पर  275  अंडे  देती  हैं  ।  दो  और  अंडे  देने  वाली  प्रजातियां आई०  एल०  और  आई०

 एल०  विकसित  की  गई
 हैं  और  1983  के  दौरान  भुवनेश्वर में  मुर्गी  प्रजनन  से

 संबधित  ए०  आई०  सी०  आर०  पी०  पर  आयोजित  पिछले  वर्कशाप  में  व्यावसायिक  उपयोग  के

 लिए  रिलीज  करने  हेतु  सिफारिश  की  गई  है  ।

 आई०  एल०  के  जनक  स्टाक  की  सप्लाई  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों को  गयी

 |  इसी  व्यावसायिक मांस  वाली  संकर  नस्ल  और  बी०  का  विकास

 किया  गया  था  और  व्यावसायिक  उपयोग  के  लिए  उन्हें  रिलीज  किया  तथा  इन  मुनियों  के

 जनक  स्टाक  की  सप्लाई  राज्य  और  केन्द्रीय  सरकार  के  फार्मों  को  की  गई  है  ।  आई०  बी०

 नस्ल  8  सप्ताह  में  .1.6  किलो  ०  वजन  प्राप्त कर  लेती है  और  इसमें  आहार  को  परिवर्तित  करने

 और  जीवित  रहने  वी  अच्छी  क्षमता  है  ।

 अखिल  भारतीय  समन्वित  मुर्गी  प्रजनन  अनुसंधान  संस्थानਂ  पर  आयोजित  विशाल  द्वारा

 दूसरी  नस्ल  आई०  बी०  व्यावसायिक  उपयोग  के  लिए  सिफारिश  की  गई  थी ।  यह  नस्ल

 सप्ताह-की  आयु  में  1500  ग्राम  शारीरिक  वजन  प्राप्त  कर  लेती  है  और  इसमें  2.4  कीਂ  आहार

 क्षमता  पाई  जाती है  ।

 और  afra  श्रेष्ठ  व्यावसायिक  नस्लों  के  विकास  के  लिए  शुद्ध  नस्ल  के  रूप  में  और  संकरों

 में  से  चयन  और  लगातार  परीक्षण  कें  द्वारा  अनेक  नस्लों  में  और  आगे  सुधार  लाने  के  लिए  अनुसंधान

 are को  जारी
 wat जा  रहा  है

 ।

 अन्य  समन्वित  gtatsatait  की  तरह  प्रायोजना  के  आरम्भ  से  ही  इसके  कार्यों  के  मूल्यांकन

 के  लिए  भारतीय  safe  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  एक
 समीक्षा

 समिति  का  गठन  किया  गया  था

 स्मिति
 ने

 अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  और  मुर्गी  प्रायोजन  के  कार्यों  पर  अपना  संतोष  व्यक्त

 किया  है
 और  इसे  जारी  रखने  की  सिफारिश की  है

 हैं  ।
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 लिखित  उत्तर 1904  )

 और  उपरोक्त
 कह  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इसका  प्रश्न  नहीं

 |

 नस्ल  के  आगे  के  festa  के  लिए  निरन्तर  अनुसंधान  किया  जा  wet  है  उपलब्धियों

 को  ब्यौरा  पहुंचे  हो  उपरोक्त  में  दिया  जा  चूंकि  है  ।

 स्टेडियमों  निर्माण  करने  के  मामले  में  राज्यों  को  सहायता  करने  की  योजना

 1278.  at  लक्ष्मण  मलिक :

 att  कृष्ण  प्रताप सिह  :  क़्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अधिक  संख्या  में  स्टेडियमों  का  निर्माण  करने  के  लिए  राज्यों  सहायता  करने

 ay  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  कोई  योजना  शुरू  करने  का  विचार  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  विभिन्‍न  राज्यों  में  यह  योजना  कब  तक  शुरू  की  जाएगी  ;

 क्यो  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्टेडियमों  की  पाशविकता  दी  जाएगी  ;  और

 विभिन्‍न  राज्यों  में  खेलों  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  प्रयास  किए

 गए  हैं
 ?

 संसदीय  खे ल  तथा  निर्माण  और  आवास  west  (at  ब  से  राज्यों

 की  अधिक  संख्या  में  स्टेडियम  निर्माण  करने  में  सहायता  करने  हेतु  कोई  नई  योजना  लागू  करने

 को  प्रस्ताव  नहीं  है  धापी  खेल  विभाग  पहले  ही  राज्य  खेल  परिषदों  को  अनुदान  नाम  की

 केन्द्रीय  योजना  को  कार्यान्वयन  कर  है  जिसकें  अन्तंगंत्त  अखिल  भारतीय  aa  परिषद  कीं  सलाह

 पर  खेलों  के  विकास  के  जिसमें  स्टेडियमों  को  निर्माण  भी  शामिल  राज्यों  को  साझेदारी  के

 आधार  पर  प्रत्येक  के  मामले  में  कुछ  विशेष  सीमा  तक  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  ।  जहां  तक

 ग्रामीण  क्षत्रों  में  स्टेडियमों  की  प्राथमिकता  का  सम्बन्ध  स्टेडियम  स्थान  सम्बन्धी  मामला

 यह  ग्रामीण  क्षत्रों  में  हो  अंधता  कहीं  और  राज्य  सरकारों  के  विधेयक  पर  ही  उस  समय  छोड़

 दिया  जाता  है  जब  वे  उपयु  कते  योजना  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  के  लिए  अपने-अपने

 प्रस्ताव  भेजते  हैं  ।

 भारतीय  संविधान  के  अन्तर्गत  खेल  एक  राज्य  की  विषय  फिर  भी  केन्द्रीय

 सरकार  देश  में  खेलों  की  प्रगति  एवं  उन्हें  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  उपलब्ध  धनराशि  के  अन्तर्गत

 कई  प्रयास  कर  रही  gat  सम्बन्ध  में  कन् ट्रीय  कार्यक्रमों  में  अधिक  महत्वपूर्ण
 निम्नਂ

 लिखित हैं

 ग्रामीण  aa  केन्द्र
 र

 करने  ;  विधिक  प्रशिक्षण  शिविर  आयोजित  करने ;

 मैदानों  के  मेर  खर्ची  ली  किस्म के  खेल  उपस्करों  की  तरण
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 लिखित  उत्तर  28  1983

 तलों  इत्यादि
 &

 निर्माण  के  लिए
 राज्य

 खेल
 परिषदों/राज्य  सरकारों  को  वित्तीय

 सहायता  देना  |

 खेल  प्रतिभा  खोज  छात्र-वृत्तियों  के  माध्यम  से  युवा  आयु  में  खेल  प्रतिभा  व्यक्तियों
 को

 ढूंढने  में  राज्यों  की  सहायता  करना  ;

 कालेजों  और  विश्वविद्यालयों  में  खेलों  की  प्रगति  खेल  मैदानों  के

 शालाओं  के  निर्माण  और  प्रशिक्षण-सह-प्रतियोगिता  शिविरों  के  आयोजन  के

 विश्वविद्यालय अनुदान  आयोग  और  भारतीय  विश्वविद्यालयों
 की  एसोसिएशन के

 माध्यम  से  वित्तीय  सहायता  ;

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  ग्रामीण  खेल  प्रतियोगिताएं  आयोजित  करने  और  ऐसी  प्रतियोगिताओं

 को  जिला  और  राज्य  स्तरों  पर  आयोजित  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों को

 सहायता  देना  ;

 महिलाओं  के  लिए  वार्षिक  राष्ट्रीय  खेल  समारोह  आयोजित  और  राज्य

 कारों  जिला  और  राज्य  स्तरों  पर  महिला  खेलਂ  प्रतियोगिताएं  आयोजित

 करने  के  लिए  सहायता देना  ;

 राष्ट्रीय  खेत  एसोसिएशनों
 को  प्रशिक्षण  शिविर  आयोजित  बाहर  जाने

 बाली  टीम  के  यात्रा  खर्च  के  लिए  भारत  वाली  बिदेशी  टीमों

 राष्ट्रीय  सहायक  सचिवों  के  खेल  उपस्कर  खरीदने  इत्यादि

 के  लिए  वित्तीय  सहायता  |

 प्रत्येक  वर्ष  उच्च  कोटि  के  पुरुष  एवं  महिला  खिलाड़ियों  के  लिए  उनके
 खेल

 निष्पादन

 के  आधार पर  अर्जुन  पुरस्कार  दिये  जाते  हैं
 ।

 प्रत्येक  पुरस्कार  ग्राही को  2.
 साल

 की  राम या वधि  के  लिये  200
 रु०

 प्र०  मा०  की  दर
 से  छात्रवृत्ति  दी  जाती  है  |

 देश  में  भूकम्प

 1279.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 1982-83  के  दौरान  देश  के  विभिन्‍न  भागों  से  कितनी  बार  भूकम्प  के  झटके  सूचित

 किये  गये  ;

 भूकम्प  के  कारण  उन  स्थानों  में  कितनी  क्षति  हुई  ;  और

 उन
 क्षतियों  की  मरम्मत  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किये  गये  हैं

 ?
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 लिखित  उत्तर 9
 फाल्गुन

 1904
 —

 किसी  राज्य  सरकार  अथवा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  केन्द्रीय  सहायता के
 लिये  कोई

 रोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 कृषि  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  आरिफ  मोहम्मद
 :

 और  (@)  इस  अवधि

 के  दौरान  भारतीय  मौसम  विज्ञानी  विभाग  की  भू-कम्प  विज्ञानी  बेधशालाओं  द्वारा  भू-कम्प  के  झटकों

 का  पता  लगाया  गया  था  ।  कोई  क्षति  होने  की  रिपोर्टे  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 एशियाड  स्टेडियमों  तथा  ग्राम  को  उपयोग  में  लाने  की  योजनाएं

 1280.  श्री  एन०  ई०  हीरो  :

 ज०  एस०  क्या  निर्माण और  आवास  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  संच  है  कि  नदी  विकास  प्राधिकरण  ने  अपने  नए  वास्तुकला  के

 इन्द्रप्रस्थ  स्टेडियम का  खेलों से  भिन्न  कार्यो ंके  लिए भी  उपयोग  करने  की  योजनायें  तैयार की

 लेकिन  इसका  शुल्क  देने  पर  तथा  वाणिज्यिक  उपभोक्ताओं  के  लिए  प्रतिदिन  50,000  रुपए  और

 इससे  अधिक  शुल्क  रखा  गया  है  ;

 यदि  तो  अब  तक  वसूलो  की  गई  धनराशि  का  ब्योरा  बया  है  ;

 कया  सरकार ने  खेल  प्रयोजनों  के  लिए  एशियाड  ग्राम  सहित  विभिन्‍न  स्टेडियमों  की

 दरें  निर्धारित  करने  के  लिए  कोई  समिति  गठित की  है  ;  और

 तो  उस  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  क्यों  हैं  और  यदि  तो  इसके  क्या

 कारण  हैं  ;

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  शौर  आवास  मन्त्रों  Ci  बूटा  :  दिल्‍ली

 विकास  प्राधिकरण
 ने  सूचित  किया  है  कि  इनडोर  स्टेडियम  बहु-उद्देशय  स्टेडियम है  और  खेल

 स्पर्धाओं के  अलावा  अन्य  विभिन्‍न  प्रयोजनों  के  लिए  भी  उपयोग  में  लाया जा  सकता  इसने

 यह  भी  सुचित  किया है
 कि  किराया  प्रभारों  की  अन्तिम  दरों  को  सुची  को  ग्राहक  की  किस्म  तथा

 आयोजित  की  जाने  वाली  स्पर्धा  की  प्रकृति  के  आधार  पर  निर्धारित  किए  गए

 विकास  प्राधिकरण  ने  सुचित  किया है  कि
 अभी  तक  8,14,150  रुपए  वसूल

 किया  गया  है  ।

 नहीं
 ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठती  ।

 167



 लिखित  उत्तर  28  1983

 ल्‍ल्‍एतए।एएतएतए ए एएए ााएएएएएतएणल्‍एएएएटकटएटएणए आल

 जनकपुरी  में  दिल्लो  विकास  प्राधिकरण  के  स्वयं  वित्त  पोषित  फ्लैटों  की
 किस्तें

 1281.
 श्री  केशवराव

 पारधी  :  क्या  निर्माण
 और  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 (=)  क्या
 पाकेट

 नबी  में
 गए  स्वयं  वित्त  पोषित  फ्लैटो ंके  लिए  दिल्ली

 विकास  प्राधिकरण
 ने

 अलॉटियों
 से  पहली  और  दूसरी  किस्त  मार्च  1982  तीसरी  किस्त

 सितम्बर  1982  में  वसूल
 की

 थी  तथा  चौथी  अन्तिम  किस्त  1983 में  देय  है  ;

 ठेकेदारों  द्वारा  इन  फ्लैटों  को  पुरा  करने  की  तारीखें  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण

 दवारा  समय-समय
 पर

 बढ़ाई
 गई

 हूँ  और  अभी
 तक  मुश्किल सेਂ  20  प्रतिशत  प्रगति हुई  है

 यदि  तो  क्या  सरकार  अलॉटियों  द्वारा  चौथी  किस्त  का  भुगतान  करके  की  तारीख

 को  1 aTa,  1983  से  आगे  बढ़ाने का  विचार  करेगी  ताकि  वे  कम  से  कम  इस  राशि  पर  ब्याज  अजित

 कर  सकें  तथा  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की  कमियों  के  लिए  दंडित  न  हो  ;  और

 इन  फ्लेटों  के  निर्माण  जो  कीनिया  समय  से  एक  वर्ष  से  अधिक  पीछे  चल  रहा

 शीघ्र  पूरा  करने
 के

 लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  और
 अलॉटियों

 को  ये  फ्लैट  कब
 तक  दे  दिये

 जाने की  सम्भावना  है  ।

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्री  बूटा  हां  ।

 विकास  प्राधिकरण  ने  सुचित  क्रिया  है  कि  निर्माण  कार्य  की  प्रगति  लगभग

 30  प्रतिशत  है  तथा  1983  तक  निर्माण  कार्य  पूर्ण हो  जाने  को  सम्भावना  है  |

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण
 ने  सुचित  किया

 है  कि
 में  उल्लिखित

 स्थिति

 की  दृष्टि  से  किस्त  आ  स्थागित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  |

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सुचित  किया  है  कि  निर्माण  कार्य  की  प्रगति  भवन

 निर्माण  सामग्री  सीमेंट  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करती  है  ।  इसने  यह  भी  सुचित  किया है
 aos

 कि  सीमेंट  की  सप्लाई  की  स्थिति  में  सुधार  हुआ है  तथा  1983  तक  फ्लो  के  पूर्ण  हो

 की  सम्भावना है  ।

 काजू  के  उत्पादकों की  हुई  कठिनाइयां

 1282.  प्रो०  अजित
 कुमार  मेहता

 :  क्या
 कृषि  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 सरकार  का  ध्यान  काजू  उत्पादकों  को  हो  रही  कठिनाइयों  की  तरफ  दिलाया  गया  हैं

 18  1982)  ;

 यदि  इस  समय  क्या  स्थिति  है  और  सरकार ने  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही

 की
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 सा

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अनुसंधान  और  विकास  के  लिए  वसूल  किए  जाने  वाले

 कर  का  उपयोग  इसके  लिए  नहीं  किया  जा  रहा  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी कारण  क्या  हैं  और

 क्या  सरकार  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  इस  धनराशि का  अन्य  मदों  पर  खर्चे  करने

 और  उसकी  उस  फलता  पर  जांच  के  आदेश  देगी  ।

 पिछले पांच  वर्षों  के  दौरान  देश  में  काज  के  उत्पादन  की  उत्पादकता में  सुधार  लाने

 पर  कितनों  योगदान  रहां  है  ;  और

 क्या  कुम्हालने  के  रोग  की  रोकथाम  की  असफलता  के  कारण  नारियल  के  उत्पादन  में

 भी  इसी  प्रकार  की  शिथिलता बरती  जा  रही है  और  यदि  तो  क्या  सरकार  भारतीय  कृषि

 अनुसंधान  परिषद  द्वारा  किए  जा  रहें  अनुसंधान  कार्य  का
 विकेन्द्रीकरण  कोष  की  राज्य

 सरकारों  की  एजेन्सियों  को  स्थानान्तरित  करेगी

 wie  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  मकवाना  जी  श्रीमान  ।  सरकारों

 को  12-1-83 तथा  18-1-1983  के  अंकों  में  प्रकाशित  प्रस  रिपो  के  बारे  में  मालूम  है  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  काजू  के  निर्यात  मूल्य  में  कमी  आई  है
 ।

 ऐसे  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  कि  काजू  को  सामान्य  मुद्रा  वाले
 क्षेत्रों  तथा  अब  तक  जिन

 बाजारों  कत  पता  नहीं  लगाया  गया  है  उनमें  बेचा  जाय॑  ।  काजू  निर्यात  उन्नयन  वाणिज्य

 ताला  द्वारा  अन्य  निर्यात
 उन्नयन  उपाय  भी  किए  जा  रहे  हैं  ।

 (7)  जी  श्रीमान ।  काजू  के
 निर्यात

 से
 95

 लाख  रु०  (1981-82)  की  अनुमानित

 राशि  वर्ष  उपक्रम  के  रूप  में  एकत्रित
 की

 जा  रही  है
 ।  आठ  राज्यों  तथा  गोवा  संघ  शासित  राज्य

 में  1980-85 के  दौरान  544  लाख  रु०
 की

 कुल  योजना  लागत  से  काजू  के  लिए  एक  केन्द्र द्वारा

 प्रायोजित  कार्य  कर  रही  है  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  काजू  पर  अनुसंधान
 के  लिए

 निम्नलिखित

 योजनाएं चालू  हैं
 ऊ  a

 केन्द्र  पंचवर्षीय  योजना

 लागत

 ett  ee  ee

 (1)  अखिल  समन्वित  सात  केन्द्र  36.89  लाख  रु०

 अनुसंधान  प्रायोजना

 53.02  लाख  रु० (  )  argo  डी०  Wo  से  सहायता

 प्राप्त  बहु  राज्यीय  काजू

 प्रायोजना

 169



 लिखित  उत्तर  28  1983

 eet

 4
 he

 (111)  आंध्र  पदम  कृषि  0.29  लाख  रु

 विद्यालय  मैं  पर्याय  निदान

 पर  उपकर  निधि  योजना

 उपरोक्त के  भारतीय  कृषि  अनसंधान  परिषद  का  केन्द्र  बागानी  फसल

 अनुसंधान  सं  स्थान  भी  काजू  पर  अनुसंधान  कर  रहा है
 और

 यह  उसकी  मुख्य  गतिविधियों में  से

 एक हू  ।

 उपरोक्त  सुचना  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  देखा
 जायगा

 कि  काजू  1T JAT =  तथा

 विकास

 पर  उपकर  प्राप्ति  से  एकत्र  किए  गए  रु०  की  अपेक्षा
 अधिक  रु०  खे

 चे  किया जा  रहा  इस  प्रकार

 यह  जरूरों  नहीं  समझा  गया  कि  जांच  के  आदेश  दिए  जाये  ।

 पिछले  पांच  वर्षों  के  लिए  काजू  के  क्ष
 त्र  तथा  उत्पादन  के  अनुमानित  आंकड़  नीचे

 दिए  जा  रहे  हैं
 —

 ay  at त्र  उत्पादन

 1977-78  385895  165323

 1978-79  419292  171817

 1979-80  444376  190266

 1980-81  464465  185250

 1981-82  481043  195760

 ि  a te  क  ह  जगी

 यह  देखा  जा  सकता है  कि  1977-78  में  जो  उत्पादन  165323 टन  था  वह  बढ़कर

 1981-82  में  195760  टन  हो  गया  ।  इससे  यह  प्रदर्शित  होता है  कि  पिछले  पांच  act  की

 अवधि में में  उत्पादन बढ़ा  है

 (=)  जी  श्रीमान  ।

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  नै  भी  अखिर  gear  रोग  पर  अनुसार  के  लिए  पर्याप्त

 आदमी  तथा  सामग्री
 पुर्न  संसाधनਂ

 प्रदानਂ  किया  और  रोग  को  रोकने  तथा  उसे  दूर  करने  के  कुछ

 उपयोगी  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ।  पंचवर्षीय  समीक्षा  जिसने
 केन्द्रीय  बागान  फसल  अनुसंधान

 संस्थान
 के

 काय
 का  मूल्याकन  कियां  उसने  अनुसंधानਂ  संस्थान के  कार्य

 का  मूल्यांकन  किया

 उसने  अनुसंधान &  बारे  में  कई  सिफारिशें की  हैं  और  उन  पर  विचार
 किया  जाएगा  और  उचित

 कार्रवाई  की  जाएंगी  |
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 दिल्ली  में  शहरी  और  ग्रामीण  गांवों  का  पुनर्वास

 1283.  श्री  हीरा  लाल  आर०  परमार :  कया  निर्माण और  आवास मंत्री  ae  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  दिल  लौ  में  शहरी
 औ

 अर  ग्रामीण bd  ह  गांवों  को  संख्या  अलग-अलग  कितनी  है

 उन  गांवों के  क्या  नाम  हैं  जिनके  विकास  का  काय  वकास  प्राधिकरण  तथा

 दिल्‍ली नगर  निगम  को  अलग-अलग सौंपा  गया  है

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  तथा  दिल्ली  नगर
 निगम  द्वारा  अलग-अलग  अब  तक

 गांवों  की  कितनी  पुनर्वास  योजनाओं
 को  पारित

 किया  जा  चुका है  ;
 और

 सभी  योजनाएं  कब  तक  पारित  कर  दी  जाएंगी

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  बूटा  :
 से  (a)

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी
 ।

 भारत  सरकार  मिनटों  रोड  में  अनुसूचित  जातियों

 और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए

 काटो-होल्डरों  को  आर  गीत  रिक्तियां

 1284.  श्री  के०  लकप्पा  :  क्या  निर्माण  भोर  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 भारत  सरकार  मिनटों  नई  दिल्‍ली  में  कापी

 होल्डरों की  आरक्षित  श्रेणी  की  कुछ  रिक्तियां  काफी  समय  से  खाली  पड़ी  हैं

 यदि  तो  उनमें  से  कितनी  रिक्तियां  विकलांग  व्यक्तियों  तथा  कितनी  अनुसूचित

 जनजाति  के  लिए  आरक्षित  हैं  ;  और

 इन  रिक्तियों  को  भरने  के  लिए  मुद्रणालय  प्राधिकारियों  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है
 ?

 संसदीय  खेल  तथा
 निर्माण  और

 आवास  मन्त्री  बूटा  :  तथा

 भारत  सरकार  मुद्रणालय  मिनटों
 नई  दिल्‍ली में  1-2-1983  का  शारीरिक  रूप  से  विकलांग

 के  लिए  भारतीय  कापी  होल्डर  का  एक  पद  एक  वर्ष  से  अधिक  समय  से  रिक्त  पड़ा  था  |

 उपयुक्त  पद
 को

 शीघ्र  भरने  के  लिए  प्रस  प्राधिकारियों  को  अनुदेश  दे  दिए

 गए
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 काणा a  et:

 कृषि  अनुसंधान  aq  fata
 और  aft  विकास  संबंधी

 व्यय  का  पुनरीक्षण

 1285,  Sto  ए०  यू ०  आपसी  :  कया  कृषि  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्यां  वित्त  मंत्रालय  ने  कृषि  अनुसंधान  एवं  शिक्षा  और  कृषि  विकास  संबंधी  व्यय

 का  पुनरीक्षण  किया  है  और  यदि  तो  कब  और  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं

 मन्त्रालय के  प्रत्येक  विभाग  पर  केन्द्र  सरकार  ने  1950-51,  1960-61,  1970-

 71,  1980-81  और  1981-82  में  अलग-अलग  कुल  कितनी  धनराशि  खर्च  की  ;

 मंत्रालय
 के

 प्रत्येक  विभाग  1950-51  से  1981-82  तक  कुल  व्यय  और

 प्रशासनिक
 यात्रा  भत्ते  और  वाहन  चालन  में  अलग-अलग  कितने  प्रतिशत  वृद्धि

 हुई

 1950-51  की  तुलना  में  1980-81  में  केन्द्र  सरकार  के  कुल  खर्चे  में  कितने  प्रतिशत

 वृद्धि  हुई

 वित्त  मंत्रालय  के  अधिकारियों  द्वारा  दोनों  में  से  प्रत्येक  विभाग  में  धनराशियों  के

 उपयोग  की  क्षमता
 भर  उसकी  सम्बद्धता  का  पुनरीक्षण  किस  प्रकार  जाता  पुनरीक्षण

 कितनी-कितनी  के  बाद  किया  जाता  है  और  क्या  प्रत्येक  विभाग  की  1950-51  से  राजस्व

 श्रुतियों  में  तुलनात्मक  वृद्धि  हुई  ;  यदि
 तो

 उसके  बया  कारण  हैं
 :

 wat  योजना  के  प्रस्तावों  पर  निगरानी  के  लिए  विभागवार  क्या  प्रक्रिया  अपनायी

 गयी  हैं  और  उसके  निष्क्षभक्या  हैं  ?

 कृषि  मन्त्र लेय  में  राज्य  मन्त्री  आरिफ  मोहम्मद  :  दोनों  विभागों  में  व्यय

 की  समीक्षा  करने  के  लिए  निम्न  प्रक्रिया  अपनाई  जाँ  रही  हैं  :---

 कृषि  अनुसंधान
 त्र  शिक्षा  विभाग

 इस  विभाग  की  समस्त  अनुसंधान  योजनाओं  के  क्रियान्वयन  भारतीय  कृषि  अनुसंधान

 परिषद  किया  जाता है
 जो  समिति  षंजीयम  अधिनियम  1860  कै  तहत  स्वागत  निकाला के

 रूप  में  पंजीकृत हैं
 ।  इसके  नियमों  एवं  विनियमों  के  अनुसार  परिषद  कै  कार्यों  एवं  भौतिक

 उपलब्धियों  और  कोष  की  उपयोगिता  का  आवधिक  प्रबोधन  परिषद  कै  शासी  निकाय  द्वारा  किया

 जाती है
 जिसमें  वित्त  मंत्रालय  का  एक  प्रतिनिधि  विभाग  के  अपर  सचिव/सचिव  के  स्तर

 वित्त-सदस्य  के  रूप  में
 कार्य  करता  है  ।  व्ययਂ  की  समीक्षा  की  भूमिका  शासी  निकाय  से  सम्बद्ध

 उस  वित्त-सदस्य  के  माध्यम  से  प्राप्त  की  जाती  है  जिसे  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  अपनों

 वित्तीयਂ  और  अन्य  प्रगति  सम्बन्धी  रिपो  प्रस्तुत  करता  हैं  ।  इसके  भारतीय  क़षि

 संधान  परिषद  के  खातों  की  लेखा  परीक्षा  भारत  के  नियन्त्रक  ug  महालेखा  परीक्षक  द्वारा  भी  की
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 जाती  है  तथा  daly  लोक  समिति  और  प्राक्कलन  समिति  हरा  भी  आवधिक  समीक्षा  की  जातीं

 जिन्हें  लेखां योजनाओं  के  कार्यकलपों  अथवा  लेखा-खातों  के  अन्त  पहलुओं  में  पाई  गई  त्रुटि

 परीक्षा  रिपोर्टों  में  अथवा  अन्य  प्रकार  सें  पाया  गया  की  जॉच  शासी  निकाय  द्वारा  की  जाती  है

 और  उनका  निपटान  शासी  निकाय  द्वारा  लिए  गए  निर्णय  के  अनुसार  किया  जाता

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग

 विकास  से

 भीरत  सरकार  में  संमेकित  वित्त  cafe  के  प्रचलन  के  साथ  जोर्ज  नहीं  सें  संबंधित

 ध्येय  की  समीक्षा  कें  संबंध  में  वित्त  मन्त्रालय की  भूमिका  सामान्यतया  प्रत्येक  मंत्रालय के  वित्तीय

 सलाहकार  द्वारा  की  जाती  है  ।  वित्तीय  सलाहकार  aa  की  समीक्षा  fart  माध्यमों  से  करता  है

 (i)  विभागीय  लेखा  प्राधिकारियों  द्वारा  प्रस्तुत  aaa  विंवंरणियों  के  मासिक  विवरण  (ii)  विषय

 से  संबंध  प्रभाग/वित्तं  प्रभाग  हवा रा  प्रस्तुत  योजनाओं
 के  की  संस्वीकृति/समीक्षा  की  प्रगति

 रिपोर्ट  (ii)  विभागों  के  सचिवों  तथा  fact  मन्त्रालय  के  सचिव  )  द्वारा  की  गई  बैठकें  |  अनु

 भर्ती  वित्तीय  विभाग  के  सचिव  afer  द्वारी  की  गई  जिसें

 उपरोक्त  आवधिक  समीक्षाओं  द्वारों  किया  जाता  पर  की  जंती  है  1

 wat  (*)  174-795 से  पुत्र  सरकारी  खातों  में  ब्याँ के  वर्गीकरण  में  उन  विभागों

 एवं  संगठनों  में  परस्पर  निकट  संपर्क  रखा  जाता  था  जिनमें  लेन-देन  होतो  था  और  इसमें  स्थापना

 संबंधी  यात्री  सामग्री  एवं  उपकरण  आदि  जैसे  आदान  होते  ताकि  व्यय  के  सम्बद्ध में

 मदवार  नियन्त्रण
 रखा  जा  सके

 ।  1974-75  कें  मुखर्जी-समिति  की  सिफारिशों  को  सरकार

 द्वारा  स्वीकार  के  विभागों  के  arate  fat  eta

 erat  योजनाओं  पर  आधारित  विभिन्‍न  वर्गीकरण  actin  शुरू  की  गई  ।  इसके

 जहां  तक  कृषि  विभाग  का  संबंध  क़षि  सांमुंदीयिंक  लघु

 कृषि  अनुसंधान  भारी  de  जी  पहलें  कृषि  विभाग  के  अंग  अन्य  विभागों

 को  हस्तांतरित  कर  दिए  गएँ  कुछ  संरचनात्मक  परिवहन  किए  गए  सरकार  ने  1-4-1966

 से  कृषि  एवं  जिन्स  अनुसंधान  का  कार्य  करते  भरतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  स्वायत्त  निकाय

 को  हस्ततिरित्त  कर  दियो  है  ।  इसके  afafeaa  लेखन  की  विद्यमान  पद्धति  में  थाहने  wera  आदि

 जेसी  मदों  के  व्यय  के  ब्यौरे  का  पृथक  खाता  नहीं  भया  है  ।  मत  1974-75  से  पूर्व  तथा  वाद

 के  व्यय से  सम्बन्धित  आंकड़ों  से  तुलना  के  आधार  पर  किसी  निर्णय  प्र  पहुंचना  न  सही  ही  है  और

 नही  संभव

 कृषि
 अनुसंधान  और  शिक्षा  विभाग  अभी  केवल  15  1974 में  ही  बना  है  ।  फिर

 भी  वर्ष  1974-75  के
 दौरान  इसका  saa  कृषि  विभाग के  लिए  संसद  द्वारा  पारित  के

 माध्यम  से  प्रा  किया  गया
 |

 इसका  स्वतंत्र  लेखा-जोखा  वर्ष  1975-7  ही  शुरू  फिया  भैया  ॥

 अतः  कृषि  अनुसंधान  और  शिक्षा इसका  स्वतंत्र  लेखा-जोड़ा  वर्ष  1975-76  से  ही  शुरू  किया ग
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 —<—$__________-

 विभाग  के  संबंध
 में

 उक्त  अवधि  से  पहले  के  ब्यय  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  उस  समय

 तत  आकड़  नीचे
 ५
 @  द्य  गए  हू

 os  ८
 मौजूदा  दो  विभागों  के  सम्बद्ध  वर्षों  के

 वर्गीकरण  कृषि  विभाग  जानकारी  एकत्र

 करने  का स्रोत

 सम्बद्ध  वर्षों  के  लिए

 लिए  विनियोग खाते

 1950-51  15.63 पशुपालन  मात्स्यकी

 1960-61  67.47 बन  और  सहकारिता

 ay  कृषि  और  संबद्ध

 क्षेत्रों  के  अंतगर्त  1970-71  236.94

 कुल  व्यय  1980-81  1864.16

 1981-82  1736.39

 कृषि  अनुसंधान  1980-8 1  73.21

 aire  शिक्षा  1981-82  87.98

 भारत की  संचित  निधि  से  पुरा  किया  गया  केन्द्र
 सरकार

 का  कुल  व्यय  नीचे  दिया

 मो  पण

 qq

 oe  —  वास्तविक
 व्यय

 a

 1950-51  2015.32  करोड़

 1980-81  73790.35  करोड़

 1950-51  की  तुलना  में

 1980-81  के  दोरान  प्रतिशत  3557  प्रतिशत

 बृद्धि

 भाग  में  बताई  गई  स्थिति  प्रासंगिक  है  ।  जहां  तक  व्यय की
 प्रासंगिकता

 का  सम्बन्ध  इसे  अलग-अलग  रोज  नाओं  के  सम्बन्ध  इसे  अलग-अलग  योजनाओं  के
 सम्बन्ध  में

 नियुक्तियां  स्वीकृत  करते  समय  ध्यान  में  जाता है  ।  राजस्व  प्राप्तियों  के  सम्बन्ध  में  नियुक्तियाँ

 स्वीकृत  करते  समय  ध्यान  में  रखा  जाता  राजस्व  प्राप्तियों  के  संबंध  यह  उल्लेख  करना

 संगत  होगा  कि  कृषि  अनुसंधान  और
 शिक्षा  विभाग  बुनियादी  रूप  से  उन  अनुसंधान

 योजनाओं  के

 बारे  में  wag  करता  है  जिनका  कि  लागत-लाभ  अनुपात  रूप  में  मूल्यांकन  की  आवश्यकता  नहीं

 174



 fated  दत्त 0  1904

 वा

 होती  है  ।  इसे  प्रकार  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  भी  एक  सामान्य  आधिक  सेवा  विभाग  भी  एक

 सामान्य  आर्थिक  सेवा  विभाग  के  रूप  में  कार्य  करता  जहां किं  आय  प्राप्तियों के  तत्वों  का  किए

 गए  व्यय  से  सीधा सम्बन्ध  नहीं  होता  इन्हों  कारणों  से
 दो

 विभागों  की  आय  प्रप्ति  तथा  व्यय

 में  आनुपातिक  युद्ध  को  आशा  नहीं  को  जा  सकती  ।

 त्रधापि, इन दोनों विभागों के इन  दोनों  विभागों  के  संबंध  में  आय  प्राप्ति  के  आंकड़  नीचे  दे  दिए  गए

 gi

 —————

 at  विभाग  स्रोत  जहां  से

 करोड़ रु०

 की  गई
 च

 1950-51  कृषि  अनुसंधान  इस  वर्ष  विभाग

 और  शिक्ष
 नहीं

 संघ  क्षेत्र

 कृषि  और
 वो  1950-51  बंडल  के

 सहकारिता  विभाग  2.94  का  fad  लेखे  att  की

 आय  शामिल

 1980-8 i  कृषि  अनुसंधान  काष  att  विदेशों  से

 और  शिक्ष
 उपहारों  के

 विभाग  विशाल कें  रूप  में  जाप्ते

 उपस्कर  सहायता

 कमी  arf  केन्द्रीय  सामग्री और

 सधाने  लेने-देन  लाभांश

 परिषद  के  का  विवरण

 सहकारिता  93.12
 की  वजह से

 विभास  प्राप्त  stray
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 शामिल  नहीं

 है  ।  इसमें

 उर्वरकों  आदि  कों

 बिक्री  से  वालियों
 oe  awe

 जसी  पूंजी

 प्राप्तियां भी

 शामिल  नहीं  है

 (a)  उपयुक्त  भाग  के  उत्तर  में  बताई  गई  स्थिति  संगत  है  ।  प्रत्येक  विभाग  में  बजट

 परिव्यय  के  बारे  में  व्यय  की  प्रगति  का  प्रबोधन  प्रतिमाह  विभागों  के  सचिवों  द्वारा  की  जाती

 यह  प्रक्रिया  विभाग  में  समेकित  वित्त  विभाग  के  सहयोग  से  की  जाती  है  ।  इन  समीक्षाओं  से

 राशि  का  अधिकतम  उपयोग  सुनिश्चित  करने  में  सहायता  मिलती  है  ।  इसके  योजना

 आयोग  भी  प्लान  योजनाओं  की  वास्तविक  उपलब्धियां  और  व्यय  की  प्रगति  के  प्रबोधन  में  शामिल

 होता  a

 उड़ीसा  को  तूफान  तथा  बाढ़  के  लिए  स्वीकृत  धनराशि

 1286  :
 श्री  अर्जुन  सेठी

 :
 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 तूफान  तथा  सुखे  और  बाढ़ के
 कारण  उत्पन्न  स्थिति  से  निपटने

 के  लिए  उड़ीसा
 को

 बर्ष  1982-83  के  दौरान  कुल  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की  गई  तथा  वास्तव  में  कितनी  धनराशि

 दी  गयी ;  और

 राज्य  में  पीड़ित  लोगों
 की

 सहायता  करने  के  लिए  संबंध  में  सरकार  की  क्या

 क्रिया  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय
 में

 राज्य  मन्त्री  आरिफ
 मोहम्मद

 :  जानकारी  नीचे  दी

 गयी  हैं
 -

 प्राकृतिक  आपदा
 केन्द्रीय  सहायता

 के  की  गई

 का  स्वरूप  प्रयोजनों  के  लिए  धनराशि

 भारत  सरकार  द्वारा

 मंजूर  की  गयी  व्यय

 की  अधिकतम  सीमा

 at a

 बाढ़ें तथा  चक्रवात
 ह

 (1)  ag  113.95  (1)  लेखा  अदायगी  85.00
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 1

 (2)  चक्रवात  56.55  (2)  मंजूर की  गयी  5.00

 धनराशि  में  से

 साधनोपाय  की

 पेशगी  समायोजित

 की  जानी है  t

 (1)  सुखा  0.28  (1)  लेखा  अदायगी
 5.00

 (2)  सूखे  के  सम्बन्ध में

 oat  के  14a  में  —— TH  मर  सक  केन्द्रीय
 दल

 ने  भी  राज्य
 का

 दौरा

 किया  है  और  राहत  सम्बन्धी  उच्च-स्तरीय
 समिति

 की  मंजूरी  के  बाद  इसकी  सिफारिशों

 पर  कारंवाई की  जा  रही  है  ।

 सरकार  ने  भारत  सरकार  द्वारा  दी  गयी  सहायता का  स्वागत किया  है  और

 राज्य  सरकार  आपदाओं  के  कारण  लोगों  की  तकलीफें  दूर  करन ेके  लिए  आवश्यक  उपाय  कर

 रही  है
 ।

 वस्तुओं  का  मुल्य  सूचकांक

 1287.  श्री  खरीदा  रावत
 :

 या  खाद्य एवं  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 पिछले  तीन  महींने  से  सिंगरेट  जैसी  दैनिक  उपभोग  की

 कुछेक  वस्तुओं के  साप्ताहिक  मूल्य  सूचकांक की  क्या  प्रवृत्ति है  ;
 और

 इन  वस्तुओं  की  कीमतों  में  वृद्धि  के  क्या  कारण  हैं
 और  इन  कीमतों  को  कम  करने

 के  लिए  मंत्रालय  द्वारा  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूति  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  भारत  झा  :

 संबंधित  जानकारी
 अनुबन्ध

 में  दी  गई  प[प्रन्थालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०

 59378/3]

 पिछले  तीन  महीनों  के  दौरान  सब्जियों  के  थोक  सत्य  सूचकांकों  में  गिरावट  आई  है  ।

 वनस्पति
 तेलों  में  मिश्रित  रुख  रहा  है  ।  जबकि  करड़ी  के  बिनौले  के  तेल  और
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 सरसों  के  तेल॑  के  थोक  मूल्य  सूचकांकों  में  गिरावट  भाई  नारियल  के  तेल  और  बिजली  के  तेल  के

 मूल्य  सूचकांक  ऊपर  AS  हैं
 ।

 मूंगफली  के  तेल  के  मूल्य  सूचकांक  में  सीमा  वृद्धि  हुई  है
 ।

 यही  बातें

 सिगरेटों  के  मामले  में  रही  है
 ।

 गेहू  के  मुल्क  सूचकांक  में  वृद्धि हुई  अन्य  वस्तुओं  के
 मामले

 में

 भी  पिछले  तीन  महीनों  के  दौरान  मिश्रित  रुख  रहा  है
 ।

 कुछ  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  हुई  वृद्धि  मुख्यतः

 ब्यांपके  सूखे  और  खरीफ  की  फसलों  के  उत्पादन  में  संभावित
 कमी

 के
 कारण

 हुई  कहा  जा  सकती

 ai  सिगरेट कें  मूल्यों  में  इस  कारण हुई  वृद्धि कि
 उन

 पर  ली
 जाने

 वाली  उत्पादन  शुल्क  की  रियायत

 दरों  को  30  1982  से  वापिस  ले  लिया  गया  !

 सुखी  सहायता  के  लिए  राजस्थान  को  मंजूर  की  गयी  राशि

 1288,  श्री  बिरदा  राम  फुलवरिया
 :

 श्री  कृष्ण  कुमार  गोयल  :
 कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 सुखी  सहायता  कार्य
 आरम्भ  करने  के  लिए  वर्ष  1982-83  में  राजस्थान को  कुल

 कितनी  राशि  उपलब्ध  कराई  गयी  तथा  सरकार  कितनी  राशि  उपलब्ध  कराना  चाहती  है  ;

 और

 राज्य  के  पहले  के  औवरड्रापटों  की  बकाया  राशि  कितनी हैं
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  मन्त्री  आरिफ  मोहम्मद  :  चालू  वित्तीय  वर्ष  के

 दौरान  राजस्थान  के  लिए  मंजूर  की  गयीਂ  व्ययਂ  की  अधिकतम  सीमा  29.86  रुपए  हैं  ।  इस

 तम  सीमा  29.86  करोड़  रुपए  इस  अधिकतम  सीमा  में  से  11.87  करोड़  रुपए  सूखा  सहायता

 निर्माण  कार्यों  से  संबंधित  कार्यों  से  सम्बन्धित  रोजगार  सुजन  के  लिए  रखे  गए  हैं  ।  यह  व्यय  31

 ars तक
 की  अवधि  के  लिए  स्वीकृत  है  ।

 राज्य  सरकारों  के  भारतीय  रिजर्व  बैक  पर  ओवरड्राफ्ट  उनकी  प्रतिदिन की  तके

 स्थिति  प्रतिबिम्बित
 करते  हैं  और  मात्रा  में  प्रतिबिम्बित  करते  हैं  और  मात्रा मैं  fated  धटतैनबढ़ते  हैं  ।

 अंतः  उनकीਂ  प्रभातो  किसी  विशेष  तिथि  के  संदर्भ में  ही  बताई जा  सकती  राज्य के  लेखों  में  से

 असंतुलन  दूर  करने  पर  यह  भो वर ड्राप फट  समाप्त  हो  जाते  हैं  ।  अतः  राज्य  सरकार  द्वारा  देय  alate

 हाफ  के  कोई  विशिष्ट  आंकड़  नहीं  हो  सकते  ।

 ज्यों  द्वारा  गहरे  समूद्र से  मछली  पकड़ने  वाली  नौकाओं का

 आयात  करने  को  अनुमति  भोगना

 1289.  भी  ferret  पाणिग्रहण  :  क्यों  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  gar  करेंगे  कि  :

 कयों  कुछ  राज्यों  से  गहरे  समुद्र  सें  मछली  पकड़ने  वाली  कुछ  नौकाओं  का  आयात

 करेने की  मांगी  हैं  ;
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 यदि  तो  विभिन्‍न  राज्यों द्वारा  कितनी  नौकाएं  खरीदने का  प्रस्ताव है

 और

 केन्द्र की  इस  बारे  में  कया  प्रतिक्रिया है

 कृषि  मन्त्री  वीरेन्द्र  सिह  हा

 (a) और  दो  फैक्टरी  ट्रालरों  के  आयात  के  लिए  आंध्र  प्रदेश  सरकार  के  माध्यम  से

 amy  प्रदेश  मात्यस्की  विकास  निगम  का  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुआ  था
 ।

 मत्स्य  जलयान  अधिग्रहण

 समिति  ने  मूल्यांकन  प्रमाण  पत्र  तथा  भुगतान  की  विधि  से  संबंधित  शर्तों  के  साथ  प्रस्ताव  को

 पास  किया
 ।

 निगम  से  आगे  कार्यवाही  करने  के  लिए  अनुरोध
 fear

 गया  था
 ।

 उनकी

 क्रिया  अभी  प्राप्त  होनी  हे  ।

 उड़ीसा  समुद्रों  और  चिकित्सा  क्षेत्र  विकास  निगम  ने  भी  नीदरलैंड  से  2  श्रिम्प  ट्राली  आयात

 करने  के  लिए  आवेदन  पत्र  भेजा  ।  निगम  को  बीजक तथा  अन्य  ब्यौरा  देने  के  लिए  अनुरोध किया

 जो  अभी  प्राप्त  होने  हैं

 तमिलनाडु  सरकार  ने  चार  श्राप  ट्राली  आयात  हेतु  आशय-पत्र
 जारी  करने  के  लिए

 अनुरोध  किया  ।

 विस्तृत  विशिष्टियों  और  जलयान के  ख्रोत का का  उल्लेख  करने  वाला  पक्का प्रस्ताव अभी

 प्राप्त नहीं  हुआ  है  ।

 वर्ष  1982  के  दोरान  उपभोक्ता  मदों  के  मलय

 1290.
 को  सोती  भाई

 आर०  चौधरी
 :  कया  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने

 कौ  कृपा  करेंगे कि

 जनवरी से  1982  तथा  अक्तूबर  से  1982  तक  महीना वार

 भोक्ता
 म मदों

 के  मासिक  औसत  मूल्य  कया  कर  रहे  हैं  ;

 वे
 कौन-सी

 मद
 हैं  जिनके  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  है

 तथा
 कितनी

 वृद्धि  हुई  ;  और

 1981,  1981
 तथा

 1978
 के  उन्हीं  महीनों  में  उनके  मूल्य  कया  रहे  हैं  ?

 खाद्य
 तथा

 नागरिक  पूति  मन्त्रालय के  राज्य  मन्त्री  भागवत  झा  :

 और  संबंधित  सुचना  में  दी  गई  [wearer  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या

 एल०  टी०  5938/83]

 सम्बन्धित  सुचना  में  दी  गई  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  एल ०
 ०"

 5938/83]
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 घटिया  किस्म  के  बीजों  और  ch  को  fax

 1291.  श्री रो
 से  जी  शार्ट we  जर  चाय  सावणि  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा att  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  घटिया  किस्म  के  बीजों  और  पौधों  की  बिक्री की  ओर  दिलायाँ

 गैया हैं

 यदि
 तो  बढ़ियां किस्मਂ  के  और  पौधे  बेचने  तथा  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध

 कड़ी  कार्रवाई  करने  के  मामले  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्रवाई  की  गई  है  ;

 क्यां
 केन्द्रीय  कृषि  मंत्री  द्वारा  हाल  ही  में  बंगलौर  में  की  गयी  घोषणा के

 उक्त

 घटिया  किस्मों  की  बिक्री  करने  वाले  पौध-उद्यानों  को  कुड़ा  दण्ड  देने  का  प्रावधान करेने  के  लिए

 सरकार  का  विधान  बनी  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  उक्त  विधेयक  कब  तक  तैयार  ही  जाने  कीं

 संभावना है  ?

 कृषि  मंत्री  fag)  भारत  सरकार  को  जब भी  बीजों  और  पौधे की

 घटिया  किस्म  के  बारे  में  शिकायतें  प्राप्त  होती  उनको  आवश्यक  कारवाई  के  लिए  संबंधित  राज्य

 सरकारों  के  पास  भेज  दियां  जाता  है  ।  बीजों  और  पौध  के  वितरण  तथा  उनकी  किस्म  को  सुनिश्चित

 करना  राज्य  परक  का  काय है  ॥

 arta  सरकार  नै  बिजी  कीं  किस्म  की  नियोजित  करेने  के  लिए  एक  कानून  aig

 बीज  afafaany  1966  बनाया हैं  ।  अधिनियम को  लाग  करने  के  लिए  राज्यों  को  आवश्यक

 अधिकार  दे  दिए  गएं  हैं  ।  इसके  बीजों के  उत्पादनਂ  और  नियंत्रण  को  संगठित  करने

 के  लिए  निम्नलिखित कदम  उठाए  गएं हैं
 :“-

 (1)  teat  की  बीज  प्रमाणीकरण  एजेंसियों  और  बीज  परीक्षण  प्रयोगशालाओं  को

 पद  करेने  के  लिए  छठी  पंचवर्षीय  योजना  और  राष्टीय  बीज  कार्यक्रमों  पर्याप्त  व्यवस्था

 की  गई  है  ।

 (2)  प्रजनक  और  उधारी  बीजों  के  उत्पादन  के  लिए  पर्याप्त  अवस्थापना  स्थापित

 क
 दे के  लिए  विश्वैविद्योलयों  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  विभिन्‍न

 कों  को  सहायता दी  जाँ  रही है  ।

 (3)  मिलावट
 की  हूर  करके

 मौजों
 की  freq  को  सुधारने  हेतु  अनेक  परिसंस्करर्ण

 संयंत्रों  की  स्थापना की  गयी  है  ।
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 Le a

 1904

 a

 बागबानी  फसलों  की  अच्छी  पौधरोपण  सामग्री  की
 व्यवस्था  करने  के

 सरकार  ने

 भारतीय  फार्म  निगम  के  10  फार्मों  पर  उत्कृष्ट  फलोद्यानों  की  स्थापना  के  लिए  एक  योजना

 स्वीकृत  की  ये  फलोद्यान  किसानों  को  सप्लाई  करने  के  लिए  सर्वोत्तम  किस्म की  पौदों  का

 उत्पादन  करेंगे  ।

 और  फिलहाल  सरकार  के  समक्ष  पौधशालाओं  द्वारा  उत्पादित  पौदों  की  किस्म

 के  नियंत्रण हेतु  कनून  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।  अनेक  राज्यों  ने  अपने

 राज्यों  में  पौधों  की  किस्म  के  विनियमन  के  लिए  कानून  बनाए  हैं  ।

 आर्थिक  रुप  से  wae  वर्गों  के  लोगों  के  लिए  आवास  को  व्यवस्था

 तथा  सभी  समस्या  प्रधान  गांवों  को  पौने  के  पानो  को  सप्लाई

 1292.
 थो

 रॉम
 जो  भाई  मावली :  क्या  निर्माण

 और
 आवास  मन्त्री  यह  बिताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्यो  यह  संच  है  कि  सरकार  ने  यंह  fia किया  है  कि
 छठी  योजना  समाप्त  होने  से

 पहले  सभी  समस्याध्प्रधोन  गावों  को  पीने के  पोनी  की
 सप्लाई  करने  के  लिए  विशेष  कदम  उठाएं

 जाने  चाहिएं  ;

 क्या  ae  भी  निणेय  किया  गया  है  कि  ates  रूप  से  कमजोर  वर्गों  के  लिए  आवास
 की

 व्यवस्था  करनें  संम्बन्धी  जिनका  उद्देश्य  20  सूत्री  कार्यक्रम के  अनुसार  ग्रामीण

 निधन  लोगों
 का

 उत्थान  करना  योजना  की  बाक  अवधि  में  तेज  को  जानी  चाहिए  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  )

 उपयुक्त  निर्णय  को  करेने  और  ga  करने  के  लिए  प्रत्येक  विभाग  तथा

 इवांस  क्या  कार्यवाही की  भई  है  ;  और

 (=)  उसका  क्यो  परिधान  निकला  है  ?

 सांसदों  खेल  निर्माण  और
 आवास

 मंत्री  बूटों  :
 से

 तके

 छटी  योजना  में  समस्याग्रस्त  ग्रामों
 को

 पेय  जल
 की  सप्लाई को  उच्च  प्राथमिकता दी  गई  है  sat

 दस
 नए  कार्यक्रम  में  भी  शामिल  कर  लिया गया  है  ।

 छटी
 योजना  के  सभी

 लगाए गए  समस्याग्रस्त  ग्रामों  (1-4-1980  को  लगभग  2.31  को
 पेय॑  जल  के  कम  से  कम

 प्रकोप  करें  ।  मर  जल  उपलब्ध  हो  सहित  लाभ  पहुंचाने का  प्रयास  किया  जाएगा  ।  छंटी  योजना  में

 इस  कार्यक्रम  के  लिए  परिव्यय  पांचवें  योजना  (1974-79)  में  429.27  करोड़  रुपये  की  धुलना

 में  १007.11  करोड़  रुपये  तंक  पर्याप्त  रूप  में  बंढ़ा  गयां  है  ।  आधिक  दृष्टि  से  कम  जारी  वर्गों

 के  लिए  गृह  निर्माण के  -  कार्यक्रमों  को  नए--सूत्री  कार्यक्रम
 में

 भी  शामिल कर  लियो  क्यो  है  ।
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 छोटी  से  छोटी  संरचना के  लिए  पर्याप्त  निधियों  सहित  स्थल  तथा  सेवा  मुहैया
 लाभ

 भोगियों  को  3,000  रुपये  तक  प्रति  एक  ऋण  दिया  जाना  जोकि  ब्याज  की  रियायती  दरों  पर  20-

 25  वर्ष  अवधि में  देय  की  नीति है  ।  छटी  योजना  में  लगभग  485  करोड़  रुपये  का

 प्रावधान  किया  गया है
 ।  यह  आभास  होता  है

 कि  प्रस्तावित  परिव्यय  से  लगभग  10.2  लाख

 परिवार  लाभ  उठायेंगे  ।  इसके  यह  भी  अनुमान है  कि  छठी  योजना  में  आवास  तथा

 नगर  विकास  निगम  लगभग  600  करोड़  रुपये  का
 पु  विनिवेश  करेगा  जिसमें

 से
 लगभग  180

 करोड़  रुपए  आर्थिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  के  लिए  होंगे  ।  हुडको  अपनी  स्थापना  से  3  1-1-

 1981  तक  आधिक  ठप्टि  से  कमजोर  वर्गों  के  लिए  9.74  लाख  से  अधिक  रिहायशी  एक.क  स्वीकृत

 किए  हैं
 ।

 नए
 कार्यक्रम

 के  यह  भी  सम्भावना  है  कि  1985 तक  ग्रामीण

 क्षेत्रों  के
 सभी  भूमिहीन  परिवारों  को  आवास  स्थल  दे  दिए  जायेंगे  पात्र  परिवारों  को  निर्माणਂ

 सहायता  देने  के  कार्यक्रम  को  बढ़ाया  जाएगा  ;  इस  योजना  में  68  लाख  ग्रामीण  भूमिहीन  परिवारों

 का  आवास  स्थल  तथा  36  लाख  परिवारों  को  निर्माण  सहायता  मुहैया  करने  की
 व्यवस्था  पर

 विचार किया  गया  है  ।
 1971

 में
 योजना

 के  प्रवर्तन के
 1982  101  लाख

 परिवारों  को  आवास  स्थल  तथा  21-30  लाख  परिवारों  को  निर्माण  सहायता  दी  गई  है  ।  इन

 योजनाओं  के  लिए  छटी  पंचवर्षीय  योजना  में  परिव्यय  350.50  करोड़  रुपये है
 ।

 जहां  तक  समस्याग्रस्त  ग्रामों  को  पेय  जल  सुविधाओं  के  प्रावधान  की  प्रगति  का  way

 वर्ष  1980-81  सं  25,978  समस्याग्रस्त  ग्राम  तथा  जीव  1982-33  में  लगभग  42,00.

 ग्रस्त  ग्रामों  को  लाभ  पहुंचाने  का  लक्ष्य  है  ।

 खेलों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  राज्यों  खेल  संगठनों  के  सुझाव

 1293.  श्री  रामजी भाई  मावली  :  क्या  खेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  1  1982  से  31  1983  के  दौरान  (1)  कतिपय

 खेल  संगठनों  और  (2)  गुजरात  तथा  कुछ  अन्य  राज्यों  विभिन्न  खेल-कार्यकलापों  और  उनके

 प्रोत्साहन  के  कुछ  सुझाव  और  योजनाएं  प्राप्त  हुई  हैं
 :

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उस  पर  क्या  कार्यवाही की  गई  है  और

 उसका  क्या  परिणाम  निकला  है  ;  और

 नवम  एशियाई  खेल  में  विजेता  भारतीयों  की  विशेष  सम्मान  तथा  प्रोत्साहन

 के  लिए  बया  विशेष  पदक  दिए  गए  हैं  अथवा  दिए  जाएंगे  ?

 संसदीय  खेल
 तथा  निर्माण

 और
 आवास  मंत्री  बूटा

 :  और  देश

 में  खेलों  के  प्रोत्साहन  के
 सम्बन्ध

 में  खेल  संगठनों आदि  से  सामान्य  सुझाव  इस  विभाग  में
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 समय पर  प्राप्त  होते  हैं  ।  सुझावों  पर  गुणावगुण  के  आधार  पर  विचार  fear  जाता है  ।

 खेल  कार्यकलापों  के  प्रोत्साहन  के  सम्बन्ध  में  को  विशिष्ट  योजना  गुजरात  सरकार  अथवा  किसी

 अन्य  राज्य  सरकार  से  1983  के  माह  के  दौरान  प्राप्त  नहीं  हुई है  ।  राज्य  ख़ेल  परिषदों

 आदि  अनुदान  देने  की  योजना  के  अंतगर्त  गुजरात  सरकार  से  प्रशिक्षण  शिविर  के  आयोजन

 तथा  एक  व्यायामशाला  के  निर्माण  1982-83  में  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  के  लिए  दो

 पत्र  इस  विभाग  में  प्राप्त  हुए  हैं  ।  गुजरात  सरकार  द्वारा  योजना  के  अन्तर्गत  निर्धारित  शर्तों  को  पुरा

 करने  इसके  दो  प्रस्तावो ंके  लिए  योजना  में  अनुपात  अनुदान  चालू  वित्तीय ag  के  दौरान

 स्वीकृत किए  जायेंगे  ।

 जिन  पुरुष  तथा  महिला  खिलाड़ियों  का  निष्पादन  नौवें  एशियाई  खेलों  में  उत्कृष्ट  रहा

 उन्हें  जून  जो  देश  में  खिलाड़ियों  के  लिए  उच्चतम  पुरस्कार  देने  के  सम्बन्ध  में

 निश्चय  ही  विचार  किया  जाएगा  |

 उड़ीसा  के  सुखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  चावल  और

 मिट्टी  के  तेल  को  सप्लाई

 1294.  श्री  के ०  प्रधानी  क्या  खाद्य  तथा  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 कया  सरकार को  मालूम  है  कि  उड़ीसा  बाढ़ और  सूखे  से  ग्रस्त  क्षत्रों  में  इस  समय

 चावल  और  मिट्टी  के  तेल  की  कीमतें  बढ़  रही  हैं
 तथा

 वहां  पर्याप्त भंडार  नहीं  हैं  ;

 क्या  उचित  दर  की  सभी  दुकानों  को  चावल  और  मिट्टी  के  तेल  की  सप्लाई  करने

 तथा
 इन  वस्तुओं  को  स्थानीय  हाथों और  सहकारी  संस्थानों

 के
 माध्यम

 से  बेचने  की  पर्याप्त

 व्यवस्था  नहीं है  ;  और

 यदि  तो  उड़ीसा  के  प्रभावित  क्षेत्रों  में  स्थिति  की  शीघ्रता  से  सर्वेश  करने  के  लिए

 भेजे गए  केन्द्रीय  दल  के  दौरे  के  उक्त  वस्तुओं  की  सप्लाई  करने  के  लिए  किए  गए  दीर्घावधि

 उपायों  का  ब्यौरा  क्यो  है
 ?

 खाद्य
 तथा

 नागरिक
 पूर्ति  मंत्रालय  के

 राज्य  मंत्रो  भागवत  झा  :  से

 सुचना  एकत्र की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान परिषद  की  मुर्गीपालन  अनुसंधान

 परियोजना  को  हुई  हानि

 1295.  ait  सत्यनारायण

 श्री  चोबे  :  कया  कृषि  मन्त्री  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शाने  वालों  ब्यौरा

 पर  रखने  की  करेंगे  कि
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 यह  सच है
 कि  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद  सी०  एं०  की  मुर्गी

 पालन  परियोजना उसके  प्रारम्भ  से  ही  हानि  में  चल  रही  है  :

 यदि  तो  परियोजना के  केन्द्र को  हुई  हानि का  ब्यौरा क्या  है  तथा  उसके  क्या

 कारण हैं  ;  और

 क्या  परियोजना  के  कार्य  की  कोई  जांच  पड़ताल  कराई  गई  है
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  श्रीमान अखिल |  अखिल

 भारतीय  समन्वित  मुर्गी  प्रजनन  अनुसन्धान  प्रायोजना  भारतीय  कमी  a  धान  परिषद  द्वारा  चौथी

 योजना  में  प्रारम्भ  की  गयी  थी  जिसके  निम्नलिखित  ge तय  हैं

 (1)  व्यावसायिक  मुर्गियों
 को

 तैयार  करना  जो  500  दिन  की  आयु  में  कम  से  कम

 220  अंड  दे  सकें  ।

 )  व्यावसायिक मॉस  वाली  मुर्गी  या  मुर्ग  तैयार  करना  जो  सप्ताह की  आयु  में

 कम  से  कम  1200  ग्राम  वजन  की  हो  सकें  ।

 अनुसन्धान  के  उद्देश्यों
 की

 प्राप्ति  के  लिए  देश  में  पायी  जाने  वाली  या  बाहर
 से

 मंगाई  गयी

 अनेक  परजीवियों का  शुद्ध  नालों  और  सदृश्य  संकर  नस्लों  के  रूप  में  मूल्यांकन  किया  गया  हैं
 और

 उन्हीं  नस्लों  में  से  फिर  चयन  द्वारा  उनमें  और  सुधार  लाया  गया  है
 ।

 इस  प्रायोजना  में  अंडे  वाली

 और  मांस  वाली  दोनों  तरह  की  व्यावसायिक  मुर्गियों  का  विकास  किया  गया  है  ।  इस  प्रायोजना  के

 ata  विकसित की  गयी  संकर  नस्ल  एल०  को  केन्द्रीय  मुर्गी  उपजाति

 रिलीज  समिति  द्वारा  व्यावसायिक  तौर  पर  उपयोग  करने  के  लिए  रिलीज  किया  गया  है  जो

 बि-माह हाउसਂ  के  आधार
 पर  262  as  और  डे  के  आधार पर  275  अंडे  देती  हैं  ।  दो  और  अंडे

 देने  वाली  नस्लें आई०  एल०  Fo  83  और  आई०  एल०  का  विकास किया  गया  है

 और  1984  में  भुवनेश्वर  में  आयोजित  wil  प्रजनन  से  संबंधित  wo  ato  सी०  आर०

 पी०  पर  आयोजित  पिछले  वर्कशाप  में  व्यावसायिक  उपयोग  के  लिए  उन्हें  रिलीज  करने  की

 सिफारिश  की  गधी  है  ।  आई०  एल०  नस्ल  की  जनक  मणियों  की  सप्लाई  अनेक  राज्य

 सरकारों  को  की  गयी  है  ।

 इसी  ब्वायलर  व्यावसायिक  बी०  77  और  argo  बी०  का  विकास  किया

 और  इनके  जनक  मुर्गे
 मुर्गियों  की  राज्य तथा  केन्द्रीय  सरकार  के  फार्मों  में  सप्लाई  की  गयी

 है
 ।  आई०

 त्री ०  एल०--80 नस्ल 8 सप्ताह की आयु में नस्ल  8  सप्ताह  की  आयु  में  1.6  किलोग्राम वजन  की  हो  जाती  है

 और  उसमें  भोजन  को  मांस  में  बदलने और  जीवित  रहने  की  अच्छी  क्षमता  है  ।  अन्य  नस्ल  आई०

 ato  की  अखिल  भारतीय  समन्वित  मुर्गी  प्रजनन  अनुसन्धान  प्रायोजना  पर  आयोजित

 वर्कशाप  द्वारा  व्यावसायिक  उपयोग  के  लिए  इसे
 रिलीज

 करने  की  सिफारिश  की  गयी  |  यह  नस्ल
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 8  सप्ताह की  आगु में  1500  ग्राम  शारीरिक  वजन  प्राप्त  कर
 लेती  है

 और
 इसमें  आहार

 की

 क्षमता 2.4  है  ।

 अच्छी  मूल्यों  की  व्यावसायिक  नस्ल  तैयार  करने  के  लिए  शुद्ध  नस्ल  के  रूप  में  और  संकरों
 arfe में  और  निरन्तर  जांच  के  द्वारा  अनेक  नस्लों  में  और  जाव  क  सुधार  लाने  के  लिए  अनुसन्धान  कार्य

 जारी है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  goa

 (7)  अन्य  समन्वित  प्रायोजनाओं  की  प्रायोजना  के  क्रिया-कलापों  के  मुल्यांकन  के

 लिए  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद  द्वारा एक  समीक्षा  समिति  नियुक्त की  गयी  थी  ।  उक्त

 समिति  ने  प्रायोजना  के  क्रिया-कलापों  पर  संतोष  व्यक्त  किया  है  और  इसे  जारी  रखने  की

 रिश  की  है

 वराह  क्षेत्र  में  कोसो  नदो  पर  बांध

 1296.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वराह  क्षेत्र  में  कोसी  नदी  पर  बहु-उद्देशय  बांध  का  निर्माण  करने  सम्बन्धी

 कता  रिपो  किस  तारीख  को  महामहिम  की  नेपाल
 को  सौंपी

 गई
 और

 क्या  उसके

 जाद  कोई  स्मरण-पत्र भेजे  गए  तथा  उस  पर  महामहिम की  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया है  ;  और

 इस  परियोजना
 को

 शीघ्र  कार्यान्वित  करने  के  लिए  उच्चतम  स्तर  पर  बैठक  बुलाने

 सहित कया  विशिष्ट  कदम  उठाए गए  हैं  अथवा  उठाए  जा  रहे  हैं  ;

 सिचाई  मंत्रालय  के
 राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  और  वराह  क्षेत्र

 कोसी  नदी  पर  प्रस्तावित  बहु-प्रयोजनी  परियोजना  के  लिए  अद्यतन  की  गई  व्यवहायेंता  रिपोर्ट

 1981  में  नेपाल की  महामहिम  सरकार  को  भेजी गई  थी  ।  इस  मामले  को  सचिव

 नेपाल  का  महामहिम  सरकार  की  अध्यक्षता  में  नेपाली  अधिकारियों  के  दल  के

 जिसने  1982  में  भारत  ar  दौरा  किया  विचार-विमर्श के  दौरान  उठाया  गया

 जब
 यह  बताया गया  था  कि  नेपाल की  महामहिम  सरकार  द्वारा  व्यवहार्यता  रिपोर्ट का  अध्ययन

 किया जा  रहा  है  ।  इस  मामले  पर  अधिकारियों  के  स्तर  पर  होने  वाली  अगली  बैठक

 जिसके  अब  शीघ्र  आयोजित  किए  जानें  की  सम्भावना  विचार-विमर्श  करने  के  बारे  में  सहमति

 हुई  थी  ।

 अन्य  देशों  में  प्रतिबंधित  घातक  mzATaT  दवाओं  को

 भारत में  प्रयोग  ।

 1297.  ait  आर०  ate  भोले :  क्या  कृषि  मन्त्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :
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 क्या  ug  सच  है  कि  भारत  ने  डी०  डी०  Aho,  बी०  एच०  सी  ०,  pares  afta,

 डी०  बी०  सी०  2,4  पारागाट  और  अन्य  जैसी  अनेक  घातक

 कीटनाशी  द॑वाओं  पर  प्रतिबंध  नहीं  लगाया  जबकि  अन्य  देशों  में  इन  पर  प्रतिबंध  हैं

 वह  9181-82  1980-81,  1979-80  में  कितने  लाख  किलोग्राम  कीटनाशी

 दवाओं  का  उत्पादन  किया  गया  और  क्या  इनके  उपयोग  पर  किसी  भी  प्रकार  से  विनियमों  द्वारा

 नियंत्रण  किया  जाता है

 क्या  सरकार  ऐसी  घातक  कीटनाशी  दवाओं  पर  प्रतिबन्ध  लगाएगी  ;  और

 यदि  तो  कब
 ?

 कृषि  मंत्री  atta  fag)  डी०  बी०  सी०  पी०  के  अलावा  किसी  भी

 नाशी  दवा  पर  भारत  में  प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।

 वर्ष  1979-80,  1980-81  और  1981-82  के  दौरान  इन  कीटनाशी  दवाओं

 ग्र  ड  की  का  देश  में  हुए  उत्पादन के  आंकड़े  नीचे  दिए  गए हैं

 —.— (za

 लाख  किलोग्राम

 वि  sw

 दवा  देश  में  हुआ  उत्पादन

 1979-80  1980-81  1981-82

 31.829  28.760  28.366 बी०  एच०  सीं०/लिडान

 डी०  डी०  टी०  4.731  4.004  3.248

 भेथाइल  पेरा थि आन  2.533  1.213  2.092

 2;  0.192  0.338  0.398

 a
 0.114

 al
 0.128

 nh  —

 ईन  कीठनाशी  दवाओं  का  उपयोग  कीटनाशी  1968  और  उसके  अधीन  बड़

 नियमों  के  द्वारा  संचालित  किया  जाती  है  ।

 कीटनाशी  1968  के  अन्तर्गत  स्थापित  पंजीकरण  समिति  से

 सभी  कीटनाशी  जो
 अन्य

 देश
 में  प्रतिबंधित के  वर्तमान  उपयोग  की  समीक्षा  करने  के

 लिए  कहा  गया  है  ।
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 उत्तर  प्रदेश  तथा  बिहार  में  उचित
 दर

 को
 दुकानों  के  माध्यम से

 घटिया  किस  के  गेह  आदि  की  सप्लाई

 1298.  श्री  हरीश  रावत
 :  क्या  खाद्य  तथा  नागरक

 पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  उत्तर  बिहार  तथा  अन्य  राज्यों  में  उचित

 दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से  लोगों  को  घटी  हुई  मात्रा  में  तथा सड़े गेहूं  की  सप्लाई  की
 जा

 रही  है

 और  कोयले  तथा  खाद्य  तेलों  जैसे  आवश्यक  वस्तुएं  उपलब्ध  ही  नहीं  हैं  ;
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  शिकायतों  को  दूर  करने
 के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही

 की  गई  है  ?

 खादय  तथा  नागरिक  पूति  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  भागवत झा
 :

 व
 राज्य  में

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  प्रशांसन  की  जिम्मेदारी  मुख्यता
 संबंधित

 राज्य  किसी

 सरकार की  है  ।  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जाता है  कि  विभिन्‍न  राज्यों  को-भारतीय खाद्य  निगम

 द्वारा
 सप्लाई  जाने  वाला  गेहूं

 उचित
 किस्म  का  हो  और  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  उसके

 सील  बन्द  नमूने  उचित  दर  दुकानों
 को  उपभोक्ताओं

 के  लाभ  के  लिए  प्रदर्शित करने  हेतु  दिये  जाते

 हैं
 ।

 उचित  दर  की  दुकान  द्वारा  सार्वजनिक  वितरण
 की

 किसी  भी  आवश्यक  वस्तु  के

 वितरण  में  की  जा  सकने  अनियमितताओं  को  रोकने  के  लिए  स्थानीय

 प्राधिकारियों  द्वारा  नियमित  और  अचानक  निरीक्षण  किया  जाता  है  ।  इस  संबंध  में

 शिकायत
 की

 जांच  राज्य
 सरकार  द्वारा  की  जाती  है  और  उचित  प्रतिकारी उपाय  किए  जाते  हैं  ।

 किसी
 भी  अनियमितता के  आधार पर  यह  कहना कि  सब  जगह  स्थिति  ऐसी  ही  है  अथवा  यह

 कहना  कि  कुछ  राज्यों  में  कोयला  तथा  खाद्य  तेल  जसी  आवश्यक  वस्तुएं  बिल्कुल नहीं  मिल  रही

 सही  नहीं  हालांकि  इतने  ५  आकार  की  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली में  अस्थायी  तथा

 स्थानीय  स्वरूप की  कुछ  कमियों  से  पूर्णतः  इंकार  नहीं  किया  जा  सकता है  ।  जब  भी  ऐसे

 मामले  केन्द्रीय  सरकार  की  जानकारी  में  संबंधित  राज्य  सरकार  साथ  के

 तालमेल  से  उचित  कदम  उठाए  जाते  हैं  ।

 पायलट फसल  बीमा  योजना

 1299.  श्री  रामविलास  पासवान  :

 att  सुभाष  यादव  :.

 श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी
 :

 कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  विभिन्‍न  राज्यों  में
 विद्यमान  सुखा  स्थिति  के  कारण  भारी  निहित

 जोखिम  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सामान्य  बीमा  निगम  पायलट  फसल  बीमा  योजना  को  जारी  रखने

 के  पक्ष  में  नहीं  है
 ;
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 (@)  इस  योजना  के  लागू  किए  जाने  के  बाद  सामान्य  बीमा  निगम  को  दावों  का  कितनों

 भुगतान  करना  पड़ा  ;  और

 यदि  तो
 इस

 परे
 सरकार

 की
 क्या  प्रतिक्रिया

 है
 ?

 कृषि  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र
 :

 जी  नही ं।

 सामान्य  बीमा  निगम  द्वारा  1981-82  तक  भुगतान  किए  गए  दावों  की  रकम  की

 कुल  रकम  15.75  संपत  थी

 प्रशन
 हीं

 नहीं  होता  ।

 हरियाणा में  नमकीन  पानी
 की

 समस्या

 1300.  श्री  राम  जिला  पासवान  :

 श्री  सुभाष  यादव
 :

 श्री  एम०  रामगोपाल  test  :  क्यां  सिंचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  gar  करेंगे  कि  *

 क्यों  सरकर  ने  feat  27  1982  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स
 में  प्रकाशित

 समाचारों  को  पढ़ा  है  जिनमें  वहं  बताया  गया  है  कि  एक  डच  विशेषज्ञ  दल  ने  हरियाणा  को  अध्ययन

 करने  के  are  बताया  हैं  कि  यदि  तत्काल  सुधारात्मक  कार्यवाही  न  कौ  मई  तौ  आगामी  50  वर्षो  में

 हरियाणा  राज्य  को  नमकीन  पानी  के  संकट  का  सामना  करने  पड़ेगा  |

 यदि
 तो  बया

 केन्द्रीय  सरकार
 ने

 इस  संबंध में
 कोई  अध्ययन  कियां  है  ;  और

 इस  स्थिति से  निपटने  के  लिए  कया  कॉर्योवाह्दी करने  का  विचारें  है  |

 मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राम  निवास  :  ats

 जाँ  केन्द्रीय  भूमिगत  जल  TS  ने  जल-भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षणों  तथा  aaa  की

 ददन  के  जरिये  मीठे  और  लवण  भूमिगत  जल  कै  क्षत्रों  की  तथा  उन  क्षेत्रों  जहां

 grat  भूमिगत  जल  थोड़ा  है  और  गहरा  भूमिगत  जल  लवणीय  मानचित्रण  किया है  इसके

 परिणाम  1976  के  भारतीय  जल-भू-बैंज्ञानिक  मानचित्र  में  प्रकाशित  किए  गए  हैं  ।

 इंस  समस्या  के  अध्ययन  करने  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  से  सहायत

 प्राप्त  एक  परियोजना  हरियाणा  सरकार  द्वारा  कार्यान्वित  की  जा  रही  eh

 भूमिहीन  की  भूमि  वितरण

 1501.  श्री  सौहन  लॉल  पटल  :

 शी  चिन्तामणि  जैनों
 :

 क्यां  ग्रामीण  विकास  मेरी
 निम्नलिखित  जानकारी  शनि

 atat  विवरण  सभी  पैदल  परे  रखने  की  कपा  करेंगे  कि
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 1904

 क्या  यह  सच
 है  कि  भूमिहीनों  को  भूमि  का  वितरण

 जो
 20  सूत्री  कार्यक  के

 अधीन  आता  की  उपलब्धि  में  बाधा  आई  है

 यदि  तो  इसके  क्यो  कारण हैं  ;

 1982  के  दौरान  sais  राज्य  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  अथवा

 कितनी  उपलब्धि हुई  है  ;  और

 छठी  योजना  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  पुरा  करने  के
 रकार  द्वारा  कया

 चाही  की  जा  है  ?

 ureter विकास  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  हरिनाथ  और  जी  नहीं  ।

 कार्यक्रम को  किया  जा  है  ।

 छठी  योजन  में  ag  परिकल्पना  को  गई  है  किं
 अधिकतम

 सीमा  से  फालतू  भूमि
 को

 कब्जे में  लेने  तथा  इसे  वितरित  करने  का  कार्यक्रम  1982-83  तक  पूरा  हो  जाएगा
 ।  अधिकतम

 भूमि  सीमाओं  के  art  में  राष्ट्रीय  मोर्गदर्शों  सिद्धान्तों  की  दृष्टिगत  रखते  हुए  शुरू  किए  गए

 aa  भूमि  सीमाओं  के  कार्यान्वयन  के  ओरम्भ  से  41.7  लाख  एकड  भूमि  को  फालतू  घोषित  कियां

 गया  26.8  ata  एकड़  भूमि  कौ  कब्जे  में  लिया  गया  है  tat
 19.6

 लाखे  एकड़  भूमि  को  पात्र

 परिवारों में  वित्तौरित्त  फिया  गया है  ।  बर्ष  1982 के  लिए  राज्य-वार  स्थिति  को  दर्शाने  वाला  एक

 विवरण  संलग्न  है  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में
 उल्लिखित  ard  को

 पूर  करने  के  लिए  तेजी  से  कदम

 उठाएं  जा  रहे  देश भर  के  भूमि-धारकों से  प्राप्त हुई  विवरणियों की  जांच  लगभग  पूरी  हो

 गई  है
 ।  भूमि को  फालतू  घोषित

 करने
 और  उस  पर

 कब्जा  लिए
 जाने

 के  पश्चात ्

 प्रभावित पक्ष  इस  पर  एक  अंथंवों  किसी  दूसरे
 रूप

 में
 मध्यस्थता

 की  मांग  करने  के  अदालते

 में  जातें  यही  मृख्य  कारण  हैं  कि  फालतू  घोषित
 की  गई  भूमि  तथा  कब्जे  में  ली  भूमि  को

 वितरित  नहीं  किया  जा  सकें  ।  कब्जे  में  लीं  गई  कुछ  भूमि  को  सामजिक  arte  आदि

 प्रयोजनों  के  लिए  उपयोग में  लाया जो  संकरता  राज्य  सरकारों  को
 इसे  भूमि  जिसे  पात्र

 व्यक्तियों  को  ओबंटिते  फिया  at  सकता  के  विवरण  में  ओने  वाली  प्रशासनिक  तथा  अन्य  अड़चनों

 को
 दूर  करने  के  लिए  ठोस  कदम  उठाने  की  सलाह  दी  मई  है

 ।

 नन  2.  ति  नि es

 राज्य  केन्द्र  शासित  at  ay  1982  के  दौरान  वितरित  की

 मई
 भूमि

 9754 आंध्र  प्रदेश

 असम  9231
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 ee  धवल

 8799

 6295

 2217

 हिमाचल  प्रदेश

 कर्नाटक  49956

 1670

 wer  प्रदेश

 महा  राष्ट्र

 37

 4184

 959

 9435

 4915

 124

 उत्तार  प्रदेश
 -  358

 पश्चिम  बंगाल  6802

 दादर  और  नागर  हवेली  91

 दिल्ली  374

 पॉंडिचेरी  23
 नक  nv  Oran

 योग
 2  ee  122083  ere  a

 afa  सुधार  उपायों  को  लाग  करना

 1302.  श्रीमती  नीति  पटनायक  :  क्या  ग्रामीण  विकास  yay  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 secre  राज्य  में  बनाए  गए  भूमि  सुधार  अधिनियम  और  उनको  अब  तक  क्रियान्वित

 किए  जाने  के  बारे  में  ब्यौ  रा  कया  है  ;  और

 स  चन्  Gol
 ?

 योजना की  शेष  अवधि  में  उक्त  मामले  के  संबंध  में  क्या
 कार्यक्रम
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 ho owe  1904
 विावामाामभभााभाा

 ग्रामीण  विकास  WATE  के  राज्य  मची  (at  हरिनाथ

 1

 fast)  :
 fafateqt  राज्यों  केन्द्र  शासित

 क्षेत्रों  द्वारा  कार्यान्वयन  के  लिए  बनाये  गये  भूमि  सुधार  के  विभिन्न  पहलुओं  से  सम्बन्धित  मुख्य

 विधानों  को  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 में  रखा  ।  देखिए  संख्या  एल०  ao  5939/83]

 छठी  qaaqia  योजना  के  अन्तर्गत  शेष  भूमि  को  अधिकतम  सीमा  से  भूमि  का  पुरा

 वितरण  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  काश्तकारों  के  सामान्य  निकाय  को  स्वामित्व  अधिकार  देने के  लिए

 विधान  उन  राज्यों  द्वारा  पूरा  किया  जाना  है  जिनमें  इसे  प्रयोजन  के  लिए  अभी  कानून  बनाते  रहते

 विभिन्‍न  राज्यों  में  भूमि  अभिलेखों
 को

 अद्यतन  बनाया  जा  रहा  है  और  इस  प्रक्रिया  को
 समय

 समय  पर  शुरू  किया  जाता  रहेगा  ।  जोतों  की  चकबन्दी  उन  राज्यों  द्वारा  शुरू  की  जानी है

 जिन्होंने  इसे  अभी  शुरू  नहीं  किया  है  ताकि  इस  कार्यक्रम
 को

 दस  वर्षों  में  पूरा  किया  जा  सके
 ।

 शेष

 काश्तकारों
 के

 लिए  काश्त  की  प्रस्याभूति  की  व्यवस्था  स्थायी  आधार  पर  की  जानी

 समेकित  प्रामोण  बिकास  कायेक्रम  के  अधीन  उड़ीसा  को  आवंटित

 1303.  श्रोसती  जयन्ती  पटनायक  :  कया  ग्रामीण  विकास  मन्त्री  यह  बताने  को  कृप  करेंगे

 किः

 1982-83  के  दौरान  aaa  ग्रामीण  विकास  परियोजनाओं  के  erates  के  लिए

 उड़ीसा  के  जिलों  को  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई  है  ;

 उपयु  क्त
 कार्यक्रमों

 के  लिए  1981-82  के  दौरान
 इन  जिलों  को  कितनी  धत्तराश्ि

 आवंटित  कीगई  थी  तथा  इन्होंने  वास्तव  में  कितनी  खर्च  की  ;

 सभी  ग्रामीण  विकास  परियोजनाओं  को  निर्धारित  समय  के  अनुसार  पूरा  करने  के  लिए
 केन्द्र  अथवा  द्वारा

 उन  जिलों
 को

 क्या  निर्देश
 दिये  गये  ;  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 अ्सोण  विकास  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्र  हरिनाथ  )  वे  1982-82
 में

 सर्मात्वत्त  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  उड़ीसा  के
 विभिन्‍न  जिलों  को  आवंटित

 1981-82  में  वास्तविक  रूप  से  aq  की  गई  धनराशि  को  दर्शाने  वा  ला  एक  विवरण
 संलग्न

 (7)  व  भारत  सरकार  द्वारो  समय-समय  पर  विभिन्‍न  'राज्यों/ब  न्  शासित  क्षेत्रों  को

 निदेश
 जारी

 किए  गये
 हैं  कि

 वे
 गरीबी

 की
 रेखा  से

 नीचे  बसर  करने  वाले  लाभ भोगियों
 खण्ड

 योजनाएं  तैयार  करने  तंथा  क्ष  त्रीय  एजेंसियों  के
 साथ  प्रगति  की  समय-समय  पर  क

 रक्षा  करने
 के

 लिए  सतत  प्रयास  करें
 ।  लाभभोगियों  को  शीघ्र  ऋण  स्वीकृत  करने  के  लिए  प्रत्येक

 जिले  में  ऋण  सम्बन्धी  कार्यशालाएं  भी  आयोजित  की  जानी  हैं  ।.
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 विवरण

 बच्चे  1981-82  1882-83  के  दोरान  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम

 के  अन्तरगत  उड़ीसा  में  आवंटित  तथा  उपयोग  में  लाई  गई

 राशि  को  दीदनी
 वाला

 रुपये  में  )
 en  ee

 1981-82 बी  च  198  83

 ऋ  जिले  का  उपयोग  आवंटन

 ao

 114.00  82.06  152.00

 120.00  112.09  160.00

 3.0  246.00  204.05  328.00

 4.  ध्रनकनाल  96.00  102.89  128.00

 174.00  223.31  232.00

 है  108.00  72.39  144.00

 78.00  71.63  104.00

 252.00  109.51  336.00

 156.00  71.73  208.00 मयुर  भज

 9  0.00 10  7.55  20.00

 1  YZ  .//  32.00 ह  174.00

 12.  174.00  112.97  232.00

 सर्द  रगड़  102.00  $2.90 13  136.00

 लि  see  tae  eee  erm  vate

 क्  1884.00  1495.85
 किमाम

 251
 2.00

 खालू  बर्ष  के  दौरान  उड़ीसा  में  सिचाई  परियोजनाएं  लगाना

 1304.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  उड़ीसा  राज्य  प्रस्तावित  आरम्भ  की  जाने  वाली

 मध्यम  और  बड़ी  सिंचाई  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  ate  उनकी  संख्या  कितनी है  ;

 उन  प्रत्येक  परियोजनाओं  की  अनुमानित  लागत  क्या  है  ;
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 उन  प्रत्येक
 परियोजनाओं

 को  आरम्भ  करने  पर  कुल  कितनी  हेक्टेयर  भूमि  की  सिंचाई

 की  जाएगी  ;  और

 तत्सम्बन्धी ब्यौरा  बया  है  ?

 सिंचाई  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राम  निवास
 :

 से  उड़ीसा में  ad-

 मान  वित्तीय  at  (1982-83) के  दौरान  11  बृहत  और  27  मध्यम  सिचाई  परियोजनाओं  का

 क्रियान्वयन  किया  जा  रहा  है  ।  उन  परियोजनाओं  के  नाम  उनकी  अनुमानित लागत  उन  पर

 अब  तक  किया  गया  व्यय  और  उनसे  प्राप्त  होने  वाले  अन्तिम  सिचाई  लाभों  को  दिखाने  वाला

 विवरण  संलग्न  है

 शश  ne

 क्रम  स्कीम का  नाम  अद्यतन  1982  प्रत्याशित  अन्ततः

 Fo  व्यय  सुनील ८

 (82-83)
 —  ला

 ager  ent

 एक  छठी  योजना
 से

 पूवे  को  सको में

 tart  fears  72203.32*  3883.53  1200  423.60

 अपर  कोलाज  सिचाई  96698 5  क  1844.81  600  93.93

 अपर  इन्द्रावती  सिचाई  14738.00*  1618.07  610  185.83

 आनन्दपुर  1128.00  745.97  100  40.18

 5  महानदी  बी स्पा  बराज  0264.90  553.74  000
 —_——  is,

 ye

 धन  बहुंप्रयोजनी  परियोजनाओं  के  सिंचाई  सम्बन्धी  बांध  की  लायत  का  सम्मिलित

 दो---नई  स्कीमें

 35969
 सुवर्ण  रेखा

 382  166.82

 चिचोली  3000  6.10  20  32.79

 3000  22.00  20  43.47

 कानपुर  3800  4.74  26

 10  समकोण  4000  52.12  20
 37.50

 Il  हीरा  कुण्ड
 ate  का

 अतिरिक्त

 उमड़  मार्ग  2000  3.16
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 15983,

 4

 मध्यम  स्कीमें

 एक--बीच  बेक  cay

 1016.66  671.66  185  3.83

 2.  95  13.81 1128.43
 8.0 29.42

 1116.34  969.41  80  6.87

 पिलासाल्की  669.44  382.93  55  3.47

 डुमैरबाहलः  305.60  289.45
 3.78

 1370.45  905.45  13.40 mise

 1280.01  740.01  180
 1116

 981.60  726
 60

 5.33

 झर्रबन्धाः
 264.33  158

 60  236

 455.00  34  3.38
 0.0  430.42

 65  4.  17
 535.00  313.08

 V2:  हरगिज़  1878.00  508.37  (202
 14.48

 13  कुमारी  1551.90.  561.83,
 350  16.50

 14  4.35
 éfegeorre  1776.45

 16.48
 230

 ¥5  बारसआन  461.20  16.48  10  4.35

 F6  कसब  हल  996.90  61.38  1.25  7.04

 14  29.65  96 5028.70  11.70

 I8  बंका बहल  1512.65  138.08  125  7.31

 बेक  eat

 19  ओंग
 1800.00  821.13  100  24.96

 20.
 518.82  567.78

 30)
 4.23
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 |  3

 21  630.17  390.79  16  651

 22  दादर  घाटी  649.93  27  6.32

 23  202.00  111.58  18  0.89

 24
 अपर  सुक ताल  60  1.52 235.05  62.51

 25  बरुआ  चरण-दो  475.45  26.27  4.38

 26  45  3.80 470.45  207.13

 तनौज--समय  स्कीमें

 27  बड़ा  नाला  1336.00  33.18  150  12.25

 नन  ला  लग  ना  ग  ाएयतस्‍ए  अणु

 au  सिचाई  परियोजना

 1305.  oft  चिन्तामणि  पाणि ग्र हो :
 क्या  सिंचाई  मन्त्री

 यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि
 :

 कया  उड़ीसा  सरकार  चे  विश्व  बैंक  के  सहायता  प्राप्त
 करने  के

 लिये  ब्रांड  सिचाई

 ta  दी  है  ;  और

 यदि  तो  परियोजना के  अनुमानों  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  क्या  केन्द्रीय  सरकार  भी

 इस  परियोजना  पर  धन  खर्च  कर  रही

 सिचाई  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राम  निवास
 :

 नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता

 wat  साहा  पारियों

 1506.  श्री  Faaratfor
 पाणि ग्र हो

 :
 क्या  सिचाई

 मन्त्री  यह  बताने
 को

 कृपा
 करें

 कया  उड़ीसा  सरकार  ने  महानदी  सम्बन्धी  मनी  war  परियोजना  केन्द्रीय  सरकार  को

 Ber  दी  है  ;  और

 यादि  gt,  तो  परियोजना
 के  अनुमानों का  ब्यौरा  है  तथा  केन्द्रीय  सरकार  इसे

 परियोजना
 का वित्तपोषण कर  रही  है  ?

 सिचाई  emery  के  राज्य  मन्त्र  राम  निवास  :  उड़ीसा  सरकार
 से

 महानदी  पर  प्रस्तावित  मनी  भद्र  परियोजना  के  संबंध  में  एक  प्राथमिक नोट  प्रप्त  हुआ  है  ।  इस
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 गागा

 नोट  के  मनी  भद्र परियोजना  |  )  की  लागत  545  करोड़  way  बताई  गई  है  !

 जल  संसाधनों  से  संबंधित  परियोजनाओं  के  लिए  धनराशि  की  व्यवस्था  की  जाती  है

 राज्य
 सरकारों

 द्वारा  आवश्यक  वस्तुओं  कौ  भांग

 1307,  श्री  पौ०  एम०  सईद
 :

 at  खाद्य और  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  ag  बताने  कुर्ता

 करेंगे  :

 क्यां  केन्द्रीय  सरकार  नै  आवश्यक  वस्तुओं  की  बढ़ी  हुई  सप्लाई  के  लिए  राज्य  सरकारों

 की  समस्त  मांग  पूरी  नਂ  करने  का  निर्णय  लिया  है

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  को  कोई  निदेश  ay  गये  हैं  ;

 राज्यों
 को  वर्ष  1982  के

 दौरान  कुल
 कितनी  आवश्यक वस्तुयें  सप्लाई  की  गयीं

 उनकी  मांगें  क्या  थीं  और  क्या  खाद्यों  की  कमी  के
 कारण  स्थिति  खराब  रहेगी

 और

 की  मांगें  पूरी  करेने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार
 द्वारा

 बेदम  उठाए  गएं

 हैं  ?

 खाद  आर  नागरिक  ध्  मंत्रालय  के  cists
 मंत्री

 भागवत  ert
 :  से

 ज्यों  में  उपभोक्ताओं  की  आवश्यक  वस्तुओं  सम्बन्धी  जरूरतों  की  प्रति  खुली  बाजार  व्यवस्था  सें

 होतीं  है  और  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  उसकी  अनुपूर्ति  करती  हैं
 ।

 राज्य  इंस  स्थिति  से  पहले से

 ही  अवगत  हैं  ।  राज्यों/संघ  शासित  क्ष  त्रों  को
 खाद्यान्नों

 जैंसी  आवश्यक  वस्तुओं  का  arden

 केन्द्रीय  पूल  मैं  स्टाक  की  कुल  विभिन्न  राज्यों  की  अपेक्षित  बाजार  में

 उनकी  उपलब्धता  तथा  अन्य  संबंधित  बातों  को  ध्यान मैं  रखते  हुये  कियां  जाता  है  ।  वर्ष  1982  के

 दौरान  उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  सेਂ  वितरित  करने  के  लिए  राज्यों/संघ  शासित  क्षत्रों  को

 4,51,190  मीटरी टन  आयातित  खाद्य  तेलों  का  आवंटन  कियां  और  लगभग  160.00

 लाख  वर्ग  मीटर
 नियंत्रित  कपड़ा  पैक  किया  गया  तथा  विभिन्‍न  राज्यों  कौ  समान  रूप  से  वितरित

 कियां  गया  |

 वर्ष  19072  के  दौरान  विभिन्न  राज्य  संध  शासित  at  at  की  खादानों  की  मांग  की  car

 भिवंडी  की  मात्रा  और  साथ  ही  चोरी  की  आवंटित की  गई  मात्रा  का  ब्यौरा  विवरण  में  दियां  गयां

 है
 ।

 इस  समय
 खाद्यान्नों

 की  कमी  होने  की  आशंका
 करने  कां  कोई  कारण  नहीं है

 ।
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 फॉल  190

 विवरण

 aq  1982  से  दिसम्बर  82)  के  दौरान  खाद्यान्नों  को  मांग/आवंटन  तथा

 चीनी  के  आबंटन  की  मात्रा  दर्शाने  वाला  विवरण  |

 मीटरी  टनों

 writer  ~~ i  गेहूं
 चीनी

 का

 आवंटन *

 माग  अधीन
 one:  —~—  oe

 i

 1,  भास्कर  प्रदेश  977,00  637.00  43,578

 2,  1062.00  622.00  16,000

 बिहार  1996.00  914.16  56,604

 4,  रात  966.16  431.4)  28,464

 463.89  157.20 हरियाणा  9,408

 85.50 हिमाचल  प्रदेश  170.50  3,309

 h  जम्मू  ओर  काश्मीर  414.00  282750  4,792

 g.  कर्नाटक  1090,00  46  2,00
 29,958

 ut  1860.00  1342.00  12,294

 10  eg  प्रदेश  1824.00  630.00

 महाराष्ट्र  2010.50  1452.40  31,384

 12  83.00  57.60  1,133

 13,  मेघालय  141.70  104.20  1,057

 14  नागालैण्ड  99.00  72.00  686

 15  उड़ीसा  516.50  253.20  21,889

 16  पंज ब  518.30  265.80
 13,649

 17  स्थित ने  1173.00  347.00  27,254

 18  सिक्किम  45.15
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 ]  2  3  4  5

 19,  तमिलनाडु  1611.00  604.00  30,309

 20  त्रिपुरा  166.50  119.00  1,635

 21  12  18.00  88,872 .
 2045.00

 22  पश्चिम  बंगाल  4100.00  2845.00  45,150

 23

 16.40  380 16.40

 24  अरुणाचल  प्रदेश  49.45  46.70  495

 25  29.00  29.50  550 चण्डीगढ़
 प्रशासन

 26  दिल्ली  1365.75  956.00  12,208

 27  दादर  और

 80
 नगर  हवेली  0.96  0.96

 28  दमन

 दीव  86.21  78.80  940

 29  मिजोरम  144.50  72.18  378

 30  पांडिचेरी  17.82  14.44  487

 5.89  5.89 31  लक्षद्वीप
 130

 ल  ee  es

 *1981  की  जनगणना  की  आबादी  के  अनुसार  प्रति
 syf=r  AX व्यक्ति  425  ग्राम  के  आधार  पर  ।

 छोटे  और  माध्यम  दर्ज  के  नगरों  के  विकास के  लिए  राज्यों को  दी  गई  सहायता

 की  धन  वापसी

 1309.  श्री  पी०  एम०  सईद :  क्या  निर्माण  और  आवास
 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगेकि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने
 राज्य  सरकारों

 से  छोटे  और  मध्यम  दर्जे  के  नगरों  के  विकास

 के  लिए  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  की  धन वापसी  के  लिए  कहा

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 1979-80  में

 ऐसी  कोई  योजना  तैयार  की

 गई
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 FAT  केन्द्रीय  सरकार  को  पता  चला  है  कि  वर्ष  1979-80  और  1980- (a)  यदि  तो

 81  में  परियोजनाओ ंके  लिए  दी  गई  पहली  किश्त  का  राज्य  द्वारा  पूरी  तरह  से  उपयोग  नहीं  किया

 आर

 इस  योजना  के  कार्यान्वित करने  में  धनराशि का  उपयोग  करने  कौन-कौन  राज्य

 फल  रहे  हैं  और  कितने  राज्यों  ने  धनराशि  वापस  दी  है
 ?

 संसदीय  दिग  खेल  तथा  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  get  :  से

 1979 में  चालू  की  गई  छोटे  तथा  मध्यम  दर्ज  के  नगरों की  केन्द्र  द्वारा  प्रवर्तित  एकीकृत  विकास

 योजना  के  राज्य  सरकारों  से  चुनीदा  नगरों  के  बारे  में  परियोजना प्रस्ताव  भेजने  का
 रोध  किया  गया  था  ।  मूल्यांकन  तथा  जांच  पड़ताल  के  आधार  पर  अनुमोदित  परियोजनाओं  के

 लिए  अनुमोदित लागत  के  50 0 48x0 aT की  सीमा  तक  अथवा 40  लाख  जो  भी  कम  हों

 केन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध  है  ।  1979-80 में  31  नगरों  तथा  1980-81 में  92  नगरों में

 मोहित  योजनाओं  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  पहली  किश्त  दी  गई  थी  ।  परियोजना  अवधि  सामा

 प्रति
 तीन  वर्ष

 की
 होती  है  ।  कई  राज्य  सरकारों ने  इस  धन  का  पूरी  तरह  उपयोग  नहीं  किया

 था  तथा  दूसरी  किश्त  के  लिए  मांग  की  थी  ।  नगर  तथा  ग्राम  आयोजन  कार्यक्रम  का

 तर  प्रबोधन करता  है  तथा  मन्त्रालय  द्वारा  इसकी  समीक्षा  की  जाती  इस  विषय में  राज्य

 सरकारों  को  पत्र  लिख  दिए  गए  हैं  ।  स्थानीय  शासन  तथा  नगरीय  विकास  की  केन्द्रीय  परिषद  ने

 1982  तथा  1983  में  कार्यान्वयन  तथा  प्रबोधन  के  लिए  राज्य  तथा  स्थानीय

 स्तर  पर  बजट  बू  निर्माण  सामग्री  तथा  संगठनात्मक  प्रबन्ध  जैसी  विभिन्‍न

 स्याओं  से  निपट  कर  इस  योजना  के  अन्तर्गत  अनुमोदित  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  को  त्वरित

 करने  को  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों
 से  अनुरोध  करते  हुए  संकल्प  पारित  किए  थे  ।

 पस्पिर्द  ने  राज्य  सरकारों  से  केन्द्रीय  सहायत्ता  एवं  राज्य  बजट  प्रावधान  का  पूर्ण  रूपेण  उपयोग

 करके  योजना  अवधि  के  अन्त  तक  fants  अनुमोदित  योजनाओं  को  पूरा  करने  उपाय  करन ेका

 भी  अनुरोध  किया  ।

 A
 निम्नलिखित  'राज्य/संघ  राज्य

 के
 सरकार  द्वारा  स्वीकृति  एक  अथवा

 utes  परियोजनाओं के  लिए  1979-80  तथा  1980-81  में  लिए  गए  धन
 को

 अब  तक  पूर्णरूपेण
 उपयोग  लाने में  असफल  रहे  हैं

 1.  ओर  प्रदेश

 2.  fai

 3.

 4.  हरियाणा

 5.  हिमाचल  प्रदेश

 कर्नाटक
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 7.  केरल

 8.  मध्य  प्रदेश

 9,  महाराष्ट्र

 10.  मणिपुर

 Hi.  राजस्थान

 12.  सिक्किम

 13.  तमिलनाडु

 14.  त्रिपुरा

 5. '  उत्तर  प्रदेश

 16,  पश्चिम  बंगाल

 17.

 उन  राज्यों/संच
 राज्य  क्षे  त्रों

 की  अनुमोकित  योजना  सम्पूर्णता  के  भिन्न-भिड़त

 सोपानों  में  हू  ।
 किसी  भी  राज्य  ने  दी  गई  केन्द्रीय  सभ्यता  को

 अब  तक
 वापिस  नहीं  किया  है

 ।

 भूदान  आन्दोलन

 1306.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  पांडे

 श्री  सो हम् मेद  असरार  अहमद :  क्या  ग्रामीण  विकास  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  स्वर्गीय  विनोबा  भावे  के  भूदान  आन्दोलन  क  तेरस  Wnt Epis  हद  किया  wat

 उस  आन्दोलन  से  लोगों  को  कितनी  भूमि  दान में  दी

 इसमें  से  कितनी  भूमि  भूमिहीन  किसानों  को  वितरित  की  और

 कया  दानकर्ताओं  को  उनके  कृषि  कार्य  में  कोई  आर्थिक  या  अन्य  सहायता  दे  रहा  है
 ?

 ग्रामीण  विकास  मन्त्रालय  के  राज्य  हरिनाथ  :  व  सरकार

 द्वारा  भूदान  आन्दोलन  की  प्रगति  का  मूल्यांकन  राज्य  सरकारों  से  समय-समय  पर  रिपोर्टे  प्राप्त

 करके  किया  जाता  है  ।  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  भूदान  आन्दोलन  के  अन्तर्गत

 41.3  लाख  एकड़  भूमि  दान  के  रूप  में  प्राप्त हुई  है  ।

 19.6  लाख  एकड़  भूमि  को  7.0  लाख  मात्र  परिवारों  में  वितरित  किया  गया  है
 ।

 भूमि  के  लाभभोगियों  को  तथा  अन्य  प्रकार  की  सहायता  सुलभ  करने  हेतु
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 भारत  सरकार  के  पास  कोई  विशिष्ट  योजना  नहीं  है  ।  भूदान  भूमि  के  आवंटी  समन्वित

 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  जैसे  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  के  लाभ  प्राप्त  करने  हेतु  उसी  तरह  पात्र

 है  जिस  इस  प्रकार  की  अन्य  भूमि  जोतों  के  भूमि  धारक  पात्र  होते  हैं
 ।

 राज्यों में  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  लागू
 करना

 1310.  श्री  रसूल  कोचक  :  कया  ग्रमीण  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राज्य  सरकारों  मे  केन्द्र  सरकार  को  इस  बात  का  आश्वासन  दिया  है  कि  राष्ट्रीय

 ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  लिए  छठी  योजना के  लक्ष्यों  को  उपलब्ध किए  जाने  की  सम्भावना

 है
 ्
 |

 चालू  faa  वर्ष  के  अंत  तक  इस  बारे  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  और  फण्ड  का  कितना

 उपयोग  किया  गया  और

 कितना  रोजगार  दिया  गया  है  ?

 ग्रामीण  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  हरिनाथ  :  से  राज्य  क्षेत्र

 में  सुलभ  की  गई  निधियों  सहित  छठी  योजना  अवधि  के  लिए  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम

 हेतु कुल  1620  करोड़  रुपए  का  परिव्यय  सुलभ  किया  गया है  ।  केन्द्र तथा  राज्य  दोनों  क्षेत्र  के

 अधीन  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  अब  तक  उपयोग  के  लिए  1021.06  करोड़  रुपये  उपलब्ध  किए हैं  ।

 जैश  कि  राज्यों  सुचित  किया  योजना  के  प्रारम्भ  से  लेकर  अब  तक  कुल  718.39  करोड़  रुपए

 का  व्यय  किया  गया  है  ।  वर्ष  1982-83 में  उपयोग की  गई  निधियों की  वित्तीय वर्ष  के

 समाप्त  होने  के  बाद  ही  प्राप्त  होंगी  ।  wat  योजना  में  प्रतिवर्ष  300  से  400  मिलियन

 दिवसों  का  रोजग।र  सुजीत  किए  जाने  का  लक्ष्य  है  ।  इसके  मुकाबले में  छठी  योजना के  प्रथम

 वर्षों  के  दौरान  कार्य कम  के  ू अन्तगर्त  सृजित  रोजगार  निम्न  प्रकार  है  :--

 i

 ay
 सृजित  रोजगार

 कि  क  ee  eR  a  no

 SS EEEEEEnanel srt

 1680-81  420.81

 1981-82  354.52

 1982-83  335.30

 भाग  तक
 प्राप्त

 कि  कत  नए  ि

 1010.72

 ae ee  काणा
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 राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  प्रगति  रिपोर्टों  के  आधार  पर  as  प्रत्याशा  की  जाती है  कि

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  छठी  योजना  छठी  योजना  लक्ष्यों  को  पूर्ण  रूप  से

 प्राप्त  बर्र  लिया  जायेगा

 एशियाड  के  लिए  हथियारों  पर  हुए  खर्च  की  अदायगी

 311.  श्री  ए०  के०  बालन  :  क्या  खेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यां  केरल  के  मुख्य  मन्त्री ने  एशियाड  में  मन्दिरों के  हाथी  भेजने  पर  हुए  ae
 की

 अदायगी  हेतु  कहा  है

 यदि  तो  उन्होंने  कितनीਂ  धनराशि  की  अदायगी  करने  हेतु  कहा  है

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  लिया  और

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है
 ?

 संसदीय
 खेल  तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्री  बूटा  fag) :  विशेष  आयोजन

 समिति
 को

 के  लिए  मन्दिर  के  हाथी  भेजने  पर  हुए  खर्चे  की  प्रतिभूति  के  लिए  केरल

 के  yer  मन्त्री  से  कोई  अनुरोध  प्राप्त नहीं  हुआ  है  |

 और  प्रश्न नहीं  उठते  ।

 केरल से  द्वारा  हाथियों  का  परिवहन

 1312,  श्री  ए  के०  बालन  :  क्या  खेल  मंत्री  यह  बता नेकी कप की  कपा  करेंगे कि

 क्या  पशुओं  के  प्रति  ऋ  रता  का  निवारण  अधिनियम  060  उल्लंघन  करके  केरल

 से  मन्दिरों के  हाथी  रेलगाड़ी  द्वारा  एशियाड  में  लाए गए

 लोने  के  लिए  केरल )  क्या  ag  संच  हैं
 कि

 केन्द्रीय
 परक

 ने  इन  हाथियों को  दिल्ली

 सरकार  पर  दबांव  डाला  और

 यदि  तो  उसके  क्यां  कारण  है  ?

 संसदीय  खत  तथा  निर्माण  ate  आ  attr  aot धमाके  केजल
 और बूटा  :

 महीं  ।

 प्रशन  नहीं  उठता

 राज्यों  को  बकाया  सरकारी  धनराशि  कौ  बाढ़ग्रस्त  किसानों  से

 age  रोक  देने  के  fads

 1313.  श्री  रजिनॉथि सोन सोनकर  शास्त्री  :  कया कथि मंत्री कि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
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 क्या  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  बाढ़ग्रस्त  क्षत्रों  में
 किसानों

 से  भूमि  राजस्व

 Ma  tt  SGT रो  a7  राधा और  विद्यालय  शुल्क  न  लेने  तथा  सरकार  और  तकावी की  वसूली  रोक  देने के  कोई

 निर्देश  दिए

 )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  कया
 और

 यदि  तो  क्या  सरकार  बाढ़ग्रस्त  क्षेत्रों
 के

 किसानों
 की  सहायता करने  के  लिए

 रसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  है
 ?

 ala  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  आरिफ  मोहम्मद  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 जी  नहीं
 ।

 ये  मर्दे  राज्य  सरकारों  के  क्षे  साधिकार में  आती  और  वे  उन  पर  अपने

 विवेक  से  निर्णय  ले  सकती  हैं  ।

 दूध  और  दुग्ध  उत्पादों  में  आत्म-निभाता

 1314,  श्रीमती गीता  मुखर्जी  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  निगम  चेयरमैन  द्वारा
 दिए  गए  कथित

 विवरण की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  देश  ने  दूध  और  उत्पादों
 में

 अधिक  अथवा
 कम

 रता हासिल की

 यदि  at,  तो  देश  में  दूध
 और

 दुग्ध
 उत्पादकों

 के  प्रति
 व्यक्ति

 न्यूनतम  आवश्यकता

 क्या  है  और  प्रति  व्यक्ति  उपलब्ध क्या  है

 यदि  तो  देश  में  कुल  उपलब्धता  कीं  तुलना  में  आयातित दूध  और  दुग्ध  उत्पादों

 की  प्रतिशतता क्या  और

 कथित  विवरण  पर  सरकार  कों  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  हो  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  (1976)  ने  201  प्राम  दूध  प्रति  व्यक्ति प्रति  दिन  के  हिसाब

 से  औसतन  न्यूनतम  पौषणिक  आवश्यकता  की  सिफारिश की  है  ।  इसकी  तुलना  दूध  की  प्रति

 व्यक्ति  उपलब्धता  1979-80  में  125  ग्राम  प्रतिदिन  के  हिसाब  से  आंकी  गई  थी  ।

 तथा  grr  उत्पादन में  महत्वपूर्ण  वृद्धि  हुई  है  ।  पिछले कुछ  वर्षों  में  कोई  दूध

 और  दुग्ध  उत्पाद  विदेशी  मुद्रा  से  वाणिज्यिक  रूप  में  आयात  नहीं  किए  गए  हैं
 ।

 देश  में  .
 डेरी  विकास  कार्यक्रमों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  निधि  के  सृजन  के  लिए रि रकम  दुग्ध  चौथा
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 tn  Lae  ि

 मकक्‍्खन/बठ  आयल  उपहार  के
 or

 म  प्राप्त  हुए  दूध  और  दुग्ध  उत्पादों  की  प्रति  व्यतीत  उप

 लापता  1973-74  के  109.6  ग्राम
 से

 निरन्तर  बढ़ते  हुए  1979-80  में  125  ग्राम  तक  बढ़ी

 है  ।  न्यूनतम  पौषणिक  आवश्यकता  का  54.5  प्रति  से  62  प्रतिशत  (1)  इस  प्रकार  दूध  और  दुग्ध

 उत्पादों  की  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  में  गिरावट  की  पूर्व  प्रवृत्ति  काफी  बदल  रही  है  ।

 दूध  की  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  हमेशा  जनसंख्या  की  वृद्धि  दर  से  संबंधित  होती  है  ।  यद्यपि

 dae  उत्पादन  में  महत्वपूर्ण  वृद्धि  हुई  जनसंख्या  में  भी  काफी  वृद्धि  हुई  जनसंख्या

 में  वृद्धि  के  कारण  मांग  में  हुई  वृद्धि
 को

 पूरा  करने  के  लिए  दूध  का  उत्पादन  बढ़ाने के  प्रयास  किए

 जा  रहे  हैं  |

 पूरी  होने  वाली  सिचाई  योजनाएं

 1315.  श्री  गिरिधर  गौरांगी

 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक

 sit  माधवराव  सिंधिया  :  क्यां  सिंचाई  मंत्रीਂ  यह  बताने  की  कँपा  करेंगे  कि  :

 क्यां  यह  सच  हैं  कि  राज्यों में  अब  भी  बड़ी  संख्या मैं  मध्यम  और  बड़ी  सिंचाई  ऊपरी

 धोना  पूरी  की  जानी

 यदि  at,  तो  oa  परियोजनाओं  के  नामों  बयां  उन्हें  किस  वर्ष  स्वीकृति  दौ  गयी

 afeaysiatt  की  प्रावकलित  लगत  कग  है  और  पूरा  होंने  परे  कितने  «& a a  की  सिचाई  ay

 जानी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 (7)  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  में  विलम्ब  के  gar  करण  हैं  और  ईन  परियोजनाओं  का

 काय  आरम्भ  करने  पूरा  करने  में  विलम्बन  नਂ  होंने  देने  हेतु  मन्त्रालय  तथा  राज्यों

 द्वारों  क्यां  उपाय  किए  गए

 पहली  और  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  से  लेकर  और  edt  पंचवर्षीय  योजना  a  की

 अवधि  के  दौरान  राज्यवार  माध्यम  और  बड़ी  सिचाई  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  और

 लम्बी  अवधि  सै  चल  रही  परियोजनाओं  और  अन्य  परियोजनाओं  के  कार्य  की  शीन

 निबटाने  हेतु  राज्यों  को  क्या  मागंदर्षी  निर्देश  जारी  किए  गए  हैं
 ?

 सिंचाई  मन्त्रालय  के  राज्य  teat  (ait  राम  निवास  /  (®)  से  (#)  सुचना  एक्

 की  जां  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी ;

 एशियाड  के  आधारभूत  विकास  मैं  शहरी  विकास  मानदण्डों  का  उल्लंघन

 1319,  प्री  wy  कम्डवेंक  cary  fatty  और  आवास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
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 ee

 1904

 ee

 क्या  यह
 सच

 है  कि  शहरी  विकास
 और

 eee WTATHAT  के  विशेषज्ञों
 ने  साबंजनिक  रूप  से

 यह  आलोचना  की  है  कि  दिल्‍ली  में  एशियाड  के  लिए  आधार-भूत  सुविधाओं के  रूप  में  कई

 पुल  और  पुलों  का  निर्माण  शहरी  विकास  और  आयोजना  के  सभी  मानदण्डों  का  उल्लंघन  करके

 किया  गया  ;

 यदि  तो  इस  आलोचना
 को

 मुख्य  बातें  कया  ;  और

 )  उस  पर  सरकर  की  क्या  प्रतिक्रिया है

 संसदीय  ....  खेल  तथा  निर्माण और  sara  सनत्  ह  बूटा  से  (a  तक

 नगर  तथा
 योजना  संगठन  ने  सूचित  किया  है

 कि  दिल्‍ली
 के

 ऊपरी-पुलों
 तथा  पुलों  पर  नगर

 विकास  तथा  आयोजना  के  विशेषज्ञों  द्वारा  कोई  आलोचना  करने  का  उन्हें  पत्ता  नहीं  है  ।  दिल्‍ली

 विकास  प्राधिकर  ने  सूचित  किया  है  कि  एशिया  खेलों  के  लिए  दिल्‍ली  में  यातायात  को  परिचालित

 कार्यान्वयन  के करने  में  सुधार  हेतु  बनाए  गए  प्रेम  सेपरेटर  दिल्‍ली  बहत  योजना

 भीतर
 है  ।

 दिल्‍ली
 नगर

 कला  आयोग ने  कुछ  ऊपरी  पुलों  के
 निर्माण

 की  प्रक्रिया में  कु  ठ

 पेड़ों  को  गिराएँ  जानें  की  ऑआलौचनो  की  थी  ।  परियोजना  प्राधिकारियों ने  कहां  कहीं भी  सम्भव

 था  पेड़ों  को  दूसरे  स्थानों  करें  लगाने  त्तंथी  नये  पेड़  लगाने  की  भीं  कार्यवाही की  ।  उपयु क्त

 योजनाओं  को  अनुमानित  करते  समय  दिल्‍ली  न॑गर  कली  आयोग  ने  कतिपय  बहुमूल्य  सुझाव  दिये

 जिनका  सम्बन्धित  परियोजना  प्राधिकारियों  ने  योजना  में  शामिल  कर  लियां  था  ।

 सिचाई  परियोजनाओं में  चिनाई  के  लिए  ई  ठें  बनाने  हेतु  राज्यों को

 कोयले की  सप्लाई

 1317.
 शो  शान्तु भाई पटेल  :  क्या  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे कि

 कया  1981
 में  यह  निणेय  लिया  गया  था  कि

 और  उत्तर  प्रदेश
 की  1500

 rt  कोयला  प्रति  माह  सप्लाई  किया  जाएगा  ताकि  वे  राज्य  अपनी
 सिंचाई  परियोजनाओं  के  कार्य के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  ई  टे  तैयार  कर  सकें  ;

 (@)  क्या  रेलवे  बोड़े  द्वारी  जो  बेगम  सप्लाई किए  We  थे  वें  निर्धारित संख्या  से  काफी

 कम  थे  जिसके  परिणामस्वरूप  सिचाई  परियोजनाओं  का  कायें  बहुत  पीछे  रह  गया  और

 पूरी  निर्धारित  संख्या  में  बैगन  संप्लाई  at  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  और  इस  स  बध

 में  क्या  कार्यवाही की  गई  है
 ?

 सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  west  रास  निवास
 हो

 कुछ  सीमा  जौं  हां  ।

 (*t)  वैगनों  की  कमी  के  रेलवे  द्वारा  वस्तुतः  निर्धारित  संख्या  सें  वैगन  सप्लाई  नहीं
 किए

 गए  थे  यद्यपि  इस
 म
 मामलें को  बहुत  ऊचे  स्तर  पर  उपायों  गया  थी  +
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 डी०  डी०  ए०  फ्लैटों के  गिरने  को  जांच  सम्बन्धी  समिति  की  रचना

 1318.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  ;

 हाल  ही  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  मकानों  के  गिरने  के  कारणों  की  जांच

 करने  हेतु  नियुक्त  उच्च  स्तरीय  समिति  के  कुल  कितने  सदस्य  हैं  और  उनका  ब्यौरा  क्या

 क्या  कुछ  ऐसे  व्यक्तियों  को  भी  आयोग  में  नियुक्त
 किया  गया

 है
 जो  स्वयं

 इस
 घटना

 अथवा  घटिया  निर्माण  सामग्री  के  उपयोग  के  लिए  जिम्मेदार  हैं

 यदि  हा ंहि  तो  ऐसे  व्यक्तियों की  इस  समिति  में  नि ९  fa  नात  नियुक्ति  करने  का  क्या  औचित्य  और

 उससे  क्या  फायदा  और

 उच्च  जांच  आयोग  के  सदस्यों  का  चुनाव  किसने  और  उन्हें  किन  आधारों  पर

 नियत  किया  गया

 संसदीय  खेल  निर्माण  और  आवास  विकासपुरी qo  बूढा

 में  निर्माणाधीन  दिल्ली  विकास  प्राधिरण  के  फ्लैटों  के  एक  इलाके  के  एक  हिस्से  के  गिरने  के  कारणों

 की  जांच  करने  के  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  उपाध्यक्ष  ने  निम्नलिखित  सदस्यों  की  एक

 विशेष  समिति  का  गठन  किया

 श्री  वी०  आर  वश  अध्यक्ष

 भूतपूर्व  निर्माण  निदेशक

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग

 सदस्य प्रो०  बी ०  एम  ०

 प्रोफेसर  सिविल  इंजीनियर रग

 भारतीय  प्रौद्योगिक  संस्थान

 नई  दिल्‍ली  ।

 श्री  ज०  एल०  मिनटों  सदस्य  सचिव

 मुख्य  इ  जीनियर

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण

 दिल्‍ली  विकास  प्रधिकरण  ने  बताया  है  कि  किसी  व्यक्ति
 को  जौ

 इंस  घटनी  के  लिए

 या  इन  फ्लैटों  में  घटिया  सामग्री  के  कथित  उपयोग के  लिए  स्वयं
 उत्तरदायी  समिति

 के

 सदस्य के  रूप  में  नियुक्त  नहीं  किया  गया  था  ।
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 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 (a)  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  नें  बेटियां  हैं  कि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  उपाध्यक्ष

 ने  विशेष  समिति  के  सदस्यों  का  चुनाव  उनके  अनुभव  एवं  प्रतिष्ठा  के  आधार
 पर

 दिया  था  ।

 खरोफ की  फसल  को  क्षति

 1319,  थ्रो एंचं०  एन०  मन्जू  गोड़ा  :  कया  कृषि  मन्त्री  यहँ  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कयों यहँ  संच  हैं
 कि

 सं  at
 देश

 के  विभिन्‍न भागों  में  सुखे  और  बाढ़ के  कारण

 खरीफ  उत्पादन  में  क्षति  होने  का  भय

 कय  इस  संबंध  में  केन्द्र  ने  राज्य  सरकारों  को  मौर्गनिदेंश  जारी  किए

 यदि  at,  तो  तत्सम्बंस्धी  (-  कया  और

 इस  परे  राज्य  सरकारों  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मौहम्मद
 :  और

 हां  ॥

 और  खरीफ  उत्पादन में  हुई  क्षति को  पूरा  करने के  लिए  राज्य  सरकारों  के

 परामंशे  से  रबी  के  लक्ष्यों  में  संशोधन  किया  गया  है  तथा  खाद्यान्नों  और  तिलहनों के  सम्बन्ध  में

 क्रमशः  620  लाख  मिसरी  वन  तथा  58.4  लाख  मीटरी  carat  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 गया  हैं  ।

 राज्य  सरकारों  को  निम्नलिखित  उत्पादन  नीति  अपनाने  का  सुझाव  दिया  गया  था  :«--

 (1)  रबी  फसलों
 के  लिए  उबर कों

 ऋण  आदि  की  ठीक  समय  पर  सप्लाई

 (2)  चना  और  अन्य  wat  फसलों  का  see  समय  पर  बोलों

 cre  नयगाागा
 पय (3)  नहरों  और  नलकूपों  के  माध्यम  से  सिचाई  जने  की  पति  उपलब्धि  को

 पचित  और

 स्प ह
 c  ्  bo द  *  के तका a  नागिन

 (4)  पर्याप्त  ठक  समय  परे  वन  STH  संम्बन्धी  सुविधायें  प्रदान
 करनी  +

 रबी  अभियान  की
 कार्यान्वित

 करने  कें  लिए  विभिनन  राज्यों  को  परिचालित  की  गई

 स्नक  सूची  में  उकते  योजना  का  ब्यौरा  feat  गयां  है  ।

 राज्य  इस  दशा  में  भरसक  प्रयास  कर  रहे  हैं  ॥
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 28.

 विकाल  19.0  i

 ही०  डी०  to  प्लाटों  के  अत्यधिक  मूल्य

 1320.  sit  asa  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  यंह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि
 सरकार

 ने  कुछ  समय  पहल  दिल्‍ली  में  भूमि  की  बढ़ती  हुई  की
 मतों

 को  रोकने  का  वचन  दिया  था  :

 यदि  तो  डो०  डी०ए०  द्वारा  मनमाने  रूप  से  डी०  डी०  ए०  के  प्लाटों  के  अत्याधिक

 मूल्य  निर्धारित  करने  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 क्या  18  1983  को  atte  सगर  में  निर्धारित  नीलामी का  जनता ने

 ष्कार  किया  था  ?

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण और  आवास  मन्त्री  (x
 े  oy कि  ध

 xr  हद  :  शहरी  भूमि

 की कीमतों  में  अवांछित  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  सभी  राज्य  सरकारों  दिल्‍ली  सहित  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को

 क  निदेशक  परिचालित  कर  दिये  गये  हैं  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सुचित  किया  है  कि  वह  मनमाने  ढंग  से  प्लाटों  की

 नीलामी  के  लिए  अत्याधिक  कीमत  निश्चित  नहीं  करता  है  ।  विकास  प्राधिकरण  मौटे  तौर  पर

 एक  ही  आकार  के  इसी  प्रकार  के  प्लाटों  के  लिए  पिछली  नीलामी  में  प्राप्त  हुई  बोलियों  के  आधार

 पर  नीलामी  के  लिए  आरक्षित  कीमत  निश्चिंत  करता  है  ।  जहां  यह  सुचना  उपलब्ध  नहीं  होती  है

 वहां  उसी  महत्व  एवं  उपयोग  के  इसी  प्रकार  के  क्षत्रों  से  प्राप्त  बोलियों  के  आधार  पर  नीलामी के

 लिए  आरक्षित  कीमत  निश्चित  की  जाती  है  ।

 हां  ।  ये  प्लाट  अनुमति  तिथि  को  बेचे  गये  ।

 समन्वित  arte  विकास  कार्यक्रम  का  अवरुद्ध  होना

 1321.  श्री  waite  समुद
 :

 क्या  ग्रामीण  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  का  क्रियान्वयनਂ  अवरुद्ध  हो  गया  है  और  छोटे

 कस्बों  का  विकास  तरह त  सन्तोषजनक  रहा  है  |

 यदि  तो  1979-80  से  इस  संबंध  में  उपलब्धि  क्या  है  और  के  अवरुद्ध

 होने  के  कारण  क्या  हैं  ;  शौर

 प्रगति  को  तेज  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  उपाय  करने का
 विचार  है  ;

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय
 के  राज्य  मंत्री  ‘sft  हरिनाथ  से  ग्रामीण

 विकास  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन  ग्रामीण  क्षेत्रों  तक  ही  सीमित है  और  इस  प्रकार  छोटे  कस्बों  के

 विकास  से  इसका  कोई  सम्बन्ध  नहीं है  ।
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 लिखित  sae 9  1904

 मंत्रालय  में  समितियां/परि  षदें/बोडे

 1322.  श्री  wale  मसूद

 श्री  दोलत  राम  सारण

 श्री के०  गालिना  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 ar f  रय रख  दें  हैं दें  बोर्ड हैं  और  नाम  कया  हैं  |
 इस  समय  मंत्रालय  में  कितनी  समितियां

 ,4

 इन  समितियों परिषदों  बोर्डों  के  वास्तविक  कार्य
 क्या  हैं  ओर  उन  पर  सरकार  द्वारा

 कितना  ative  व्यय  किया  जा  रहा  है

 क्या  सरकार  ने  इन  समितियों/परिषदों/बो्डों  की  उपयोगिता  या  अन्यथा  के  प्रश्न  पर

 विचार  किया है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  नया  है
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  से  जानकारी
 की

 जा

 रही है  और  सभा  पटल  पर  रख दी  जाए गी  ।

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  को  लागू  करने  के  लिए

 राज्य  सरकारों  को  वित्तीय  सहायता

 1323.  श्री  रामावतार  :  नया  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि
 केन्द्रीय  सरकार

 ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  को  लागू  करने  के  लिए

 राज्य  सरकारों  को  वित्तीय  सहायता  देती  है  |

 यदि  तो  इस  संबंध  में  वर्ष  198  1-82  और  1982-83
 में  विभिन्‍न  राज्य

 सरकारों

 को  इस  कार्य  के  लिए  दी  गई  सहायता  का  ब्यौरा  क्या  है  |

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  पुरी  धनराशि  को  खर्चे  नहीं  किया है  और

 जो  धनराशि  ae  नहीं  की  गई  है  उसे  केन्द्र  सरकार  को  वापस  कर  दिया  है  ;  और

 यदि  तो  अब  तक  वापस  की  गई  धनराशि  का  राज्यवार  ब्योरा  क्या  है  ?

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  हरिनाथ
 :

 जी  हां  ।

 वर्ष  1981-82  तथा  1982-83  के  दौरान  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्त

 गीत  विभिन्न  राज्यों  को  दी  केन्द्रीय  सहायता  को  शनि  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  |

 व
 राष्ट्रीय

 ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  एक  योजना  कार्यक्रम  होने  के  कारण

 रन  राज्यों कन् द्र  शासित  क्ष  त्रों को  इसके  कार्यान्वयन  के  लिए  उपलब्ध  किए  संसाधनों  का  कुछ  भाग
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 संचलन  प्रक्रिया  में  पड़ा  रहता  इस  प्रकार  किसी  दिए  गए  समय  में  सम्पूर्ण  संसाधनों  को  उप

 योग  में  लाना  सामान्य  रूप  से  सम्भव  नहीं है
 ।  राज्य  सरकारों  के  साथ  परामर्श  करके  यह  सुनिश्चित

 करने  के  लगातार  प्रयास  किए
 जा

 रहे  हैं  कि  सम्पूर्ण योजना
 परिव्यय  को

 योजना  अवधि
 के

 दौरान

 उपयोग  में  ले  लिया  जाए  ।

 विवरण

 वर्ष  1981-82  तथा  1982-83  के  दौरान  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम

 के  अन्तगंत  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  को  दनि  वाला  विवरण
 |

 रुपए  #)

 क्रम  सं०  राज्य/कन्द्र  शासित  क्षेत्र  ह  के  दौरान  1982-83  के  दौरान

 बंटी  केन्द्रीय  सहायता  भाबंटित  केन्द्रीय

 सहायता

 3  4

 198  3.00 आन्ध्र  प्रदेश  1896.00

 400.00  400.00

 1210.00  2540.00

 4,  560.00  590.00

 190.00  160.00 हरियाणा

 6.  हिमाचल  प्रदेश  120.00
 120.00

 80.00  160.00 जम्मू  तथा  काश्मीर

 कर्नाटक  828.00  874.00

 804.00
 847.00

 10  मथ्य  प्रदेश  1320.000  1390.00

 11  —  1420.00  1498.00

 12  मणीपुर  10.00  20.00

 13  10.00  20.00
 मेघालय

 14  20.00 20.00
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 1904

 3 2

 मन

 प्रश  895.00
 15  उडीसा

 पंजाब  252.00  266.00
 16

 688.00  492.00 11.0  राजस्थान

 सिर्किकिम  8.00  16.00 18

 1480.00  1560.00 19  तमिलनाडु

 60.00  60.00 20  त्रिपुरा

 21  उत्तर  प्रदेश  3340.00  3513.00

 22  पश्चिम  बंगाल  1348.00  1414.00

 केन्द्र  बासित  क्षेत्र

 23  अण्डमान  तथा  निकोबार  16.00  32.00

 द्विप  समा

 24  अरुणाचल  प्रदेश  16.00  28.00

 25  8.00

 26  16.00
 दादरा तथा  नगर  हवेली

 बाण  4.00 27  दि

 32.00 28  दमन  तथा  da

 8.00 29  लक्ष्यद्वीप

 30  32.00  32.00

 31  16.00  32.00

 1  9  000  .00 16,694.00

 $e,

 चोरी  मिलों  का  बन्द  होना

 1324.  श्री  रामावतार  शास्त्री
 :

 क्या  खाद्य  भोर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगेकि :

 यह  सच  है  कि  देश  में  कुछ  चीनी  मिलें  बन्द  बड़ी  हुई  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्यवार  ब्यौरा  है  :
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 इन  चीनी  मिलों  के  बन्द  होने  के  कारण  हैं  ;

 उक्त  चीनी  मिलों  के  बन्द  होने  के  कारण  कितने  कामगार  बेकार  हो  गए  ;  और

 इन  चीनी  मिलों  को  पुनः  खोलने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  भागवत  झा  :  और

 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  राज्यवार  उन  मिलों  के  नाम  दिये  गए  हैं  जिन्होंने  चालू  चीनी

 बर्ष  के  दौरान  और  22-2-1983  तक  कार्य  नहीं  किया  है  ।

 और  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  सूचना  तुरन्त  उपलब्ध नहीं  है

 यह  सुनिश्चित  करना  कि  किसी  भी  पेराई  मौसम  में
 मिलें

 समय  से  पिराई कार्य  शुरू

 यह  संबंधित  राज्य  सरकार  की  सीधी  जिम्मेदारी  होती  है  ।

 विवरण

 22-2-1983  की  स्थित

 EenT  en  Re  eens  ite  me  a,

 मिल  का  नामਂ क्रम  संख्या  राज्य का  नाम
 ttt  क ah  a  नव

 1  आन्ध्र  प्रदेश  (1)  किरलामपुडी  शुगर  मिल्स

 षा  आ

 जिला  पूर्वी  गोदावरी  |

 (2)  शिवसामी  शुगर

 qloato  टूक  जिला  गोदावरी  ।

 बिहार  (1)  बिहार  शुगर  जव कसें

 पो०  आ

 जिला  सारन  ।

 महा  राष्ट्र
 (1)  श्री  दत्ता  सहकारी  शकर  कारखाना

 तालुक  जिला  कोल्हापुर  |

 (1)  पवार  शुगर  प्रा०
 तमिलनाडू

 osteo  मेल

 जिला  उत्तरी  आरकाट  |

 उत्तर
 प्रदेश  (1)  एक्सपेरिमेंटल  शुगर

 एन०एस  >3TEO,  पो  ogo ०  कानपुर  |

 (2)  qo
 पी०  स्टेट  शुगर  कार्पोरेशन

 यूनिट  सखौती

 पो०आ०  सोती  टांडा
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 1904  )

 SEDUCE

 बारानी  तो

 1325.  थ्रो  जितेन्द्र  प्रसाद

 थ्री  के०

 भरी  के०  प्रधानी  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे कि

 बारानी  खेती  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;

 इस  कार्यक्रम  से  कौन-कौन  से  राज्य  लाभान्वित  होगे
 और

 इस  संबंध  में  ब्यौरा  क्या

 है  ,  और

 संबंधित  सभी  विभागों  के  प्रयासों  को  समन्वित  कराने  और  कृषि  आदानों  के  वितरण  के

 लिए  राज्यों  को  क्यो  मा गे निदेश  जारी  किए  गए  हैं
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद खान  भारतीय  कृषि  अनुसंधान

 आई  ०सी  ०आर०  आईएस एटी  कृषि  विश्वविद्यालयों  आदि  द्वारा  विकसित  बारानी

 खेती  प्रौद्योगिकी  किसानों  के  खेतों  पर  उपलब्ध  कराई  की  जा  रही  है  ।  बारानी  खेती  के  लिए  अपनाई

 गई  नीति  दो  प्रकार को  (1)  सघन  सीमित  और  (2)  विस्तार  नीति  सघन  नीति के

 ऑस्कर  हिमाचल  .  मध्य प्र  देश

 उत्तर  प्रश्चिंम  बंगाल  और  तमिलनाडु  राज़्यों के

 चुनिन्दा  जिलों  के  लिए  बरा  बारानी  खेती  क्षेत्रों  हेतु  जल  संरक्षण  प्रौद्योगिकी के  प्रसार  के

 लिये  एक  unite  परियोजना  शुरू  की  गई  इसके  विभिन्‍न  राज्यों  ने  सघन  विकास
 के  लिये  अब  तक  26.35  लाख  हेक्टेयर  क्षेत्र

 में  3095  yer  जल विभाजकों  को  चुना  जा  चुका

 है
 |

 विस्तार  नीति  के  उन्नत  बारानी
 कृषि  प्रणाली

 के  लिए  145.6
 लाख  deere  क्षेत्र

 शामिल  किया  गया  है  ।  बारानी  खेती  के  क्षेत्रों  में  किसानों  को  उर्वरक  एवं-डील  अन्य  उपस्करों

 उन्नत
 वनस्पति  संरक्षण  आदि  की  आपूर्ति को  गई

 सभी  राज्यों  को
 उनकी

 स्थानीय
 परिस्थितियों

 के
 अनुसार

 बारानी  खेती  प्रौद्योगिक

 अपनाने  की  सलाह  दी  गई  है

 सभी  राज्यों
 को

 उनकी  ag  उददश्यीय  नीति
 को  व्यान  में  रखते हुए  बारानी  खेती

 at

 और  प्र  बोधन  के  लिये  कार्यात्मक  कार्यक्रम  तैयार  करने  की

 सलाह
 दी

 गई  हैं
 ।

 उन्हें  यह  भी  सलाह  दी  गई  है  कि  बे  यंह  सुनिश्चित  करें  कि  किसानों
 को  पर्याप्त

 भाना  में  कृषि  आदान  सुलभ हों  उनसे  बरानी  क्षेत्रों  के  लिए
 समेकित

 परि

 योजनाओं  की  क्रियान्वयन  और  प्रबोधन  खण्ड  स्तर  पर  एक  बहु-रद्द  शिव  समिति

 गठित  करने  का  अनुरोध  किया  ग  या  है  तथा  बारानी  खेती के  विकास  के  लिए  अन्य  सम्बन्ध

 प्रामीण  विकास और  कृषि  के  खल  रहे  विभिनन  कार्यक्रमों  की  देख-रेख  और  समन्वय  करने  के  लिए

 राज्य  स्तर  पर  अन्त विभागीय  समिति  की  स्थापना  करने  का  भी  अनुरोध  कयों  गया  हूं  ।  चरिन्दों

 जल विभाजकों को  कृषि  आदानों और  ऋण  के  वितरण में
 प्राथमिकता

 दी  जानी  चाहिये
 ।
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 वनस्पति के  मूल्य

 1326,  श्री  मनोहर  लाल  सैनी  :

 श्री  रीत लाल  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  वनस्पति  के  मूल्य

 को  घटाने  के  लिए  की  गई  कार्यवाही के  बारे  में  8  1982  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  213

 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  छोटे  पैरों  के  मूल्य  16.5  किलोग्राम
 टिन  के  मूल्य  से  सहसंबद्ध

 नहीं है

 (@)  क्या  पनघट  के  16.5  किलोग्राम  टिन  और  1  से  5  किलोग्राम  रथ  के  मूल्य  दर्शाए

 जाएंगे  और  सहसंबद्ध  किए  जाएगे  ;  और

 क्या  निर्माताओं  पर  घी  के  छोटे  की  केवल  सीमित  मात्रा  का  उत्पादन  करने

 के  लिए  पाबन्दी  लगाई  जाएगी  ताकि  वे  जनता  का  बड़े  पैमाने  पर  शोषण  न  कर  सकें  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  भागवत  झा  :  व

 इस  समय  वनस्पति  के  मूल्यों  पर  कोई  सांविधिक  नियन्त्रण  नहीं  है  ।  वनस्पति  उद्योग  द्वारा

 एक  स्वैच्छिक  मूल्य  नियंत्रण  का  पालन  क्या  जा  रहा  जिसके  अनुसार  16.5  कि०  ग्रा०  के  टीन

 का  अधिकतम  कारखाना  मूल्य  217  रु०  नियत  किया  गया  है  ।  यद्यपि  छोटे  पैरों  में  वनस्पति  की

 मल  कीमत  थोक  पैकिंग  के  अनुसार  होती  तथा  साज-संभाल  आदि  की  लागत  अधिक

 होने  के  कारण  इसकी  कीमत  थोड़ी  अधिक  होती  है  ।

 सरकार  इस  मामले  पर  ध्यान  दे  रही  है
 ।

 सिचाई  परियोजनाओं  के  लिए  धनराशि  का  आबंटन

 1327.  श्री  गदाधर  साहा  :
 क्या  सिचाई  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  मद्रास  में  हुए  सिचाई  राज्य  मन्त्रियों  के  भारतीय  सम्मेलन

 मे ंकी  गई  टिप्पणी  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें  इस  तथ्य  को  चिंताजनक  ढंग  से  नोट  किया

 गया  है  कि  योजना  के  लक्ष्यों  को  पुरा  करने  में  मुख्य  रुकावट  अपर्याप्त  धनराशि  दिया  जाना  है  ;

 और

 यदि  तो  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  में  सिंचाई

 मांओं
 के  लिए  पर्याप्त  धनराशि  उपलब्ध  कराने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं

 ?

 सिचाई  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राम  निवास  :  और  राज्यों
 के

 सिंचाई  मंत्रियों  के  मद्रास  1982  में  हुए  सातवे  अखिल  भारतीय  सम्मेलन  क्षमता

 oman  ये
 के  सूजन  भौर  उपयोग  के  afamaa  संभव  स्तर  को  प्राप्त  करने के  प्रयास  अन्य  बातों  के
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 अपर्याप्ति  वित्तीय  निवेश  at  होने  वालीं  पक  बड़ी  ait  को  नोट  किया  गया  फिर  राज्य  सर

 कारों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वें  सिचाई  सेक्टर  के  लिए  अधिकतम  संभव  aa  आबंटित  करें  ताकि

 लक्ष्य  प्राप्त  किया  at  सके  |

 लक्ष्मी  चीनी  माहौल  कं  वर्ष-वार  चोरी  उत्पादन

 1328,  श्री  राम  लाल  राही  :  क्या  खाद्य  नागरिक  पति  मन्त्री  :  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगें  कि  :

 लक्ष्मी  चीनी  माहौल  को  अधिग्रहण  करने  के  बाद  a  | |  fart  चीनी  का  उत्पादन

 कितना  रहा  है  ;

 पिछले  पांच  वर्षों  की  तुलना  में  इन  दीं
 वर्षों  के  दौरान॑  गन्ना  पेराई  का  औसत  कितना

 रहां है  ;  और

 (7)  सिल  में  frat  दिनों  तक  काम  हुआ  ?

 ata  और  नागरिक पूर्ति
 मन्त्रालय

 के
 राज्य  मंत्री  भागवंत  इ  :  से

 लक्ष्मीजी  शुगर  महोली  ऐसी  एक  नहीं  जिसके  प्रबन्ध  को  चीनी  उपक्रम

 afafian,  1978  के  अधीन  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अपने  हाथ  में  लें  लिया  गया

 था
 ;  यह  फैक्टरी  पत्र

 प्रदेश  सरकार  के  प्रबन्ध  में  हैं
 ।

 इसका  प्रबन्ध  उनके  द्वारा  नियुक्त किए  गए

 रिसीवर  के  माध्यम  से  किया  जा  रहा  है  ।  1976-77  से  1981-82  के  वर्षों  के  दौरान  चीनी के

 पेरे  गए  गन्ने  और  उसकी  अवधि  की  संख्या  जब  मिल  ने  काम  भौर  198  2-

 83  के  लिए  उंद्यतन  उपलब्ध  attest  का  ब्यौरा  संजन  विवरण  में  fear  गया हैं  ।  1982-83

 मौसम के  लिए  पिराई  कार्य  अभी  जारी  हैं  ।

 विवरण

 a  ्  came

 1916-77  वर्ष  से
 चोरी  मिल  म

 होली  द्वारा  पेरे  गए

 उत्पादित  चोरी
 ओर

 22  घंटे  के  हिसाब  से  अवधि  के  बारे  में

 सुचना  देने  वाला  विवरण

 य  अ  Pee  हि उ  क

 पेरा  गया  गन्ना  उत्पादित  चीनी  अवधि

 i  a  अ

 (22
 घंटे  के

 हिसाब

 1976-77  209870  19373  180

 1977-78  209870  19373  225
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 ]  2

 जि  on

 1978-79  18421  199

 1879-80  80781  7000  62

 1980-81  152727  15247  120

 1981-82  265273  22949  234

 6012  52 1982-83
 65780

 (31-1-83

 ac  और  पूर्वोत्तर  राज्यों  को  ला धा नन  का  आवंटन

 1329.  श्री  नारायण  चौबे
 :  त्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  पूर्वी  और  पूर्वोत्तर  राज्यों  को  केन्द्र  का  खाद्यान्न  आवंटन

 उनकी  मांग  से  बहुत  कम  हैं  :

 यदि  तो  इन  राज्यों  की  वर्ष  1982  के  दौरान  मासिक  मांग  और
 आवंटन  कितना

 था  ;  भर

 मांग  को  पूरी  तरह  से  पूरा
 न

 करते  के  कारण  कया  है
 ?

 खाद्य और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय के  राज्य  मन्त्री  भागवत  झा
 :

 से

 पूर्वी  और  पूर्वोत्तर  राज्यों  समेत  विभिन्‍न  राज्यों  को  खाद्यान्न  का  आवंटन  केन्द्रीय  पूल  में

 स्टाक  की  विभिन्‍न  राज्यों  की  सापेक्ष  बाजार  में  उपलब्धता  और  अन्य

 सम्बद्ध  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखकर  मासिक  आधार  पर  किया  जाता  है  ।  केन्द्रीय  पूल  से  ये

 राज्य में  खाद्यान्नों  ही  खुले  बाजार  में  उपलब्धता  में  कमी  को  पूरा  करने  के  इरादे  से  किए  जाते  हैं

 और
 इनसे  समूची  जनसंख्या  की  खपत  सम्बन्धी  कुल  जरूरतों को  पूरा  करने  की  आशा  नहीं की

 जा  सकती है
 ।

 एक  विवरण  उपाबंध  संलग्न  है  जिसमें  पूर्वी और  पूर्वोत्तर  राज्यों को  वर्ष  1982

 की  खाद्यान्नों  को  मासिक  मांग  भर  उनके  आवंटन  के  बारे  में  बताया  गया  है  ।
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 लेवी  dat  के  मूल्यों  q ny

 1330.  श्री  नारायण  चौबे  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने  की
 कपा

 करेगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  1982 से  लेवी  चीनी  के
 मूल्यों

 में
 10

 पसे  की
 वृद्धि

 दी  गई  है

 यदि  at,  तो  उसके  कारण  क्या  हैं
 ?

 5  लाख खाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्र  भागवत झा

 मीटरी  टन  चीनी  के  बफर  स्टाक  को  बनाए  रखने  के  लिए  वित्त  प्रदान  करने  हेतु  चीनी
 पर

 विकास

 उपकर  की  दर  को  5  रुपये  से  बढ़ाकर  14  रुपए  प्रति  कर
 देने

 के  फलस्वरूप  पहली

 1982  से  लेवी  चीनी के  खुदरा  उपभोक्ता  मूल्य  को  10  पैसे  प्रति  किलोग्राम के  हिसबा

 से  बढ़ा  दिया  गया  ।

 गांवों  को  पीने  के  पानी  को  सुविधा  जुटाना

 1331.  श्री  सत् वय नर  Wed]  निर्माण इस्  ATT
 arty 2 ATaTSs  म q  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 26  1983  तक  देश  से  कितने  गांवों  को  पीने  के  पानी  की  सुविधा  उपलब्ध

 करा दी  गई  है

 पिछली  तीन  योजनाओं में  पीने  का  पानी  उपलब्ध  कराने  के  लिए  बनाई
 गई

 नाओं  और  किए  गए  प्रयास  का  ब्यौरा  क्या  है  और  प्रत्येक  योजना  में  इस  दिशा  में  अलग-अलग  क्य

 उपलब्धियां प्राप्त  की  गई  ?

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्री  बूटा  तथा  पेय

 जल  पूर्ति  राज्य  का  विषय  है  ।  ठीक  ठीक  सूचना केवल  राज्य
 सरकारों

 के  पास  उपलब्ध

 होगी  ।  केन्द्रीय  पता  लगाए  गये  समस्याग्रस्त  गांवों में  स्वच्छ  पेय
 जल

 की
 सप्लाई  करने

 के  लिए  ही  इस  कार्यक्रम  से  सम्बद्ध  है  जिसके  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रचलित  त्वरित  ग्रामीण  जलपति

 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  अनुदान  राज्य  सरकारों  के  संसाधनों
 को

 दढ़ाने  के
 लिए

 दिया  जाता  है |  तथापि

 राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  रिपोर्टों पर  आधारित  उपलब्ध
 सूचना  से  यह  पता  चलता  है  कि  1979-

 1980
 के  अन्त  तक  लगभग  1.84  लाख  गांव  जलपूर्ति  की  एक  या  दूसरी  प्रकार की  योजनाओं  से

 लाभान्वित हुए  थे  ।
 समस्याग्रस्त  गांवों

 के  बारे  जहां  तक  समस्याग्रस्त  ग्रामों का  सम्बन्ध है  यह

 अनुमान  लगाया है  कि
 1980

 तक  लगभग  95,000  ग्रामों  में  स्वच्छ  पेय  जल  पूर्ति  की  सूची

 धाएं  मुहैया  कर  दी  गई  हैं  ।  1-4-1980  की  स्थिति  के  अनुसार  समस्याग्रस्त  गाँवों  में  पेय  जल  पति
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 के  कार्यक्रम  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  atest  के  -  अनुसार  देश  में  लगभग  2.31  लाख
 समस्याग्रस्त गांव  थे  ।  इनमें  वर्ष  1980-81  के  दौरान  25978  समस्याग्रस्त  गांवों  में  और  ay

 1981-82  के  दौरान  29837  समस्याग्रस्त  गांवों
 में  पेय जल  feral  की  व्यवस्था  की  गई  थी

 वर्ष  1982-83
 का  लक्ष्य

 लगभग  42000  समस्याग्रस्त  गांवों  को  पेय  जल  सुविधाएं  मुहैया  करने

 का  है

 ।

 खिलाड़ियों को  सुविधायें  और  a

 1332.  श्री  सत्यनारायण जटिया  :  क्या  खेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 नौवें  एशियाई  खेलों  के  दौरान  भारतीय  खिलाड़ियों  और  अधिकारियों  को  उपलब्ध

 करई  गई  सुविधाओं  और  भत्तों  का  ब्यौरा  कया  है
 ;

 और

 क्या  यह  सच  है  कि  अन्य  खिलाड़ियों  के  मुकाबले  में  हाकी  खिलाड़ियों  को  बेहतर

 सुविधायें  उपलब्ध  कराई  गयी  थीं

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  भोर  आवास  मंत्री  बूटा  नवें  एशियाई

 खेलों  के  दौरान  भारतीय  दल  में  शामिल  भारतीय  खिलाड़ियों  और  अधिकारियों  को  (i)  निःशुल्क

 भोजन  और  आवास  के  साथ-साथ  वे  अन्य  सुविधाएं  जो  नवें  एशियाई  खेल  गांव  में  अन्य  भाग  लेने

 वालों  को  उपलब्ध  कराई  गई  थी  (11)  निशुल्क  समारोह  और  प्रदर्शन  से  संबन्धित  कट  उपलब्ध  कराई

 गई

 जी  नहीं  ।

 कृषि  अनुसंधान
 संस्थान

 द्वारा  रंथसीड
 कस्टर्ड  उत्पाद

 1333,  श्री  To  नीौलालोहिथा  दसन  राडार  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (#7)  बयो  ae  सच  हैं  कि  भारतीय  अनुसंधान  परिषद्‌  ने  भारतीय  कृषि  अनुसंधान

 संस्थान को  पट्टी  उत्पादन  में  भारी  सफलता  मिलने  का  दावा  किया  है  और  उसके

 शामों  के  ae  मंत्रिमण्डल  सुचित  किया  हैं  ;

 यदि  तो  दावेਂ  और  निष्कर्षों
 को  पूर्ण  ब्यौरों  क्या  हैं  और  भारतीय  कृषि  अनुसंधान

 संस्थान  द्वारा  विकसित  उच्च  पैदावार  वाली  कितनी  किस्मों
 के

 उपलब्ध
 हैं  ;

 क्या  दिल्‍ली
 के

 ota  भर थल  गाँव  में  40  किसानों  को  1980-81  कीं  न्युनतम

 वार
 की  तुलना  1981-82  में  प्रति  हेक्टेयर  कम  पैदावार  मिली  थी  ;.  1980-81  और

 198  [-

 82  में
 प्रति

 किसान  की
 भूमि  और  उत्पादन  के  अलग-अलग  adit  सहित  कारण  क्या  और
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 ननाणाााााटएएल्‍एयच  का

 क्या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  के  संधान  के  ऐसे  कार्यनिष्पादन  के

 प  इसके  बढ़ते  हुए  योजना  व्यय  के  प्रतिशत  की  तुलना  में  राजस्व  प्राप्ति  में  कमी  हो  रही  है  जेसा

 कि  15  1983  के  इण्डिया  में  प्रकाशित  हुआ  था  प्रत्येक  परियोजना  की  वार्षिक

 आय  की  तुलना  में  1979-80  से  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संस्थान  में  परियोजना  योजना

 और  गैर  योजना  sag  कितना  है  ?

 कृषि  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र
 :

 जी  श्रीमान

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संस्थान  ने  सरसों  की  दो  श्रेष्ठ  किस्मों  की  पहचान  की  हैं

 जिनका नाम  पूसा  कल्याणी और  पूसा  बोल्ड  है  ।
 1980-81

 के  अस्थिर
 प्रबन्ध  निवेशों

 से

 विभिन्‍न  कृषि  जलवायुवीय  स्थितियों  के  अंतगर्त  पूसा  बोल्ड  से  प्रति  हेक्टर  15-25  क्वीन  पैदावार

 प्राप्त  हुई  ।  इस  तरह  इस  किस्म  में  प्रति  हेक्टर  करीब  24  क्विंटल  पैदावार  देने  की  क्षमता है  ।

 उन्नत  किस्मों  के  प्रजनक  बीजों  को  तैयार  करने  बुनियादी अवस्था  में  उसके  और  आगे

 संविधान  के  लिए  राष्ट्रीय  बीज  नियम  की  सप्लाई  करने  का  उत्तरदायित्व  भारतीय  कृषि  अनुसंधान

 संस्थान
 का  है  ।  1982  के

 दौरान  पूसा  बोल्ड  के  50  किलो  प्रजनक  बीज  निगम  को  सप्लाई  किया

 गया
 था  और

 उसने
 इससे  इस  किस्म  के  20  क्विंटल  मूल  बीज  पैदा  करने का  इरादा  रखता  है  ।

 यह  रिपोर्ट  मिली  है  कि  राष्ट्रीय  बीज  निगम  40  क्वीन्स  पूसा  कल्याणी  के  बीज  यह  भार

 तीय॑  कृषि  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  विक्सित  दूसरी  उन्नत  किस्म  है  ।

 1981-82  में  किये  गये  प्रदर्शनों  में  इससे  औसत  उपज  18.25  trace  प्रति  हैक्टर

 प्राप्ति  को
 गई  जबकि  1980-81  में  ऐसे  15  प्रदर्शनों  में  इससे  प्रति  हैक्टर  24.46  क्विंटल  औसत

 पैदावार  मिली  थी  ।  1981-82  में  कम  पैदावार  का  कारण  एफ्डि  कीट  का  आक्रमण  द

 जिसके  कारण  फलियां गिर  पड़ी
 ।  इसका  क्ष  त्रफंल  और  उत्पादन  को  ब्यौरा  विवरण  में  दिया  है  ।

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संस्थान  मुख्य  रूप  से  एक  अनुसंधान  संस्थान  है  और  संस्थान

 द्वारा  कार्यान्वित  की  जा  रही  विभिन्‍न  प्रायोजनाओं  के  उत्पाद  से  प्राप्त
 आय  प्राप्तियों  के  रूप  में

 इसके  कार्य  का  मूल्यांकन  नहीं  किया  जाता  है  ।  प्रत्येक  प्रायोजना  पर  किये  गये  खर्च  और

 आय
 प्राप्ति  के  साथ  तुलना  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 |

 विवरण

 आम
 दिल्‍ली  में  पूसा  बोल्ड  सरसों  के  किए  मए  प्रद दोनों

 में  प्राप्त

 वार  क
 >

 ae

 क्रम  किसाने नाम  aa  उपज  क्विंटल

 स०

 ek  का  क्षत्र  ee

 2  3
 ae

 1980-81

 श्री  गोपीराम  aga  श्री  are  1.00  26.00

 2.  श्री  सुरत  सिंह  aga  श्री  हार  सिंह  1.00  26.00
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 ee  Se  2.1  2

 1.00  27.10

 4-  25.50 रामकुमार सुपुत्र  श्री  हरि  सिंह
 1.00

 6
 श्री  नवल  सिंह  सुपुत्र  श्री  श्रीचन्द  1.00  25.00

 6.
 श्री  टेकन  सुपुत्र  श्री  सिखलाई  1.00  24.30

 22.20 श्री  लक्खी  श्री  चाजीवरम  1.00

 श्री  महेन्द्र  सुपुत्र  श्री  सुरत
 1.00  24.00

 9  1.00  24.20 श्री  भारत  fag  सुपुत्र  श्री  ग्यानी

 10  श्री  हीरालाल  सुपुत्र  श्री  ग्यानी  1.00  25-10

 11.  श्री  लाल  चन्द्र  सुपुत्र  श्री  भारत  1.00  23.10

 1.00  22.20
 12.  श्री  सतवीर  सुपुत्र  श्री  लाल  चन्द्र

 13  श्री  प्रसाद  सुपुत्र  श्री  छोटेलाल
 1-00  24.00

 1.00  22.20 14  श्री  छोटे  सुपुत्र  श्री  माम  चन्द

 15  श्री  श्रीभन  सुपुत्र  श्री  सुखपाल  1.00  26.10

 U—zat  198  1-82

 1.00  16.10
 श्री  सदन  ara  श्री  खराबी

 श्री  दलीप  सुपुत्र  श्री  कन्हैया  1.00  17.00

 1.00  16.30 श्री  वेदप्रकाश  सुपुत्र
 श्री

 दलीप

 1.00  19.10 श्री
 धर्मवीर  सुपुत्र  भूप

 सिंह

 श्री  भगवान  सुपुत्र  श्री  दयाराम
 1.00  15.20

 श्री  काशीराम  सुपुत्र  श्री  भूप  fag
 1.00  16.00

 1.00
 श्री  मुन्शी राम  सुपुत्र  श्री  रामेश्वर  17.20

 1.00  20.20

 श्री  अजीत  सुपुत्र  श्री  मुन्शी  1.00  00
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 जि  लाा

 10.  श्री  मीर सिह  सुपुत्र  श्री  देश  राम  1.00  20.30

 14,20 11,  श्री  भरत  सिंह  सुपुत्र  श्री  रत्नी  1.00

 12.  श्री
 ईश्वर  सुपुत्र  श्री  भारत  fag  1.00  15,00

 13,  श्री  राजिन्द्र  सुपुत्र  श्री  सदाराम  1,00  21.00

 14.  श्री  रणवारीं  सुपुत्र  श्री  राम  स्वरूप  1.00  18.20

 15.  श्रीमती  धापा  पत्नी  श्री  राम  स्वरूप  1.00  19.00

 17.10 16.  श्री  भगवान  सुपुत्र  श्री रूप  fag  1.00

 17.  श्री  जय  किशन  सुपुत्र  श्री  भगवान  1,00  18.00

 1,00  20,00 18,  श्री  राम  कर्ण  सुपुत्र  श्री  रामपत

 19.  श्री  राम  किशन  सुपुत्र  श्री  रामपत  1.09  20,29

 20,  at  शेर  सिह  सुपुत्र  नाथवा  1.00  21,29

 21,  श्री  भगवान  सुपुत्र  at  छत्तर  1,00  16.00

 22.  श्री  कन्हैया  सुपुत्र  श्री  कंवर  सिह  1,90  20.00

 23.  श्री  गोपी  सुपुत्र  श्री  झंडा  1.00  18  06

 24.  श्री  area  राम  सुपुत्र  श्री  सदाराम  1.00  i900

 25,  श्री  खाजन  सुपुत्र  श्री  वसन्त  1,00  20,15

 26.  श्री  किशन  सुपुत्र  श्री  मानिन्द  1.00  17,10

 27.
 श्री  भारती  सुपुत्र श्री  नन्द  लाल  1.00  14.00

 28.  श्री  सतवीर  सुपुत्र  श्री  पृथ्वी  1.00  17.30

 29.  श्री  सुरजान सुपुत्र  चन्दगी  1.00  19.00

 1:00 30.  श्री
 लाल

 चन्द्र
 सुपुत्र  श्री  रूप

 चन्द्र
 20.10

 31.
 श्री  करन

 सुपुत्र
 श्री

 महासिंह  1.00  19  00

 32.
 श्री  जय  सिंह  सुपुत्र  श्री  रघुवीर  1,00  22  00

 33,  श्री  श्रीभगवान  सुपुत्र  श्री  सुख  लाल  1.00  17.20

 सपन
 34,  श्री  कुकम  1.00  19  20
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 35  श्री  सन् दर  सपन  श्री  भारती  1,00  18,00

 36.  श्री  हरि  सिह  are  श्री  सुरता  1.09  19,00

 37  को  हवा  सिंह  पत्र  श्री  सदा  राम  1,00  17,10

 38  श्री  हुकम  सुपुर्द  AT  महर  1,00  18.00

 39  श्री  उमराव  पत्र  श्रीचन्द  100  19,10

 40  श्री  नवल  पत्र  श्रीचन्द  1,00  20,00

 faery  कल्चर के  माध्यम  से  हाइब्रिड  नेपियर  ग्रास  उगाना

 1334  ना  शिकार  एन०  राकेश  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  eat  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  अब  भारत  में  हाइब्रिड  नेपियर  ग्रास  और  नारियल  के  पौधे  टिश्यु

 कल्चर  में  उगाए  जा  हैं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  हे  और  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  को  उन

 oy

 प्रयोगशालाओं  के  नाम  क्या  हैं  जहां  इस  तरीके  का  प्रयोग  किया  जो
 रहा  हैं  ,

 इस  तरीके  से  उत्पादित  हाइब्रिड  नेपियर  ग्रास  की  मात्रा  कितनी  है  और  इसे  अब  तक

 कितने  tana  में  उगाया  गया  है  ;  और

 इस  तरीके
 से

 उ  त्यागी  नारियल  अथवा  अन्य  पौधों  की  संख्या  कितनी  है  और  अब

 तक  सफलतापूर्वक  प्रतिरोपण  के  परिणाम  क्या  निकले  हैं  और  देश  में  नारियल  क्रान्ति  लाने  के  लिए

 क्या  कदम  उठाए  हैं
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  जी  श्रीमान

 अभी  तक  हाइब्रिड  नेपियर
 के

 टिश्यू  कल्चर  पर  कार्य  नहीं  किया  गया  है  ।  फिर

 नारियल  के  मामले  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  कासर  गोंड  स्थित  केन्द्रीय  बागानी

 फसल  अनुसंधान  में  टिश्यू  कल्चर  के  द्वारा  नारियल  के  पौध ेतैयार  करने  से  संबंधित  परीक्षण  किया

 जा  रहा  है  ।  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  भी  जवाहर  लाल  नेहरू  नई  दिल्‍ली

 और  सेन्ट  एल्बायसियस  मंगलोर  में  नारियल  के  ६  कल्चर  पर  दो  सेस  हेड  स्कीमों को

 निधि  प्रदान  कर  रही  है  ।  इन  केन्द्रों  में  होने  वाला  कार्य  प्रायोगिक  अवस्था  में  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 ।
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 1904

 ag  कार्य  अभी  भी  प्रायोगिक  स्तर  पर  हैं  मॉ  इसको  माननीकृत  करने  तथा  बड़

 पैमाने पर  नारियल  के  पौदों  के  उत्पादन  के  लिए  इंस  तकनीक  के  उपयोग  करने  में  कुछ  वर्षों  का

 समय लग  सकता  है  |

 कृषि  उत्पादों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  उन्नत  तरीके

 1335.  ठी०  एस०  नेगी  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  की  आशावादी  भविष्यवाणियों  और

 अनुमान के  अनुसार  अनेक  राज्यों  में  रबी  फसल  की  पैदावार  नहीं  हुई  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि
 तदथ

 उपयोग  में  लाए  गए  तरीके  गलत  हैं  जिस  कारण  से

 तिलहनों के
 उत्पादन  में  अधिकतम  उत्पादन  होने  की  भविष्यवाणी  के  कमी  आयी

 और  जिसके  कारण  अधिकतम  आयात  करना  पड़ा  और

 क्या  सरकार  फसल  उत्पादन की  भविष्यवाणी  करने  के  विमान  तरीकों में  सुधार

 लाएगी  और  इसकी  घोषणा  करने  वालों  जिन्होंने  जनता  का  विश्वास  खो  दिया  घोषणाएं

 लम्बित  करने  की  सलाह  देगी  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेद्र  :  अधिकांश  राज्यों  से  प्राप्त

 रिपोर्टों  से  पता  चलता  है  कि  इसकी  मौसम  की  फसल  बहुत  अच्छी  है  ।

 और  कृषि  जिंसों  के  उत्पादन  का  अनुमान
 लगाने  में

 प्रयोग  किया  गया  पद्धति

 विज्ञान  वस्तुपरक  है  तथा  विशेषज्ञो ंके  परामर्श  से  विकसित किया  गया  है  और  अनुमानों की  यथार्थता

 में  वृद्धि  करने  हेतु  अधिक  शोधन  करने  के  लिए  इसकी  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 अतः  इस  बात
 पर  विश्वास करने  का  कोई  कारण  नही ंहै  कि  सरकारी  एजेंसियों द्वारा  बताए  गए

 अनुमानों  से  गेहूं  आदि  में  कोई  कमी  आई  है
 ।

 पन्न  बीमा  योजना का  असफल  होना

 1336.  श्री  टी०  एस०  नेगी  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  पशु  बीमा  योजना  भी  असफल  रही  है  और

 कुछ  क्षेत्रों  में  इसका  बड़े  पैमाने  पर  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  है  जैसे  कि  कुछ  जोनों  में  कार  योजना

 का  दुरुपयोग  हो  रहा है  ;  और

 यदि  तो  इस  स्थिति  में  सुधार  लाने
 के  लिए  सरकार  विचार  क्या  कदम  उठाने
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 का

 कुकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र
 ः

 और  पशु  बीमा  योजना

 अपने  1674  से  ही  संतोषजनक  प्रगति  कर  रही  है  और  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  कुछ

 क्षेत्रों  में  इसका  दुरुपयोग  हो  रहा  है  ।  बीमा  कम्पनियों  ने  योजना की  व्यवस्थित  प्रभावी

 नियंत्रण  और  न्यूनतम  हानि  को  सुनिश्चित  करने  हेतु  विशेषज्ञ  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  पशु

 चिकित्सा  अधिकारियों  की  भर्ती  की  सरकार  आवश्यकता  पड़ने  पर  उपचारात्मक

 उपाय  करने  के  लिये  स्वेदी  सतर्क  रहती  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  को  आटा  मिलों  को  लाइसेंस  जारी  करना

 1337.  श्री  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरी  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश में
 आटा  मिलों  की  संख्या  कया है  और  1982  में

 भारतीय
 खाद्य

 निगम  के  माध्यम  से  केन्द्र  सरकार  द्वारा  कितना  गेहूं  उन्हें  पीसने  के  लिए  दिया  गया
 और  लाइसेंसों

 सहित  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  सरार  ने  छोटी  आटा  मिलों  को  भरतीय  खाद्य  निगम  का  गेह  सप्लाई  न  करने

 को  निर्णय  लिया  है  और  यदि  तो  कब  से
 ?

 खाद्य और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय के
 राज्य  मन्त्री  भागवत  झा  :

 हिमाचल  प्रदेश  में  कार्यरत  तीन  लाइसेंस  शुदा  गेहूं  रोलर
 .
 मिलो  का  विवरण  नीचे  दिया  जाता

 faa  को

 क्षमता  मीटरी टन  में
 a  लाए

 मू ०  हिमाचल  फ्लोर  मिल्स  कांगड़ा  900

 शिमला  रोलर  फ्लोर  मिल्स  शिमला  5400

 9000 Ho
 अमर  फ्लोर  मिल्स  परवाना

 इन  मिलों  को  1982  के  दौरान  भारतीय  aly  निगम  के  माध्यम  से  रोलर  फ्लोर  मिलों  के

 खाते  पर  21760  मीटरी  टन  गेहूं  सप्लाई किया  गया  था

 (@)  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  प्रकार  का  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  स्पोशीजकर  संस्थान

 1338.  श्री  बी०  डी०  सिंह  :
 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 1904  )

 कया  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परि  गर  छठी  योजना  में  स्पीशीज कर  अनेक  नए

 संस्थान  स्थापित  किये  जा  रहे  हैं  ;

 आज  ज़ब  कि  बल  कृषि  प्रणालियों  पर  है  उस  समय नीति में  इस  परिवर्तन के  क्या

 कारण  है  और  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  पौधों  तथा  जानवरों  के  अलग-अलग  विंमान

 संस्थाओं की  सूची  क्या  है  ;

 प्रत्येक  संस्थान  का  1979-80  से  विधिक  आयोजना  बजट  संशोधित

 विक
 व्यय  राजस्व  वसूलिया  क्या  थीं

 तथा  गर
 आयोजना  मदों  के  अन्तर्गत  तुलनीय  ब्यौरे

 कया थे  ;

 प्रत्येक  स्पीशीज  संस्थान  के  आरंभ  से  उस  उपकरणों  पर  तथा  मात्रा  भत्ते  पर

 औँवर्तों  आक्समिकताओं  पर  वारिक  व्यय  कितना

 (F)  प्रत्येक  संस्थान  के  अधीन  भूमि  के  क्षेत्रफल  क्या  हैं  तथा  वर्षवार  वैज्ञानिकों की  संख्या

 कितनी  है  तथा
 1979-80

 से
 प्रत्येक

 मौसम  में
 कितने  क्षेत्र

 में  खेती हुई  तथा प्रत्येक वस्तु  का

 कितना  उत्पादन हुआ  और  उसका  मूल्य  क्या  और

 क्या  सरकार  इस  काय  निष्पादन  से  संतुष्ट  है
 ?

 कृषि  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  योगेन्द्र  जी  श्रीमान  ।  परिषद में
 छठी  योजना  में  भैंस  पर  अनुसंधान  के  लिए  केवल  एक  नयी  प्रजाति  पर  आधारित  संस्थान  का

 प्रस्ताव  किया  है  ।

 फसलों  और  पशुओं  के  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  संस्थानों  की  वर्तमान  और

 और  नयी  प्रजाति  पर  आधारित  सूची  परिशिष्ट-एक  में  दी  गयी  है  ।  {z  थाली  में  रखे  गये  देखिये

 संख्या  एल०  टी ०  594/83]

 संबद्ध  सुचना  परिशिष्ट  दो  तथा  तीन  में  दी  गयी  है  ॥

 थालय  में  रखे  गये  देखिये  संख्या  एल०  Ao  594/83]  1

 (a)  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  उपलब्ध  हो  जाने  पर  उसे  सभा  पटल

 पर  रख  दिया  जाएगा +

 राय  चोक  wen  का  परिचालन

 1339,  sit  इन्द्रजीत
 :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 पश्चिम  बंगाल  सरकार ने  केन्द्र से  कहा है  कि  उसके  राज्य  मत्स्य  विकास

 निगम को  राय  चौक  मत्स्य  पत्तन  का  परिचालन तथा  प्रबन्ध फरेरे  की  अनुमति  दी  जाए  ।
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 a  co  क  अ

 (@)  aft  at,  तो  क्या  केन्द्र  ने  आवश्यक  मंजूरी  नहीं  दी  है  और  यदि  तो  उसके  क्या

 कारण हैं  र

 क्या  यह  सच  है
 कि  कलकत्ता  पत्तन  न्यास  प्राधिकारियों  ने  पत्तन  के  प्रबन्ध  को

 अपने  हाथ  में  लेने  से  इन्कार  कर  दिया  है
 ?

 कृषि  मंत्री  atte  :  जी  हाँ  i

 केन्द्रीय सरकार  ने  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 कलकत्ता
 पत्तन  न्यास  ने

 मछली
 पकड़ने  वाले

 बन्दर
 गाह  की  व्यवस्था करने  में  कई

 कठिनाईयां  बलाई  हैं  ।

 दालों  तथा  खाद्यानों  खेती  दिली  ufa

 1340.  श्री  चतु भज  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि

 वर्ष  1981-82  के  दौरान  देश
 में

 खाद्यानों  तथा  दालों  का
 कितने

 टन  का  उत्पादन

 तथा  इसके  लिए  कुल  कितने  हैक्टेयर  भूमि  का  उपयोग  किया
 गया

 ;
 और

 वर्ष  1983  के  दौरान  विभिन्‍न  प्रकार  के  खाद्यानों  तथा  दालों  की  खेती  के  लिए

 उपयोग  की  जाने  वाली  कुल  हैक्टेयर  भूमि  के  संबंध  में  ब्यौरा कया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  1981-82  के  दौरान  खाद्यानों

 दलहनों का  क्षेत्र तथा  उत्पादन  नीचे  दिया गया  है

 1981-82  में  खाद्यानों  का  क्षेत्र  तथा  उत्पादन

 oe  ed  बब्

 क्षत्र  उत्पादन

 अ  - णा

 मीटरी

 128.8 सभी  खाद्यान्न  133.1

 तथा  दालों  सहित

 दलहन  23.9  11.4

 1963  के  दौरान  विभिन्न  खादूयननों  तथा  दुलहनों  की  बुयाई  के  क्षेत्र  का  ब्यौरा

 सभी  राज्यों  से  अभी  प्रप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 ब्यास
 और  रानी  के  पानी  के  संबंधी  करार  की पुनरीक्षा

 1341.  भी  चतु सु ज  :

 थी  वृद्धि  चंद्र  जैन
 :  क्या  सिचाई  मन्त्री  ag  बताने  की  करेंगे  कि

 सिंचाई  के  seer  के  लिए  रोजी  ब्यास
 और  सतलुज  नदियों  के  पानी  के  बहारें
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 gh  करार  में  सम्मिलित  राज्यों  के  न  आम  क्या  है  और  किन  तारीखों को  करार  किया  गया  और

 तत्संबंधी पूर्ण  ब्यौरा  क्या  है  ;

 उन  राज्यों के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  करार के  अनुसार  इस  समय
 सतलुज  और

 ब्यास  नदियों के  बांधों  के  जलाशयों से  पानी  दिया  जाता  है  और उन्हें  कुल  कितना पानी  दिया

 जाता  है  और  करार  के  अनुसार  राजस्थान  को  पानी
 न

 दिए  जाने  के  कारण  क्या  हैं  ;  और

 क्या  ब्यास  और  सतलुज  नदियों  के  पानी  के  बटवारे  के  लिए  किये  गए  करार

 की  पुनरीक्षा  हेतु  कोई  कदम  उठाए  गए  हैं  और  यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है
 ?

 सिचाई  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  और  भूतपूर्व पंजाब

 राज्य  और  राजस्थान के  बीच  हुए  1959  के
 भाखड़ा  नंगल  करार

 के  जरिये सतलुज  के  जल  का

 पुरी  तरह  आबंटन किया  जा  चका  है  ।  विभाजन-पुर्व॑  के  उपयोगो ंसे  रावी-ब्यास के  अधि

 शेष  जल  का  द  पंजाब
 राजस्थान

 कौर  जम्मू तथा
 कश्मीर

 को
 29-1-1955

 के  करार  द्वारा  आबंटन  किया  गया  था  और  उसे  बाद  31-1-1981  के  करार  द्वारा  पंजाब

 जम्मू  तथा  कश्मीर  और  दिली
 के  बीच  पुनः  आबंटित  किया

 गया  था

 करारों के  उपयुक्त जल  में
 राज्यों  और

 संघ  राज्य
 क्षेत्र  दिल्‍ली

 के
 हिस्से

 विवरण  में

 दिखाए गए  हैं  ।

 भाखड़ा  जलाशय  सतलुज  पर  स्थित है  और  पौंग  जलाशय  व्यास
 पर  स्थित

 है
 ।

 इस

 रावी  पर  कोई  जलाशय  नहीं  है  ।

 भाखड़ा  कौर  व्यास  जलाशयों  समय-समय  जल  के  छोड़े  जाने  के  बारे  में  निर्णय

 भाखड़ा-ब्यास  प्रबन्ध  बोर्ड  की  तकनीकी  समिति  द्वारा  किया  जाता  जिसमें  राजस्थान  सहित

 सभी  भागीदार  राज्यों  को  प्रतिनिधित्व  प्राप्त  है  ।  इन  जलाशयों  से  इस  प्रकार  छोड़े  गए  जल  में

 राजस्थान  और  जम्मू  तथा  कश्मीर  और  दिल्‍ली  के  हिस्सों  और  ब्यास

 तथा  सतलुज  नदियों  के  में  हिस्सों  का  निर्धारण  भाखड़ा-ब्यास  प्रबन्ध  दबोच  द्वारा  उपयुक्त

 करारों  के  अनुसार  किया  जाता  भाखड़ा-ब्यास  प्रबन्ध  बोर्ड  उपयु  क्त  आबंटन को  कार्यान्वित

 करने  के  लिए  संबंधित  राज्यों  को  आवश्यक  निर्देश  भी  जारी  करता  है  ।  यदि  कोई  ह  » की

 च  की  जाती  है  प्रौढ़  उनका  तकनीकी  समिति  की  बैठक  में  समाधान  किया  जाता  है  ।

 यह  करार  राज्यों  द्वारा  आपस  में  स्वयं  किये  गए  थे  ।  उनका  एकपक्षीय

 पुनरीक्षण केन्द्र  हारा  अपेक्षित  नहीं है  ।
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 विवरण

 ब्यास और  सतलुज  के
 जल

 में

 जम्मू  और  कश्मीर  तथा  जल  सप्लाई  के  हिस्सों को  दिखाने

 वाला  विवरण  ।

 एकड़  फुट  में
 )

 $$  वि

 पंजाब  हरियाणा  राजस्थान  जम्मू  और  कुलਂ

 '
 कम्मीर  जल  सप्लाई

 13.55 7.88  4.27  1.40

 रावी-ब्यास

 विभाजन-पूर्व

 उपयोग  1.98  1-1 1  0.04

 अधिशेष

 जल  से  4.22  3.50  8.60  0.65  0.20  17,171

 ee
 (1981  का

 er

 कोटा  और  झालावाड़  जिलों में  सिंचाई  afcatsrata

 1342.
 श्री  चतुर्भुज  :  क्या  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 राजस्थान  के  कोटा और  झालावाड़  जिलों  में  मध्यम  और  ag  पैमाने  की  सिंचाई

 परियोजनाओं का  ब्यौरा  क्या  है  और  31  जनवरी  1983  तक  उन  पर  कितनी  धनराशि  खर्चे  हो

 चुकी  है  और  परियोजनाओं  के  अन्तरगत  सिंचाई  आरम्भ  होने  का  निर्धारित  समय  कया  है  और  क्या

 समयबद्ध  कार्यक्रम  में
 कोई  विलम्ब  हुआ  है  और

 तत्संबंधी  पूर्ण  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सिंचाई  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री राम  निवास  :  और  राजस्थान के

 कोटा  और  झालावाड़  जिले
 में  निर्माण  की  जा  रही  सिचाई  परियोजनाओं का  जिसमें  अनुਂ

 मानित  1983  तक  किया  गया  सृजन  सिंचाई  स्कीम  के
 आरंभ का  अशोक  सिंचाई  क्षमता  के  सृजन का  वर्ष  और  पूर्ण  किए  जाने  का  संभावित वर्ष
 दिया  गया  संलग्न  विवरण  में  दिया  जाता  है  ।
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 1904

 (

 oo

 विवरण

 क्रम  परियोजना  लाभान्वित  अद्यतन  83.  अन्ततः  स्कीम  आयुक्त  स्कीम

 क्या  नाम  अनुमानित  तक  व्यय  सिचाई  ऋ  सिंचाई  के  पुरा

 लागत  रू०  आरंभ  क्षमता  के  होने का

 होने  सृजन  का  प्रत्याशित्त
 e  iv

 Ro  का  वर्ष  वह

 8  9

 1,  चम्बल  परियोजना

 की  लिफ्ट  कोटा  301,19  116.41  15000  1979-  1982-  सातबीं

 स्कीमें  80  83

 2.  भीम  सागर  1417.36  614.61  8200  1954-  1982-

 55  83

 3,  छापी  झालवाड़  1822.20  60.00  6000  1980-  ——  सातवीं

 81.  योजना

 4,  हरिश्चन्द्र  सागर  झालवाड़  350.00  289.07  15000  1954-  1981-  198  3-

 55  82  84

 परवान  लिफ्ट  349  00  34  58  8180  1981-  कल्याण
 सातवीं

 स्कीम  82  योजना

 6.  बिलास  कोटा  629.70  47.14
 2600  1980-

 —-—  सातवीं

 81  योजना

 55  90  102  |  है  नानक 7.  सावन  भादों  कोटा  ने  नो  At  23.94  4000  176  सातवीं

 योजना

 अ

 तैयार  की  गई  23  स्कीमों  में  से  छः  स्कीमों
 को

 राज्य
 सरकार  द्वारा  अनुमोदित  किया

 जा  चुका  है  जिसमें  से  तीन  पहले  ही  पूरी
 हो

 चुकी  हैं  और  तीन
 पर

 art  प्रगति  पर  है  ।

 राज्यों  में  फसल  बीमा  योजना

 1343,
 श्री  चतुर्भुज

 :
 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 gre  में  फसलों  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  जिसका  सरकार  ने  1982-83  में
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 बीमा  करने  का  निर्णय  लिया  है  और  1981-72  के  लिए  फसल  बीमा  योजना  के  अन्तर्गत  राज्यवार

 लक्ष्य  कितना है

 उन  राज्यों
 के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  किया  है  और  इस  उद्देश्य  के

 लिए  कितनी  धनराशि  उपलब्ध  कराई  गई  है  ;  और

 1983-84  के  लिए  कितनी  धनराशि  का  प्रावधान  किया  गया  है  ?

 कृषि  मंत्रा
 नय

 में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  से  भारतीय  सामान्य  बीमा

 निगम  राज्य  सरकारों  के  सहयोग  से  फसल  योजना  की  वर्तमान  योजना  को  प्रायोगिक  आधार  पर

 चला  रहा  है  ।  वर्ष  1981-82  और  1982-83  के  दौरान इस  योजना  के  अन्तर्गत  शामिल की  गई

 फसलों का  राज्यवार  विवरण  संलग्न  विवरण  एक  तथा दो  में  गया  है  ।  चूंकि  यह  योजना

 प्रायोगिक  स्वरूप  की  है  इसलिए  कोई  राज्यवार  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  गए  थे  ।  कृषि  मंत्रालय

 द्वारा  10  व  11.  1983  को  बुलाई  गई  फसल  बीमा  संबंधी  राष्ट्रीय  कार्यशाला में  चालू

 योजना  के  शेष  2  वर्षों  के  लिए  बीमा  की  गई  राशि  के  राज्यवार  लक्ष्य  भारतीय  सामान्य  बीमा

 निगम  और  12  राज्य  जो  इस  योजना में  भाग  ले  रही  के  परामर्श से  निर्धारित  किए

 गए  ।
 इन  लक्ष्यो ंके  अनुसार  वर्ष  1983-84  में  15  करोड़  रुपए  का  बीमा  किए  जाने  को

 सम्भावना
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 sit श

 असरार  अहमद  खेल  मन्त्री  यू  बताते  कपा  करेंगे

 कि

 देश  मैं  उत्पादित  खेल  सामग्री  का  वर्तमान  मूल्य  कया  है

 (  क्या  उनमें  से  किसी  का  निर्यात  किया
 at

 रहा  है  और  ऐसे  निर्यात  का  मूल्य  क्या  हैं

 खेल  सा मंत्री  उद्योग  को  प्रोत्साहित  करने  और  ऐसी  वस्तुओं  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देते

 के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं
 ?

 संसदोय  खेल  तथा  निर्माण  औरा  आवास मन्त्री  बूटा  :  देश  में
 निर्मित

 खेल  सामान  का  वर्तमान  अनुमानित  मूल्य  50  करोड़  रु०  alga  से  अधिक  है  ।

 जी  हां
 ।

 देश  में  निमित  खेल  सामान  का  जसे
 कि

 नीचे  दिया  गया
 काफी  मात्रा

 में

 ey
 का  रदा  है ———

 A  A

 farata

 किए  गए  बेल  सामान  का  मूल्य

 1980-81  28.49  करोड़  रु०

 1981-82  29.89  करोड़ रु०

 1982-83  17.36  करोड़ रु०

 82)

 खेल  सामान  उद्योग
 को

 प्रोत्साहन  देने  और  ऐसे  सामान  के
 निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के

 लिए  किए  जा  रहे  उपायों  को  दर्शाते  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 आन्तरिक  भाग  तथा  निर्यात  के  लिए  आजकल  जिन  कुछ  मुख्य  सामानों  को  निर्माण  किया

 जा
 रहा  वे  हैं  फुटबाल  और  फूले  हुए  चमड़े  के  अन्य  क्रिकेट

 और  हाकी  के  हाकी

 स्क्वैश  और  टेनिस  के  लिए  लकड़ी  के  पैड  safe  जैसे

 संरक्षण  के  लिए  चमड़े  के  कैरम  बोर्ड
 और

 अन्य  अन्तरंग  Fo  पी०  एन०  एम०  खेल

 ट्राफी  इत्यादि  ।

 विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  द्वारा  दी
 जा

 रही  सुविधाओं और  के  अलावा  विकास

 आयुक्त  का  कार्यालय  भी  आवश्यक  तकनीकी  सामान्य  सुविधा  विभिन्‍न
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 eee  ह

 प्रकार  के  खेल  सामान  के  निर्माण और  निर्यात  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  परीक्षण
 सुविधाएं  प्रदान

 कर  रहा है  :  सम्भावित  खेल  सामानों  की  परियोजना  संबंधी  रूपरेखाएं  तैयार  की  जा  रही  हैं  और

 नये  यूनिटों  की  स्थापना  और  विद्यमान  यूनिटों  के  आधुनिकीकरण  के  सम्बन्ध  में  उद्यमियों  को

 दर्शाने  के  लिए  प्रकाशित की  जा  रही  खेल  उद्योग  के  लाभ  के  लिए  विस्तार  मेरठ में  विभिन्न

 प्रकार  के  चमड़े  के  खेल  सामानों
 को

 तैयार  करने तथा  परिष्कृत  करने
 के  लिए  सामान्य  सुविधा

 सेवा  शुरू  की  जा  रही  जालन्धर  स्थित  खेल  विस्तार  केन्द्र  भी  विभिन्‍न  खेल  सामानों के  लिए

 प्रशिक्षण  और  परीक्षण  सुविधाएं  देने  के  लिए  सुसज्जित  हैं  ।  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  खेल

 सामान  और  खिलौनों  के  लिए  एक  उत्पादन  और  प्रक्रिया  विकास  केन्द्र  स्थापित  करने  का  भी  एक

 प्रस्ताव है  ।

 खेल  उद्योग  के  लिए  अपेक्षित  चमड़ा  और  लकड़ी  तयार  करने  के  लिए  क्रमशः  केन्द्रीय  चमड़ा

 अनुसंधान  मद्रास  तथा
 वन  अनुसंधान  सं  देहरादून  द्वारा  अनुसन्धान और

 विकास

 सम्बन्धी प्रयास  किए  जा  रहे  खेल  सामान  उद्योग  के  लिए  प्रस्तावित  उत्पादन  और  प्रक्रिया

 विकास  केन्द्र  खेल  के  नये  सामान  विकसित  करने  तथा  प्रौद्योगिकी के  वर्तमान  स्तर को  बढाने

 निर्यात  योग्य  सामानों का  पता  लग,ने  ,  उत्पादन में  किफायत  लान ेके  लिए  सामग्री

 तथा  प्रक्रिया  मशीनरी  का  विकास  करने  में  सहायता  मिलेगी  ।  केन्द्र  उद्योग  के  लिए  निपुण  दस्तकारों

 पर्यवेक्षकों  को  भी  प्रशिक्षित  करेगा  और  तकनीकी  सूचना  उद्योग की  जानकारी  का  संग्रह  और

 प्रसार  करेगा  |  केन्द्र  में  कार्य  शा  q1/Mz  योग शालाओं  और परीक्षण  की  भी  पर्याप्त  सुविधाएं  होंगी  ।

 खेल  सामान  के  निर्यात को  प्रोत्साहन  देने  की  दृष्टि  से  केन्द्र  सरकार  ने  निम्नलिखित  पाय

 किए हैं

 खेल  सामान  की  विभिन्‍न  मदों  के  निर्यात  पर  नकद  पूरक  सहायता  देना

 खेल  सामान  निर्यात  संवर्धन  परिषद और  खेल  सामान  उद्योग
 को  भी  बाहर

 के  देशों

 में  और  अपने  देश  में  भी  मेलों/प्रदर्शनियों  में  भाग  लेने  की  अनुमति  दी  जा  रही  है  और  खेल  सामान

 के  निर्यात  को बढ़ाने  की  संभावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिए  बाहर  के  देशों  का  दौरा  करने के  लिए

 अध्ययन  दल  प्रायोजित  करने  लिए  सरकार  भी  अनुदान  देती  है  ;  और

 उद्योगों  की  उनके  प्रौद्योगिकी  को  बढ़ाने के  में  सहायता  करने  के  आई०  ato
 ०

 सी
 ०

 एस०  आई०  डी०  ए०  सहायता  के  अन्तर्गत  faa  विशेषज्ञ  आमंत्रित  किए  जाते  हैं  ।

 पुर्जों  चम्टारण जिले  के  लिए  स्वोकृत/निर्माणाधीन सिंचाई  परियोजनाओं

 1345.  श्री  कमला  मिश्र  सध कर  :  क्या  सिंचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पूर्वी  चम्पारण  जिले  मोतीहारी  के  लिए  स्वीकृत  निर्माणाधीन  मध्यम  और  बड़े

 की  सिचाई  परियोजनाओं  के  नाम  और  उनकी  संख्या  क्या  है
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 (a)  उनके  पुरा  होने  की  लक्ष्य  तारीख  कौन
 सी  है

 ;  और

 इन  सिचाई  परियोजनाओं  को  निर्धारित  समय  में  पूरा  करने  में  अब  तक  क्या  प्रगति

 हुई  है
 ?

 सिचाई  मन्त्रालय में  राज्य  स्त्री  राम  स्विस  :  गंडक  परियोजना  को

 के  पूर्वा  चाम्पारण  और  मोतीहारी  जिलों  के  लाभार्थ  कार्यान्वयन  के  लिए  आरम्भ  किया

 गया  है  ।

 अधिकांश  निर्माण-कषार्यों के  पूरा  होने  ष  निर्धारित  तिथि  1984-85  है  ।

 गंडक  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  वित्तीय  तथा  भौतिक  प्रगति  नाचे  दी  गई  है

 रुपये/हजार
 eee. a

 (1)  अनुमानित  लागत  415.81

 (2)  1981-82  के  अन्त  तक  हुआ  व्यय  289.19

 (3)  प्रत्याशित  1982-83  37.50

 (4)  कार्यकारी  1983-84  द्वारा  यथा

 अनुशासित  परिव्यय  31.00

 (5)  सृजन  निचाई  क्षमता  11.51

 (6)  1981-82  तक  सृजित  सिचाई  क्षमता  822.50

 (7)  1982-83  तक  प्रत्याशित  सिंचाई  क्षमता  894.00

 छोटा
 नागपुर  में  प्रमुख  सिचाई  परियोजनाएं

 1346.  श्री०  के०
 राय

 :
 कया  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 बिहार  के  छोटा  नागपुर  क्षेत्र  में  पिछले  पांच  वर्षों  में  निर्माणाधीन  अथवा  निमित्त

 प्रमुख  सिचाई  परियोजनाओं  के  नामों  सहित  उनका  तथ्यपरक  ब्यौरा  क्या  है  और  उन  पर  कितनी

 लागत  आई  है  ;

 इन  प्रमुख  बांधों  के  निर्मा ।-  के  कारण  कितनी  भूमि  जलमग्न  हो  जाएगी  और  कितनी

 संख्या  में  लोग  प्रभावित  परियोजना-बार  तथ्यपरक  ब्यौरा  कया  है  ;

 इन  परियोजनाओं  के  पूरा  होने  के  पश्चात  कितनी  भूमि  सिंचित  की  जाएगी  ;

 उन  विस्थापित  लोगों  का  प्रतिशत  कितना  है  जिनको  इन  सिंचाई  परियोजनाओं  में

 रोजगार  दिया  गया  है  अथवा  पुनर्वासित  किया
 गया  तथ्यपरक ब्यौरा  बया  हैं  ;  और
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 (= j  क्या  यह  सच  है  कि  मैदानी  क्षेत्र  के  धनी  किसानों  की  भूमि  को  उचित  करने  के

 लिए  पहाड़ी  क्षे  त्र  के  अधिकांश  आदिवासी  लोगों  की  भूमि  जलमग्न  हो  जाएगी  जिससे भारी  असंतोष

 हैं  कौर  यदि  तो  उस  पर  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं
 ?

 सिंचाई  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राम  निवास
 :  से  बिहार के  छोटा

 नागपुर  क्षेत्र  में  कोई  बृहत  सिचाई  परियोजना  पुरी  नहीं  हुई
 हे

 हजारी  बाग  और  गिरेडीह  जिलों  में

 सिचाई  के  लिए  उत्तर  कोइल  जलाशय  qa  रेखा  बहु-प्रयोजनी  परियोजना  तथा  aa

 मान  कोनार  जलाशय  के  व्यएवर्तन  सम्बन्धी  निर्माण  कार्य  किया  जा  रहा  है  ।  संलग्न  विवरण  में

 जलमग्न  होने  वाले  क्ष  त्न  तथा  प्रभावित  होने  वाले  व्यक्तियों के  बारे  में  ब्यौरा  दिया

 गया है

 और  जल  संसाधन  परियोजनाओं
 से

 विस्थापित  व्यक्तियों
 के  मामले  में  भूमि

 wen के  लिए  मानदण्ड  तथा  अपनाए  जाने  वाले  पुनर्वास  उपायों  पर  बिहार  सरकार  द्वारा  निर्णय

 किया  गया  जिसमें  परियोजनाओं के  निर्माण  ara  पर  विस्थापितों के  लिए  रोजगार  को  व्यवस्था

 करने  और  वैकल्पिक  रोजगार  के  लिए  उन्हें  प्रशिक्षण  एवं  सुविधाएं  देने  पर  ae  दिया  गया  है  ।

 बिहार  जहां  तक  ब्यवहाये है  भूमि  के  बदले  भूमि  का  आबंटन  करने  का  भी  प्रयास  करती

 at

 विवरण

 बिहार
 के

 छोटा  नागपुर  क्षेत्र  पिछले  पांच  वर्षों  में  निर्माणाधीन

 को  गई  बहत  परियोजनाओं को  सूची  1

 परियोजना  का  नाम  अद्यतन  जमीन  प्रभावित  अभियुक्त

 भुमानी  क्षत्र  होने  वाले

 लागत  हैक्टेयर  व्यक्ति

 ताथ  स०
 में

 —  ह  cr

 कोनार  सिचाई

 वर्तमान  को जना  बाग
 शुन्य

 कौर  8182.00  62.82  2649*  जिससे

 सिंचाई के  लिए

 जल व्यपवर्तित

 किया  जा  रहां

 है  जलमग्न  होनें

 बाला  क्षेत्र  है ।
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 2  3  4  5  6

 कोनार  सिंचाई

 परियोजना के

 SUNT
 ~

 े  किक  न्य  ी  ज
 ल

 मग्न  नहीं  dt

 रहा
 है

 ।  इस

 इस  परियोजना

 से
 ह

 प्रभावित  नहीं

 होगी 1

 उत्तर-कौशल  जलाशय

 15000.00  109.40  6478  3524

 स्वणेरेखा  बहुं्रयोजनी

 परियोजना  17611  34,853

 चांदिल  में  48090.09  241.87

 जलाशय
 के

 (@)  इंचा  में  भाग की  लागत  12750  17,000

 तलाश  37848.62

 a

 प्रतिशत छोटा  नागपुर  में  सिंचित  भूमि  का

 1367.  sit  Yo  के०  राय  :

 भी  रोत  लाल  प्रसाद  वर्मा
 :  कया  सिंचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 कि  :

 क्या  ag  संच  है  कि  बिहार  में
 सीमित  भूमि  राष्ट्रीय  सत  से  कम  है  भोर  छोटा  नाग

 पुर में  बिहार से
 भी  काम  है  और  तो  1983

 के  अनुसार  तथ्यपरक  ब्यौरा  ब्या

 (a) क्यो  ag  सच  है  कि
 छोटा  नागपुर

 के
 पहाड़ी  क  ों  की

 अपेक्षा
 ele  ata

 अधिक  उपयुक्त  हैं  ;
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 पहाड़ी  क्षेत्र  में  बड़े  पैमा  ने  पर  बनाने  आर
 गौर

 भ-क्षरण  को  रोकने  के

 लिए  कोई  योजना  है  ;  और

 यदि  तो  विस्तृत  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  कौन  से  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 सिंचाई
 मन्त्रालय

 के  राज्य  मन्त्री  राम  निवास
 :

 कृषि  विभाग  से  उपलब्ध

 आंकड़ों  (1978-79)  के  अनुसार  27.5  के  अखिल  भारतीय  औसत  की  तुलना  बिहार

 में  सिचाई की  प्रतिशतता  लगभग  2  प्रतिशत है  ।

 पहाड़ी  क्षेत्र  होने  के  छोटा  नागपुर  डिवीजन  लघु  बांध  अधिक

 और  छठी  योजना  के  आरम्भ  550  भूतल  जल  सिंचाई  241  लिफ्ट

 सिंचाई  स्कीमें  और
 1329

 बृहत  व्यास  वाले  कूओं  का  निर्माण  पूरा  किया  जा  चुका  इनसे

 सृजित की  गई  कुल  क्षमता  64.000  हैक्टेयर  थी  ।

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  पूषा  को  महिला  कर्मचारियों  के  बेतनों  का  बकाया

 1348.  श्री  निहाल  कया  कृषि  मन्त्री  ag  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  नई  दिल्‍ली  में  काम
 कर  महिला

 कर्मचारियों  को  1965  भ  हुई  वेतन  वृद्धि  के  बकाया  की  अदायगी  नहीं  की  गई

 क्या  उस  समय  महिला  तथा  पुरुष  कर्मचारियों  के  वेतनमान  एक  ही  थे  परन्तु  पुरुष

 कर्मचारियों को  वेतन  वृद्धि  सम्बन्धी  बकाया
 राशियों  अदायगी  कर

 दी  गई  जबकि  निम्न  स्तरीय

 महिला  अधिकारियों  की  रोक  ली  और

 यदि  तो  वहां  पर  महिला  कर्मचारियों  को  1965  की
 वेतन  वृद्धि की

 बकाया

 राशियों  की  अदायगी  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  भारतीय  कृषि  अनुसंधान

 संस्थान  समय-समय  पर  भारत  सरकार  के  आदेशों  के  अनुसार  श्रमिकों  को  मजदूरी  का  भुगतान
 कर

 रहा था
 ।  सगा  1962  में  सरकार  ने  यह  अनुदेश  जारी  किए  थे  कि  संस्थान  किशोर

 तथा  बच्चों  के
 में  मजदूरों  को  जो  कि  लगातार  24  1961  से  पहले  सेवा

 में

 दिनांक  1-7-1959  नियुक्ति  की  तिथि  जो  भी  बाद  में  उनका  वेतन  70  रुपये  प्रति

 माह  निश्चित  किया  जाना
 यह  भी  अनुबद्ध  किया  गया  था  70  रुपया  प्रतिमाह  निश्चित

 वेतन
 के

 लाभ  को  740  मजदूरों  जिनमें पांच  वर्ष  से  अधिक  सेवा  सम्मिलित  दिया  जाना

 चाहिए  |
 भारत  सरकार  के  इस  निर्णय  के  आधार  पर  संशोधित  मजदूरी  का  भुगतान  महिला

 दूरों  के  लिए  नहीं  किया  गया था  ।
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 —e

 भाग  के  सम्बन्ध  में  दिए  गए  जबाव  में  यह  देखा  जाएगा  कि  चा  समय  गदग

 और  पुरुष  श्रमिकों
 की

 मजदूरी  की  दरें  एक  समान  नहीं थी  ।  चू  कि  पुरुष  श्रमिकों की  मजदूरी

 की  दरों  में  संशोधन  किया  गया  इसलिए  महिला  मजदूरों  को  बकाया  के  भुगतान  का  प्रश्न ही

 नहीं  उठता  |

 पारिश्रमिक  अधिनियम
 के

 नियम  4  (3)  अध्याय  1  की  शर्त के  अनुसार  इस  अधिनियम

 ,  के  शुरू  होने  से  पहले  उसको  महिला  को देय  पा a at  रिश्रमिक  की  दर  का  प्रावधान  इस
 _
 उपधारा में  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 1349.  श्री  निहाल  क्या  निर्माण और  आवास  मन्त्री  ८  2 r  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  वर्ष  1971-72  में  जल  प्रदाय  और  मल  निस्सारण  उपक्रम  के  साथ  गोविन्दपुरी

 में  जल  तथा  मल  निकासी  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने के  लिए  एक  20  वर्षीय  समजौता  किया  गया

 था  ,

 यदि  at,  क्या  उक्त  समझौते  के  ब्यौरे  कया  हैं  ;  और

 इस  समझौते  के  पूर्ण  कार्यान्वयन  की  असफलता  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 संसदीय  खेल  तथा
 निर्माण  और  आवास  मन्त्री  बूटा  :  तथा

 दिल्‍ली
 जल  प्रदाय  तथा  जल  व्ययन  संस्थान  ने  सूचित  किया  है  कि  1971 में  जल  प्रदाय  तथा  मल

 व्ययन  समिति  द्वारा  पारित  किए  गए  संकल्प  के  अनुसार  नियमित  कालोनियों  के  लाभभोगियों  द्वारा

 विकास  प्रभारों  का  पहले  भुगतान  करने
 की

 मांग  किए  बिना ही  जलपूर्ति तथा  मल  व्ययन  सेवाओं

 की  व्यवस्था की  जानी  है
 ।  उपयु कत

 सेवाओं  की  व्यवस्था के  लिए  प्लाट  क्षेत्र
 के  रुपये  प्रति  वर्ग

 मी०
 की  एक  समान  दर  निश्चित  की,गई  थी  ।  यह  लागत  ब्याज  सहित  20  वार्षिक  किश्तों  में  वसूल

 की  जानी  थी  ।  प्लाट धारियों  को  विकास  प्रभारों  के  भुगतान  की  शर्तों  का  करार  निष्पादित  करना

 अपेक्षित था  ।  इस  नीति के  अनुसरण में  1972 में  लोगों ने  कुछ  करारनामों  पर  हस्ताक्षर

 किए थे  ।

 (7)  दिल्‍ली  जल  प्रदाय  तथा  मल  व्ययन  संस्थान  के  अनुसार  vag  नीति  के  अनुसरण  में

 निर्धारित  की  गई  शर्तों  में  से  एक  शर्तें  यह  कि  काय  तब  आरम्भ  किया  जाएगा  जब  (65  प्र०श०

 प्लाटधारी  करारनामों  को  निष्पादित  we  दंगे  ।  बय
 कि

 अपेक्षित  संख्या  में  प्लाट धारियों  ने  कार्य

 निष्पादित  नहीं  किए  इसलिए  यह  कार्य  पहले  आरम्भ  न्हीं  इस संस्थान ने  यह
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 भी  सुचित  किया  है  कि  नियमित  कालोनियों  में  सेवाओं  की  व्यवस्था  के  कार्य  को  आरम्भ  करने  की

 वर्तमान  नीति  यह  है  कि  अनुमानित  लागत  का  10  प्रतिशत  अप्रिय  रूप  में  प्राप्त  हो  जाय
 ।  इस

 संस्थान  ने  सूचित  किया  है  कि  गोविन्दपुरी  में  लाभभोगियों  से  न्यूनतम  विकास  प्रभार  प्राप्त  करने

 के  बाद  जलपूर्ति  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  लगभग  18.51  लाख  रुपये  की  एक  योजना  आरम्भ

 कर  दी  गई  है  और  70  Tome  कार्य  पहले  ही  प्रा  हो  गया  इस  संस्थान ने  यह  भी  सूचित

 किया  है  कि  गोविन्दपुरी में  मल  व्ययन के  लिए  90.23  लाख  रुपये का  एक  प्राक्कलन  बनाया

 गया
 है  ओर  यह  काय  उनकी  वर्तमान  नीति  के  अनुसार  आरम्भ  किया  जायेगा  ;

 अतरज्यिय  बस  अडडा  कश्मीरी  दि  पर  यात्रियों  द्वारा  अनुभव  की

 जा  रही  fant

 1350.  श्री  निहाल  क्या  निर्माण और  आवास  मन्त्री प्र  बताने की  कृपा  करा

 क

 क्या  यह  सच  है  कि  अन्तर्राज्यीय  बस  अड्डा  कश्मीरी  दिल्‍ली  पर  दुकानदारों  तथा

 वालों  द्वारा  खाद्य  बीड़ियां  भारी  बाजार  भावों  से  ऊचे  भावों

 बेचे  जाते  हैं

 यह  भी  सच  है
 कि  बस

 अड्डे
 पर  रात

 के
 समय  शौचालय

 में  पानी  की
 सप्लाई

 नहीं  होती  और  क्या  ड्यूटी  पर  रहने  वाले  कमंचारी  यात्रियों
 को

 शोचालय  का  उपयोग  प्रति  यात्री

 50  पैसे  लेने  पर  ही  करने  देते  हैं  और  वहां  पर  शिकायतें  दर्ज  कराने  को  कोई  व्यवस्था  नहीं

 और

 क्या सरकार  इन  मामलों  की  जांच  करेगी  और  यात्रियों  के  साथ  होने  वाली  ज्यादा

 तियों  को  रोकने के  लिए  कदम  उठायेगी

 संसदीय  खेल
 तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्री  बूटा  fag) :

 दिल्‍ली

 बिकास  प्राधिकरण  ने  इस  बात  से  इनकार  किया  है  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  कियां  है  कि  अन्तर्राज्यीय  बस  टर्मिनल  पर

 शौचालयों  में  पानी  की  सप्लाई  दिन-रात  उपलब्ध है  ।  इसने  इस  बात  से  इनकार  कर  किया  है  कि

 qe  पर  तैनात  कर्मचारी  प्रत्येक  यात्री  से  50  पैसे  वसूल  करने  के  बाद  ही  यात्रियों  को  शौचालयों

 का  प्रयोग  करने  देते  हैं
 ।

 इसने यह  भी  बताया  है  कि  शिकायतें  प्राप्त  करने  के  प्रबन्ध  हैं
 ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सुचित  किया  है  कि
 यहं  सुनिश्चित

 करनें  के  निरन्तर

 उपाय  किए  जाते  हैं
 कि

 यात्रियों  को  सताया
 न

 जाय
 ।
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 rn

 भारतीय  खाव  लिंगम  द्वारा  नियुक्त  किए  गए  टेकेदारों  द्वारा  देनिक  मजूरी  वालों

 को  मजूरी  को  अदायगी  न  करना

 1351.  श्री  निहाल  सिंह  खाद्य और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री यह  बताने की  कृपा

 करेंगें कि  :

 भारतीय
 खाद्य  निगम

 के  खाद्यान्न  गोदामों  की  राज्यवार  संख्या  कया है  और  प्रत्यक

 गोदाम  में  काम  करने  वालों  की  संख्या  कितनी

 पिछले  2  वर्षों  में  भारतीय  खाद्य  निगम  गोदामों में  खाद्यान्न  जमा  करने  तथा

 उसके  भण्डारण के  लिए  जिन  ठेकेदारों  को  ठेका  दिया  गया  उनके  ब्यौरे  क्या  है

 उन
 ठेकेदारों

 के  ब्यौरे  क्या  हैं  जो  दैनिक  मजूरी  वाले  मजदूरों
 को  मजूरी की  अदायगी

 दिए  बिना  भाग  गए  हैं  ;  और

 यदि  तो
 उन  मजदूरों को  उनकी  मजूरी  की  अदायगी के  लिए

 सरकार
 द्वारा  क्या

 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 खाद्य  तथा  नागरिक
 पूति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  भागवत  हा  :

 विवरण  एक  संलग्न  है  जिसमें  राज्यवार  गोदामों की  संख्या  दी  गई  है  विवरण  दो  भी  संलग्न  है

 जिसमें  प्रत्येक  क्षेत्र  के  डिपो  कैडर  के  वास्तविक  स्टाफ  के  बारे  में  बताया  गया  है  ।

 से  क्योंकि  देशभर  मेंਂ  सैकड़ों  स्थानों  पर  स्थानीय  स्तर  पर  ठेके  किए  जातें हैं

 इसलिए  यह  सूचना  इकट्ठी  नहीं  की  जा  रही  है  ।

 विवरण-एक

 राज्यवार  गोदामों  की  संख्या  बताने  वाला  विवरण

 en.

 ho  क्षत्र का  an  राज्य  सेन्ट्रल  स्टेट  To  प्राइवेट  अन्य  जोड़

 qo  सरकार  वेयर  आर०  पार्टी

 पोर्ट  हाउसिंग  हाउसिंग  डी०

 सी ० ट्रस्ट

 शन  शन

 पर्वों  जोन

 1.  असम  17  21  19  56

 2.  बिहार  16  42  10  76
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 3  4  5  6  7  8  9  10

 3.  एन०  ई०  एफ ०

 ate  5  21

 19  33

 पश्चिम  बंगाल  14  49  10  115  217

 26 जेएम  कलकत्ता  9

 उत्तरी  जोन

 3

 हरियाणा  28  32  62  129

 हिमाचल  प्रदेश  13

 10  जम्मू  तथा
 कश्मीर

 11  पजाब  110  16  199  49  385

 12  राजस्थान  34  24  27  90

 13  39  16  19  44  70  24  212

 दक्षिणी  जोन

 14  ares  प्रदेश  24  24  11  71  134

 15  जेएम  (ait)  विभाग

 16  17  40

 17.  कर्नाटक  23  43

 11 18  तमिलनाड़ु  40  20  75

 19  जेएम (  )  मद्रास

 पश्चिमी  जोन

 20  गुज  रोत  23

 21  मध्य  प्रदेश  42  20  67  20  90  246

 22.  महाराष्ट्र  10  27

 23.  1  1
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 1904

 “>>  ह  ame

 डिपो  dat  में  30-9-1982  की  स्वीकृत  स्टाफ  और  वास्तव  क  स्टाफ

 को  संख्या  बताने  दाला  विवरण

 क्रम  सं०  क्ष  ्र/जोन को  नाम  ए०एम ०

 t)
 +,

 1  2  3
 ee  eee

 1.  मुख्यालय

 2  जोनल  कार्यालय

 3  दिल्‍ली  क्षत्र  16  62  89  209

 4  पंजाब  क्षेत्र  135  417  749  1356

 हरियाणा  क्षत्र  50  103  220  427

 राजस्थान  चित्र  42  111  172  328

 जम्मू तथा  कश्मीर  67

 हिमाचल  प्रदेश  15  27

 9  उत्तर  प्रदेश  122  520  271  1343

 10.  जोनल  कार्यालय

 11.  महाराष्ट्र  क्षेत्र
 108  341  479  728

 12.  गुजरात  21  64  119  266

 46 13.  मध्य  प्रदेश  119  285  902

 14.  पो०आ०  कांडला  23  37  87

 15,  जोनल  कार्यालय

 37 16.  =  135  135  443

 17.  आन्  प्रदेश  341  262  788

 18.  कर्नाटक  10  59%  338  161
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 ]  2  5  6

 19  केरल  क्षत्र  29  131  198  362

 20  जे०एम०  (Trexto )  विभाग  16  37  52  95

 21  जे०एम०  (Toate )  विराम  43  123  177  144

 22  जोनल  कार्यालय  )

 23  पश्चिमी  बंगाल  85  1100  885

 24  बिहार  क्षत्र  25  212  260  456

 25  उड़ीसा  क्षत्र  38  100  109

 26  एन०  ई०  एफ०  क्षत्र  32  74  78

 27  असम  55  233  540

 28  55  62  345  472 जे०एम०  कलकत्ता

 ee

 रनों की  मांस

 ही  eo  त्ति
 1352  श्री  सभाष  चन्द्र  बोस  aoa :  TAS  as  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1982-83,  1983-84  और  1984-8 85
 नन्दि

 के  दौरान  उवेरक  की  कितनी

 देश  में  वर्ष
 आवश्यकता  है

 देश  की  आवश्यकता  पूरी  करने  हेतु  सरकार
 की  कया  योजना

 है  ;

 क्या  सरकार  का  अन्य  देशों  से
 TATA

 का  आयात  करके
 उ्वेरकों

 की
 आवश्यकता

 पूरी  करने  का  विचार  है  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है
 ?

 कृषि  मंत्री  वीरेन्द्र  1982-83  और  रबी  के  लिए

 उर्वरकों  की  आवश्यकता  74.03  लाख  मीटरी  टन  आंकी  गई  भौर  1983 के  लिए

 31.89  लाख  मीटरी  टन  पोषक  आंकी  गई  है  ।  रबी  1983-84  और  वर्ष  1984-85  के  लिए

 आवश्यकता  का  जायजा  उपयुक्त  समय  पर  लगाया  जाएगा  ।

 और  उर्वरकों  की  आवश्यकता  की  पति  देशीय  उत्पादनों  द्वारा  की  जाती

 है  तथा  आवश्यकताओं  और  देशीय  उपलब्धता  के  बीच  के  अन्त  की  पूति  विभिन्‍न  सम्बद्ध  प्रहलुओं
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 को  देखते  हुए  आयात  द्वारा  की  जाती  है
 ।

 इस
 अवस्था

 में  आयात से  सम्बन्धित अन्य  ब्यौरा  देना

 सार्वजनिक fea  में  वांछनीय  नहीं  है  ।

 हुडको  हारा  हरियाणा  में  faa  पोषित  याज नाय

 1353.  st  चिरंजी लाल  क्या  निर्माण और  arena  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा

 हुडकों द्वारा  मैं  पिछले  तीन  वर्षों  में  कितनी  योजनाओं  का  वित्त  पोषण

 गया

 eraerrfarsyrr  और  उन  पर ऋण के  रूप  में  कितनी  Aq  eat  गई  जार  उर  पर  ब्याज ब्याज  कितना  है  ;

 geal  द्वारा  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  हरियाणा  में कम  धन  लगाने के  क्या  कारण

 हैं  ,  और

 पूंजी  निवेष  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठायें  जाने

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण और  आवास  मंत्री  बूटा  fag)  तथा

 1980-81  से  1982-83  (31-1-1983  की
 अवधि

 के  geal  ने  ब्याज
 की

 freq  श्रेणियों की  योजनाओं  के  लिए  15.85  करोड़  रुपए  की  ऋण  की  वचनबद्धता  सहित  हरियाणा

 में  विभिन्न  आवास  अभिकरणों  को  28  परियोजनाओं  के  लिए  ऋण  सहायता  स्वीकृत को  हैं  ।

 तथा  भौगोलिक  क्ष  जनसंख्या  और  दूसरे  तथ्यों  पर  आधारित  geal

 1982-83  के  लिए  ऋण  की  राशि का  विभाजन  8.30  करोड़ रुपये  निर्धारित  की  थी  जोकि अनु

 मोहित  की  जाने  वाली  परियोजनाओं की  व्यवहार यता  की  शर्ते  पर  थी  ।  यह  लक्ष्य  पहले  ही  अधिक

 बढ़  गया  है  ।

 इन्द्रप्रस्थ  स्टेडियम  सें  काम  पर  fara  किए  गए  बिदेशी  तकनीशियन

 354.  श्री  चिरंजी  लाल  फार्मा  क्या  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  इन्द्रप्रस्थ  इनडोर  स्टेडियम  में  काम  करने  के  लिए  ठेके  के  आधार

 नियत  किए  गए  तकनीशियन  बिना  नोटिस  दिये  काम  को  बीच  में  छोड़कर  देश  से  चले

 गए  थे

 यदि  तो  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्रवाई  की  गई  ;  और

 उन  पर  कुल  कितना व्यय  हुआ  ?
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 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण
 और  आवास  मंत्री  बूटा  :  नही ं।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 जैसा  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सुचित  किया  ठेकेदार  के  विदेशी  सहयोगी

 जिसको  स्टेडियम के  एक  हिस्से  के  ara  के  लिए  नियत किया  गया  को  1.25  लाख  रुपए  की

 राशि  सहयोग  शुल्क  ल  रूप  में  दी  गई  थी
 ।

 क्रिकेट सें  बम्पर  बाल  फंकने पर  प्रतिबन्ध

 1355.  श्री  कृष्ण  प्रताप  क्या  छेल  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  20  1983 के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  प्रकाशित इस

 समाचार  की  ओर  आकृष्ट  किया  गया  है  कि  श्री  लंका  का  एक  क्रिकेट  खिलाड़ी  छाती पर  बम्पर

 बाल  लग  जाने  के  कारण  पिच
 पर  ही

 मर  गया

 यदि  तो  ब्या  सरकार  का  विचार  अन्तराष्ट्रीय  स्तर  पर  इस  ढंग  से  बाल  फेंकने

 पर  प्रतिबंध  लगाने  के  लिए  कार्यवाही  करने  का  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संसदीय  खेल  निर्माण और  आवास  मन्त्री  बूटा
 :

 से

 भारतीय  क्रिकेट  नियन्त्रण  बोड़  क्रि०  fro  जिसके  अधिकार  क्षेत्र  में  यह  मामला

 भाता  यह  सुचित  किया  है  कि  उन्हें  इस  मामले की  जानकारी  है  परन्तु  ब्यौरों  के  बिना  जो  उनके

 पास  उपलब्ध  नहीं  वे  यह  नहीं  जह  सकते  कि  तुरन्त  मृत्यु  बंपर  बाल  की  वजह  से  हुई  थी  याਂ

 किसी  area  कारण  से  |

 भारतीय  क्रिकेट  नियंत्रण  ats  के  अनुसार  जिस  पर  रोक  नहीं  लगाई  जा

 का
 सामना

 करने  के  लिए  सभी  बल्लेबाज  हेलमेटों  सहित  asa  पहनने  के  लिए  स्वतंत्र  तथापि

 मौजूदा  नियमों  के  अन्तर्गत  लगातार  बम्पर  बोलिंग  करना  भयंकर  बोलिंग  समझी  जाती  है  और  यह

 वर्जित  है  ।  बम्पर  जो  भयंकर  नवदीं  है  उसे  वेज  बोला  का  एक  वैध  शस्त्र  समझा  जाता  है  |

 बाढ़-ग्रस्त  क्षेत्र  सम्बन्धी  योजना

 1356.  श्री  तारिक  अनवर  :  बया  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्यां  सरकार  ने  देश  में  बाढ़  की  संभावना  वाले  क्षेत्रों  संबंधी  कोई  योजना  तैयार

 की  है  ;
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 (a)  बढि  तो  बिहार  राज्य  के  a  क्षेत्रों में
 में

 यह  योजना  कार्यान्वित  की  जाएगी

 अथवा  की  जा  रही  है  ;

 क्या  सरकार  ने  बाढ़  से  प्रभावित  क्षेत्रों  के  लोगों  के  पुनर्वास  के  लोगों  के  पूर्ण वास

 के  लिए  भी  कोई  योजना  बनाई  है  ;

 यदि  तो  इस  रोज  मा  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 सिंचाई  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  से  बाढ़-नियन्त्रण

 राज्य-विषय  होने  के  बाढ़-नियन्त्रण  तथा  सम्बन्धित  परियोजनाओं  के  आयोग  अन्वेषण

 तथा  क्रियान्वयन  का  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकारों  का  है  और  इस  क्षेत्र  के  लिए  धनराशि  की  व्यवस्था

 राज्य  सरकारों द्वारा  अपने-अपने  वार्षिक  योजना  बजटों  में  की  जाती  है
 ।

 बाढ़  से  प्रभावित  क्षत्रों

 के  लोगों  के  पुनर्वास  का  कार्य  जहां  आवश्यक  होता  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाता  है
 ।

 देश

 में  बाढ़-प्रवण  क्ष  त्रों  के  लिए  कोई  एकीकृत  स्कीम  नहीं  है  ।  राज्यों  को  ऐसी  स्कीमें  अपने-अपने  क्ष
 त्रों

 के  लिए  स्वयं  तैयार  करनी  होती  है  ।

 ग्रामीण  गति धत  जल  प्रदाय  थो जमाओं  के  लिए  राज्यों  का  विजय  agar

 1357.  प्रो०  नारायण  चन्द्र  पाराशर  ।

 श्री  के०  मानना
 :

 निर्माण  और  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  शु  करेंगे  कि
 :

 प्रत्येक  राज्य  में  चालू  वर्ष  के  दौरान  पेयजल  प्रदान  योजनायें  कितने  गांवों  में  लागू

 की  गई  है  और  उनकी  जनसंख्या  क्या  है  ;  और

 ऐसे  गांव  कितने  प्रतिशत  हैं  और  इस
 प्रक्रिया

 के
 अन्तगंत  लाएं  गए  समस्या

 बाले  गांवों  तथा  अन्य  गांवों  में  लिए  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  पृथक-पृथक  जनसंख्या

 कितनी है  ?

 संसदीय  wet  तथा
 निर्माण  और  मन्त्री

 बूटा
 :

 पेय  जल

 पूति  राज्य  का  विषय  है  ।  राज्य  योजनाओं  में  दी  गई  निधियों  से  योजनाएं राज्य  सरकारों  द्वारा

 बनाई  तथा  कार्यान्वित  की  जाती  हैं  ।  पता  लगाए  गए  समस्या  ग्रस्त  ग्रामों  को  लाभान्वित

 करने
 की

 प्रगति  में  गति  लाने  के  लिए
 केन्द्र

 द्वारा
 प्रचलित  त्वरित  ग्रामीण  जल पूति  कार्यक्रम के

 ः भन्तगत  राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय  सहायता  दौ  जाती  हैं
 ।

 राज्य  सरकारों  से
 अब

 तक  प्राप्त  सूचना

 के  अनुसार  से  जनवरी  1983  की  अवधि के  दौरान  पेय  जल  सुविधायें  मुहैया

 कराए  गए  समस्याग्रस्त  ग्रामों
 की  संख्या  संलग्न  एक  में  दी  गई  है  ।
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 भ

 अपेक्षित  सुचना  साद  रही  ह  ।  1-4-1980 की  स्थिति  के  अनुसार  प्रत्येक

 राज्य  में  पता  लगाये  गए  समस्याग्रस्त  ग्रामों  की  संख्या  तथा  अ  1980-81  और  1981-82  के

 दौरान  लाभान्वित  समस्याग्रस्त  ग्रामों की  संख्या  का  विवरण  दो  संलग्न है  |

 विवरण  एक

 oe  ee

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  का  नाम  लाभान्वित  nla THCITH eT  ग्रामों  की  संद्या

 उपलब्धि

 बताएगा

 .  उत्तर  प्रदेश  3144

 51  8

 आंध्र  प्रदेश  2761

 सिक्किम  35

 राज  स्थान  2774

 64.

 उड़ीसा  1661

 8.  मध्य  प्रदेश  4506

 9,  तमिलनाडु  2289

 10,  जम्मू तथा  कश्मीर  148

 11  636

 12.  197

 13  बिहार  1303

 14  1127

 15.  मणिपुर  103

 16,  केरल  46

 17.  हिमाचल  प्रदेश  543

 18.  त्रिपुरा  296

 19.  महाराष्ट्र  1383
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 ||

 ला  eae  enere  Een

 20.  नागालैंड  22

 21.  मेघालय  90

 22.  पश्चिम  बंगाल  283

 गण

 दिसम्बर  मासिक  प्रगति  रिपोर्ट

 पया  ——  en  ee

 क्रम  संख्या  राज्य/संघ  राज्य  1-4-1980  का  लाभान्वित  समस्या  1-4-1982

 क्षत्र  समस्याग्रस्त  ग्रामों  ग्रस्त  ग्रामों  को
 की  स्थिति के

 की  संख्या  सख्या  अनुसार

 1980-81  1981-82  लाभान्वित

 किए गए  शेष

 समस्याग्रस्त

 pm  थाा  a nee  एटा

 lat  ee  nin  Ar  Ee,  I  ELAN  PO  setae

 1.  आघ्  प्रदेश  8206  437  2032  5687

 2.  असम  15743  963  1148  13632

 3.  बिहार  15194  2660  2700  9834

 3318  525  581  4212

 हरियाणा  3440  240  295  2905

 हिमाचल  प्रदेश  7815  1166  1180  5469

 जम्मू  काश्मीर  4698  321  304  4073

 कर्नाटक  15456  2063  2906  4073

 1158  78  $3  997

 10  मध्य  प्रदेश  24944  7195  5562  12187

 11.  महाराष्ट्र  12935  2674  2932  7329
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 ह  2

 1212  34  210  968 12.  मणीपुर

 13,  मेघालय  2927  52  95  2780

 14.  नागपाल  649  72  82  495

 15.  उडीसा  23616  1630  2447  19530

 16.  पजाब  1767  50  1637

 17.  राजस्थान  19803  2402  3854  13547

 18.  सिक्किम  296  21  30  245

 19.  तमिलनाडु  6649  710  749  5190

 2800  579  193  2028
 20.  त्रिपुरा

 21.  उत्तर  प्रदेश  28505  612  870  26723

 24243  874  1148*  23222
 2.  पश्चिम  बंगाल

 23  ,  अण्डमान  निकोबार

 द्विप  समुह  173  18  baled  148

 प्रदेश  1740  172  291  1277 24

 25.  चण्डीगढ़

 १9  35  27  37
 26.  दिल्‍ली

 217.0  दादरा  तथा  नगर  हवेली

 50
 28.  गोवा  दमन  तथा  ga  66

 29.  लक्ष  द्वीप

 30.  मिजोरम  214  13  201

 31.  पांडिचेरी  118  39  71

 oe  गाए  SS  OS

 योग  2,30,784  25978  29837  174969
 ee  ee  er  ee  ee  eee  eee

 *  इसमें  आंशिक  रूप  से  लाभान्वित  ग्राम  भी  शामिल  हैं
 ।

 |...
 इसमें  न्युनतम  आवश्यकता कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  स्थल  स्रोतों  के  जिला  परिषद

 कार्यक्रम  के  अंतगर्त  लाभान्वित  ग्राम  शामिल  नहीं  है  ।
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 it

 1904

 —————

 हिमाचल  प्रदेश
 को  के  प्रायोजित  पेयजल  प्रदाय  योजनाओं  के  लिये

 aa  सहायता

 1358.  प्रो ०  नारायण  चन्द  पाराशर  :  क्या  निर्माण  ओर  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की

 कंपो  करेंगें  कि

 क्यों  केन्द्र  सरकार  ने  चालू  वित्तीय  ad  सहित  पिछले  तीन
 वर्षों

 में
 हिमाचल  प्रदेश

 में

 ex  प्रयोजित  पेयजल  प्रदाय  योजनाओं के  लिए  प्रतिवर्ष  अलग-अलग  कोई  वित्तीय  सहायता  प्रदान

 की  और  प्रतिवर्ष  की  राशियों  का  ब्यौरा  क्या  हैं

 यदि  at,  तो  इस  at  के  अन्तरगत  आने  वाली  योजनाओं के  नाम  क्या  हैं  और  प्रत्येक

 योजना के  लिए  कितनी  राशि  आबंटित
 की

 गई  तथा  व्यय  का  अनुमान क्या  है  तथा  आबंटन  की

 तारीख  क्या  है

 क्यों  मूल्यवृद्धि
 की  देखते हुए  इन  आवंटनों में  कोई  वृद्धि की

 जायेगी
 ;

 और

 यदि  at,  तो  at  1983-84  की  वार्षिक  योजना  में  कितनी  विधि  हुई  है
 ?

 संसदीय  खेल  निर्माण  और  आवास  मंत्रो
 बूटा  सिह  att

 हिमाचल  प्रदेश  को  केन्द्र  द्वारा  प्रवर्तित  त्वरित  ग्रामीण
 जलपूर्ति

 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  दिया  गया

 अनुदान  निम्नलिखित

 —  a —  लान कान  बीच

 निर्माण  कारों
 के

 लिए  दी  गई  निधियों द्  नायर  अववयदननथ  a

 1980-81  561.  er  ate  eat

 1981-82  364.50  लाख  रुपये

 273.73  लाख  रुपय

 ह

 1982-83
 cee

 (a)  )  तथा  पेय  जल पूति  राज्य  का  विषय  है  ।  राज्य  सरकारें  aware  बनाती  हैं

 तथा  राज्य  योजनाओं  में  दी  गई  निधियों  से  इन्हें  कार्यान्वित  करती  हैं  द्वारा  प्रवर्तित

 त्वरित  ग्रामीण  जलपति  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय  सहायता  राज्य  सरकारों  को  पता  लगाए  गए

 समस्याग्रस्त  ग्राम  की  स्वच्छ  पेय  जल  पूति  की  सुविधाओं  की  व्यवस्था  को  त्वरित  करने  कें  लिए  की

 जाती  है  ।  केन्द्रीय  सहायता  योजनाकार  नियत  नहीं  की  जाती  है  अपितु  प्रत्येक  राज्य  के  सम्पदा

 कार्यक्रम के  लिए  दौ  जाती  है  ।  राज्य  सरकारें  अपनी  प्राथमिकताओं के  अनुसार  केन्द्रीय  कार्यक्रम पूरण

 अन्तर्गत
 अनुमोदित

 योजनाओं  को  कार्यान्वित  करती  है  ।  छठी  योजना  के  केन्द्र  द्वारी  प्रचलित

 कार्यक्रम के  अन्तर्गत  हिमाचल  प्रदेश  में  निर्माण  कार्यों  के  लिए  12  करोड़  रुपये  की  कुल  राशि

 नियत
 की  मई  थी  ।  यह  सम्पूर्ण  राशि  पहले  ही  दे  दी  गई  हैं  ।
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 eee

 द्वारा  आरम्भ  को  गई  प्र  य Nite है  है  कि

 1359,  प्रो०  नारायण चन्द्र  पाराशर  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कर  गे

 कि

 पीपुल्स  एक्शन  फार  डेवलपमेंट  इन  इंडिया  की  गतिविधियों  का  क्षेत्र  क्या  है  और  उस

 संगठन  के  उद्देश्य  क्या  हैं  ;  और

 ह
 इस  संनठष की की  सामान्य  परिषद  तथा  शासी  निकाय  का  गठन  क्या  है  और प्रत्येक

 निकाय  सहित  उनका  कार्यकाल  क्या  है  ?

 ग्रामीण
 विकास

 मंत्रालय
 के

 राज्य
 मंत्री  हरिनाथ  :  व  भारतीय

 विकास  लोक  कार्यक्रम (a137)  एक  पंजीकृत  सोसायटी  है
 ।

 इस  संगठन के  मुख्य  ७  ग्रामीण

 विकास
 तथा  अन्य  संबंधित  क्षेत्र  और

 ग्रामीण  क्षेत्रों में  विकास  हेतु  लोगों की  कार्यवाही  वाले

 कार्यक्रमों
 के  संबंधित  पहलुओं  में  सहयोग  एवं  सहायता  देना  तथाਂ  उनका  विकास  करना  और

 उन्हें  बढ़ावा देना  है  ।

 भारतीय
 विकास  लोक  कार्यक्रम  की  सामान्य  निकाय  का

 अन्तिम
 वार  पुनर्गठन

 5-4-78  को  किया  गया  था  तथा  इसकी  सदस्य  संख्या  137  थी  ।  शासी  परिषद  को

 30-10-79  को  पुनर्गठित  किया  गया  थीं  और  इसके  17  सदस्य  थे  ।  इन
 दोनों  निकायों

 का  पुनर्गठन

 विचाराधीन  है  क्योंकि  इन  दोनों  निकायों  का  कार्यकाल  समाप्त  हो  गया  है  ।

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  विकास  संस्थान  द्वारा  पर्वतीय  राज्यों  में  समुदायिक

 विकास  खण्डों  का  चयन  ।

 1360.  Sto  नारायण  चन्द्र  पाराशर  :  कया  ग्रामीण  विकास  मन्त्री  राष्ट्रीय  ग्रामीण  विकास

 संस्थान  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  के  बारे  में  9  अगस्त  1982 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या
 4607

 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  ग्रामीण  विकास  हैदराबाद  ने  उस  प्रकार  के  अध्ययन
 के

 जैसा  अध्ययन  उत्तर  प्रदेश  के  पोड़ी  गढ़वाल  जिले  में  किया  गया  किसी  अन्य  पर्वतीय  राज्य
 में

 किसी  अन्य  सामुदायिक खण्ड  का  aaa  किया  है

 (a)  यदि  तो  प्रत्येक  cada  राज्य  कें  खण्डों  के  नाम  कया  किस  तारीख  से  अध्ययन

 आरंभ  किया  गया  और  इसे  कब  तक  पूरा  किया  जाना  है  ;  और

 यदि  तो  अन्य  पर्वतीय  राज्यों  में  खंडों  का  चयन  कब  तक  किया  जायेगा  और
 ~

 अध्ययन कब  आरंभ
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 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 :  व  जी  हां  ।  राष्ट्रीय

 ग्रामीण  विकास  संस्थान  ने  एक  विस्तृत  खण्ड  योजना  तैयार  करने  हेतु  हिमाचल  प्रदेश के  हमी  कपूर

 जिले  में  नदौन  खण्ड  का  चयन  किया  है  जैसाकि  उत्तर  प्रदेश  के  पौड़ी  गढ़वाल  जिले  में  किया  गया

 था
 |

 खण्ड  योजना  तैयार  करने  का  कार्य  1983 के
 प्रथम  सप्ताह में  शुरू

 जायेगा
 ।

 1983  तथा  1984  के  दौरान  हिमाचल  क्षेत्र  में  भी  दो  और  अध्ययन  किया  जाने  की  प्रस्ताव  t—

 एक  अध्ययन  उत्तर  प्रदेश  के  देहरादून  जिले  में  तथा  दूसरा  अध्ययन  अरुणाचल  प्रदेश  में  खण्ड
 योजना

 में  किया  जायेगा  ।  अरुणाचल  प्रदेश  में  खण्ड  चयन  के  बारे  में  विचार-विमश  किया  जा  रहा  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सहकारिताएँ  के  माध्यम  से  दो  गई  सहायता

 1361.  at  सुभाष  चन्द्र  बोस  कल्लूरी
 :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि  «

 की  विभाग  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  में  सहकारिताओं क  माध्यम  से  सहायता के  रूप

 में  कितनी  सहायता  दी  गई  है  ;  और

 कृषि  विभाग  द्वारा  सुखा  और  बाढ़ों  से  प्रभावित  किसानों  को  ऋण  देने
 के  लिए इस

 वर्ष  कितनी  राशि  आवंटित  की  गई  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र
 :  क्रिया  सरकार

 ने
 राज्य

 सरकारी  ।  सहकारी  विकास  निगम  के  माध्यम  से  कार्यान्वित  की  जा  रही  केन्द्रीय

 तथा  ह्स्ती  द्वारा  प्रायोजित  योजनाओं  के  अंतगर्त  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सहकारी  समितियां  के

 माध्यम  से  उपयोग  में  लाने  के  लिए  निम्नलिखित  राशि  और  अनुदान  के  रूप  में  दी  थी

 ae
 ड़

 रुपयों

 1979-80  1Q020.2
 L7FOVUTS  1  1981-82

 1)  ऋण  31.14  24.15  50.46

 2)  अनुदान  7.86  5.87  6.60

 क  Se  eet

 जोड़  39.00  30.02  57.06

 वि

 कृषि  विभाग  सूखे  और  बाढ़  से  प्र  भावित  किसानों
 को

 ऋण
 की  मंजूरी नही  देता  है  ।

 ऐसे
 किस  नों

 को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  मंजूर  किए  गए  अधिकतम  अनुदान  में  से  वैकल्पिक  खेती  शुरू

 करने  के  लिए  कृषि  आदानों  हेतु  राज-सहायता  दी  जाती  है
 ।

 वर्ष  1982-83  के  प्राकृतिक

 तक  कुल  738.33  करोड़  रुपए  की
 सहायता  मंजूरी  की  गई  है  ।
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 लिखित  उत्तर

 ee ee ि  ब  oe

 28  फर
 1983

 गहन  कृषि  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  जिले

 1362.  श्री  सुभाष  चन्द्र  बोस  कल्लूरी  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  कीं  कुछ  करेंगे  कि  :

 उन  जिलों  तथा  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिनकी देश  में  गहन  कृषि  जिला  कार्यक्रम के

 arta लिया  गया  है  ;  और

 इन  कार्यक्रमों  के  अधीन  किस  प्रकार  की  सदस्यता  दीं  गई  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्यों

 हैं  ।

 कृषि  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  आरिफ  मौहम्मद खान  :  |  1971  को

 सघन  कृषि
 जिला  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  के  जिलों  के  राज्यवार  नाम

 निम्नलिखित  हैं  ——+

 ह  fa

 सघन  ay क्र०  राज्य  का  नाम  प  नग  a  ie  जिला  कार्यक्रम  के

 जिले का  नाम

 ह  Se =  RST  Ts  ST क

 तमिल  ate  निछावर

 आन्ध्र  प्रदेश  पश्चिम  गोदावरी

 बिहार  शाहबाद

 मध्य  प्रदश  रायपुर

 De  उत्तर  प्रदेश  अलीगढ़

 पंजाब  लुधियाना

 ~
 भोली  तथा  Weasas

 अश्वान पश्चिम  बंगाल

 कर्नाटक  माडंया

 10  उड़ीसा

 11  गुज  रात  सुरत  तथा  वूल्मर

 12  अमम  कछार

 134  जम्मू  तथा  कश्मीर  जम्मू  तथा  अन्नतनार्ग

 14  दिल्लीः  दिल्ली

 15  हरियाणा  करनाल
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 कृषि  विकास के  लिए  नई  नीति  में  प्रमुख
 रूप से  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्म

 कार्यक्रम  को  शामिल  करने  से  प्रत्येक  सक्षम  व्यवहाये  क्षत्रों में  सघन  कृषि  उत्पादन
 की

 प्रोद्योगिकी

 हस्तान्तरण करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।  बीज  ,  पौध
 रक्षण

 उपाय  आदि  जेसे  आदान

 भी  दिए  गए  हैं  ।  कुछ  राज्यों  द्वारा  प्रशिक्षण  एवं  दौरा  पद्यति  के  माध्यम  से  परामशं  सेवा  तीव्र  की

 जा  री  है  ।

 वस्तुओं  का  उत्पादन  तथा  वितरण

 1363,  श्री  ato  at  देसाई  :

 श्री  चित्त  बसु
 :

 wt  विजय  कुमार  यादव
 :  खाद्य और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने

 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  ऐसा  प्रस्ताव  है  कि  आवश्यक  वस्तुओं  का  उत्पादन  और  वितरण
 के

 कार्य  को

 एक  ही  छत्र-नागरिक  पति  मंत्रालय  के  अधीन  लाया  जाए
 ;

 क्या  इस  प्रकार का  प्रस्ताव  प्रधान  मंत्री के  विचाराधीन  था  ;

 क्या  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पुनर्गठन  आवश्यक  हो  गया  है  कि  नागरिक  पूर्ति

 मंत्रालय का  इस  समय  उत्पादन  पर  कोई  नियंत्रण नहीं  है

 यदि  तो  क्या  मंत्रालय  को
 शक्तिशाली

 बनाने
 के

 लिए  कोई  ठोस  प्रस्ताव

 तैयार  किया  गया  है  जिसके  अधीन  यह  मंत्रालय  आवश्यक  वस्तुओं  का  उत्पादन  तथा  लोगों  को

 उसका  वितरण  विनियमित  कर  सकता  है  ;  और

 इस  संबंध  में
 अन्तिम  निर्णय  कब  तक  लिया  जाएगा  ?

 खाद्य  तथा  नागरिक  पूति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  भागवत  झा
 :

 से

 सभी  आवश्यक  वस्तुओं  के  उत्पादन  और  वितरण के  कार्य  को  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  अधीन  लाने

 का  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव इस  समय  विचाराधीन नहीं  है  ।  उन  आवश्यक  वस्तुओं के  वितरण  कार्य

 के  बारे  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  द्वारा  कार्रवाई  की  जानी है  जिन पर  सरे  मंत्रालयों  द्वारा  विशिष्ट

 से  कार्यवाही  नहीं  की  जाती है  ।  उनकें बारे  में  इसके  हाल  के  एक  आदेश के

 खाद्य  विभाग  जो
 खाद्यान्नों  तथा  चीनी  के  बारे  में  कारवाई  करता  नागरिक

 पूति

 मंत्रालय  के  जो  खाद्य  तेलों  के  बारे  में  कार्यवाही करता  जोड़ा  गया  है  और  राज्य  मंत्री  के

 स्वतन्त्र प्रभार  हैं  एक  नया  खाद्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  बनाया  गया  है  ।

 प्रधान  मंत्री
 के

 हस्तक्षेप  से  चीनी  सम्बन्धी  संकट का  हल  होना

 1364.: बी०  वी
 ०.  देसाई  :

 क्या  खाद्य
 और  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 लिखित  उत्तर  1983

 क्या  संकट  wea  चीनी  उद्योग ने  अपने  प्रभावकारी  समस्याओं के  हल  के  लिए  प्रधान

 मंत्री  के  हस्ती प  की  मांग  की  है

 ar
 यह  सच  है  कि  इंडियन  शुगर  मिल्स  एसोसिएशन  ने  कुछ  सर्वमान्य  मुद्दे  पेश

 किए  थे  जिन्हें  प्रधान  मंत्री  के  समक्ष  रखा  गया  था  ;

 यदि  तो  प्रधान  मंत्री  के  सामने  क्या  मुद्दे  रखे  गये  थे  ;
 और

 चीनी  मिल  संघ  द्वारा  उठाए  गए  yet  पर  मंत्रालय  ने  किस  ge  तक  विचार  कर

 सिया  है  और  उनकी  मांगों  को  पूरा  करने  हेतु  अब  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं
 ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय के  राज्य  मन्त्री  भागवत  झा  :  और

 इंडियन  शुगर  मिल्स  एसोसिएशन  के  एक  शिष्टमंडल  ने  प्रधानमन्त्री
 को  एक  अभ्यावेदन

 प्रस्तुत  किया  है  जिसमें  चीनी  उद्योग
 की

 समस्याओं  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।

 इस  अभ्यावेदनन में  गन्ने  के  सांविधिक  न्यूनतम  मूल्य  को  बढ़ाकर  15.50  रुपये  प्रति

 क्विंटल  करने  तथा  लेवी  चीनी के
 मूल्यों  में  तदनुरूपी  वृद्धि  खपत  को  बढ़ाने  के  लिए

 उत्पादन  शुल्क  में  कमी  करने  अधिक  उदार  बेक  ऋण  सुलभ  करने  और  बफर  स्टाक  की  मात्रा  में

 विधि  करने  विषयक  मुख्य-मुख्य  बातों  को  उठाया  गया है  यह  भी  सुझाव  दिया  गया  है  कि

 फैक्ट्रियों को  प्रारम्भ  में  केवल  गन्ने  का  सांविधिक  न्यूनतम  मूल्य  का
 भुगतान

 करने  और  सांविधिक

 शल्य  और  राज्य  द्वारा  गए  मृतक  के  बीच  के  अन्तर  के  भुगतान  को  आस्थगित  करने  को

 इजाजत दी  जाए  ॥

 गन्ने  के  सांविधिक  न्यूनतम  मूल्य  लेवी  मूल्य  को  निर्धारित  अधिक  उदार  बेक

 ऋण  उपलब्ध  5  लाख  मीटरी टन  का  बफर  स्टाक  तलवार  करने  और  निर्यात  करने  आदि  से

 संबंधित  बरातों
 पर  सरकार  द्वारा  पहले  ही  विचार कर  लिया  गया  है  और  इन  मुद्दों  पर  निर्णय  ले

 लिए गए  हैं  ।  गन्ने  का  सांविधिक  न्यूनतम मूल्य  होता  है  जिससे  कम  मलय  मिलें  मन्ना  उत्पादकों

 को  अदा  नहीं  कर  सकती  हैं
 ।

 राज्य  द्वारा  सुझाए  गए  मूल्यों  को  अदा  करने  की  अनिवायंता

 तभी  पैदा  होती  है  जब  गन्ना  स्वयं  और  राज्य  सरकारों के  बीच  हुए  करार  में
 में

 मिलें  स्वयं  एक  पार्टी  हों
 ।

 नीतू  क्ति  तन्त्र
 का

 प्रसून-बूझ  के  साथ  इस्तेमाल  कर  बाजार  और  मूल्यों

 चर  प्रभावकारी
 ढंग

 से  निगरानी  करने  से  बाजार में  मुक्त  बिक्री  की
 चीनी  के  मूल्यों  को  उचित

 स्तर  पर  बनाए  रखा  है  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  फैक्ट्रियां  गाना  उत्पादकों  को

 का  लाभकारी  मूल्य  अदा  करने  के  लिए  काफी  समक्ष  हों  ।

 केरल  को  घटिया  किस्म  के  घायल  की  सप्लाई

 1365,  Yo  नीला।लोहिधादसन  नाडार  कया
 खाद्य  भर  नागरिक पूति  मंत्री  ag

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 ella etme
 नत

 किए  जाने  के
 यह  सच  है  कि  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम

 से  स

 लिए  केरल  को  मिला  चावल  अत्यन्त  घटिया  किस्म  का  यद्यपि  इस  चावल  को  बेहतरीन  किस्म

 के  चावल  के  रूप  में  वर्गीकृत  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इसकी  किस्म  सुधारने के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 खाद्य
 और  नागरिक  पूति  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  भागवत  झा

 :  और

 जी  हो  ।  सितम्बर  और  1982  के  दौरान  आन्ध्र  प्रदेश  और  पंजाब  से  प्राप्त

 बहुत  बढ़िया  किस्म  के  चावल  की  कुछ  मात्रा  में  अधिक  प्रतिशतता  में
 बदरंग  अनाज  था  और  दिखाई

 देने  में  भी  यह  स्टाक  अच्छा  नहीं  था  ।  जहां  कहीं भी  यह  स्टाफ  अच्छा
 नहीं  था

 ।
 जहां  कहीं  भी

 अधिक  प्रतिशतता
 में  बदरंग  अनाज  पाया  गया  वहां  ऐसे  स्टाक

 को  जारी
 करने  से  पहले  अपग्रेड

 किया  गया  था  ।
 1982  से  तथा  उसके  बाद  प्राप्त  आ  बढ़िया  किस्म

 के
 चावल

 का

 स्टाक  अच्छी  किस्म  का  है  ।

 केरल  के  लिए  जल  प्रदाय  योजनायें

 1366.  श्री  vo  नीलालोहिथादसन  नाडार  :  क्या  निर्माण
 और  आवास

 मन्त्री  यह

 बताने  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  केरल  की  कितनी  जल  प्रदाय  योजना  स्वीकृति  हेतु  केन्द्र  सरकार  के  विचाराधीन

 उनका  ब्यौरा  कया  है  ;

 स्वीकृति  देने  में  विलम्ब  के  क्यां  कारण  हैं  ;  और

 प्रत्येक  योजना  के  लिए  स्वीकृति  कब  तक  दिए  जाने
 की

 आशा  है  ;  उसका  ब्यौरा

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्रो  बूटा  केन्द्रीय  द्वारा

 प्रवर्तित  ग्रामीण  जलपूर्ति  कार्यक्रम  के  अन्त मंत  केरल  में  1977-78  से  2,557.326  लाख  रुपए

 की  अनुमानित  लागत  से  724  समस्याग्रस्त  ग्रामों की  ग्रामीण  जलपूर्ति  योजनायें  अनुमोदित  की

 गई  हैं  ।  इस  मन्त्रालय  में  अब॑  अनुमोदन  के  लिए  कोई  योजना  नहीं  है
 ।

 ह

 तथा  प्रश्न ही  नहीं  उठता

 विह्षिन्‍्जम  में  मछली  की  खोज  करने  सम्बंधी  काप्रेवाहो  को  प्रगति

 1367.  at  गए  नोलालोहियादसन  नाडार
 :  क्या  कुकी  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगें

 थि ः

 की  खोज vt  ख  ध्न्  aw करन  ग
 >

 धी  कार्यवाही  की  प्रगति  क्यो  e विज्ञिन्जम  में  मछली
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 इस  बारे  में  सुचना  संतोषजनक  है  ;  और

 aaa परियोजना  के  दूसरे  और  dh तीसरे  चरण  के  लिए  स्वीकृति

 प्रदान  करने  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  विलम्भ  करने  के  कारण  हैं
 ?

 aha  मंत्री  बीरेन्द्र  :  जनवरी  से  1982  के  दौरान  गाडगे  तट  क्षत्र

 में  किए  गए  अन्वेषण  की  प्रगति  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  चकी  है  ।

 रिपोर्ट  में  मत्स्य  उपायों  को  प्रयोग  में  लाने  की  सम्भावना बतायी  गयी  है

 कोई  विलम्ब नहीं  हुआ  है
 ।

 निवेश  संबंधी  निर्णय  लेने  से  पूर्वे  योजना  को  मूल्यांकन

 ऐजेंसियों  में  प्रचारित  किया  गया  है  ।

 afa  अधिकतम  सोमा  अधिनियम  का

 1368.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  कया  प्रामीण विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 भूमि  अधिकतम  सीमा  अधिनियम  विभिन्‍न  राज्यों  में  कार्यान्वित  किया  गया  था  ;

 कया  उक्त  अधिनियम  उड़ीसा  में  भी  प्रवृत  है

 यदि  तो  उड़ीसा  के  बड़े  किसानों  से  सरकार  ने
 कुल  कितने  एकड़  भूमि  अपने

 अधिकार में  ली  है

 उन  किसानों के  नाम  क्या  हैं  और  उनसे  कुल  कितने एकड़  फालतू  भूमि  अधिकार में

 ली  मई  अर

 wag  भूमि  को  भूमिहीन  निधियों के  बीच  बांटने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  प्रयास

 किए  गए  हैं
 ?

 watt  विकास  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  हरिनाथ  एक  विवरण  संलग्न

 इससे  भारत  सरकार  द्वारा
 1972

 में  कृषि  जातों
 में  सम्बन्धित

 अधिकतम  सीमा  के  बारे  में

 जारी  किए  गए  राष्ट्रीय  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  अनुरूप  तेयार  किए  गए  अधिनियम  को  लागू  करन

 की  तारीखों  का  पता  लगेगा

 से  उड़ीसा के  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  कानून के
 अत्यंत  123453

 एकड़

 भूमि
 को

 कब्जे  में  लिया  गया  है  इसमें  से
 105574  एकड़  भूमि  को  राज्य में  80918  aw

 तथा  अन्य  पात्र  परिवारों  में  वितरित  किया गया  है  1.  उन
 किसानों  जिनसे  फालतू  भूमि  प्राप्त  की

 गई  के  नामों  की  संख्या  इतनी  अधिक  है  कि  भारत  सरकार  द्वारा  इनका  रिकार्ड  नहीं  रखा  जा

 सकता  है  ।  भारत  सरकार  द्वारा  इनके  रिकार्ड  एकत्र  नहीं  लिए  जाते हैं  और  न  ही  इनके  रिकार्ड

 रखे  जाते  हैं  ।
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 अधिक
 फालतू  भूमि  प्राप्त  करने  के  हेतु  भूमि  की

 अधिकतम
 सीमा  अधिनियम  के

 अ  तंत  निपटान  न  किए  गए  मामलों  को  निपटाने  के  लिए  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  लम्बित  पड़े

 मुकदमों  का  शीघ्र  निपटान  करने  तथा  अन्य  कारणों जो  पहले  से  कब्जे  में  ली  गई  भूमि  के  वितरण

 में  बाधक  को  निराकरण  करने  के  भी  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 णणणण  विवरण

 राज्य को  नाम

 आन्ध्र  प्रदेश  1-1-1975

 10-10-1972

 बिहार  19-5-1973

 गुजरात  1-4-1976

 हरियाणा  23-12-1972

 हिमाचल  प्रदेश  28-7-1973

 जम्मू तथा काश्मीर तथा  काश्मीर  13-7-1978

 कर्नाटक  1-3-1974

 1-1-1970

 1-8-1976

 2-10-1975

 मध्य  प्रदेश  7-3-1974

 2-10-1973

 पजाब  2-4-1973

 राजस्थान  1-1-1973

 3-6-1978

 15-2-1970

 त्रिपुरा  30-4-1974

 उत्तर  प्रदेश  8-6-1973

 पश्चिम ब  15-2-1971
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 aaa

 कृषि  उत्पादन

 1369.  श्री  लक्ष्मण  मल्लिक  :  क्या  कुकी  मंत्री  यह  बतान  को
 कन्नी  शस  सितारे  ती

 छठी  योजना  में
 राज्यों

 द्वारा  कृषि  उत्पादन  वृद्धि  में  की  गई  प्रगति  के  बारे  में

 कोई  राज्यवार  पुनर्विलोकन  किया  गया  है  ;

 यदि  at.  वर्तमान  योजनावधि  के  दौरान  उड़ीसा  में  दालों  तथा

 तिलहनों
 के

 उत्पादन  में  वृद्धि  के  सम्बन्ध  में  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ;

 और

 तत्संबंधी ब्यौरा  कया  है  ?

 कुकी  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  आरिफ  मोहम्मद
 :  जी  हां  ।

 में
 तथा  उड़ीसा  खाद्यान्नों  तथा  तिलहनों  के  उत्पादन में  वृद्धि  हो  रही

 फसल  वार  ब्यौरे नीचे  दिए  गए  हैं  :  --

 उत्पादन लाख  टन  में
 नथ  थणाणणथथ्णथणणणतण

 फसल  1980-81  1981-82 1979-80.

 पंचवर्षीय
 योजना

 का  आधार

 1.  खाद्यान्न  59.77  62.54
 38.72

 2.  चावल  45.01  46.92
 29.18

 8.86  7.61 3.  दालें  5-67

 1.22  1.18 4.  गेहूं  0.82

 2.79  4.85  5.49 * 5.
 तिलहन  ee i a  pe  ne  Se  re

 भण्डारण क्षमता  बढ़ाना

 1370.  श्री  हरिहर  सोरन :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  राज्यों  को  अनाज  भंडारण  क्षमता  बढ़ाने  को  कहा  हैं  :.

 यदि  तो  इस  राज्यों
 को  मार्गनिर्देश  कब  भेजे  गये  ;  और

 अनाज  भंडारण  क्षमता  को  बढ़ाने  के  लिए  उन  राज्यों  ने  क्या  कार्यवाही है  ?
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 है
 1904

 ere  तथां  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भागवत  शो  :

 से  यद्यपि  खाद्यान्नों  के  लिए  भण्डारण  क्षमता  की  व्यवस्था  भारतीय खाद्य  निगम  द्वारा

 की  जाती  है  लेकिन  सेन्ट्रल  वेयरहाउसिंग  कारपोरेशन  और  16  राज्य  वेयरहाउसिंग  कार्पोरेशनों

 के  पास  उपलब्ध  भण्डारण  क्षमता  के  एक  भाग  को  भी  खाद्यान्नों  का  भण्डारण  करने  के  लिए  इज़्ज़तें

 माल  किया  जाता  है
 ।

 राज्य  वेयरहाउसिंग  कार्पोरेशनों  gat  सहकारी  समितियों  के
 माध्यम

 से
 भी

 राय
 अतिरिक्त  भण्डारण  क्षमता  का  सुजन  कर  रहे  हैं  ।  इसके  राज्य  ग्रामीण  गोदामों का

 राष्ट्रीय  ग्रिड  स्थापित  करने  से  संबंधित  केन्द्रीय  योजना  के  अधीन  भण्डारण  क्षमता  का  निर्माण  करने
 '

 के  लिए  भी  पग  उठा  रहे  हैं
 ।

 इस  केन्द्रीय  योजना  के  अधीन  सही  री  समितियों  के  पास  उपलब्ध

 भण्डारण क्षमता  का  इस्तेमाल  सहित  जिन्हों  के  लिए  किया  जाना  होता  है  ।

 उड़ीसा  में  डेरी  विकास  परियोजनाओं

 1371.  श्री  हरिहर  सोरन
 :

 क्यों  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 (=)  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  उड़ीसा  विकास  परियोजनाओं  के  लिये  कितनी

 कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  है  ;

 क्या  उनमें  से  कुछ  परियोजनाओं  का  अन्य  देश  अथवां  विश्व  बैंक  वित्तपोषण  कर  रहा

 है  ;  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 कया  है

 ?

 ale  मन्त्रालय में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  उड़ीसा  में  डेरी  विकास  पर

 राज्य  सरकार  के  से  योजना  आयोग  द्वारा  अनुमोदित वर्षवार  व्यय  और  प्रस्तावित  निम्न

 सारणी
 में  दिए

 गए
 हैं

 —a

 lh  rl er  पिय  eee

 “3981-82  1982-83  1983-84

 ene  aan  -  ण

 —---— ss  वास्तविक  प्रत्याशित  प्रस्तावित

 qfreaa व्यय

 2.16  VU.024
 nr  4/  3.4  5

 at  a

 उपरोक्त  के  भारतीय  डेरी  निगम  ने  1982  तक

 पुरी  और  कटक  जिलों  में  आपरेश  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  हेतु  219.91  लाख  रुपये

 fry ae  किए  हैं
 ।

 और  (7)  उड़ीसा  में  996  लाखे  रुपए  की  अनुमानित  atid  से  एक  डेरी  विकाल  परि

 योजना  dare  की  गई  है  ।  इसके  अन्तर्गत  पशु  आहार  संयंत्रों  और  तकनीकी  आदानों  के
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 See  Serene

 लिए  अवसंरचना  आदि  पर  निवेश  किया  जाएगा  ।  आपरेशन  के  लिए  वांछित  निधि  विश्व

 बेक  ऋण  और  यूरोपीय  आधिक  समुदाय  से  दान  में  प्राप्त  डेरी  जिसों  की  बिक्री  से  प्राप्त  राशि  के

 माध्यम  से  उपलब्ध  होती  है  ।  भारतीय  डेरी  निगम  राज्य  सरकारें  के  सहयोग  से  परियोजना  के

 कार्यान्वयन के  लिए  उत्तरदायी  परियोजना  प्राधिकरण  है  ।  विभिन्‍न  स्रोतों  से  प्राप्त  समूची  विदेशी

 सहायता  भारतीय  डेरी  निगम  के  माध्यम  से  उपयोग  में  लाई  जाती है  ।

 गोहत्या  पर  प्रतिबंध

 1373,  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्या  कुकी मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  देश  में  गोहत्या  पर  पूर्ण  प्रतिबंध  लगाने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?

 कुकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  तथा  गोवंश  संरक्षण  के

 मामले  में  इस
 समय

 राज्यों  के  विधान
 मण्डलों  को  कानून  बनाने  का  एकमात्र अधिकार  है

 |  उपरोक्त

 व्यवस्था  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राज्य
 सरकारों

 ने  गाय
 इसकी  संगीत  के

 बध  पर

 प्रतिबंध  लगाने  के  सम्बन्ध में  आवश्यक  कानून  बनाए  हैं  ।

 fara  बैक  सहायता  करने  वाली  सिचाई  परि  योजनायें

 1374,  श्री  अनन्त  रामुलु  क्या  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 इस  समय  विश्व
 बैंक  सहायता  पाने  बाली  सिचाई  परियोजनायें  कौन-कौन  सी  हैं  ;

 उनकी  प्रगति  संबंधी  ब्यौरे  क्या  हैं  ;  और

 विश्व
 बेक  द्वारा

 पिछले  तीन  वर्षों  में  भारत  कों  कितनी  राशियां  मंजूर  की  गई  ?

 सिचाई  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  राम  निवास  विश्व  बैंक  की  सहायता

 प्राप्त  करने  वाली
 परियोजनाओं

 की  सुची  को  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 विश्व  बैंक  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  प्रगति  संतोषप्रद  रही  है  भोर

 पथ-निर्धारित  लक्ष्य  पूरे  किये  जा  रहे  हैं
 ।

 विश्व  बैंक  से  ऋण  सहायता  की  जिसके  लिये  पिछले  तीन  वर्षो ंके
 दौरान

 करारों  पर  हस्ताक्षर  किए
 गए

 निम्न
 प्रकार  है

 विश्व  बक  के  वित्तीय  ay  cated  राशि

 मिलियन  अमरीकी  डालर
 ire  (1  जुलाई  से  30  जून

 1980  403

 198 1  277

 1982  220

 1983
 238.3

 (1  जुलाई से  अब
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 विवरण

 विश्व
 बेक  को  ऋण  सहायता प्राप्ति  बाली

 सिंचाई
 परियोजनाओं  का  ब्योरा

 $$$

 क्रम  Fo  परियोजना  का  नाम  ऋण  की  राशि  हज़ार पर  हस्ताक्षर

 मिलियय  अमरीकी  किए  जाने  की

 डालर
 तारीख

 ent  SES  सम  2.

 1.  राजस्थान  नहर  कमान
 क्षत्र  विकास  83.0  31-8-1974

 सोपान-एक

 2.  निगाहें  नसागर  परियोजना  145.0  10-6-1976

 3  .  पेरियार-बैगाई  परियोजना  23.0  30-6°1977

 4  जायकवाडी  परियोजना  70.0  11-10-1977

 &
 ~  उड़ीसा  सिचाई  परियोजना  70.0  11-10-1977

 परियोजनाए ं)

 6.  कर्णाटक  सिंचाई  परियोजना  117.64  12-5-1988

 कृष्णा

 7.  गुजरात  सिचाई  परियोजना

 परियोजना  85.00  17-7-1978

 8  हरियाणा सिचाई  परियोजना  111.00  16-8-1978

 9  पंजाब  सिचाई  परियोजना  129.0  30-3-1979

 10  उत्तर  प्रदेश  सरकारी  नल कुल  परियोजना  18.0  12-5-1980

 11  महाराष्ट्र  fare  परियोजना-दो  210.0  14-4-1980

 175.0  12-5-1980 12  गुजरात  सिचाई  परियोजना-दो

 83.0 13  महानदी  बराज  परियोजना  5-12-1980

 14  140.0  2673-1981 मध्य  प्रदेश  मध्यम  सिचाई

 15,  कर्णाटक  टेक  सिचाई  परियोजना  54.0  26-3-1981

 16  220.0  24-2-1982 मध्य
 प्रदेश  बृहद  सिचाई

 परियोजना

 17,  कनाडा  सिंचाई  और  वृक्ष  फसल  विकास
 60.0

 परियोजना  डी०  |

 20.0  6-7-1982

 बी०  आर०  डी०  J

 267



 लिखित  उत्तर  28  1983

 ]  2  4

 31.0  7-9-1982 18,  चम्बल  सिंचाई

 19.  goiter  सिचाई  परियोजना

 तथा
 9-11+1982

 ल  का  कि  et अ  117.4
 गात  nee

 खाद्यान्न  को  आवश्यकता  को  भें  इसका  उत्पादन

 1375.  शी  बी०  डी०  fag  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 वर्ष  1982-83  में  देश  में  चावल  और  गेहूं  का
 अनुमानित  उत्पादन  कितना  है  और

 क्या  सरकार  को  चावल का  1  करोड़ 20  लाख
 टन  और  गेहू ंका  20  लाख न  कम  उत्पादन होने  को

 क्यो  वर्ष  1981-82  खाद्यान्न  के  उत्पादन  &  भर  22.5  लाख  टन  गेहूं  के  आयात

 से  जुलाई  1982
 के

 मध्य  तक  भण्डार  केव नਂ  1  करोड़  30  लाख  टन  का  और वर्ष  1982-83

 में  उत्पादन  में  कमी  1  करोड़  40  लाख  टन  की  यदि  तो  सरकार  के  अनुमान से  ag  कसी

 कितनी हैं  ;

 1979
 के

 जन  संख्या
 में  कितनी  वृद्धि  हुई  है  और  1982-83  में  feat  खाद्यान्न

 की  आवश्यकता  का  BTA है

 क्यों  सरकार  का  विचार  खाद्यान्न  की  इस  कमी  को
 पुरा  करने  के  लिए  खाद्यान्न  के

 में  बृद्धि  हेतु  आपातकालीन  कार्यक्रम  चलाने  का  है  ;  और

 (=)  यदि हां  तो  कहां  इसके  बया  परिणाम  निकलेंगे  और  यदि  aa¥
 Ter  इसके  क्यां

 कारण  हैं  ।

 कृषि  मंत्रालय  सें  राज्य  योगेन्द्र  :  वर्ष  1982-83

 के  लिए  चावल  और  गेहूं  के  अन्तिम  अनुमान  अभी  तक  उपलब्ध  नहीं  हुए  फिर  भी  प्राथमिक

 मूल्यांकन
 के  चावल  और  मोटे  अनाज  के  उत्पादन  में  कमी  लेकिन  अदा  है  कि

 गेहूं  का  उत्पादक  गत  वर्ष  के  रिक ड  स्तर  से  अधिक  होगा  ।  खाद्यान्नों  का  कुल  उत्पादन  गत  वर्ष

 के  उत्पादन
 से

 50
 से

 80
 लाख  मीटरी  टन  कम  होने  अनुमान है  सार्वजनिक  एजेंसियों  के  पास

 कुल  खाद्यान्नों  का  स्टाक  1-8-1982  को  145  पिठरी  टन  1-1-1983.  127  लाख

 aed) za aT टन  था  1

 1979  से  1983
 मार्च  में  जनसंख्या  में  610  लाख  की वृद्धि होने

 का
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 अनुमान  है  ।  गत  तीन  वर्षों  के  लिए  औसत  उपलब्धि  पर  आधारित  खाद्यान्नों  को  कुल  मांग
 103

 लाख  मीटरी  टन  का  अनुमान  है  ।

 और  हां  ।  सरकार ने  अनेक  राज्यों को  प्रभावित करने  वाले  सुखे  की
 स्थिति

 में  खरीफ  मौसम  के  दौरान  आकस्मिक  कार्यक्रम  शुरू  किये
 ।

 उसके  अतिरिक्त  खरीफ
 मौसम  के

 दौरान  फसल  की  क्षति  को  पूरा  करने  की  दृष्टि  से
 एक  गहन  रबी  उत्पादक  कार्यक्रम  शुरू  किया

 गया  जिसमें  कृषि  कार्यों  के  लिए
 पर्याप्त  मात्रा  में  डीजल  और  नहरी

 जल  की  समय  पर  सप्लाई

 सुनिश्चित  राज्यों  द्वारा  की  गई  मांग
 की  में  बीजों  की  व्यवस्था करने  तथा  उर्वरकों

 की  उपलब्धि  को  सुनिश्चित  कराने  के  विशेष  sarat  और  ऋणों  की  areata  में  विधि  करने  पर  बल

 दिया  गया
 ।

 ये  उपाय  रवीਂ  फसल को  उठाने  वाले  सभी  राज्यों  में  किये  गये  ।  वर्तमान  मूल्यांकन

 के  अनुसार  चालू  रबी  मौसम  में  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  एक  रिहाई  स्तर  तक  होने  की  सम्भावना

 *'ससपंदान भाफ भाई ० माफ  आई०  सी०  ए०  आर ०  एम्प्लाईजਂ  पोषक  के  सम  चार

 1376.  श्री  दी०  एस०  नेगी

 श्री  ए०  यू  भाजपा  :  क्य  कृषि  मन्त्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  उस
 समाचार

 की  ओर  है
 जिसमें  एक  गुमशुदा

 फाईल  जो  काफी  समय  से  नहीं  रही  थीं  के  कारण  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  ah

 बारियों  के  निलम्बन  का  उल्लेख  था  और  यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  एक्सप्रेस

 22+4
 83))

 क्या  यह  गुमशुदा  फाईल  उन  8  गुमशुदा  gat  सम्मिलित  थी  जिनके
 बारे में  दिनांक  21-12-81  और  8-3-82  को  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1767  और  2401

 के  उत्तर  में  जिक्र  किया  गया  था  और  यदि  नहीं  तो  उसके  क्या  कारण  और

 सरकार  उत्तरदायी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करेगी  तथा  भारतीय  कृषि

 भनुसंधष्त  परिषद  के  कार्यकारण  संबंधी  गड़बड़ा  जांच  का  आदेश  देगी  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  सरकार का ध्यान का  ध्यान  ऐसे  समाचार
 कौ

 ओर  गया  है
 ।

 उप  सचिव  के  निजी  सहायक  द्वारा  रखे  गये  रेकार्ड  के  अनुसार  एक

 निक
 के

 इस्तीफा
 को

 स्वीकार  करने  से  सम्बन्धित  फाइल  संख्या  33  1  को

 उस  समय  के  उप  सचिव  द्वारा  21-4-81  को
 अबर  सचिव  सी०  1)  को  की

 भेजी
 गयी  थो

 ।
 लेकिन

 फाइल
 प्राप्त  वाले  पक्ष  के  पक्ष  के  पास  उपलब्ध  रेकार्ड  के

 सार यह  फाइल  अंवर  सचिव
 सी०  1)  द्वारा  प्राप्त नहीं  की  गयी  ।  इसकी  प्रारंभिक  जांच

 की  गयी  थी
 और  यह  निर्णय  लिया  गया  कि  इस  फाइल  को  सुनिश्चत  रखने/भेजने

 का
 संयुत
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 दायित्व  दोनों  सम्बन्धित  निजी  सहायकों  का  था
 |  उच्चतम  स्तर  पर  got  विचार  करने  के

 बाद  संबंधित  दोनों  निजी  सहायकों  को  निलम्बित  कर  दिया  गया
 ।  इन  दोनों  के  खिलाफ  औपचारिक

 विभागीय  कार्यवाही  प्रारंभ  कर  दी  गयी

 कार्रवाही करने  पर  फैसला  लेने  के  लिए  जांच  करने  वाले  अधिकारी के  नतीजे  की

 प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।  डा०  पी०  बी०  गजेन्द्र गडकर  की  अध्यक्षता  में  नियुक्त  की  गयी  भारतीय

 कृषि  अनुसंधान  परिषद  की  जांच  समिति  और  हाल  ही  में  संसदीय  प्राकृत  समिति  द्वारा  कुछ  समय

 बाद  भारतीय  कृषि  अनुसंधात  परिषद  के  कार्यों की  जांच  की  गयी  ।  उनकी  सिफारिशों  की  जांच

 करने  के  बाद  वर्तमान  व्यवस्था  को  जारी  रखने  का  निर्णय  लिया  गया  है  ।  इस  प्रकार  इस  समय

 किसी  प्रकार  की  जांच  के  आदेश  आवश्यक  नहीं  समझे  गये

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना

 1377.  डा०  का  सिंध  भोई  :  क्या  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  क्या  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  के  बारे में  गम्भीर  संशय  प्रकट  किये  यदि  हां  तो  उन

 पर  विचार  करने  लिए  क्या  प्रयास  किये  गये  हैं  और  उनके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्री  टा  व्तंमान  सरकार  ने

 इस  प्रकार
 के

 किसी  सन्देह का
 व्यक्त

 नहीं  किया  है  ।
 सरकार  न  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षे  त्र

 योजना  को

 पुनर्जीवित  करने  क्षेत्र  के  समन्वित  विकास  के  लिए  कदम  उठाने  का  निर्णय  किया  है
 ।  इस  क्षेत्र

 के  चारों ओर  के  चयनित  शहरों  एकीकृत  विकास के  लिए  एक  केन्द्रीय  योजना  चालू  है  ।  इस  क्षेत्र

 के  लिए  योजना  प्रबोधन  करने  और  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  स्तर  पर  एक  सांविधिक

 समन्वय  बोर्ड  स्थापित
 करने  का

 प्रस्ताव  है  और
 इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही .  सम्बन्धित  राज्य

 सरकारों  और  दिल्‍ली  प्रशासन  के  परामर्श  से  प्रगति  पर

 डी०  डी०  ए  वाणिज्यिक  प्लाटों  की  नीलामी
 करना

 1378.  ¥To  कृपा  सिन्धु  भाई  :  क्या  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताते  की  कपा  करेंगे

 किः

 क्या  डी०  डी०  ए०  द्वारा  वाणिज्यिक  प्लाटों  की  नीलामी  के  कारण  आवश्यक  वस्तुओं

 और  सेवाओं  के  अलावा  जमीन  के  दामों  में  भी  तो  तीब्र  वृद्धि  हुई है  यदि  तो  सरकार  की  इस  बारे

 में  कया  प्रतिक्रिया  और  '

 डी  ०डी  oUec  द्वारा  कमाए  जाने
 वाले  मुनाफ  में  कमी  लाने  भौर  गरीब  जमीन  मालिकों

 उचित  मुआवजे  भुगतान  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  +  लिए  क्या  कार्य  करने  का

 विचार  है  ?

 ससंदीय  स  तथा  निर्माण
 और

 aren  मंत्री  बूटा
 :

 नहीं  ।
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 विकास  प्राधिकरण ने  इस
 बात

 से  इन्कार  कर  दिया  है  कि  वह  मुनाफाखोरी

 करता  है  ।  जिन  भू  धारियों  अधिग्रहण  अधिनियम  1894  के  प्रावधानों  के  अनुसार  अनुगृहीत

 की  गई  उसका  मुआवजा  अदा  किया  जाता है  ।

 चीनी  उद्योग का  संकट

 379.  डा०  कृपा  faq  भोई
 :

 श्री  वालासाहिब fae  पाटिल  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चीनी  के  अधिक  उत्पादन  को  विनियमित  करने  में  सरकार  की  असफलता  पर

 चिन्ता  व्यक्त
 की

 गई  तथा  रिका  उत्पादन के  लिए  गलना  को  दंडित  किया  गया  है

 क्या  सरकार  रक्षित  भंडार  निर्यात  अथवा  वित्तीय  समर्थन  मुहैया  करने  में  अस

 रही  है

 क्या  यह  आरोप  लगाया  गया  है  कि  चीनी  उद्योग  के  सा  केन्द्रीय  और  राज्य

 away
 ने

 चीनी  के  बहुतायत  से  हुए  उत्पादन  से
 उत्पन्न  इस  संकट  की  उपेक्षा  की  और

 यदि  हां  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  तथा  इस  मामले  में  क्या  कदम

 उठाने  का  विचार  है
 ?

 खाद्य  कौर  नागरिक  पूर्ति  संचालक के
 राज्य  मंत्रो भागवत  क्षा  तौर

 1981-82  में  84.83  लाख  मीटरी  टन  चीनी  का  उत्पादन  हुआ  था  ।  आशा  हैकि  1981

 83  के  दोरान  75  से  78  लाख  मीटरी  के  कम  स्तर  का  उत्पादन  होगा  ।  1981-82  के  दौरान

 गन्ने  का  सांविधिक  न्यूनतम  मूल्य  8.5  प्रतिशत  की  रिकवरी  पर  13  रुपये  प्रति  विवंटल था  ।  इस

 मलय को  1982-83  वर्ष  के  लिए  बढ़ाया  नहीं  गया  है  ।  81-82  के  दौरान  गन्ना  उत्पादकों को

 सांविधिक  न्यूनतम  मूल्य  बहुत  अधिक  मिला  था  और  वर्तमान  वर्ष  के  दौरान  अधिकांश  के  राज्यों

 गन्ना  उत्पादकों
 को

 अच्छे  अथवा  लगभग  अच्छे  मूल्य  मिल  रहे  हैं  1981-82  मौसम के  उत्पादन  में

 से  5  लाख
 मीटरी

 टन
 का  एक  बफर  स्टाक  पहले  ही  तैयार  कर  लिया  गया  है  ।  पंचांग  वर्ष  1983  के

 लिए  7  लाख  टन  905  लाख  मीटरी  टन  सफद  क्रिस्टल  चीनी  निर्यात  कोटा  प्राप्त  कर

 लया  गया  है  ।  उद्योग  को  उच्चतर  बैंक  लग  सीपा  और  बैक  मार्जिन  में  कमी  के  रूप  में  पर्याप्त

 वित्तीय  सहायता भी  सुलभ  की  गई  है  ।

 मी  नही ं।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 भारतीय  कुकी  अनुसंधान  परिषद  परियोजनाएं

 1380.  श्री  ato  डी०  fag:  बया  कमी  मन्त्री  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद

 योजनाओं के  बारे  में  लोक  सभा  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1211  दिनांक 11
 1982

 तथा  राज्य  सभा  के
 अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  727  दिनांक 12  1982 के  उत्तरों  के

 सम्बन्ध  में
 पह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इसके  क्या  कारण  हैं  कि  मुर्गी  पालन  अनुसन्धान  परियोजना  पर  वास्तविक  व्यय  के

 बहुत  अधिक  कम  होने  के  बावजूद  वित्त  मन्त्रालय  ने  पांचवी  तथा  छठी  योजनाओं  के  दौरान

 बड़ी  विधिक  बजट  राशि  को  लगातार  मंजूरी  दी  ;

 क्या  वित्त  मन्त्रालय  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद  की  मुर्गी  पालन  परियोजना

 जिसमे  वार्षिक  अनुमानित  वसूलीयाँ  चारे  पर
 अनुमानित  व्यय  से  कम  के  वित्तीय  रूप  से  असन्तोष

 जनक  कार्यकरण  के  बावजूद  छठी  योजना  सम्बन्धी  मंजूरियों  से  सहमत  था  ;

 क्यां  वित्त  मंत्रालय  ने  बजट  मंजूरियीं  की  तुलना  में  वास्तविक  वार्षिक  आयोजना

 व्यय  के  कम  होते  के  बावजूद  भेंड़ों  तथा  पशुओं  संम्बन्धी  परियोजनाओं  के  लिए  छठी

 योजना की  मंजूरियों  के
 लिए  अपनी  सहमति  दी  है  ;  और

 क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  और  कब
 ?

 कपि  मन्त्रालय  में  राज्य  dat  योगेन्द्र  :  पशु  प्रजा  तत 1  योजना  के

 मामले  इस  नए  केन्द्र  के  लिए  कर्मचारियों  की  उपकरणों  की  खरीद  और  आवश्यक

 घरों  के  निर्माण  में  कुछ  समय  जिससे  आवंटित  निधियों  '
 के

 उपयोग  में  देर  हो  सकती  हैं  |

 इसके  वार्षिक  खर्च  में  वृद्धि
 गयी

 '  है  जैसाकि  1974-75,  पांचवीं  योजना  के
 प्रथम  वर्ष

 में  यह

 खर्चे  30.35  लाख  रु०  है  और
 198.0

 1-62  में  42.49  लाख  रु०  |

 आहार  पर  किए  गए  खर्च  उससे  प्राप्त  आय  क  आधार  पर  प्रजनन  अनुसन्धान

 जना  के  कार्य  कों  आंका  नहीं  जा  सकता  |  मुर्गा  प्रजनन  अनुसन्धान  प्रायोजना  कोई  व्यावसायिक

 कार्य  नहीं  है  और  इसके  यूनिटों  को  काफी  संख्या  में  प्रजनक  मुर्गी  को  तब  तक  रखना  पड़ता है

 जब  तक  उनक  सहवर्ती  मुर्गियों  देने  के  माध्यम  से  झावुवंशिक  गुण  तथा

 मांसवाली  मुर्गियों  के  मामले  में  नर  और  मादा  संतति  की  सूचना  प्राप्त  होती  रहती  ।  इसी

 कुछ  मुर्गियां  आवश्यकता  से  अधिक  समय  तक  रखी  जाती  हैं  और  उनके  qt  वर्ष  के  उत्पादन

 को  दर्ज  किया  जाता  है  ।  आय  को  प्राप्ति  अतिरिक्त  अंडों  भौर  परीक्षण  के  लिए  वध  किए  गए

 मुर्गे/मुर्गियों  के  मांस  को  बेचने  से  होती  है  न  कि  चूजों  की  बिक्री  से  जो  व्यावसायिक  प्रजनन  फार्मों

 का  एक  प्रमुख  धंधा
 है

 ।  प्रायोजना  के  संतोषजनक  कार्य  की  जांच  भारतीय  |  अनुसंधान  परिषद
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 द्वारा  नियुक्त  किए  गए  उच्च  स्तरीय  मूल्यांकन  दल  की  रिपोर्ट  से  की  जाती  है  जिसने  अपनी  रिमोट

 प्रस्तुत  कर  दी  हैं  और  इसके  प्रगति  पर  अपना  सन्तोष  व्यक्त  किया  है  ।  केन्द्रीय  उपजाति  रिलीज

 समिति  ने  1980  में  दो  संकर  नस्लों  एक  अंडा  देने  और  दूसरी  मांस  को  रिलीज

 करने  की  सिफारिश  की  है  जिनका  उपयोग  व्यवसाय  के  लिए  जाएगा
 ।
 प्रायोजना के  विधिक

 वकंशाप  ने  दो  और  संकर  नस्लों  की  सिफारिश  की  है  जिनकी  केन्द्रीय  मुर्गी  उपजाति  रिलीज  समिति

 द्वारा  व्यावसायिक  उपयोग  के  लिए  रिलीज  करने  हेतु  जांच  की  जाएगी  ।

 जी
 श्रीमान

 ।
 वित्त  मन्त्रालय  ने  निधि  उपयोग की  प्रगति  के  अतिरिकत

 जना
 के

 तकनीकी  प्रगति  पर  विचार  करने  के  बाद  भेड़ों और  पशुओं  से  सम्बन्धित  छठी

 योजना  प्रायोजना  को  स्वीकृति  दी  है

 इस  कायें  की  लगातार  समीक्षा  की  जाती है  तथा  जहां  आवश्यक  समझा  जाए  वहां

 सरकार  द्वारा  विभिन्‍न  दोष निवारक  उपाय  किए  जाते हैं  ।

 इंडियन  शूगर  मिल्स  एसोसिएशन हारा  चोरी  के  उत्पादन

 को  घटती जा  रहो  दर  पर  चिन्ता

 व्यक्त  feat  जाना

 1381.  Bo  लक प्पा :  कया  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  यह  सच  है
 कि  इण्डियन  शूगर  मिल्स  एसोसिएशन  एम०  के

 1982  से  चीनी  के  उत्पादकों  में  कमी  होती  जा  रही  है  ;

 (@)  यदि  तो  इस  बारे में  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ताकि  चीनी  का

 उत्पादन  यथोचित  रूप  से  जारी  रहे  ;

 क्या  सरकार  ने  चीनी  के  उत्पादन के  बारे  में  देश  के  चीनी  के  कारखानों  को  विभिन्न

 उपाय  और  तरीके  निर्देशित किए  हैं  ;  और

 यदि  तो  उन  पर  चीनी  मिलों  तथा  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 खाद्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (sit  भागवत  झा  :  हालांकि

 1982-83
 मौसम  के  दौरान  नवम्बर  में  चीनी

 का  उत्पादन  1981-82 मौसम  '  के  दौरान  नवम्बर

 में
 हुए

 5.64  लाख  मीटरी  टेन
 के

 उत्पादन  की  तुलना  में  5.07  लाख  Het
 लाख  हुआ  था

 अर्थात  कम  हुआ  लेकिन  अब  तक  1982-83  के  मौसम  के  शेष  सभी  महीनों  में  1981-82

 मौसम
 के  तदनुरूपी  महीनों  में  हुए  उत्पादन  की  तुलना  में  अधिक  हुआ  है  ।  अतः  1982-83  मौसम

 के  दौरान  7  फरवरी  तंक  चीनी  का  उत्पादन  36.26  लाख  मीटरी  टन  हुआ  है  जबकि  1981-82
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 मोसम  में  उसी  तारीख  तक  35.36  लाख  मीटरी  टन  का  उत्पादन  था  अर्थात  उत्पादन  में  0.90

 लाख  मीटरी  टन  को  वृद्धि  हुई  है
 |

 ),  चीनी के  उत्पादन  को  अपेक्षित  स्तर  तक  बनाए  रखने के  हित  में

 रकार  गीता-उत्पादकों  को  चीनी  फैक्ट्रियों  से  गन्ने  के  लाभकारी  मूल्य  का  भुगतान  करवाना

 सुनिश्चित कर  रही है  ।

 सैंनग्रोथ  वक्ष  कटने  के  कारण  तटवर्ती  क्षेत्रों  में  समद्री  कटाव

 138  श्री  आर०  alo  गायकवाड़

 श्री  एस  ato  सिदनाल  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मैंग्रोव  वृक्ष  कटने  के  कारण  तटवर्ती  क्षत्रों  में  समुद्री कटाव  बढ़

 रहा
 है

 क्या  तटवर्ती  में  पर्यावरण  के  संरक्षण  के  लिए  कार्यवाही  करने  का  विचार है

 भोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है
 ?

 क  जानकारी  एकत्र कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :
 से

 तक

 की  जा  रही  है  और  पटल  पर  रख  दी  जाएंगी ।

 हॉलैंड  सरकार  द्वारा  भारत  की  यांत्रिक  मत्स्य  पोतों  की  बिक्री  पर  प्रतिबन्ध

 1383.  श्री  डी०  एस०  न  शिव  प्रकादाम  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  हालैंड  सरकार  के  नौवहन  मन्त्रालय  ने  भारत  की  यांत्रिक  मत्स्य  पोतों
 की

 सभी

 बिक्री  पर  प्रतिबंध  लगा  दिया  :  और

 (  यदि  at,  तो  क्या  इस  मामले  में  सरकार  ने  हालैंड  सरकार  से  सम्पक  किया  है
 ?

 कृषि  कृषि  मन्त्री  वीरेन्द्र  नही ं।

 प्रश्न  ही  नहीं  होता
 |

 ऊष्ण  कटिबंधीय  बनों  का  संरक्षण

 1384,  श्री  एच०  एन०  ताजे  गोड़ा

 श्री  जी०
 एम०  पूछते  गौडा

 :
 कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या
 सरकार  ने  भारतीय  तट-रेखा  संहित  उष्ण  कटिबंधीय  वनों  के  संरक्षण  के

 लिए
 कार्यदल  की  स्थापना की  दै  ;
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 )

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  ear  uitomt?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  जी  नहीं

 तथा  प्रश्न ही  नहीं  ।

 के  दौरान  आयात  किया  गया  सामान

 1385.  को  सुरज  भान  :

 श्री  राम  प्रसाद  अहरिवार

 श्री  अटल
 बिहारी  वाजपेयी

 :  कया  खेल  eat  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शाने

 विवरण  सभापटल
 पर

 रखने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 नवें  एशियाड  के  अवसर  पर  उपयोग के  लिए
 किन-किन

 वस्तुओं  का  आयात  किया

 गया  ;

 उनमें  से
 किन॑  वस्तुओं  पर  सीमा  शुल्क  से  छूट  थी  और

 दि  दि  किन  वस्तुओं  पर  सीमा  शुल्क

 अदा  किया  किया  गया  तथा  कितना  अदा  किया  गया  ;

 नवें  के  दौरान  किन  वस्तुओं  का  उनवान  नहीं  किया
 जा  सका  ;  और

 किन  वस्तुओं का  जीवन  काल  कम  है  और  उनको एक  वर्ष  अथवा  उसके  लगभग

 समय  के  बाद  उपयोग  में  नहीं  लाया  जा  सकता  ?

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  ओर  आवास  मन्त्री  बूटा  :
 2

 के  लिए  भारतीय  टीमों  तथा  एथलीटों  के  प्रशिक्षण  तथा  एशियाड  के  आयोजन  तथा  संचालन  के

 सम्बन्ध  में  नेताजी  सुभाष  राष्ट्रीय  खेल  पटियाला  और  ata  एशियाई  खेलों  की  आयोजन

 समिति  द्वारा  आयात  की  गई  मद्दे  अपेक्षित  विवरण  सहित  और  अनुबंध  2  में  दी

 गई  में  रखे गए  देखिए  सख्या  एल०  टी  ०  5941/83]

 1982  सम्बन्ध  में  आयात  की  गई  सभी  मदों  पर  सीमा  शुल्क  में  छूट

 देदी  गई थी  :

 नेताजी  सुभाष  राष्ट्रीय  खेल  पटियाला  ने  यह  सुचित  किया  है  कि  एशियाड

 के  लिए  आयात  की  गई  सभी  मदों  एशियाड के  उपयोग  किया  गया  और

 गोल्ड  बाल  आदि  जेसी  उपयोग  जो  कुछ  बड़ी  संख्या  में  आयातित  करनी

 पड़ी  भविष्य  में  उपयोग के  लिए  उपलब्ध  हैं  ।  खेल  आयोजन  समिति  के
 एशियाड  के

 दौरान  इसके  द्वारा  आयात  की  गई  मदों  का  एशियाड  में  व्यापक  उपयोग  किया  गया  |
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 ला

 नेताजी  सुभाष  राष्ट्रीय  खेल  संस्थान  के  अधिकांश  उपयोग  व  वस्तुएं  एक

 से  अधिक  समय  तक  टिकाऊ  रहने  वाली  वस्तुए ंहैं  तथा  उनका  उपयोग  एक  वर्ष  के  अन्दर कर

 लिया  जायेगा  और  जटिल  कोक्स  तथा  करें  पीजियन्स.जैसी  वस्तुओं  को  अधिक  समय  तक़  नहीं  रखा

 जा  सकता  और  इनका  उपयोग  इनके  खराब  होने  से  पहले  fear  जायेगा ।  खेल  आयोजन  समिति

 ने  यह  सुचित  किया  है  कि  जहां  तक  आयातित  वस्तुओं  सम्बन्ध  पोल  कैमरों  के  लिए

 रिबन  कैडेट्स  अधिक  समय  तक  टिकाऊ  नहीं  रह  सकती  और  एशियाड  के  दौरान  इनका

 व्यापक  उपयोग  किया  गया  था  |

 प्रो ०  सध  देखते  :  अध्यक्ष  आज  मैं  ही  महत्वपूर्ण  विषय  पर  आपकी

 अनुमति  मांग  रहा  हूं  ।

 ern  कुछ  सेकेण्ड  के  लिए  मेरी  बात  सुनिये  और  और  अपने  अभिमत  प्रस्तुत  करिए  |

 महोदय  :  क्या  आपन  मुझे  पूर्व  सुचना  ही  है
 ?

 प्रो ०  wy  दण्ड्चते  :  मैं  पूर्व  सुचना  दे  चुका  हूं

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  नियम  377  के  अधीन
 ?

 प्रो ०  :  नियम  377  के  अधीन  नहीं  मैंने  एक  अलग  प्रस्ताव  अर्थात  स्थगन

 प्रस्ताव  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अनुमति  दे  सकता

 )

 प्रो०  सध  दण्डघते  :  कृपया  मेरी  बात  बनिए

 धान  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं

 )

 प्रो०  wea dt  :  फिर  आप  इसको  अस्वीकार  कर  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दू
 गा

 प्रो० दण्डबते  :  जनता  पार्टी  के  एक  उम्मीदवार at

 में
 afi

 मामला

 कार्यवाही  वृत्तान्त  मे  साक  मलित  नहीं  किया  गया
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 अध्यक्ष  महोदय  म

 अपति  नहीं  दी  ZI

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  कायवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
 ।

 न पात
 1

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  पत्र  लिख  दें  ।

 (

 श्री
 अटल

 बिहारी  वाजपेयी
 :

 यही  दिल्‍ली में  हो  रहा  मैंने  आपसे  कहा

 था  कि
 ला

 एण्ड  आमेर  सिच्युएशन  पर  एक  कालिंग  एटेंशन  एडमिट  कर  लेकिन  आपने  नहीं

 किया  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  होम  मिनिस्ट्री की  डिमांड  आ  रही हैं  ।

 थो
 अटल  बिहारी  वाजपेयी

 :
 दिल्‍ली  में  ला  एण्ड  आर्डर  सिच्युएशन  बिगड़ने  का  यह  प्रमाण

 है  |

 अध्यक्ष मह होदय  .:  अनुमति  नहीं  दी  गई  ।  मैंने
 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  को

 अनुमति  नहीं

 (sq

 अध्यक्ष  सहोदय  :  कानून  अपने  अनुसार  कार्यवाही  करेगा  ।  मैं  इसको  नहीं  ले  सकता  ।

 शो  अटल  बिहारी  दाजपेयी
 :

 दिल्‍ली  के  संसद  सदस्य  के  नाते  हमारा  कोई  कत्तव्य है  या

 नही ं।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  गह  मन्त्री  को  पत्र  लिखे  सकते हैं  1

 गो७  दण्डब
 ते  :  कृपया  मुझे  अनुमति  दीजिए

 अध्यक्ष  महोदय  अनुमति  देने  का  कोई  प्रश्न  हो  ।
 डा०

 स्वामी
 को

 यदि  वे  कुछ  कहना

 अनुमति दे  रहा  हूं  ।

 प्रो०  मघ  दण्डवत  :  आपको तरक  नहीं  मैं  अनुमति  नहींहै रहां  हूं  ।

 कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  feat
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 site
 मधु  दण्डवते

 :  क्या  आप  इसकी  गम्भीरता को  महसूस  करते हैं
 ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मुझे  गम्भीरता  का  पता  है
 |

 धान  )

 श्री  सत्यसाधन  चक्रवर्ती  :  आप  उनके  अधिकार  को  अनुमति  नहीं

 दे  रहे  हैं

 (

 अध्यक्ष  महोदया  :  मैं  अनुमति  दूंगा

 मैं  नहीं  दे  सकता  मैं  सभा  में
 व्यक्तिगत  मामले  नहीं ले  सकता ।  मैं  अनुमति  नहीं दे

 रहा  हूं
 ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय
 :  कुछ  भी  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  जाएगा  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  एक  अच्छे  सांसद  हैं
 ।  आप

 अनावश्यक  रूप  से  मुझे
 र

 कर  रहे  हैं  |

 प्रो ०  मधु  दण्डवत
 :

 मैं  आपके  प्राधिकार
 को

 चुनौती  नहीं  देना  चाहता  हूं  ।

 (

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  अध्यक्ष  आप  कोई  रास्ता  निकालिए  ।  इस  बारे में  मे  ही

 आपसे  अपील  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  रास्ता  निकल  सकता

 *

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी
 :

 आप  ला  एंड  आर  के  बारे  में  कालिंग  clear  एडमिट कर

 कीजिए
 ।

 यह  बड़ा  गम्भीर  मामला  है
 ।

 भय  महोदय
 :

 आप  मेरे  से  बात  करिए  |

 ])  न  RE

 वृत्तांत  मैं  सम्मिलित नहीं  किया  गया  |
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 ;  आप  मेरे  पास  आइये  ।

 )

 डा०
 सुप्रीम यम  स्वामी  उत्तर

 :  दलली में
 में  पुलिस  तथा  डाकुओं के  बीच  संबंध

 पर  चर्चा  की  जानी  है  हमें  सामान्य  हालातों  पर  चर्चा  करनी  है  व्यक्तिगत  मामलों  पर  नहीं
 ।

 श्री  के०  पी०  उन्नी  कृष्णन  :  महोदय  च्

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मुझे  आपका  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  मिला  है  ।  यह  मुझे  मिल  चुका है

 ।

 meat  महोदय  :  श्री  उन्नी  हम  कार्यवाही  शुरू  कर  चुके  हैं  ।

 श्री
 के०

 पी०
 उन्नी  कृष्णन

 :
 मैं  जाना  चाहता  हूं  कि  क्या  आपको  कोई  सूचना

 मिली है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मैंने  उसको  कर  दिया  है
 ।

 जब॑  तक
 .

 अध्यक्ष  महोदय
 :  जब  तक  उन्हें  बोलने  के  लिए  मेरी  अनुमति  नहीं  मिल  जाती  कुछ  रिको

 सें  नहीं  जाएगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :
 मैं  लिख  चूंकि  हूं

 .
 मैंने  कार्यवाही  शुरू  कर  दी  है  और  मैं  मामले  पर

 अविलम्ब  कार्यवाही  करूंगा  ।  मैं  वास्तविकता  का  पता  लगाने  की  कोशिश  कर  रहा  हुं  ।

 घो
 चरण  fag

 :
 मैं  आपसे  दिल्‍ली की ला एण्ड की  ला  एण्ड

 भीतर  सिच्युएशन  के  बारें में

 कहना  चाहता  ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  हो  बाद  में  कोई  निकल  आयेगा  ।  रस्ता  निकाल  लूंगा  |

 श्री  सत्य साधन  चक्रवातों :  महोदय  मैं  आपका  ध्यान  बहुत ही  महत्व  पूर्ण  बाते  की  ओर

 भारित
 करना  चाहता  हूं  इस  सदन  कें  एक  माननीय  acer  श्री  नीलालोहिथा  हसन

 नाडार
 *

 a 5  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 का  ae  eer er

 semen  महोदय
 :

 कुछ  भी  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  et

 अ्रध्यक्ष  महोदय
 :
 मैं  शुरू  कर  चुका  हूं  ।

 श्री  रशीद  मसुद  पटना  के  पास  हरिजनों को

 अध्यक्ष  महोदय  :  .

 श्री  सत्य साधन  चक्रवातों
 :

 कृपया  मुझे  एक  की  अनुमति  दीजिए

 अध्यक्ष  महोदय :  निवेदन  करने
 का

 कोई  प्रश्न  ही  नहीं  है

 श्री
 राम  विलास  पासवान

 :  अध्यक्ष
 जवाहर  यूनिवर्सिटी

 बन्द  हो  गई  है  ।

 वहां-पर  बहुत  विस्फोटक  परिस्थिति

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  मेरे  पास  ब्रिज्ञाराधीन है  ।  वह  आ  जायेगा  ।

 श्री  राम  लाल  राही
 :  अध्यक्ष  तीन  साल  से  संसदों  के  *

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 कायंवाही  वृत्तान्त  में  कुछ  भी  सम्मिलित नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।

 *

 बजट  से  पेदा  किए  जाने  के  बारे  में

 इस  सदन  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  परम्परा  के  सदन  आज सामान्य  बजट

 प्रस्तुत  करने
 के  लिए  5  बजे  पुनः  समवेत  होने  के  लिए  4-30  बजे  के  लिए  स्थापित  किया

 जाएगा  !

 श्री  fra  प्रसाद  साहू  :  बिहार  के  छोटा  नागपुर  में  लोगों  की  जमीनों  को

 छीना  जा  रहां  वहां  पर  आदिवासी  बेकार  होते  जा  रहे  मैंने  इस  सबंध  में  का लए टेन्शन

 मोशन  दिया  है
 ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  मेरे  विचाराधीन है  |

 )

 *कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 sito  मु  aR  है  ऐसा  व्यक्ति  नहीं  हूं  जो  इस  तरह  का  मामला  उठाऊं
 ।

 जनता

 पार्टी  के  एक  उम्मीदवार
 की

 जान  का  खतरा  है  )

 अध्यक्ष  महोदय  आप  मेरे  पास  आइये  मैं  आपको  अनुमति  नहीं  दे  रहा  ह  !

 Sto  दण्डवते
 :  यहां  उम्मीदवार  को  मारने  के  लिए  रिवाल्वर

 दिया  गया  है  ।  मैं  वह

 रिवाल्वर  आपको गे सौंप गा .

 )

 अध्यक्ष  मैं  इस  तरह  से  अनुमति  नहीं  आप  मेरे  पास  आकरਂ  बात  कर

 सकते हैं  ।

 प्रो ०  मधु  दण्डवत  :  थोड़ी  सी  ढिलाई  से  राजनैतिक  हत्या  हो  जाएगी

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  ने  जो  कुछ  कहते हैं
 उसे  कार्यवाही वृतान्त  में  सम्मिलित

 नहीं  किया  जाएगा  |  सभा  पटल  पर  पत्र  रखे  जाएं  राव  वीरेन्द्र  सिह  ।

 )  x

 सभा-पटल  पर  रखे  मये  पत्र

 आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  अंतगर्त  अधिसूचना

 कृषि  मन्त्री  altar  मैं  आवश्यक  वस्त  1955  की  धारा  3  की

 उपधारा  (7)  के  अधिसूचना  संख्या  ato  का०  नि०  713  की  एक प्रति  तथा

 अंग्रेजी  जी  22  1982 को  भारत  के  uses  प्रकाशित हुई  थी
 तथा

 जिसमें  1982 से  31  1983  तक  की  अवधि  में  विभिन्न  संघ  क्षेत्रों

 और  वस्तु  बोर्डों  को  उवेरकों  के  देशी  निर्माताओं  द्वारा  उर्वरकों  के  संभरण  संबंधित  आदेश  दिया

 गया  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल  टी०  5399/83]

 हिन्दुस्तान  fata  नई  द्त्लिो  का  वर्ष  1981-82  का
 बधिक

 प्रतिवेदन  तथा  उसके  कार्यकरण  को  समीक्षा

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  बूटा  :  ह
 i

 Tq}

 1956 | की  धारा  की  उपधारा  (1 1).
 seri  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति

 कार्यवाही  बातचीत  में  में  afinfea
 नहीं

 fear  गया  |
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 तथा  अंग्रजी  सभा  पटल  पर  रखता

 के  कार्यकरण  की (1)  हिन्दुस्तान  प्रीपेड  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1981

 कार  द्वारा  समीक्षा

 (2)  हिन्दुस्तान  प्रीपेड  नई  दिल्ली  का  बर्ष  1981-82  का  वार्षिक  प्रतिवेदन

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल ०  टी०  5900/83]

 आयकर  वस्तु  अधिनियम  1955  के  अन्तर्गत  असम  बाट  माप  सेवा

 1981 के  arsa  इण्डस्ट्री  नई  के  बर्ष  1981-82

 का  विधिक  प्रतिवेदन  तथा  उसके  कार्यकरण  की  भारतीय

 खाद्य  निगम  का  बद  1981-82  का  वार्षिक

 निर्धारित  अवधि  में  सभा-पटल  पर  न  रखे  जामे  को

 कारण  बताने  वाला  वि  जांच  आयोग

 नियम  1982  के  अन्तर्गत  की  गई  कार्यवाही

 का  ज्ञापन

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण
 और

 आवास  मन्त्री  बूटा  :  |  ह  भागवत  झरे

 आजाद  की  ओर  से  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 :--

 |  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  1955  की  धारा  3  की
 उपधारा  (6)  के  भन्ते  चीनी

 1982-83  के  उत्पादन  के  लिए  मूल्य  1983,  की  एक  प्रति

 तथा  ait  जी  जो  27  1983  के  भारत
 के  राजपत्र में

 अधिसूचना  संख्या  सो ०  का ०  fro  40(at)  में  प्रकाशित  हुआ  था  ॥

 में  रखा  गयां  ।  देखिए  संख्या  wae  टी०  5901/83]

 (2)  संविधान  के  अनुच्छेद  309  के  परन्तुक  द्वारा  प्रदत्त  शक्तियों  का  प्रयोग  करते  हुए

 बनाए  गए  असम  बाट  और  माप  सेवा  1980  की  एक  प्रति  तथा

 मग्
 जी

 जो  19  1982  के  असम  राजपत्र  में

 अधिसूचना

 संख्या

 जी०  To  240/7  में  प्रकाशित हुए  थेਂ  |

 (3)  उपयु क्त  (2)  मैं  उल्लिखित  अधिसूचना  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हए  विलम्ब  के

 कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 [  यय
 में  रखे  गए  ।

 देखिए  संख्या  Ae  5902  83]

 (4)  कम्पनी  1956  कौ  धारा  819%
 की  उपधारा

 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति
 ( सिल्ली  ao

 (1)  के  अन्तर्गत  rae
 कै  नति  त  था  अंग्रे जी  '
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 9  1904

 ——  ए  ए

 मार्डन  फूड  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  नई  का  वर्ष
 1981-82  को

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा
 |

 मानें  फूड  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड
 नई

 दिल्‍ली  का  वर्ष  1981-82  का

 वार्षिक  लेखा  परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरी

 are  की  टिप्पणियां

 (5)  उपयु क्त  (4)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए
 विलम्ब के  कारण

 बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 ।

 में  रखे  गए  |  देखिए  संख्या  एल०

 (6)  भारतीय  खाद्य  निगम का  ह  1981-82  का
 वार्षिक  प्रतिवेदन  लेखा  aq  की

 प्ति के  बाद  नौ  महीने  की  निर्धारित  अवधि  में  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने  के  कारण

 बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रे  जी  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  5904/83]

 (7)  जांच  आयोग  1982  की  धारा  3  की  उपधारा  (4)  के  अस्तंगत  भारत

 सेवक  समाज  के  मामलों  की  जांच  सम्बन्धी  जांच  आयोग  के  प्रतिवेदन*  पर  गई

 कार्यवाही  का  ज्ञापनਂ  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 |

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  5905/83]

 aft  बूटा
 मैं  एक  विचार  व्यक्त  करना  चाहता हूं

 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रोफेसर  आप  ऐसा  वों  कर  रहे
 यह

 आपको  शोभा  नहीं  देता

 ष
 आजाये  भगवान  देव  :  यह  इस  सदन  का  अपमान  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  भी  व्यक्ति  चाहे  मेम्बर  हो  या  सिविलियन  आदमी  हर  एक  को

 जजान  माल  का  अधिकार  यहां  के  कानून  के  अन्तर्गत  उसकी  रक्षा  किसी  चाहिए  ।  कोई

 सर  या  कोई
 सिविलिन

 ऐसी  करता  है  तो
 यह  अनाधिकार चेष्टा

 *
 प्रतिवेदन

 22  दिसम्बर  1983  को  सभा-पटल  पर  रखा  गया
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 _ एएए

 अध्यक्ष महोदय  :  चाहे  कोई  बड़ा  अफसर  हो  या  सुप्रीसन्टेडन्ट  पुलिस  हो  वह  भी  उतना ही

 जिम्मेदार  है  ।  इसलिए  हम  पहले  बात  कर  उसके  बाद  यहं  तो  बात  तो  ठीक  होगा  ।  अगर

 इस  तरह  से  इण्डिविजुअल  केस  लायेंगे  तो  यहां  काम  नहीं  चल  सकेगा  |

 प्रो०  मधु  दण्डवत  (  :  मैं  इसे  आपके  फिर  सौंप गी

 आचार्य  भगवान  देव  :  किसका  रिवाल्वर  कौन  से  लाइसेंस  का  रिवाल्वर है
 ?

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  मैं  आपकों  चैंबर  में  मिलूंगा  ।  पुलिस  को  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति

 की  ओर  ध्यान  देना  चाहिए  |

 आजाये  भगवान  देव
 :  अध्यक्ष

 मेरा  प्वाइन्ट  आफ  आडर है
 ।  fre  मधु  दण्डवत  यहां

 रिवाल्वर  कसे  लाए  |  क्या  इसका  लाइसेंस  इनके  पास  है  1...  ये  रिवाल्वर  लेकर  यहां

 कैसे  आए  और  इनके  पास  यह  रिवाल्वर  इसकी  जांच  होनी  चाहिए  ।  स्थित  लाइसेन्स

 के  ये  रिवाल्वर  कसे  यहां  लाए  हैं  ।

 प्रॉमिस मधु  दण्डव्तें  :
 मैं  इससे  सहमत  हूं  ।

 मैंनें  आपका  विवाद  सुन  लिया  हैं  क्या
 आप  यह

 कहना  चाहते  हैं  कि  मैं  आपके  प्रकोष्ठ  में  मिल  और  इस  सम्बन्ध  में  आपकों  पूरा  विवरण  दू

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  लिखिए  और  मुझे  मेरी  प्रकोष्ठ  में  मिलिए  ।

 आचार्य  भगवान  देव  :  यह  सदन  में  रिवाल्वर  लेकर  आए

 अध्यक्ष  महोदय :
 प्रोਂ  मधु  आप  ऐसा  क्यों  करते  हैं  ।  आप  मुझ  से  बात  कर

 ~
 ला

 आचार्य  भगवान  देव  :  बिना  लाइसेंस  के  रिवाल्वर  लेकर  ये  यहां  कैसे  आए  |

 प्रो०  के०  तिवारी  :  यह
 बहुत  गम्भीर  मामला  है  ।  हम  सब  सदन  के  कुछ

 प्रतिमानों  का  पालन  करते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  रुपया  शांत  रहिये  |

 प्रो०  के ०  के०  तिवारी
 :  इस  संभावित

 सवन
 के

 में  पहली  ape  कसा  हुआ  हैं  कि

 एक-माननीय  विपक्षी  दलों  के
 नेता  नें  सदन

 के  समक्ष  रिवाल्वर  रखा  हो ।  इसकी

 पीठाध्यक्ष  द्वारा  अत्याधिक  निन्दा
 करनी

 |  आपको  श्री  दण्डवत के  इस  व्यवहार  की  निन्दा

 करनी  चाहिए  तथा  मैं  गृह  मन्त्री  से  मांग  करता  कि  बह  इसकी  जांच  कराएं  कि  सदन  में

 रिवाल्वर  किस  तरह  लाया  गया  ।
 यह  सदन

 की  सुरक्षा  का  प्रश्न  है  जिसका  उल्लंघन  किया  गया

 284



 सभा-पटल
 पर  रखे  गये  पत्र

 On  क

 नोखरा  :  यह  बहुत  संगीन  मामला  है  .  .  )  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  तिवारी  देखिये  आपने  सुना  नहीं  ।  मैंन  पहले  ही  कहू  था  कि

 स्वीकार  यहां  अन्दर  नहीं  आना  चाहिए  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  तो  यह  कसे  यहां  आया  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :  यह  तो  होम  मिनिस्टर  जानें  ।

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  मधु  ऐसा  काम  कभी  नहीं  करते
 ।  ...

 इस  हाउस  में  रिवाल्वर  लाने  की  नौबत  क्यों  आई  |  इसके  बारे  में  आप  सरकार  स  कुछ  नही

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मैं  क्या  कहूं  ।  सारे  यही  काम  कर  रहे  हैं  ।

 ait  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  आपको  जो  कहना  क्या  ag  सिर्फ  मधु  दण्डवत  जी  को

 कहना  है  ।  मधु  इस  तरह  से  व्यवहार  नहीं  करते  आर०  पहली  दफा  यह  बात  हुई
 तो

 जरूर  इसके  पीछे  कोई  कारण  होगा  |

 आचार्य  भगवान  देव  :  अध्यक्ष  यंह  आपत्तिजनक  है  ।  wee  )...88T  में  ये

 सकता  लाना  लाना  चाहते  हैं  ।

 श्री  रास  विलास  पासवान  :  अध्यंक्ष  मैं  यह  कहना  चाहता

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  बात  सुनिए  ।  ऐसे  नहीं  हुआ  करता  है  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  आप  हमारी  बात  सुनते  कयों  नहीं  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सुनूंगा  हिसाब  से  ।  आपने  ही  ये  कानून  बनाए  हैं  ...

 क्या कर  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  श  नहीं  यह  कहते  हुएं  ।  (earaerta)  भाप  कानून पढ़ें

 इसमें  साफ  लिखा  हुआ  है  ।  इसलिए  में  प्रोफेसर  साहब  से  कह  रहा
 or
 ्  ।  ...(

 अचाये  भगवान  देव  :  आप  व्यवस्था  दीजिए  ...

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  कया  हो  रहा  है
 ।

 और  शान्ति  के  कोई  कॉम  आप  नहीं  कर
 सकते

 नगर  अगर  आप  उत्त  जित  हो  कर  बात  तो  कोई  समांधान  नहीं  निकल  सकता  है  ।  आप

 मेरी  बात  सुनिए
 ।

 ये  कानून  आपके  बनाए  हुए  हैं
 ।

 मैं  अपने  कानून  से  काम  नहीं
 कर

 रहा  हूँ
 ।

 अगर  कानून  के  मुताबिक  इस  हाउस  को  चालू  नहीं  करना  तो  मैं  हाउस  से  बाहर  चला  जाता

 dt  इसमें  यह  लिख  चुका  हूं
 ।

 ,..(FaTANA)  आप  बैठते  क्यों  नहीं  हैं  ।
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 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी
 :

 आपकी  अनुमति
 से

 मि०  मधु  दंडवते  मामला  सकते

 कानून  इसमें  बाधक  नहीं  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 वाजपेयी  वह  मैंने  तो  नहीं  दिया
 ।  आप

 क्यों  कर  रहे  हैं
 ।  इन  लोगों

 को  क्या  हो  गया  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :  आप  मेरी  बात  क्यों  नहीं

 way
 NB  SE  पगान  इस "०  थी  ह  rp

 अपने  ऊपर  क्यों  ले  रहे  हैं  ।

 यह  मेरा  दायित्व है  ।  इसे  मुझे  करना  है  ।

 आप  क्यों  अपने  माथे  पर  लगा  रहे  हैं
 ?

 मैने  मधु  जी  से  यही  कहा  था
 कि

 आप  मेरे
 स

 भाकर  बात  या  तो  आप  मुझे  समझा  दें  ,  या  मैं  आपको  समझा  दगा  ।  यह  बात  थी  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  सदन  कल  भी  यहां  बे  परसों  भी  यहां  यहां  बैठेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  नवदीं  यह  नहीं  हो  सकता  |
 यह  बहुत  गलत

 पाग
 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  इंडिविजुअल  केसिंग  में  हाउस  डिस्कस  करने  लगा  तो  काम

 नहीं

 चलेगा  ।

 में  शस्त्रालय  का  प्रदर्शन  निषिद्ध  यह  आपने  अच्छा  नहीं  किया  ।

 अध्यक्ष  ryorsy
 ह्  दी  :  यह  शस्त्रारम  नहीं  इसमें  न  गोली  है  न  कारतुस  ।  मैं  केवल  इसे

 मापकों  सौंपना  चाहता  था  ।  मैं  इसे  आपको  आपके  नंबर  में  सौंपने
 के  fr थ  |  ा

 तैयार  p  | MIN  पना  os

 अध्यक्ष  महोदय :  आप  सुबा
 मेरे

 से
 बात  कर  सकते थे  मैं  आपको  मिलने  के  लिए  यहां

 हुँ  |

 प्रो०  my  दंडवते
 :

 मैंने  अभी-अभी  कहा  है  कि  इसे  आपको  आपके  चैंबर  में  सौंपने  के  लिए
 तैयार  हूं  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  भागवत  झा

 Sto  के०  के०  तिवारी  :  मैं  इस  पर  आपका  सुस्पष्ट  निर्णय  चाहता हूं
 ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  वहू  मैंने  कर  लिया  अब  क्या
 कर

 सकता  हुं
 ।

 मैं  पहले  ही
 कर  चुका

 ह

 अब  सभा-पटल  पर  रखे  जाने  वाले  पत्र

 ee

 सभा नप टल  पर  रखे  गये

 1982  के
 असम  राज्य  विधान  मण्डल  का

 अधिनियम

 अन्तरगत  असम  कं:यकारो  सिस्टर  ट
 अधिनियम  1983

 गह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पी०  बी०  वेंकट
 :

 मैं  असम  र-तय  विधान  मंडल

 का  1982  की  धारा  (3)  के  असम  कार्यकारी

 स्तर  ट  1983  (1983  का  राष्ट्रपति  का  अधिनियम  संख्या  1)  की

 एक  प्रति  तथा  अंदर  जी  जो  29  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रका

 शित  हुआ  सभा-पटक  पर  रखता  हूं

 में  wat  गया  ।  देखिए  संख्या  Gao  टी
 ०  5906/83]

 थी  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :
 एक  व्यवस्था  के  प्रश्न  पर

 अध्यक्ष  महोदय  :  व्यवस्था  का  कोई  प्रश्न  नहीं  उठाया  जायेगा

 थो  अटल  ब़्यूरो  वाजपेयी  :  मद  संख्या  5  के  सम्बन्ध

 श्री  संख्या  धरन  चक्रवर्ती  :  विपक्षी  उम्मीदवार  अन्तर्ग्रस्त  हुए  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उस  मामले  में  कोई  भी  हो
 ;  चाहे रेह  उम्मीदवार है  या  नहीं  ;  हर

 suf  गे  जीने  का  अधिकार है  ।

 शी
 संत्यसधने  दावती

 आप
 संदन

 के  अध्यंक्ष हैं  ।
 आप  हमारे  अधिकारो ंके  रक्षक हैं  ।

 आपको  इस  मामले  में  गम्भीरता  से  विचार  करना

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  जाती

 अध्यक्ष
 मैं  किसी  का  पक्ष  नहीं  ले  सकतीं  ।  (eaae

 श्री  सत्य  साथ
 न  च

 क्रीमों
 :

 व्यवस्था  के  प्रश्न  जब  सत्तारूढे  दल  के  we  सदस्य  पर

 af  at  लगाया  गया 1  भांपने  उन्हें  वक्तव्य a  a>  af  arco
 पश्न  ad  द्यु  अनुमति  दी  गुलाम  यजदानी
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 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मैंने  ste
 झा  श्री  जगपाल  fag  उस  सदस्य  के  लिए  जो  कुछ  भी  मैंने

 मैं  पुर्णतः  निष्पक्ष  रहा  हूं  में  कभी  का  किसी  का  पक्ष  नहीं  लेता  ।  यह  आपके  लिए

 जनक  है  कि  आपने  मझ  पर  इस  तरह  का  आरोप  लगाया  है  ।  मैं  आपसे  ऐसी  आशा  नहीं  करता

 श्री  सत्य साधन  चक्रवर्ती
 :

 आप  बिल्कुल  ठीक  कहते  मूल्यांकन  में  कुछ  गलतियां

 एकदम हो  सकती  है  कई  बार  गलत  मूल्यांकन  किए  जा  सकते  हैं  ।  महोदय  मैं  जानना  हं  कि  आ

 तटस्थ  हैं

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  बटा  :  में  इस  मामले  में

 जिससे  सदन  में  उत्त  जना  के  सम्बन्ध  में  विपक्ष  के  माननीय  सदस्यों  को  संबोधित  करना  चाहता

 बे  अपने-अपने  देशों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  बड़े  वरिष्ठ  नेता  हैं  ।  इस  सदन  में  प्रक्रिया  तथा

 कार्य  संचालन  के  सुस्थापित  और  सुनिश्चित  नियम  हैं  ।  पहली  बार  ऐसा  हुआ  है  कि  किसी  माननीय

 सदस्य  ने  शस्त्र  दिखाकर
 |

 इस  सदन  को  आश्चर्य  में  डाल  दिया हो  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  शस्त्र  दिखाकर  नहीं

 प्रो०  मधु  दण्डवत  मैंने  शस्त्र  दिखाया

 बटा  सिंह  :  ठीक  है  यह  प्रदर्शित किया  गयथा...(व्यदघ

 अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  क्या  उन्होंने  शब्द  वापिस  ले  लिया है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  शब्द  वापिस  ले  लिया  है  ।  उन्होंने  कहा  है  ।

 किया  गया

 श्री  बूटा  सिंह  :  यह  आपकी  कोई  पूर्व  सूचना  बिना  सदन  के  भीतर  शस्त्र  का  प्रदर्शन  है  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी :  उन्होंने  नोटिस  दिया  था  ।

 अध्यक्ष  महोदर  इसके लिए  नहीं

 श्री  बूटा  fag  और  सदन  के  सुरक्षा  कर्मचारी  को  कोई  सुचना  दिए  बिना  1  (aera)

 एक  माननीया  सदस्या  और  बिना  लाइसेंस कें  ।

 श्री  बूटा  fag:  महोदय  मैं  प्रोਂ  मधु  दण्डवते  जसे  वरिष्ठ  नेता  पर  कोई  आरोप  लगाना

 नहीं  चाहता
 |

 लेकिन  कुल
 532

 संसद  सदस्यों  में  से  कोई  भी  सदस्य  उनकी  इस  बात  का  अनुकरण

 कर
 सकता

 है
 ।  आज  वह

 शस्त्र
 लाए

 हैं  कोई  अन्य  सदस्य  कुछ  विस्फोटक  पदार्थ  भी
 ल  सकता

 है
 ।

 यह  बहुत  गम्भीर  बात
 मैं  विपक्ष

 के  सभी  नेताओं  से  अनुरोध  करूँगा  कि  वे  प्रेस
 में  ऐसी  प्रदर्शित  करने  के  पहले  सौ  बार  सोचे  लिया  करें  और  TATA Ts  aaa  चाहिए
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 कि  इसकी  सदन  में  क्या  प्रतिक्रिया  और  इसलिए  मैं  विपक्ष के  नेता

 होने  के  नाते  अनुरोध  करता  हूं  और  मैं
 आपसे  यह  भी  अनुरोध  करता  हूं  कि  आप  अपने  चेम्बर  में

 सभी  विपक्षी  नेताओं  की  dow  और  हमेंशा  के  लिए  फैसला  कर  लें
 क्योंकि

 भाज

 सदन  में  अपने  माननीय  सदस्य  श्री  मधु  दंडवते की  प्रश्न  करते
 की

 भी  अनुमति  नहीं
 जो  कि

 वह  उठाना  चाहते  .  .  |

 मैं  अध्यक्ष  से  पूछ  रहा  आपसे  नहीं  पूछ  रहा  अध्यक्ष  ने  माननीय  सदस्य  श्री  मधु

 दंडवते  को  प्रश्न  उठाने  की  अनुमति  नहीं  दी  और  उन्होंने  पेशकश  की
 है

 कि  श्री  दंडवते  उनको

 उनके  चेम्बर में  ताकि वे  चर्चा  करके  उनकी  इच्छा  के  अनुरूप  प्रश्न  रखने  का  हल  निकाल

 ।

 यह  सदन  में
 हुई

 एक  गम्भीर  घटना  है  ।  आपकी  अनुमति  मैं  समझता g  कि  प्रो०  मधु

 दण्डवते  को
 अपने  किए  पर  अवश्य  खेद  व्यक्त  करना  चाहिए  ।  मैं  विपक्षी  नेताओं  से  अनुरोध  करता

 हूं  किं  बे  भी  gare  साथ  दें  ताकि  कुछ  मानदण्ड  बनायें  जा  सकें  ताकि  सदस्यों  को  जीवन की  रक्षा

 की  जॉ  सके  और  माननीय  सदस्यों  को  जोखिम  में  न  डाला  जाए ।

 यह  ठीक है  कि  आपका नाम  समांचारपत्रों  में  सुखियो ंमें  लेकिन  अगर कोई

 किसी  माननीय  सदस्य  को  मारता  तो  उसके  लिए  कौन  जिम्मेवार  होगा  ?  .  .  .  ।

 इसलिए  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  ।  संसद  के  कायें  प्रक्रिया और  व्यवहार  में

 भी  संबद्ध  भाग  में  लिखा  है  कि  चैम्बर  के
 अन्दर

 बिना  अध्यक्ष  की  पूर्वानुमति के  और  वह  भी  वृद्ध

 अवस्था
 या

 बीमारी
 की  हालत को  छोड़कर  सहारे  के  लिए  छड़ी  भी  नहीं  लायी  जा  सकती  ।  मुझे

 विश्वास  है--श्री  दण्डवत  एक  अनुभवी  और  निपुण  संसदविज्ञ हैं  और  मुझे  संसदीय  और  मैं

 मानिक  प्रक्रिया  बताने  की  आवश्यकता  नहीं  है  कि  अपने मन  में  श्री  दण्डवते  अपने  किए  पर  दुःखी

 हो  रहे  और  उनको  सदन  में  किसी  किस्म  का  खेद  अवश्य  प्रकट  करना  चाहिए  |  मैं  आपसे

 अनुरोध करता  हुं  कि  आप  विपक्षी  नेताओं  के  साथ  बैठकर  ऐसी  कोई  आचार  संहिता  बनायें  कि

 भविष्य  में  इस  प्रकार  की  घटना  की  पुनरावृत्ति न  हो  ।....

 प्रो ०  मधु  दण्डवत  :  माननीय  मंत्री  ने  आपको  एक  सुझाव  दिया

 श्री  के०  लक प्पा  :  कया  यह  एक  गम्भीर  बात  नहीं  है  ?

 थ्रो०  मधु  दण्डवत  :  जहां तक  मेरा  ध  मैं  इस  सदन  की  मर्यादा और  प्रतिष्ठा  को

 अपनी  मर्यादा  और  प्रतिष्ठा  से  च्यलप्न चा  समझता  ह  ||
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 हैः

 कृपया  मुझे  सुनें ।  माननीय  सदस्य ने  मुझ  से  कहा  है  कि  में  खेद  प्रकट  करूं  और  जब  मैं

 बोलने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  तो  उनमें  इतना  भी  शिष्टाचार  नहीं है  कि  मुझे  सुन  सकें ।
 मैं

 तो  मात्र  यही  बता  रहा  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  बहुत  बुरी  बात  बह  बड़े  दुख  की  बात  है  ।

 आचार्य  भगवान  देव  :  मधु  दण्डवत  विज ्  ह  सदन  को  गुमराह कर  रहे  हैं  ।
 ये  गरिमा  )

 की  बात  कर  रहे  हैं
 ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 आचाय  ऐसा  नहीं ।  क्या  कर  रहे
 आप  बहुत  ज्यादती कर  रहे  हैं

 ज्यादा  ज्ञानी  नहीं  बना  करते  ।

 प्रो ०  मथ  दण्डवत  :  जैसा  कि  मैं  आपको  He  रहा  था  मेरे  संसदीय  जीवन  में

 मैंने  संसद  की  प्रतिष्ठा  और  गरिमा  को  अपनी  प्रतिष्ठा  भौर  इज्जत  से  ज्यादा  समझा  है  ।  मैं  माननीय

 मंत्री  द्वारा  यहाँ  व्यक्त की  गई  भावनाओं  का  पूरी  तरह से  समर्थन  करता  हूं  ।  मैं  आपको  केवल

 इतना हीं  कहना  चाहता  हुं  कि  जो  हथियार  यहां  लाया  गया है
 उसमें  चलने  वाला  कोई  भी

 कारतुस

 नहीं  मैं  इसे  केवल  आपके  चैम्बर  में  आपको  देना  चाहता  था  और  आपकों  बताना  चाहता  था

 कि
 *

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 इसे  सभा  की  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  इसमें  क्या  इतराज  की  बात  है  ।  सारा  रिकार्ड  ag

 नहीं  जाएगा  1

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रमाण  के  साथ  ही  जाएगा  ।  उसके  बर्गर  मैं  इसे  कार्यवाही  वृत्तांत  में

 सम्मिलित  नहीं  कर  सकता  |

 श्री  lea  बिहारी  वाजपेयी  :  क्योंकि  लोग यह  भी  पढ़ेंग ेकि  पिस्तौल  लि  की  बात  क्यों

 आई ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 नहीं  ।  मैं  ऐसा  बिनो  प्रमाण  नहीं  कहलवा  सकती  मिना  प्रमाण  के  मैं

 ऐसा  नहीं  कर  सकता  ।  आप  भी  मेरी  जगह  होते  तो  इसकी  अनुमति  नहीं  देती

 प्रोਂ
 मधु  यदि  मैंने  कोई  असंसदीय

 बात  कही  हैं  तो
 आप

 इसे  कार्यवाही से

 निकाल  सकते  हैं  ।

 अ

 कार्य  ही-वृत्तांत  में  मलित  नहीं  किया  ा  ।
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 )

 श्री  बूटा  सिह  :  क्या  उन्होंने  इसकी  सूचना  सुरक्षा  कर्मियों
 यों

 को  ही  थी  या  आपकी

 अनुमति  प्राप्त  की  थी
 ?

 प्रो० मधु  दण्डवत  :  मैंने  पहले ही  सारी  घटना  के  बारे  में  आपको  लिखा

 ।

 अध्यक्ष महोदय  :  कृपया  बैठ  जाइए  मैं
 बोल

 रहा  वह  क्या  कह  रहे  हैं
 ?

 आप  बेठ

 कयों  रहे  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  प्रो०  साहब
 को  मेरे  से  इजाजत  लेनी  चाहिए  थी  कि

 इसको मैं  लाना  चाहता हूं
 ।

 मैं  बोल  रहा  हूं
 ।

 मैं  कुछ  बातें  कहना  चाहता  हूं  ।  सिक्योरिटी  स्टाफ  को  या  मुझे  बता  देना

 चाहिए  फिर  लाना  चाहिए  यह  बात  बिल्कुल  क्लियर  है  ।

 तब
 मैं  उन्हें  अनुमति  देता या  नहीं  ।  यह  मेरा  विशेषाधिकार  लेकिन  उन्होंने मुझसे

 पूछा  उन्होंने  किसी  बात के  लिए  सूचना  दी
 थी

 और  मैं  चाहता
 था

 कि  उनसे  विचार
 कर

 इस  पर  फैसला  करू ं।

 प्रो०  मधु  इण्डयते
 :

 जब  आपने  मुझे  थोड़ा  बोलने  के  लिए  कहा  है
 तो

 मैं  मामले  के

 गुणावनुणां पर  नहीं  बोलूंगा  ।

 श्री  आप  अध्यक्ष  नहीं  आप  मात्र  एक  मंत्री  आपकी  और  मेरी  स्थिति  एक

 सी  है  ।  अध्यक्ष
 की

 स्थिति  में
 न  आइए  ?

 कृपया  चुप  रहें
 ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मूल  प्रश्न यह  है  कि  क्या  माननीय  wet  में  हथियारों का

 प्रदर्शन  कर  सकते  हैं  या  नहीं

 प्रो मघ चने मधु
 दण्डवत

 :  मैं  इसी  बात  पर  आ  रहा  हूं  ।  मैं  कह  रहा  था  कि  जहां  तक

 प्रक्रिया  के  नियमों  के  पालन  का  प्रश्न  मैं  आपको '  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  मैं  इनको  सबसे  पहले

 मानता  हूं
 ।

 जहां  तक  गांधी  जी  के  शांति
 और

 अहिसा  के  पाठ  को  मानने
 की

 बात  मैं  इसे  मानने
 में

 किसी  से  कम  नहीं

 वे  हंस  सकते  हैं
 ।

 उन्होंने  गांधी  जी
 को

 काय  करते  हुए  महीं  देखा

 अगर  इस  हथियार  को  आपको  आपके  चैम्बर  में  देने  के  लिए  अनजाने

 अगर यह
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 यह  क्या  हो  रहा  है,*  आप  बोलने  नहीं  देते  हैं  !

 एक  माननीय  सदस्य  :  उनको  बोलने  न  दिया  जाये

 )

 प्रो ०  झ  दण्डवते  :  क्योंकि  उन्होंने  अपील  की  इसलिए  मुझे  पूरी  बात  कह  लेने  दें  ।

 इस  हथियार  को  आपको  आपके  चैम्बर  में  देने  के  मैं  मानता  हूं  कि  मनमाने  में  ही

 प्रक्रिया  सम्बन्धी  नियमों  का  उल्लंघन  हुआ  है  ।  क्योंकि  मैं  सदन  की  गरिमा  को  भंग  नहीं  करना

 इसलिए  मैं  सदन  में  हथियार  को  दिखाए  जाने  के  लिए  बिना  शर्त  खेद  व्यक्त  करता  हूं  ।

 श्री  राजेश्वर  नीखरा  :  यह  गर  कानूनी  ढंग  से  पिस्तौल  लाने  के

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  क्या  हो  गया  है  आपको  ?

 आप  क्यों  नहीं  बैठ  जाते  ।  यह  कानून का  काम  हैं
 ।

 आपका  काम  है  क्या  पकड़ना  उनको
 ?

 )  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 प्रो ०
 मधु

 : मैंने
 शास
 नह  आपके  चैम्बर  में  अपने  दावे

 को
 उठाने  के  पूर्वाग्रह  के  बिना  हीं

 किया है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  आप  आ  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  वाजपेयी  आप  आइटम  नम्बर  परे  बोलना  चाहते  थे  ।

 शी  अटल
 बिहारी

 बाजपेयी
 :

 अध्यक्ष  श्री
 वें  कटसुब्बैय्या  ने  जिस  अधिनियम की

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  कियां

 *अध्यक्ष के  आदेश  से  a  से  न्  काल  दिया  गयां  |
 लह डी  किया *कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  Tel  गया  |
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 कनिक क

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी
 ;  अध्यक्ष  श्री  पी०  वेंकट सब्ब या  से  असम  कार्यकारी

 जुडिशियल  मैजिस्टेट
 1983  की  एक  प्रतिसभा के  पटल  पर  रखना  चाहते  हैं  ।

 मेरा  निवेदन  यह  कि  प्रतिसभा  पटल  पर  रखने  की  इजाजत  नहीं  दी  जानी  चाहिए
 ।

 कारण  मैं  बता

 रहा हू

 यह  अधिनियम  29  1983  को  गजट  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।  इस  अधिनियम  का

 निर्माण  जो  संसद  ने  अधिकार  डेलीगेट  किये  उसके  अंतगर्त  किया  गया  है  ।  लेकिन  उसमें  एक

 शर्ते  यह  थी  कि  इस  तरह  का  कोई  कोई  भी  कानून  असम  के  बारे  में  जो  कन्सल्टेटिव

 कमेटी  बनी  है  उसके  सामने  रखा  जाएगा
 मै

 उद्धृत  करना  चाहुंगा  |

 कि  ऐसा  कोई  अधिनियम  बनाते  समय  राष्ट्रपति  जब  कभी  भी  वे  इसे

 saad  इस  उद्दीन  के  लिए  बनाई  गई  30  संसद  सदस्यों की  समिति  ये  सलाह

 परामश  करेंगे  0.0

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  29  जनवरी  को  गजट  में  प्रकाशित  करने  से  पहले  इस  विधेयक  को

 कन्सल्टेटिव  कमेटी  के  सामने  रखा  जा  सकता  था  ।  क्यों  नहों  रखा  गया  ?
 कानून  यह  व्यवस्था करता

 है  ।  कि  अगर  रखना  व्यावहारिक  न  अध्यक्ष  लेकिन  ag  कौन
 तय  करेगा  व्यावहारिक

 था  कि  नहीं  ?  क्या  संरकार  के  पास  कन्सल्टेटिव  कमेटी
 की

 बैठक  बुलाने
 का

 समय  नहीं  था
 ?

 समय

 इसका  फैसला  सरकार  नहीं  छोड़ा
 जा  सकता

 |

 मेरी  दूसरी  आपत्ति  यह  है  कि  इस  विधेयक
 के  द्वारा  असम  में  जुडिशियल  मजिस्ट्रेट की

 संस्था  खत्म  कर  दी  सारे  अधिकार  एग्जीक्यूटिव  मजिस्ट्रेट को  दे  दिये  गये
 |

 रीजन  फार

 एक्ट मेंट में  जो  कहा  गया  में  उद्धत  करना  चाहता हूं  ।

 राज्य  में  विद्यमान  असाधारण  परिस्थितियों  की  बाबत  प्रभावी  कार्रवाई

 करने  के  लिए  यह  आवश्यक  समझा  गया  है  कि  दंड  प्रक्रिया  संहिता  1973  का  असम

 राज्य  पर  उसके  लागू  होने  अस्थायी  तौर  तीन  मास  की  अवधि  के  लिए  संशोधन

 किया  जाए  ।  और  छोटे-मोटे  अपराधों  तथा  शान्ति  और  लोक  प्रशान्त  से  संबंधित  अपराधों
 ~

 का  विचारण  कार्यपालक  मिस्र  टों  को  सौंप  दिया  जाए  तथा  उन्हें  न्यायिक  मिस्र  टों

 के  साथ  ही  साथ  प्रति-प्र  घण  मंजूर  करने  को  शक्तियों  का  प्रयोग  करने  में  समर्थ  बना  दिया

 जाए  |  अध्याय इन्हीं  उद्देश्यों  की  के  लिए  ी

 असम  में  इस  कानून  पर  जिंस  तरह  से  व्यवहार  हुआ  उसका में  एक  उदाहरण देना

 चाहता हुं  ।

 गोहाटी के  300  वकीलों ने  इसे  कानून  के  farts  site  निकायों  ।  wet  में  144

 लगी
 उसको  तोड़ा  |  उनको  मुकदमा  fers  के  सामने
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 माता

 शियल
 aires

 ट
 के  सामने  नहीं  ।  दफा  144  एक  साधारण  अपराध  है  |  शॉट

 ने

 आदेश  दिया  कि  10  हजार  की  जमानत  लाओ  और  10,000  का  मुचलका  दाखिल  करो  ।  वकीलों

 ने  कहा
 कि

 हम  ऐसा  नहीं  इस  पर  मजिस्ट्रेट ने  13  दिन  का  रिमांड ले  लिया  और  300

 वकीलों को  जेलखाने  भेज  दिया  गया  ।  लेकिन  मामला  गोहाटी  हाईकोर्ट में  उठा  ars  कोटे ने  शाम

 को  ही  मामले  की  सुनवाई  की  ।  हाई  कोर्ट  ने  पर्सनल  एश्योरेंस  पर  वकीलों  को  छोड़  दिया  ।  हाई

 ale  ने  कहा  कि  इतना  गम्भीर  अपराध  नही ंहै  जिसके  लिये  13  दिन  का  रिमांड  लिया  जाये  या

 20,000  के  जमानत  और  मुगल  के  लिये  जायें  ।

 सेरी  तीसरी  आपत्ति  यह  है  कि  संविधान  के  अनुच्छेद  50  के  अनुसार

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 आप  उनकी  बात  में  व्यवधान  क्यों  डाल  रहे  हैं  ।  वह  नियमों  के  अधीन

 ही  बोल  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  कर  रहे  हैं  आप  ?

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी
 :

 यह  समझ  नहीं  रहे  हैं  कि
 क्या  हो  रहा  इसलिये  बीच

 में  बोल  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  क्या  कर  रहे  हैं  मि०  पत्रिका  ?

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  अध्यक्ष  के  निर्देशक  सिद्धान्त  हमारे  सामन

 भले  ही  संविधान  के  निर्देशक  सिद्धान्तों  को  अदालतों  में  एयरफोर्स  न  कराया  जा  लेकिन

 कार  को  तो  उन्हें  अपने  सामने  रखना  चाहिये  ।  निर्देशक  आर्टिकल  50  में  लिखा  हैँ  ।

 इस  बारे  में  कदम  उठायेगी  कि  राज्य  की  सावेजनिक  सेवाओं  में  न्यायपालिका

 को  कार्यपालिका  से  अलग  रखा  जायेगा  .।'”

 क्या  यह  कानून  इस  कसौटी  पर
 खरा  उत्तमता  है  ?

 असम  में  ज्यूडिशियल  मजिस्ट्रेट

 उनके  सारे  अधिकार  एग्जीक्यूटिव  मजिस्ट्रेट  को  दे  दिये  ।  जुडिशियल  मजिस्ट्रेट  की
 मानो  संस्था

 ही  खत्म  कर  दी  गई  ।  पार्लियामेंट  की  कंसल्टेटिव  कमेटी  की  बाई  पास  करना  यह  पार्लियामेंट  को

 बाई-पास  करने  के  बराबर  है  ।  मैं  जानता  गृह-मन्त्री  कहेंगे  कि  यह  व्यावहारिक  नहीं  मगर

 मेरा  निवेदन
 है  कि  इसका  फैसला  आप  सरकार

 पर  न  इसका  फैसला
 आपको  करना  है  कि

 29
 जनवरी

 के
 पहले  गजट  में  नोटीफाई  करने  से  पूर्व  क्या  कंसल्टेटिव  कमेटी

 की  बैठक  नहीं  बुलाई
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 जा  सकती थी  ?  अरर  ठाट STR  जा  सकती  थी  तो
 सरकार  ने  नहीं  बुलाई

 ?  सरकार  सदन

 की  अवमानना  करने  की  दोषी  नहीं  है
 ?

 अध्यक्ष  आप  सरकार  की  भी  फिर  अपना  निर्णय  सुरक्षित  रखिये  ॥

 श्री  एन  ०  के०  शेजवलकर  :
 ata  गठा  धाता  क  और  बात  कहना  चाहता म  यहां  पर  एक

 ।  मेरी  आपत्ति  यह  है  कि  यह  अधिनियम  जिसकी  चर्चा  की  जा  रही  मूल  अधिनियम  अर्थात

 बनाया असम  राज्य  विधान  मण्डल  का  विधेयक  1982  क  अन्तर्गत

 गया  है  |

 अति  आश्चर्य  की  बात  है  कि  इस  अधिनियम  में  कानून  बनाने  की  शक्ति  राष्ट्रपति  को  दी

 गई  हैं  पहले  ही  संविधान  में  राष्ट्रपति  को  अध्यादेहात  जरूरी  करने  की  शक्ति  प्राप्त  है  ।  संविधान

 में  इतना  ही  किया  गया  है  ।  इसके  द्वारा  कानन  बनाने  की  शक्ति  भी  दी  गई  मैं  केवल  इन

 दोनों  में  भेद  करना  चाहता  हुं
 ।

 यदि  अध्यादेश  जारी  किया  जाता
 है

 तो
 इसे  सभा  में  अनुमोदार्थ

 रखना  होता  है  जबकि  इस  मामले  में  अनुमति  की  आवश्यक  नहीं  है  ।  उन्हें  केवल  सभा  के  समक्ष

 कानून  रखना  होता
 है  तथा  यदि  उसमें  कोई  रूप  भेद  किया  गया  तो  उस  पर  विचार  किया

 जायेगा  |  इसका  अरे  है  कि  शक्तियों  का  प्रत्यायोजन  संविधान  की  शक्ति  से  परे  है  इसमें  राष्ट्रपति

 को  अथवा  किसी  अन्य  व्यक्ति  को  संविधान  द्वारा  प्रदत्त  शक्तियों  से  अधिक  शक्तियां  दी  गई

 इस  संदर्भ  में  मैं  काले  एण्ड  डाकघर  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा  |  शक्तियों  के  प्रत्यायोजन  के

 कुछ  सिद्धान्त  हैं  ।  क्या  कोई  अधिकारी  अपनी  शक्ति  का  प्रत्यायोजन  कर  सकता  है  ।  इस  पर

 तम  न्यायालय  ने  विचार  किया  था  ।  काल  एण्ड  डाकघरਂ  के  पृष्ठ  604  में  बताया  गया  है  ।

 निर्णयों  के  आधार  पर  अब  यह  माना  जा  सकता है
 कि  भारत  में  यह

 परम्परा  स्थापित  हों  चकी  है  कि  विधानमण्डल  को  यह  क्षमता  नहीं  है  कि  वह  कार्यपालिका

 या  किसी  अन्य  निकाय  को  किसी  अत्यावश्यक  मामले  में  अपने  कानून  बनाने  के  प्राधिकार

 दे  दे

 अर्थात  किसी  ऐसे  मामले  के  सम्बन्ध  में  ag  अपने  विधायी  अधिकार
 किसी  ओर  को

 हीं  दे  सकता  जो  विधान  सम्बन्धी  नीति  का  विषय

 साथ  ही  उच्चतम  न्यायालय  के  बहुत  से  मामले  हैं  जिनमें  यह  फैसला  दिया  गया  है  ।

 मेरा  निवेदन है  कि  शक्ति  उससे  उत्पन्न  नहीं  होती  ।  वे  1982  के  अधिनियम से  शक्ति

 प्राप्त  करते  हैं  जोकि  संविधान  की  शक्ति  से  बाहर  और  इसलिए  इससे  शक्ति  प्राप्त  नहीं  होती

 an

 हँसने
 मैं

 एक  और  बात  पर  आग्रह  करना  चाहती  हूँ
 ।

 माननीय  सदस्य श्री
 वाजपेयी

 ने
 न्नतवाया  कि  संसद  की  असम  सम्बन्धी  परामर्शदाता  समिति  का  अभिलंघन  किया  भया  है  |  वास्तव
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 में  ऐसी  समिति से  परामर्श  करने  का  अनिवार्य  उपबन्ध  कि  उस  समिति  से  ec  किया  जाना

 चाहिए
 |

 कहा  गया  है
 ।

 ऐसी  समिति  गठित
 की

 ।”  शब्दावली  यह  है  कि  ऐसा  अधिनियम

 अधिनियमित  करने  से  ga  राष्ट्रपति  जब  भी  व्यवहार्य  समझे  इस  yee  के  लिए  गठित  समिति  से

 करे
 |

 इसमें  है  नहीं
 ।

 यह  अनिवार्य  उपबन्ध  है|  मेरा  निवेदन है  कि  इन  दो

 विशिष्ट  कारणों  से  ये  दोनों  बातें  अच्छी  नहीं  है  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र
 हाज़िर  :  श्रीमान्‌  मद  एक  के  बारे  मैं  व्यवस्था  सहन

 उठाना  चाहूंगा
 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रकार  मुझे  पहले  i  क  |  क  q  कीजिए  ।  इसके  अलावा
 अब  हम

 मद  एक  पर

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  awe  :  अध्यक्ष
 मैंने  माननीय

 सदस्यों द्वारा  उठाये  गए  मुद्दों  को  सुना  दिया  है
 ।

 पहली  बात  यह  है  कि  आसाम  सम्बन्धी  परामर्श

 ara  समिति  से  इस  अधिनियम
 को

 बनाने
 से

 पूर्व॑परामश  नहीं
 किया  गया

 ।  जबकि वह  इसे  पढ़

 ही  रहे  उन्होंने  सभा  को  बताया  कि  जब  तक  व्यवहार  हो  पराग्वे  किया  जाना  चाहिए  ।  हमने

 कारणों  सम्बन्धी  कथन  में  बताया  है  यह  एक  अभूतपूर्व  स्थिति  हम  आसाम  सम्बन्धी  पराग्वे

 दात  समिति  से  परामर्श  नहीं  कर  पाये  तथा  उन  विशेष
 परिस्थितियों  का

 उल्लेख  किया  जा  चुका  है

 जिनमें  यह  घोषणा  करनी  पड़ी  ।

 साथ ही  अधिनियम  3  महीने  की  अस्थाई  अवधि  के  लिए  है
 ।

 हम  व्यापक  मजिस्ट्रेटों की

 शक्ति  को  समाप्त  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  यह  स्थायी  कानून  नहीं  है  ।  हम  बता  चुके  हैं  यह  तीन

 हीं  महीने  की  बात  हम  छोटे-छोटे  मामन  विचारण  के  लिए  सौंप  रहे  हैं  तथा  ऐसे  अपराध

 जिनका  शान्ति  तथा  सार्वजनिक  शान्ति  से  सम्बद्ध  &  केवल  कार्यकारी  मजिस्ट्रेटों के  पास  हैं  ।  केवल

 3  महीने  के  लिए  अस्थायी  तौर  पर  अभूपुवं  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  कसुन  बनाया

 गया  है  |

 श्रीमान्‌  मुझ  इतना  ही  कहना  है  ।

 उन्होंने  कार्यकारिणी  को  न्यायपालिका  से  पृथक  करने  का  मामला  उठाया  है  ।  यह  मामला

 इस  अधिसूचना से  स्वधा  संगत  नहीं  है  ।

 यह  एक  बड़ा  प्रश्न  है  जिसका  हल  अलग  से  निकाला जा  सकता  है

 श्रीमान  श्री  शेजवलकर  शक्तियों के  प्रत्यायोजन  को  प्रश्न  उठाया है  ।  श्रीमान्‌  यह  राष्ट्रपति

 का  प्रत्यायोजित  शक्तियों  के  अन्तर्गत  है
 ।

 उन्होंने  अपनी  क्षमता  का  उपयोग  किया  है  ।  तथा  इसका

 सांवैधानिक  औचित्य  है  ।
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 aft  अटल  बिहारी  बाजपेयी
 :  क्या  आप  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिये  गये  स्पष्टीकरण

 से  संतुष्ट  हैं
 ।  परामर्शदातृ समिति  को  नहीं  बुलाया  गया

 ।
 काफी  समय  था

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 इस  समय मैं  उस  पर  विचार  नहीं
 कर

 सकता
 ।

 मैंने
 आपको

 तथा  श्री

 शेजवलकर को  सुन  लिया  है
 ।

 मेरे  पास  इसी
 समय  अधिनियम

 है
 ।  अधिनियम  3

 की
 उपधारा

 4

 में  व्यवस्था  है  ।

 का  कोई भी  उस  तारीख  जिसको  अधिनियम  उपधारा  (3)  के

 अधीन  उसके  समझ  रखा  गया  तीस  दिन  के  जो  अवधि  एक  सत्र  में  या  दो

 सत्रों  में  पूरी  हो  पारित  तक्रार  अधिनियम  में  कोई  उपांतर  किए  जाने

 का
 निदेश

 दे
 और  यदि

 संसद  का  दूसरा सदन  उस  सत्र  जिसमें  ag
 अधिनियम

 समक्ष  ऐसे  रखा  गया  है  या  उसके  उत्तरवर्ती  सत्र  में  उन  उपान्तरों  पर  सहमत  हो  जाएं
 तो

 उपधारा  (2)  के  अधीन  संशोधन  अधिनियम  करके  उनको  प्रभावी

 करेंगे  ।''

 इससे  यही  कहा  गया  है  ।  तथा  मंत्री  महोदय  को  सांविधिक  आवश्यकता  पूरी  करने  के  लिए

 इसे  सभा  पटल  पर  रखना  होता  है  ।  मैं  यही  समझता  हूं  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  पर  सांवैधानिक  आवश्यकता  आसाम
 के

 लिए  कानून

 बनाने  के  लिए  आसाम  सम्बन्धी  श परामश दात ८  समिति  से  परामशे  किया  जाना  चाहिए  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  आप इस  पर  बाद  में  कर  सकते  हैं  ।  इस  समय  उन्हें  इसे

 सभा-पटल  प्र  रखना  है

 at  अटल  बिहारी  वाजपेथी
 :  मैं  आप  से  frig  चाहता हूं  ।  आप  मंत्री  महोदय

 से  कह  सकते  हैं  कि  वह  दस्तावेज  क्रो  अभी  कि  यह  रोके रखें  1

 अध्यक्ष  महोदय
 :  उन्हें  इसे  सभा  पटल  पर  रखना है  ।

 थ्री  पी०  बरेक्रिटसुब्बस्था
 :

 मैंने  पहले  ही  इसे  सभा  पटल
 पर  रख  दिया  है

 ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  म

 मधु  दण्डवते मद  पर
 बोलें

 |

 प्रो
 ०

 दण्डबते  :
 मंत्री  राष्ट्रपति  द्वारा  संविधान  के  अनुच्छेद  356  की  धारा

 2  के
 अहमद  जारी  की  गई  घोषणा  की  प्रति  सभा  पटल  पर  रखना  चाहते  हैं  जिसके  द्वारा  19  are

 1982  को
 जारी

 की
 गई  घोषणा

 को
 समाप्त  गया है  ।  वास्तव में  आप  राष्ट्रपति के

 शासन को  लागू  करने
 वाली  घोषणा

 को  समाप्त  कर  में  लोकप्रिय  सरकार  को
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 सत्ता  का  अवसर  दे  रहा  है  ।  अतः  मैं  मंत्री
 म महोदय  से  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  हुं  ।  राष्ट्र

 पति  का  इसलिए  लागू  किया  गया  किं  राष्ट्रपति  संतुष्ट  थे  कि  वहां  की  तत्कालीन  सरकार

 कानूनी  तौर  पर  शासन  नहीं  चला  सकती  परिणाम  स्वरूप  राष्ट्रपति  का  शासन  लागू  करनी

 पड़ा  ।  अब  जबकि  उन्होंने  अनुभव  किया  कि  इसकी  अवधि  19  1983  को  समाप्त  हो  जायेगा

 तथा  उन्होंने  निश्चित  कार्य  को  हाथ  में  लिया  अतः  स्वाभाविक  रूप  से  वे  इस  दस्तावेज  को  सभा

 पटल  पर
 रख  रहे  हैं  जिससे  राष्ट्रपति  का  शासन  लगाने  वाली  घोषणा  समाप्त  हो  जायेगी  ।

 घोषणा  ने  समाप्त  किए  जाने  के  पश्चात्‌  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हू  कि  क्या  निर्वाचित

 सरकार  आसाम  की  जनता  स्थिर  हालात  दे  सकेगी  तथा  राष्ट्रपति  के  शासन  को  स्थान  दे

 सकेगी  |  श्रीमान्‌  मैं  केवल  एक  शब्द  कहना  चाहता  हू  इस  निर्वाचित  सरकार  का  मैं  एक  उदाहरण

 दे  सकता  हू  ।  एक  निर्वाचित  क्ष  त्र  में  मतदाताओं  की  कुल  संख्या  64000  थी  ।  440  मत  पड़े

 उसमें  से  425  कांग्रेस  आई  के  प्रतिनिधि  को  पड़े  ।  भारतीय  साम्यवादी  पार्टी  को  1  पड़े  ।

 स्वतंत्र  उम्मीदवार  को  एक  मत  पड़ा  ।  एक  अन्य  स्वतंत्र  उम्मीदवार  को  शुन्य  मत  पड़े  ।  3  मत

 अवैध  थे  ।  64000  मतों  वाले  निर्वाचित  क्षत्र  से  कांग्रस  के  उम्मीदवार  को  425  मत

 पड़े  तथा  ag  असाम  विधान  सभा  में
 एक

 जन  प्रतिनिधि  निर्वाचित  हुए  ।

 )

 मैं  समझता  हू  मैं  आपकी  अनुमति  से  विधिवत  सूचना  देकर  बोल  रहा  हू  |  कया  आप  उन्हें

 प्रक्रिया  बतायेंगे  अध्यक्ष  महोदय  आप  उन्हें  शान्त  कीजिए ।

 +धान

 कंपनी  व्यवस्था  बनाये  रखें  ।

 एक  माननीय
 सदस्य  :  श्रीमान  उनका  यह  कथन  सही  नहीं  है  :

 श्री  ont  पत्रिका  :  पहले  भी  ऐसी  स्थिति  बनीं  oT bas | पी

 a प्रो ०  मघ  दण्डवत  :  इसीलिए  आप  सज्जनों  आप  यहां  हैं  और  मैं  यहां  ष  |  |  मुझे

 खेद  है  मैंनेਂ  उन्हें  सज्जन  कहां  है  मुझे  इस  सभा  का  एक  माननीय  सदस्य  बोलना  था  इस  सभा  में

 कोई  सज्जन  नहीं  हैं  ।  सभी  माननीय  सदस्य  >
 ्  |  इस  प्रकार  यदि  एक  निर्वाचित  क्षेत्र  में

 एक  प्रतिनिधि  को  425  मत  मिलें  और  आसाम  के  सभी  क्षत्रों  में  वैसी  ही  स्थिति  बतायी  जाती

 तथा  कथित  असम  की  निर्वाचित  सरकार  आसाम की
 जनता  की  भाषाओं  और  आकांक्षाओं  का

 प्रतिनिधित्व  नहीं  करती  ।  और  इसलिए  यदि  राष्ट्रपति  का  शासन  वास्तव  में  समाप्त  होगाਂ  तंथा

 लोकतंत्रीय  सरकार  सत्ता  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हू  कि  साम  में  स्थापित

 होने  वाली  सरकार  असाम  लोगों  की  इच्छाओं  आकांक्षाओं  का  प्रतिनिधित्व  कर  पायेगी  ;

 धान  के  संबद्ध  उपबन्धों  का  पालन  वास्तविक  एवं  कानूनों  तौर  पर  कर  सकेंगी  और  यदि  ऐसा  नहीं
 तो  क्या  वह  वर्तमान  आलोकतंत्रीव  सरकार  रहने  देने  के  निर्णय  को  बदलेंगे  तथा  क्या  वे

 विधान  सभा  भंग  किये  जाने  की  सिफारिश  करेंगे  तथां  सरकार  को  बरखा  स्त  फिर  से  तब  तक
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 के  लिए  राष्ट्रपति  का  शासन  स्थापित  करेंगे
 जब

 तक  कि  विदेशी  नागरिकों की  समस्या  का  समाधान

 नहीं  होती ।

 आयें  भगवान  देव  :  ये  मगर  के  आंसू  बहा  रहे  इनको  वहां  एक  भी  सीट  नहीं  मिली

 है  ।

 कृष्ण  चन्द्र  हाल्दार  )
 :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  प्रो०  मत  दष्डवते  ने च्

 ने  जो  कुछ  कहा  है  उसके  अलावा  सभा पटल  पर  रखे  जाने  वाले  पत्रों
 में  कहा

 गया  है  कि  प्रकाश

 चन्द्र  सेठी  संविधान के  अनुच्छेद  356  (2)  के
 अन्तत  असम  राज्य

 के
 सम्बन्ध  में  19

 1982  को  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई  उद्घोषणा  का  प्रति  संचरण  करनें  वाली  27

 1982  को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  की  एक  प्रति  तथा  अग्रेजी  जो  राजपत्र  में

 अधिसूचना  में  प्रकाशित हुई
 सभा पटल  पर  रखेंगे  ।”  19  1982  को  राष्ट्रपति  शासन

 की  उद्घोषणा  की  गई  थी  और  विधान  सभा  भंग  कर  दी  गई  थी  ।  नये  चुनाव  करायें  गये  थे  और

 कल  27  1983  को  नई  सरकार  बनी  हैं  ।  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  जब  तक  राष्ट्रपति  शासन

 का  प्रतिसंहारण  नहीं
 किया  जाता  तब  तक  नवनिर्वाचित  विधानसभा  कैसे  काम  कर  सकती  है  ?  अतः

 विधान  सभा  27  1983  तक  काम  नहीं कर  रही  थी  ।
 मंत्रिमंडल

 और
 सरकार

 जो
 कल

 बने  हैं  और  जो  चुनावों  कराये  गये  उनमें  हेराफेरी  हुई  है  और  इस  इस  प्रकार  वे  अवैध  और

 मानिक  हैं  ।

 aft  सरोदा  कुमार  गंगवार
 :  अध्यक्ष  आसाम  में  राष्ट्रपति  शासन  इसलिये

 लागू  किया  गया  था  कि  वहां  की  व्यवस्था  इस  प्रकार  की  नहीं  थी  कि  असेम्बली  फंक्शन  कर

 विधान  सभा  अपना  काम  चला  सके  ।  आप  ने  इस  दौरान  इतन  हिसक  घटनायें

 अखबारों के  जरिए  और  वहां  के  लोंगों  से  सुनी  हैं  जिन  में  हजारों  आदमी  मारे  गये  हैं  ।  क्या  ऐसे

 समय  में  प्रेसिडेण्ट  रूल  की  अवाश्यकता  नहीं  हैं  ?  जब  इससे  अशान्ति  भी  नहीं  हिसा

 नहीं
 तब  राष्ट्रपति  शासन  यह  कह  कर  लागू  किया  गया  कि  यहां  पर  इस  प्रकार  की  व्यवस्था

 अध्यक्ष  सहोदय  :  यह  तो  हो  क्या  और  कोई  बात  कहनी  है  ?

 श्री  हरिश  कुमार  मैं  और  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  हु--लेकिन  इतना  अवश्य

 कहना  चाहता  हं--यदि  सरकार  शान्ति-व्यवस्था  के  नाम  पर  कैदी  भी  चुनाव  पोस्टपोन  करा  सकती

 जैसा  गढ़वाल  में  वहां  कोई  अशान्ति  नहीं  फिर  भी  यह  कह  कर  कि  शान्ति-व्यवस्था

 ठीक  नहीं  सरकार  ने  वहां  का  चुनाव  दो  साल  के  लिये  रह  उस  को  पोस्टपोन  कर

 लेकिन  यहां  तो  हजारों-लाखों  आदमी  मारे
 गये

 उसके  बावज़ूद  भी  चुनाव  पोस्टपोन  नहीं  कराये

 गये  इसलिए  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  वहां  की  असेम्बली  का  कोई  अस्तित्व  नहीं  यह  चुनी  हुई

 सरकार  नहीं  इसकी  भंग  कर  के  वहां पर  राष्ट्रपति  शासन  लागू  किया  जाय  और  दोबारा  चुनाव

 कराये  जाएं  ।
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 ना

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी
 :  अध्यक्ष  संविधान  के  अनुच्छेद 256  के  अनुसार

 आसाम  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  किया  गया  था  ।  उसी  अनुच्छेद  में  यह  व्यवस्था  है  कि  राष्ट्रपति

 शासन  की  समाप्ति  के  सम्बन्ध  में  एक  उद्घोषणा  की  जिसे  सभा  पटल  पर  रखा  जाएगा

 मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  राष्ट्रपति  शासन  की  समाप्ति  की  उद्घोषणा  के  साथ  राज्यपाल  की

 रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  तो  क्या  गृह  मन्त्री जी  ने  उस  रिपोर्ट  की  प्रति  भी  सभा  पटल  पर

 पर  रखी  है  ?

 क्या  यह  सच  है  कि  इलेक्शन  कमीशन  ने  असम  के  चुनावों  के  सम्बन्ध  में  एक  रिपोर्ट

 की  कया  गृह  मंत्री जी
 को  उस  रिपोर्ट  की  कापी  मिली  है  और  क्या  गृह  मंत्री  जी  उस  रिपोर्ट

 की  कापी  भी  सभापटल  पर  रखेंगे  ?

 अध्यक्ष  महो  वहां  राष्ट्रपति  राज्य  खत्म  करने  को  रस्म  अदायगी  पूरी  हो  रहीं  हैं  लेकिन

 वहां  विधान  सभा  बनीं  कर  सरकार  निर्माण  करें  के  काम  चलाना  आवश्यक  नहीं  है  ।  कांस्टीट्यूशनल

 ओवलीगेशन पूरी  हो  गई  ।  अब  अगर
 असम  को  बचाना  तो

 सरकार  बनाने
 की  गलती

 मत

 कीजिए  ।  आप  यहां  के  सदस्यों  से  कह  हैं  कि  वे  इच्छा  से  इस्तीफा दे  नहीं तो  असम

 में  आगे  जो  भी  घटना  उसके  लिए  यह  सरकार  पुनः  जिम्मेवार  होगी  ।

 आजाये  भगवान  देव  :  इनके  इरादे  का  पता  लग  गया है

 गह
 मन्त्री  प्रकाशन चंद्र  :

 क्या  में  माननीय  सदस्य
 के

 प्रश्न
 का

 उत्तर  दूं  ?

 sx  at

 भय  महोदय  :  आप  बैठे-बैठे  बातें  कर  रहे  यह  अच्छा  नहीं  लगती

 श्री  जगपाल  fag
 :  मैं  इनटरप्ट  नहीं कर  रहा  हू

 श्री  राम  प्यारे  पत्रिका  :  ये  हाऊस  को  मिली  करे  रेहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 श्री
 आप  क्या कह  रहे  मंत्री  उत्तर  देने  के  लिए  यहां हैं  ।

 आप  इनको  देने  दें  ।  !

 श्री  जगपाल  सिंह
 :  वहां  पर  कम् यु नेल  राष्ट्र  अपि  करा  रहे  हैं  ।  5  हजारे  मारे  गएं

 गए  हैं  ।  यह  सारी  जिम्मेदारी  आप  की  है  ।  5  qed  वॉट फर  गवर्नमेंट  बना  रहे  है ं।

 ard +  वान  के  लिए  भांप  बैठ  जाइए  ।  नयां  भंग  खाकर  आप  दोनों  यहाँ

 आए हैं  1
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 TE  मंत्रो  (it  प्रकाश  चन्द्र  जहां  तक  असम  में  चुनावों का  सम्बन्ध  है

 असम  पर  बाद वि बाद  के  समय  हमने  इस  पर  विस्तार  से  चर्चा  की  थी  ।  यह  सही  है  कि

 वहां  काफी  हिसा  हुई  है  किन्तु  यह  कहना  सही  नहीं  है
 कि  वहां  जो चुनाव हुए  हैं  वे  अवैध  और

 असंवैधानिक  हैं  ।  उनको  विधिवत  निर्वाचन  आयोग  द्वारा  अधिसूचित  किया  गया  और
 ज हां

 तक  चनावों का  सम्बन्ध  मैंने  पहले  इस  सभा  में  बताया  था  कि  ag  निर्वाचन  आयोग  के

 क्ष साधिकार में  आता  है  ।

 जहां  तक  चुनाव  परिणामों  का  संबंध  कुछ  दलो  ने  चुराव  में  भाग  नहीं  लिया  उन्होंन

 मतदान  न  करने  के  लिए  भी  लोगों  से  कहा  ।  लेकिन  इसके  कई  वक्षत्रोंमें 50  से

 60  प्रतिशत  से  अधिक  लोगों  ने  मतदान  किया  और  कुछ  चुनाव  क्षेत्रों  में  40  से  50  प्रतिशत  लोगों

 ने  मतदान  किया  ।

 थ्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  कितने  चुनाव  क्षत्रों में  ?

 को  प्रकाशा  wer  सेठो  :  कछ  चुनाव  क्षत्रों  में  30  से  40  प्रतिश्त  लगों  ने  मतदान किया

 और  कुछ  क्षत्रो ंमें  20  से  30  प्रतिशत लोगों  ने  मतदान  किया ।

 तथापि तथ्य  यह  हैं  कि  चुनाव  कुछ  चुनाव  क्षारों  में
 पूरी  तरह  आंशिक

 रूप  से  नहीं हो

 सके  freq ऐसे  चुनाव  क्षत्रों की  संख्या  बहुत  कम  है
 ।  विधान

 सभा
 का  विधिवत गठन  हुआ

 विधान  सभा  का  विधिवत  गठन  हो  जाने  के  पश्चात  राष्ट्रपति  शासन  समाप्त  करना  आवश्यक

 है
 ।  अत  कल  के  इस  संदेश  के  प्राप्त न  होने  के  तुरन्त  बाद  कि  एक  दल  के  नेता का

 चुनाव  कर  लिया  गया  है  और  वह  सरकार  बनाने की  स्थिति में  हमने  इस  उद्घोषणा का  प्रति

 संकरण  कर  दिया  ।  et  असम  भेजा  |  उसके  पश्चात  मन्त्रिमण्डल  को
 शपथ  लेने  के  लिए  कहा

 गया

 मुझे  आशा  है  कि  माननीय  सदस्य  शान्ति  बहाल  करने  में  इस  मन्त्रालय  को  सहयोग  तथा

 सहायता देंगे  और
 ऐसा  वातावरण  पैदा  नहीं  करेंगे

 जो
 असम  की  विमान  स्थिति

 के
 e  अनुकूल  न

 हो  ।

 जहां  तंक  राष्ट्रपति  wrath  लौंग  करने  का  सम्बन्ध  है  ।  पिछली  बार  sta  ऐसा  कियां

 गया  था  तब  विंधानंसभां  और  विभिन्‍न  दल  एक  स्थायी  सरकार  बनाने  की  स्थिति  में  नहीं  थे  ।

 किन्तु  इस  समय  स्थिति  ag  है  कि  जो  दल  चुना  गया  है  वह  स्थायी  सरकार  बनाने  की

 स्थिति  में  है  ।  इसलिए  उनकों  काम  करने  का  अवसर
 न

 देने  और  राष्ट्रपति  शासन  पुनः  लाग
 करने  का  प्रश्न  हीं  नहीं  उठती ।

 असम

 are

 के

 बारे

 a

 निर्वाचन हैं सकूंगा

 आयोग से  अभी  कोई  रिपोर्ट नहीं  मिली  है  ।

 रिपोर्ट  प्राप्त  होने  के क  पश्चात
 ही  मैं  यह  कहूँ  कि  इसके  बारे  में  क्या  किया  जा  सकता है  ।
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 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 संविधान के  अनुच्छेद  353  (1)  के  अंतगर्त  असम  राज्य  के  सम्बन्ध  में  उदघोषणा

 गह  मन्त्री  प्रकाश  चन्द्र  मैं  संविधान के  अनुच्छेद  356  (3)  के  अन्तर्गत असम

 राज्य  के  सम्बन्ध  में  19  मार्चे  1982  को  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई  उदघोषणा का  प्रति

 संकरण  करने
 वाली  संविधान के  अनुच्छेद  356  के  खण्ड  (2)  के  अन्तर्गत  उनके  द्वारा  27  फरवरी

 1983  को  जारी  की  गयी  उद्घोषणा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो  राजपत्र

 में  अधिसूचना  संख्या  ato
 का

 ०
 नि०  110

 में
 प्रकाशित

 हुई
 थी  ;  सभा पटल  पर  रखता हू

 में
 रखी  गई ।

 देखिए  संख्या  एल०  टी०  5918/83)

 सदस्य  को  गिरफ्तारी  कौर  रिहाई

 श्री  जी०  एम०  बनात वाला

 महोदय :
 अध्यक्ष  लोक  सभा  को  भेजा  पुलिस  नई  दिल्ली  जिला

 तई  दिल्‍ली  का  27  1983  का  निम्नलिखित  आशय  का  सन्देश  28  1983  को

 प्राप्त हुआ  है
 —

 लगभग  2.55  म०  To  पर  श्री  जी०  एम०  लोक  सभा  सदस्य

 54  अन्य  व्यक्तियों  के  रफी  और  राजपथ
 के  चौराहे  दंड  प्र  क्रिया  संहिता

 की  धारा  144  के  अन्तर्गत  लाग  की  गई  विषेधाज्ञा  का  भरों  तहरीकਂ  के  समथन में

 स्वेच्छा पु बेक  उल्लंघन  किया  और  इस  प्रकार  गिरफ्तारी  दी  ।  भारतीय  दंड  संहिता

 घारा  188  के
 अन्तर्गत

 संसद  पुलिस  नई
 दिल्‍ली

 में
 मामला

 प्रथम  सुचना  रपट

 78  दिनांक  27-2-1983  दर्ज  किया  जिसके  aga  श्री  जी०  एम०  बनातवाला  सहित

 £5  व्यक्तियों  का  चालान  किया  गया  ॥

 तत्पश्चात  4.10  म  प०  श्री  बनातवाला  सहित  सभी  अभियुक्तों  श्री  बलबीर

 मेट्रोपोलिटन  मजिस्ट्रेट  के  न्यायालय  में  प्रस्तुत  किया  गया  ।  उन्होंने  अपराध  स्वीकार

 किया  और  न्यायालय  ने  उन्हें  प्रताड़ना  देकर  रिहा  कर  दिया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  धन्यवाद  प्रस्ताव  पर  वाद-विवाद  में  भाग  लेने  के  इच्छुक  सदस्यों  की

 लम्बी  सुची  ब  ध्यान  रखते  यदि  सभा  सहमत  हो  तो  हम  आज  मध्यान्ह  भोजन  काल  को  समाप्त

 कर  सकते  हैं

 कुछ  मानो  जी  हां  ।

 श्री  सत्य साधन  चक्रवातों
 :  आज  भाप

 मुझे
 बोलने  को  अवसर  नहीं  देंगे  ।

 में  नहीं  जानता  कि  आज  मुझे  fara  करना  चाहिये  ।-
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  बोलने  की  अनुमति  ही  नहीं  दूंगा  बल्कि  मैंने  आपसे  यह  अनुरोध

 भी  किया  है  कि  आप  आज  मध्यान्ह  भोजन  न  करें  ।

 श्री  सत्यसाधन  चक्रवर्ती  :  मैं  उसके  लिए  तैयार हु  जिस  विषय  पर  चर्चा  की  जा  है

 उसके लिए  मैंने  सूचना दी  चूंकि यह  मानवीय  समस्या  के  बारे  में  है  ।  किसी  ने  इसे  नहीं

 उठाया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कौन सा  ?

 श्री  सत्यसाधन  चक्रवर्ती  :  राष्ट्रपति  शासन  घोष

 यक्ष  महोदय  :  उस  पर  चर्चा  समाप्त  हो  गई  है  ।

 कटा ee

 श्रविलेम्बनीय  लोक  महत्व  के  विधय  को  ate  ध्यान  दिलाना

 नई  दिल्लो  स्थित  एयर  फ्रांस  और  foal  एयरवेज के  कार्यालयों

 तथा  सोवियत  संघ  और  dara  राज्य  अमेरिका

 के  दूतावासों में  हाल  ही  में  हुए  विस्फोटों

 का  समाचार

 थ्री  भोखाभाई  :
 मैं  गृह  मन्त्री  का  ध्यान  निम्नलिखित  अविलम्बनीय  लोक

 weer  विषय  की  ओर  दिलाता  हूं  और  उनसे  अनुरोध  करता हूं  कि  वह इस  सम्बन्ध में  एक

 नकक्‍्त ब्य  दें

 नई  दिल्‍ली  स्थित  एयर  फ्रांस  और  इराकी  एयरवेज  कार्यालयों  तथा  सोवियत

 संघ  और  संयुक्त  अमेरिका  के  दूतावासों  में  हाल  ही  में  हुए  विस्फोटों  के  समाचार

 पौर  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  को  कार्यवाही

 महोदय  पीठासीन

 गृह  सन्तरी  (att  प्रकाश
 :

 3  और  4  1983  के  सोच  की  रोते

 को  ware  सकते  स्थित  सिंधिया  हाउस  और  कस्तूरबा  गांधी  मार्ग  स्थित  अंसल  भवन  में  कुछ  मिनटों

 के  अ्तरॉल॑  पर  दो  शक्तिशाली  विस्फोट  हुआ  पहला
 विस्फोट  सिंधिया  हाउस  के  भू-तल  पर  स्थिति

 एयर  फ्रांस
 कें

 कार्यालय
 के  बाहर  gat

 ।  विस्फोट  सौदागरों  fara  बारे  में  मालूम  होता  हैं
 हैं

 कि  ag

 एयर  फ्रांस के  aBTateta  कें  बाहर  संगमरमर  फर्शे  पर  रखी  गई  वे  ऊपर की  छत  पूर्णतया  ate

 हो  गई  ।  cre  फ्रांस  कें  कार्यालय
 में

 काफी  क्षति  हुईं  विस्फोट  से  लगभग  1  1/2  फूट  गहरा  और

 2  1/2  फुट  west  बनें  गयां
 और  100  फुट  कें  अधैव्यास  में  ओने  वाली  अन्य

 दुकानों
 और

 भ्र वनों  के  शीशों पर  प्रभाव  पड़ा  ।
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 अंसल  भवन  में  विस्फोट  का  लक्ष्य  ईराकी  एयरवेज  का  कार्यालय  था  ।  विस्फोटक  सामग्री

 एयरवेज  कार्यालय के  वातानुकूल  एकक  के  निकट  रखी  गई  थी  और  विस्फोट  से  कार्यालय  में  रखा

 हुआ  समस्त  फर्नीचर
 और

 अन्य  सामग्री  पूरी  तरह  नष्ट  हो  गई
 ।

 जिसके
 कारण  थोड़ी  आग  लग

 गई  जिसको  अग्निशमन  कर्मचारियों  द्वारा  नियंत्रित  किया  गया  ।  विस्फोट  से  साथ  के  एयर  फ्रांस  के

 कार्यालय  को  और  बहुमंजिली  इमारत  के  शीशों  को  भी  क्षति  पहुंची  ।

 भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  427/436/324  के  साथ  पठित  विस्फोट  क  पदार्थ

 नियमों  की  धारा  3/4  के  अधीन  दो  मामले  दर्ज  किये  गये  हैं  और  जांच  की  जा  रही  हैं  ।

 2.  18-11-1982  को  लगभग  साय॑  11.45 बजे  रूसी  दूतावास  के  रिहायशी  परिसर  में

 एक  हथगोला  एक  फ्लैट  के  बरामदे  में  जिसमें  दूतावास  का  एक  कर्मचारी  रहता  था  ।  खिड़की

 और  शीशे  काफी  क्षतिग्रस्त  हुये  लेकिन  कोई  दुर्घटना  नहीं  हुई  ।  प्राप्त  शिकायत  के  आधार  पर

 तीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  427  के  साथ  पठित  विस्फोट  पदार्थ  अधिनियम  की  धारा  3.4  के  तहत

 एक  मामला  दर्ज  किया  और  मामले  की  जांच  पड़ताल  की  जा  रही  है  ।

 3.  11-2-1983  को  अमरीकी  दूतावास  के  स्वागत  कार्यालय  में  तैनात  स्वामी  नामक  एक

 व्यक्ति  से  चाणक्यपुरी  थाने  में  सुचना  प्राप्त  हुई  थी  कि  दूतावास  के  दरवाज़े  के  नजदीक  बम

 जैसा  पदार्थ  गिरा  है  ।  स्थानीय  पुलिस  अधिकारी  तुरंत  घटनास्थल  पर  गए  और  उन्हें  गया

 कि  लगभग  6.45  बजे  सायं  अमेरिकी  दूतावास  के  मुख्य  दरवाजे  के  सामने  शान्ति  पंथ  एक

 विस्फोट  सुनाई  दिया  कोई  वस्तु  दूतावास  की  दीवार  के  लोहे  कीं  ग्रिल  टकरायी  ।  लोहे  की

 ग्रिल की  एक  छड़  टूट गयी  और  जमीन  पर
 गिर  गयी  लेकिन  कोई

 जख्मी  नहीं  हुआ  |  क्षेत्र  की  तलाशी

 करने  पर  राकेट
 का

 पीछे  का
 भाग  बरामद हुआ

 ।
 अगली  सुबह  परिसर  की  और  तलाशी  करने  पर

 राकेट  का  आगे  का  भाग  मिला  जिसे  विशेषणों  द्वारा  विस्फोटित किया  नया  विशेषज्ञों की  राय
 में

 प्रश्न  TTA T  शक्तिशाली टैंक  भेदी  राकेट  था  ।  भारतीय  दण्ड  संहिता  धारा  427
 के

 साथ  पठित

 विस्फोटक  पदार्थ  अधिनियम  की  धारा  3/4  के  तहत  एक  मामला  दर्ज  किया  गया  है  और  मामले

 की  जांच  पड़ताल  की  जा  रही  है
 ।

 4.  इन  मामलों  की  जांच  दिल्‍ली  पुलिस  की  अपराध  शाखा  द्वारा  की  जा  रही  है  ।  जो  कायें

 आसूचना  facet:  की  विशेष  शाखा  और  केन्द्रीय  विधि  विज्ञान  प्रयोगशाला  जसी

 विभिन्‍न  विशेष  एजेंसियों  के  अधिकारियों  का  एक  संपूर्णत  दल  कर  रहा  है  |

 श्री  भीखा  भाई  :  उपाध्यक्ष  मैं  गुह  मन्त्री  के  स्पष्ट  से  प्रसन्न  हूं  और  मैं

 इससे  भी  संतुष्ट  हूं  कि  उन्होंने  तथ्यों  को  ज्यों  त्यों  बताने  की  कृपा  है  ।  किन्तु  मुझे  इस  बात

 पर दुख  है  कि  मंत्री  महोदय  वक्तव्य  में  कहा  कि  18-11-1982  को  लगभग  10-45

 मठ  पृ०  पर  रूस  के  दूतावास  के  रिहायशी  रहती  एक  हथगोला  फैंका  था: ।  इस  हथगोले

 का  दूतावास  के  एक  कर्मचारी  के  फ्लैट  के  बरामदे  में  विस्फोट  हुआ  और  खिड़की
 तथा  खिड़की  के
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 शीशों  को  काफी  नुकसान  पहुंचा  ।  क्या
 मैं  केवल  इस  विषय  पर  मन्त्री  महोदय  से  यह  जान  सकता

 हूं  कि  क्या  वह  उसके  बाद  कोई  कार्यवाही  कह  सके  और  क्या
 विस्फोट

 पदार्थ  अधिनियम

 पय  धाराओं  के  अधीन  कोई  अपराध  का  मामला  दर्जे  किया  गया  पहला  प्रश्न  यह  है
 ।

 यह

 विभिन्न  तारीखों  को  बाद  में  हुई  घटननाओं  की  शुरूआत  है  और  दूसरे  देशों  की  नजरों  में  भारत

 कार  की  छवि  इससे  खराब  हुई  है  ।  जहां  तक  विदेशी  विदेशी  कर्मिकों
 अथवा  विदेशी  एयरलाइनों

 की  सुरक्षा  का  सम्बन्ध  है  ।  हम  आन्तरिक  सुरक्षा  में  कई  विलम्ब  सहन  नहीं  कर  सकते  ।  क्या  हम

 विदेशी  लोगों  अथवा  विदेशी  एजेंसियों  की  सुरक्षा  में  क्सी  fare  को  सहन  कर  सकते  एक

 प्रशन  मैंने  यह  पूछना  है
 ।

 दूसरे  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  कया  यह  सही  है  कि  एक

 राजनायक  ने  अपने  वक्तव्य  में  बताया  है  कि  यह  गुट-निरपेक्ष  शिखर  सम्मेलन  को  असफल  बनाने

 का  यह  एक  प्रयास  है  जो  शीघ्र  ही  हमारे  में  होने  वाला  है  ?  कई  समाचार-पक्षों  ने  ऐसे  संकेत

 दिए  हैं  क्रि  अन्तर्राष्ट्रीय  आतंकवादियों से  खतरा
 ।

 कुछ  लोगों  का  wear  है  ।  कि  भारत  के

 कहानियों  से  खतरा  है  भारत  सरकार  ने  समाचार-पत्रों  में  छिपी  खबरों  को  देखा  है  और  सुरक्षा

 के  पहलू  की
 ओर

 अधिक  गम्भीरता  से  ध्यान  दिया  यदि  सरकार  ने  उनका  पता  लगाने के  लिए

 ईमानदारी  से  तथा  गम्भी  रता  से  प्रयास  किए  हैं  तो  इसका  क्या  कारण  हैं  कि  सरकार  अभी  तक

 अपराधियों
 को

 पकड़ने  में  सफल  नहीं  हुई  है
 ?

 साथ
 ही  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  रूस

 और
 अमेरिका  के  इराकी  एयरवेज

 और  ऐसा  फ्रांस  को  कितना  नुकसान  हुआ  है  ।  क्या  सरकार इन  विस्फोटों  के  पीछे  जो  उद्देश्य है

 इसका  पता  लगाने  में  सफल  हुई  है
 ?

 चूंकि  चार  महीने  पहले  सरकार  को  इसका
 चल  गया

 था  ।  सरकार  हमारे  विदेशी  लोगों  तथा  सम्पत्ति  की  सुरक्षा  के  प्रबन्धकों  को  कड़ा

 करने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाए  हैं  ?  चूंकि  अगले  तीन  या  चार  दिनों  में  गुट-निरपेक्ष  शिखर

 सम्मेलन  होने  वाला  है  ।  सभी  खतरों  का  पूर्वानुमान  लगा  लिया  जाना  चाहिए  था  और  गृह

 लय  द्वारा  निवारक  उपाय  किए  जाने  चाहिए थे
 ।  जब  तक  सुरक्षा  केउपायों  को  कड़ा  नहीं  किया  जाएगा

 तब  तक  इस  सम्मेलन  में  भाग  लेने  के  लिए  आने  वाले  लोग  सुरक्षित  महसूस  नहीं  करेंगे  ।  अतः  मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि  इन  एजेंसियों  को  कितना  नुकसान  हुआ है  ।  इन  विस्फोटों  के  पीछे  कया  ve  तय

 था  और  सरकार  अपराधियों  को  पड़ने  में  अभी  तक  असफल  क्यों  रही  है  ।

 मेरे  पास  कई  समाचार-पत्रों  की  कई  कतरनें  हैं  ।  इनमें  लिखा  है  हवाई  कम्पनियों

 के
 दफ्तर  में  बम  फटेਂ  अमरीका  के  दूतावास  में  राकेट  पाये  चौकीदार  मर  गयाਂ  इन

 सभी  कतरनों  को
 देखकर  सरकार  आतंकवादियों

 के  उद्देश्य के
 बारे  में  सके  हो  जाना  चाहिए था

 और

 इनसे  सरकार  को  वास्तविक  अपराधियों  की  तलाश  करने  में  काफी  संकेत  मिलना  चाहिए  था

 कार
 अभी  तक  ऐसा  नहीं  कर  सकी  ?  क्या  सरकार  ने  सुरक्षा  उपायों  को  कड़ा  किया  है  ?

 श्री  प्र  चन्द्र
 विदेशी  दूतावासों  एवं  एयर  लाइंस  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने

 सम्बन्धी  अपने  दायित्व  से  सरकर  पूर्णतया  अंत  जहां  पर  भी  इसे  प्रकार  की  घटनाएं

 हुयीं  हमने  हर  सम्भव  सावधानी  बरतने  के  लिए  कार्यवाही  की  है
 ।

 इसके  लिए  हमने  विभिन्न
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 शाखाओं से  उच्च  अधिकारियों  के  दल  इसकी  जांच  के  लिए  भेजे  हैं  ।  इंस  सम्बन्ध  में  सर्दी  अवश्यक

 हुआ
 तो

 हम  सी०  बी०  आई
 की

 सहायता  भी  लेंगे
 ।

 इंस  बारे  में  मैं  यह  भीਂ  कहना  चाहता हूं
 कि

 हम  अपराधियों  का  पता  लगाने
 के  लिए  पूरे  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  अब  तंक  350  विदेशी  नागरिकों

 की  पूछ-ताछ  की  जा  चुकी  है  जबकि  इस  मामले  के  सम्बन्ध  में
 उनमें  से  66.  विदेशी  नागरिकों

 से

 बारीकी  से  पूछ-ताछ
 की

 गई  है  जान  पड़ताल  अभी  भी  चल  रही  है
 |

 जहां  तक  गुट-निरपेक्ष  सम्मेलन  के  दौरान  सुरक्षात्मक  उपायों  का  सम्बन्ध  इसके  लिए

 6  करोड़  से
 अधिक  धनराशि  का  व्यय  किया  जा  रहा  है  और  विभिन्‍न  राज्यों  से  एस०  आई ०

 एवं  ए०  Uqo  स्तर के  अधिकारियों  को  प्रशिक्षण  दिया  गया  है  और  उन्हें  यहां  तक  तैनात  करं

 दिया  गया  है  सभी  सम्भव  सुरक्षात्मक  उपाय  कर  दिए  गए  हैं  ।  दिल्‍ली  पुलिस  के  अलावा  ato

 Uyo  एक  एवं  सी०  आर०  पी०  एफ०  को  सुरक्षा  सम्बन्धी  पक्ष  देखने  के  लिए  तैनात  कर  दिया

 है  ।

 एयर  फ्रांस  एवं  इराकी  एयरवेज  को  94,950 रु०  एवं  4,73,350  रुपये  की  हानि

 उठानी  पड़ी  |  जहां  तक  अमरीका  और  रूप  दूतावासों  का  सम्बन्ध  हैं  हानि  नगण्य  थी  ।

 श्री  भीखा भाई  :  इन  सबके  पीछे  उद्देश्य  कया  था
 ?

 श्री  sera  wer  जब  तक  अपराधी  पकड़े  नहीं  जाते  तब  तंके  उद्देश्य  को  पता  सहीं

 चल  सकता  +.  किन्तु  विभिन्‍न  प्रकार  के  सुराग  मिले  हैं  मैं
 उनके  बारे  इस  समय  बताना  ठीक  नहीं

 समझता  |

 डा०  भोई  :  माननीय  Soteqey  मन्त्री  जी  नै  इस  विषय

 पर  हर  पहलू  को  विस्तार  से  बताया  है  तथा  उस  पर  सरकार  द्वारा  कीं  गई  कार्यवाही  के  बारे  में

 भी  बताया  है  ।  शहर  में  कई  विस्फोट  हुए  हैं  जिसमें  से  दो  विदेशी  दूताकारों  में  और  दो  विस्फोट

 बिदेशी  एयरवेज  की  इमारतों  में  हुए  हैं  दो  दिन  पहले  पालिका  बजार में  भी  एक  विस्फोट  हुआ  था  ।

 यह  कोई  अकेली  घटना  नहीं  हैं  ।  असम  मैं  प्र थकता वादी  आंदोलन  water  है  कुछ  राजनीतिक  दल

 उसका  भी  समर्थन  कर  रहे  हैं  आज  एक  बड़ी  डकैती  की  घटना  घटित  हुई  है  और  17  व्यक्तियों

 को  लूटा  गया है  इस  सबके  पीछे  कारण  कया  है  ?  भारत  की  अध्यक्षता  में  अब  गुट-निरपेक्ष  सम्मेलन

 का  आयोजन  किया  जा  रहा  इसका  वह  तीन  ae  तक  अध्यक्ष  रहेगा  हमारी  नीति

 हमारी  सामान्य-बाद  विरोधी  नीति  निश्चय  ही  कुछ  शक्तियों  कौ  आंखों  में  काटे  के  समान  चुभती  है

 वे  निश्चय  ही  हमारे  देश  मैं  आन्तरिक  गड़बड़ी  फैलाना  चाहतें  हैं  ताकि  वे  गुट-निरपेक्ष  सम्मेलन

 के  आयोजन  करने  के  पीछे  हमारे  उदेश्य  को  विफल  करे  सकीं  ।  we  महोदय  ने  इस  बात

 का  उत्तर  दे
 दिया  है  ।

 मैं  इसके  ब्यौरे  में  नहीं  जानां  चाहता  ।  मैं  केवल  कुछ  विशेष  प्रश्न

 पूछना  चाहता  हूं  ।
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 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  आधुनिक  मिसाइलें  एवं  बम  जो  अमरीकी  दूतावास  में
 फेंके  गये

 थे  वे  स्वदेशी  मूल  से  हैं  ।  यदि  उनका  निर्माण  देश  मे ंही  हुआ  है  तो  उन्हें  आयुक्त  कारखानों

 से  बाहर  कैसे  लाया  गया  ?  यदि  विदेश  निर्मित  थे  तो  उनकी  भारत  में  तरक्की  कसे  की  गई
 ?

 यह  प्रमुख  प्रश्न  है  ।  इसका  wa  यह  हुआ
 कि

 यदि  वे  हथियार  देश
 में

 निमित  वे  यदि  वे
 आज

 आधुनिक  हथियार  और  मिसाइलें  are  कारखानों  से  बाहर  ला  सकत हैं  तो  वे  टैंक  भी  बाहर  ला

 सकते  हैं  और  किसी  और  को  दे  सकते  हैं  ।  मेरे  प्रश्न  का  यह  मुख्य

 दूसरी  बात  मैं  जो  पूछना  चाहता  हूं  कि  वे  आतंकवादी  गतिविधियों  के  सम्बन्ध  में  यह

 समाचार  पत्रों  से  प्रकाशित  आतंकवादी  गतिविधियां  चाहे  ae  खुमैनी  विरोधी  अथवा  उसके  पक्ष

 अन्य  बिदेश  सरकार-विरोधी  सरकार  के  पक्ष  में  हमारे  देश  का  वातावरण

 दूषित  कर  रही है
 ।  इन  सभी  प्रकार  की  गतिविधियों  पर  नियन्त्रण  करने  के  लिए  हमारे  क्या

 सुरक्षात्मक
 उपाय  हैं  यह  नीति  कया  है  ?

 मन्त्री  जी  ने  कहा  है  कि  जांच  के  बाद  वे  सभी  प्रकार  के  ब्यौरे  के  बारे  में  बताएंगे

 किन्तु  मेरा  मुख्य  प्रश्न  यह  है
 कि

 अपराध  हो  जाने  के  बाद  पुलिस को  aah  किया जा  रहा  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मन्त्री  महोदय  ने  किये  गये  विभिन्‍न  प्रबन्धों  के  बारे  में  बता

 दिया है  ।

 श्री  कृपा  ्य  भोई
 :

 मुझे  मालूम  है  ।  किन्तु  मैं  एक  बात  के  बारे  में  चाहता हुं  कि

 एक  पुलिस  अनुसंधान  और  विकास  एजेन्सी  थी  जो  1970  में  स्थापित की  गई  थी  ।  गृह  सचिव की

 अध्यक्षता  में  एक  और  मूल्यांकन  एजेन्सी है
 और  इस  एजेन्सी  की  पिछले  पांच  वर्षों  में  दो  ही  बैठकें

 हुई  हैं
 ।

 यदि  यह  सत्य  है
 तो  इस  एजेन्सी  का  लाभ

 क्या  है
 ?

 हमारे  पुलिस  विभाग  के  अनुसन्धान  और  विकास  किंग  पुलिस  आयोग  की  रिपोर्ट  के

 सशक्त  कयों  नहीं  बनाया  जाता  ?  यदि  और  पैसे  की
 आवश्यकता

 तो  और  पैसा  दिया

 जाना  चाहिए  ।  पुलिस  कमियों  को  अत्याधुनिक  उपकरणों  से  लैस  कयों  नहीं  किया  जाता  ताकि  उनके

 लिये  अपराधियों  को  पकड़ना  अपेक्षाकृत  सुगम  हो  जाए  और  विभिन्न  अत्याधुनिक  उपकरणों  के

 बारे  में
 जान

 सकें
 ।  अपराधियों को  थोड़े  ही  समय  में  पकड़ने की  दृष्टि  से  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 मेरे  एक  मित्र  जो  स्काटलैंड  गये थे  उन्होंने  वहां  की  जांच  की  प्रक्रिया  का  वर्णन  किया  तो  मैं  बहुत

 ही  आकर्षित  हुआ  हूं
 ।

 क्या  मन्त्री  महोदय  इन  तथ्यों  पर  विचार  करेंगे  जो  उनके  मन  में  हैं  और

 अत्याधुनिक  उपकरणों  की  व्यवस्था  करेंगे  ।  पुलिस  कर्मचारी  और  हतोत्साही
 '
 लौगों  को  विभाग  के

 अनुसंधान  और  विकास  विंग  में  नहीं  भेजा  जाना  चाहिए  बल्कि  अत्यधिक  बुद्धिमान  अधिकारियों  को

 देश
 के  जीवन  aga  और  सुरक्षा  के  सम्बन्ध

 में  जानकारी लेने  के  लिए  भेजा  जाना  चाहिए
 ।

 थी  प्रकाश  चन्द्र  सेठी
 :

 माननीय  सदस्य  की  चिन्ता
 को

 मैं  भली
 भांति  समझता  हूं  मैं  यह

 स्पष्ट  ब.रना  चाहता हुं
 क्योंकि  उन्होंने  एक  यह  प्रश्न  उठाया है  कि  एक  चपरासी  मारा  गया  था  ।
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 इस  सम्बन्ध  में  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।
 किसी  की  मृत्यु  नहीं  हुई  है  ।  एक  चपरासी

 को  बंग  के  टुकड़े  लगने  के  कारण  थोड़ी सी  चोट  भाई
 थी

 ।
 उसे  अस्पताल भेज  दिया  गया  था

 किसी  की  भी  मृत्यु  नहीं  हुई  हैं
 ।

 एयर  फ्रांस  तथा  ईराकी  एयरवेज  के  कार्यालयों में  हुए  विस्फोटों

 में  भारत  में  निमित  बमों  का  प्रयोग  किया  गया  यह  बम  गेर  सरकारी  लोग  दो  ट्यूबों

 को  जोड़  कर  उसमें  विस्फोटक  पदार्थ  रख  कर  बनी  ad  हैं  और  उनका  कोई  विशेष  महत्व

 नहीं  है  |

 जहां  तक  अमरीकी  दूतावासों  के  लिए  प्रयुक्त  किये  गये  राकेट  का  सम्बन्ध  हैं  उस  पर  किसी

 प्रकार  के  निशान  नही ंथे
 जिससे  पता  चल  सके  कि  उसे  कहां  से  लाया  गया  था  ।  निश्चय  ही

 यह  शक्तिशाली  उपकरण  था  जिसका  यदि  पता  न  लगता  तो  काफी  हानि  हो

 सकती  थी  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  हम  दि ली  पुलिस  को  उच्च  शक्ति  वायरलैस

 मेटल  डिटेक्टरों  तथा  विस्फोटक  डिटेक्टरों  से  लेंस  कर  रहे  इन  अपराधों  की  जांच के  लिए  एक

 फारेदसिक  प्रयोगशाला  की  अभी  हाल  में  ही  स्थापना  की  गई  है  ।  हमने  दिल्‍ली  पुलिस  को  सावध

 कर  दिया  है  कि  वे  भ्रजिष्य  में  अधिक  सजग  रहे  ।  रात  की  गीत  में  वृद्धि  की  जानी  चाहिए  ।  साथ

 ही  इन  तथ्यों  पर  भी  उन्हें  ध्यान  देता  चाहिए  और  अधिक  बढ़े  सुरक्षात्मक  उपाय  किए  जाने

 चाहिए  |

 जहां  तक  मूट-निरपेक्ष  सम्मेलन  का  सम्बन्ध  कुछ  लोगों  अथवा  दलों  का  उद्देश्य  कुछ  भी

 हम  यह  सुनिश्चित करेंगे  कि  इसमें  भाग  लेने  के  लिए  आने  वाले  सभी  लोगों  की  अच्छी  प्रकार

 सुरक्षा

 उपाध्यक्ष  महोदय :  सर्व  श्री  हरीश  शीत  डी०  एल०  हरिकेश  बहादुर  उपस्थित  नहीं

 है  अब  हम  नियम  377  के  अधीन  मामले  अनेकਂ  सदस्यਂ  यहां  उपस्थित  नहीं  हैं  क्योंकि  उन्हें

 यह  पता  नहीं  था  किਂ  आजਂ  मध्याहन  भोजन  कालਂ  नहीं  होगा  जौ  सदस्य  उपस्थिति  नहीं  हैं  उन्हें

 दो  बजे  के  बाद  अपने  विचार  व्यक्त  करने  का  अवसर  दिया  जाएगा  ।  श्री  राम  प्यारे  पत्निका  ।

 नियम  377  के  अधीन  मामलें

 उत्तर  प्रदेश
 में  प्राकृतिक  आपदाओं  से  प्रभावित

 को  वित्तीय  सहायता  |

 श्री
 राम

 प्यारे  पनिक  :  उपाध्यक्ष  पिछले  तीन  ast  से  लगातरें

 मिर्जापुर  जनपद  बाढ  ओला  आदि  प्राकृतिक  अपदाओं  से  अप्रत्याशित  कठिनाई  में  पड़ा  हुआ

 है  ।  इस  बर्ष  भी  तीनों  प्राकृतिक  आपदाओं  सुखा  और  ओला  का  भंयकर  प्रकोप  होने  के
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 कारण  मिर्जापुर  की  जनता  अप्रत्याशित कठिनाई
 में  पड़  गई  (eq  केन्द्रीय  रकार  के  स

 आदेश  होने  के  वावजूद  जनता  की  राहत  पहुंचाने  के  लिए  राहत  कार्यों  का  अभाव  है  और  सरकार की

 निर्धारित  नीति  के  अनुसार  प्रत्येक  न्याय  पंचायत  में  वितरण  की  भी  दीदी  व्यवस्था  के  अभाव

 में  जनता  भूखमरी  के  करार  पर  खड़ी  हो  गई  है
 ।

 अधिकांश  खेतिहर  मजदूर

 काम  के  अभाव  में  जहां  एक  और  भुखमरी  का  सामना  कर  रहे  हैं  वहां  पर  इस  जनपद  का  किसान

 लगातार  उपाय  क्त  प्राकृतिक  आपदाओं  के  कारण  परेशान  है  और  उसकी
 स्थिति  दयनीय  हो  चुकी

 सी  स्थिति  में  सरकार  कड़ाई  से  वसूली  करा  रही  है  और  किसान  का  खेत  तथा  «अ  न्य  सम्पत्तियों

 की  कुर्की  हो  रही  फलस्वरूप  पुरे  जनपद  में  हाहाकार  मचा  हुआ  इसलिए मैं  सरकार  का

 ध्यान  उपयुक्त  समस्याओं  को  देखते  हुए  निम्न  व्यवस्था  करने  को  ओर
 ध्यान  आक्षित  करना

 चाहता हूं  ।

 1.
 केन्द्रीय  सरकार  प्रदेश  सरकारों  भुखमरी  से  बचाने  के  लिए  प्रत्येक  न्याय  पंचायत

 में  अनिवार्य रूप  से  एक  राहत  का  किये  खोलने का  निर्देश  दे  और  यदि  प्रदेश  सरकार  साधनों  के

 भभाव  में  राहत  कायें  शुरू  करने  में  समर्थ  हों  तो  केन्द्रीय
 सरकार  राहत  कार्य  खोलने  के  लिए  पूरी

 सहायता

 2.
 विकास  कार्यों

 को  अविलम्ब
 चालू  किया  जाए  जिससे  लोगों

 को
 रोजगार मिल  सके

 ॥

 3.  किसानों  पर  हो  रही  वसूली की
 रार साती स्याह  TG!  अगली  फसल  आने  तक  रोक  दी  जाए  और

 लगान  माफ  किया  जाए  +

 ह  आ
 4.  जानवरों  के  लिए  भूसे का  प्रबन्ध  किया  जाए  तथा  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था की

 जाए I

 उपाध्यक्ष
 महोदय  इसमें  प्रिन्ट  होने  में  कुछ  छूट  गया  था  इसलिए  मैंने  उसको  जोड़कर पढ़

 दिया है

 (at)  यानो  के  केन्द्रीयकरण  तथा  समन्वय करण  की  काय  कलकत्ता

 आरम्भ  करना

 श्री  नीरेन  घोष  :  जबसे  इम्पीरियल  बैंक  को  स्टेट  बैंक  आफ  इण्डिया

 में  अन्तरित  किया  गया
 और

 उसके  मुख्यालय  को  कलकत्ता
 से  बम्बई  में

 लाया  रुपया  यानी

 चैकों  से  सम्बन्ध  लेखा  एवं  समायोजन  कार्य  स्टेट  कलकत्ता  में  दो  कार्यालय  जैसे  कलकत्ता  मेन

 ब्रांच  में  केन्द्रीकृत कर  दिया  गया  था
 :  तथा

 सम्बद्ध  कायें
 लगभग  90  व्यक्तियों  द्वारा  किया  जा

 रहा  ।  कलकत्ता  मेन  ब्राँच  में  रुपया
 यामी  चैक

 के  लेखे  में  लगभग  30  करोड़  रुपये  जमा  रहता  था

 जो  कलकत्ता  में  बैंक  जमा  के  लेखों  में  होता  है  ।  पिछले  दशक  में  रुपया  यामी  चैकों  का  प्रयोग  बहुत

 ही  बढ़  गया  और  प्रबन्धकों  के  जानबूझ  कर  रुपयों  यानी  चैक  के  लेखों  एवं  समायोजन  सम्बन्धी
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 कार्य  को  इकट्ठा  होने  दिया  और  काय  में  वृद्धि  होन ेके  अनुसार  कर्मचारियों  की  संख्या  में  वृद्धि

 नहीं  थी  ।  अब  बैत  में  इस  कार्य  कपूर  पद्धति  के  माध्यम  से  होता  है  यद्यपि  इसे  हाथों  से  किया

 जा  सकता  है  ।  शायन  प्रबन्धको ंने  इस  कार्य  को  केन्द्रीयकरण के  नाम  पर  आधारित  किया  हो

 किन्तु  उपलब्ध  संरचनात्मक  सुविधाओं  और  कार्य  सम्बन्धी  ज्ञान  की  सहायता  से  हमारा  कायें

 कलकत्ता  में  ही  केन्द्रीकृत हो  सकता  था  |

 मैं  इस  बात  की  मांग  करता  हूं  कि
 रुपया  यामी  चैक  तथा  उनके  समायी जन  का

 समूचा  कार्य  कलकत्ता में  ही  केन्द्रीकृत  किया  जाए  ।  मुझे  आशा  है  कि  रुपया  यामी  चैक  तथा

 योजन  कार्य  को  कलकत्ता  में  केन्द्रीकृत  करने  सम्बन्धी  मेरी  मांग  की  तरफ  ध्यान  दिया  जाएगा
 |

 अकाल  पीड़ित  किसानों  को  सिचाई  के  लिए  आधिक  सहायता ।

 श्रीमती गीता  मुखर्जी  :
 इस  वर्ष  भयंकर  सुखे  के  कारण  तथा  अगले

 वर्ष  कम  वर्षा  होने  की  संभावना के  कारण  सिंचाई  सम्बन्धी  समस्या  कीं  ओर  देश  का  और  भी

 ध्यान  गया  है  और  इसका  अत्यधिक  राष्ट्रीय  महत्व  हो  गया  है  |

 छोटे  एवं  सीमान्त  किसानों  को  कृषि  के  लिए  सिचाई  सुविधाएं  उपलब्ध  करने  के  लिए  भूमि

 गत  जल  के  उपयोग  के  लिये  कम  गहरे  ट्यूब  बैल  लगाने  में  सहायता  दी  जा  सकती  है
 ।

 इन  किसानों  की  आर्थिक  अवस्था  खराब  होने  के  कारण  उन्हें  सं  स्वागत  वित्त  तथा  सरकारी

 राज  सहायता  पर  अत्यधिक निर्भर  रहना  पड़ता  है  क्योंकि  कम  गहरे  की  लागत

 होती  है
 ।  उदाहरण के  तौर

 पर  पश्चिम
 बंगाल  में  प्रति  नल  कूप  के  लिये

 8000  रुपये
 से

 10000

 रुपये  तक  खर्च  करना  पड़ता  है  जो  कि  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  के  बस  की  बात  नहीं  है

 देश  के  अधिकांश  हिस्सों  में  इस  स्थिति  के  कारण  यह  आवश्यक  हो  गया  है  कि  भारत

 कार  की  विंमान  व्यवस्था  में  परिवर्तन  किया  जाए  ॥

 मद्रास  में  हुई  सिचाई  afer  के  सम्मेलन  में  यह  बात  उठाई  गई  थी  ।

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  लघु  सिचाई  मन्त्री  ने  संग  सरकार  से  अनुरोध  किया  था  कि  नलकूप

 मध्यम  वर्ग  के  लोगों  के  लिए  किसानों  को  25  प्रतिशत
 राज  सहायता

 दी  जाए  और  छोटे एवं

 सीमान्त  किसानों  को  50  प्रतिशत  राज  सहायता
 दी  जाए  |

 मैं  सिचाई  मन्त्री  एवं  कृषि  मन्त्री  से  अनुरोध  करती  कि  वे  इस  सम्बन्ध  में  रचनात्मक

 निर्णय  लें  कि  यह  राजसहायता  किसानों  को
 दी

 जाए  और  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  को  निर्देश

 जारी  किए  जाएं
 ॥
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 आ

 शिवालिक  gear  लिमिटेड  मुरादाबाद  जिला
 के

 दरों को  बकाया  मजदूरी  को  राशि का  भगतान  करना  तथा  उस  सिल  को

 चलाना  ।

 भो  चन्द्रपाल  fag  :  उपाध्यक्ष  शिवालिक  सेल्यूलोज  लिमिटेड  गजरा ला

 जनपद  उत्तर  जिसकी  कागज  क्षमता  उत्पादन  क्षमता  30  टन  प्रतिदिन  का

 निर्माण  कार्य  1975-76  ई०  में  बहुत  ही  उपजाऊ  भूमि पर  नाजायज  कब्जों  द्वारा  किया गया  ।

 इस  मिल  में  कागज  का  उत्पादन  सन  1979  से  शुरू  हो  गया  था  ।  मिल  में  लगभग  500

 मजदूर  कार्यरत  हैं  ।  श्रमिकों  ने  कड़ी  मेहनत  एवं  ईमानदारी  ले  मिल  का  निर्माण  एवं  उत्पादन

 किया  ।  मशीनें  पुरानी  एवं  कमजोर  होने  की  वजह  से  कई  श्रमिकों  के  शारीरिक  अंगों  को  क्षति  हो

 चुकी हैं  ।  लेकिन  अभी  तक  मिल  मालिकों  एवं  प्रबन्धकों  द्वारा  इन  श्रमिकों  की  कोई  आधिक

 यता  नहीं  की  गई  है  ।

 अफसोस एवं  खेद  का  विषय  है  कि  इस  मिल  में  कागज  का  उत्पादन  दिनांक  21  मार्च

 1982  से  मिल  मालिक  एवं  प्रबन्धकों  द्वारा  अचानक  बन्द  कर  दिया  जिसके  परिणाम  स्वरूप

 विगत  सितम्बर  महीने  से  कार्यरत  करीब  400  श्रमिकों  को  वेतन  भुगतान  नहीं  गया  है  और

 इनके  परिवारों  को  स्थिति  अत्यन्त  सोचनीय  एवं  गम्भीर  आधिक  संकट  में  हैं  ।  मजदूर  विवश  होकर

 19  जनवरी  1983  से  लगातार  भूख  हड़ताल  पर  बैठ  हुए  हैं  ।

 इस  सदन  के  माध्यम  से  सरकार  से  आग्रह  निवेदन है  कि  अविलम्ब  इस  मामले  में  हस्त

 क्षेत्र  कर  चार  सौ  कार्यरत  श्रमिकों  को  बकाया  वेतन  लगभग  पांच  लाख  रुपए  अविलम्ब  भुगतान

 कराया  जाय  तथा  देश  में  कागज  की  अनिवायेता  एवं  मजदूरों  की  बेरोजगारी  को  देखते  हुए  कागज

 का  उत्पादन  शुरू  किया  जा  जिससे  मिल  को  हो  रही  लगभग  20  लाख  रुपए  प्रति  माह  के

 नुकसान को  रोका  जाए

 गुजरात  के  मेहसाना  जिले  के  बाजोपुर  क्षेत्र में  वर्जीनिया  तम्बाकू  की

 खरीद  का  प्रबन्ध

 हो  भाई  arco  चौधरी  :  उपाध्यक्ष  महोदय  गुर्जरों  में  मेहसाना  जिले

 के  बीजापुर  क्षत्र  में  पिछले  तीस  सालों  से  विनीता  तम्बाकू  पैदा  की  जाती  है  ।  पिछले  इन  सब

 सालों  में आई०  बी
 ०

 सी
 ०.

 कम्पनी  के  द्वारा  यह  तम्बाकू  का  बीज  उगने  के  लिए  दिया  जाता  था

 और
 इनमें  से  तैयार  जो  माल  होता  यह  सब  ५  यह  कम्पनी  खरीद  लेती थी  ।  इस  साल

 भी  इस  कम्पनी  ने  ही  किसानों
 को

 तम्बाकू  पकाने  के  लिए  att  दिए  हैं  और
 क

 तैयार हो  गया  लेकिन  यह  खरीदने  को  आंखें  नहीं  आ  रही  है  ।  इत्ता  ही  लेकिन ह इसरी
 कम्पनियों  खरीदने  को  आती  हैं  तो  उन्हें  कारनर  करके  खरीदने  नहीं  देती  जिससें  वहां  के  किसान

 जिन्होंने  तम्बाकू  पैदा  की  बहुत  मुश्किल  में  आ  qs  हैं  ।
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 देश  में  वर्जीनिया  तम्बाकू
 को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  ने  तम्बाकू  बोर्ड  बनाया  है  |

 जी
 तम्बाकू  उगाने  पर  नियंत्रण  रखता  है

 ।
 इसकी  बिक्री  करने  में  मदद  करता  है  और  विदेशों में

 बाजार  पाने  के  लिए  भी  कोशिश  करता  है  ।  इस  तम्बाकू  बोर्ड  के  जरिए  इस  क्षेत्र  के  86  किसानों

 ने
 अपना  नाम  तम्बाकू  उगाने  के  लिए  तम्बाकू  बोर्ड  में  इस  साल  रजिस्टर्ड  कराया  करीबन

 &  लाख  किलो  जितना  माल  तैयार  पड़ा  हुआ  है  उसे  खरीदा नहीं  जा  रहा  इसलिए

 मैंने  तम्बाकू  बो  और  वाणिज्य  मंत्रालय  के  को
 दिनांक  7-2-83  को  पत्र  लिखी  सारी

 परिस्थिति  से  अवगत  कराते  हुए  ओर  तार
 भी

 भेजे  हैं
 ।

 लेकिन  अभी  कुछ  नहीं  हुआ  है  बोर्डे

 का  कार्यालय  जहां  वह  गु  तुर  शहर  में  कई  कम्पनियां  तम्बाकू  खरीदने  वाली  अपने  आफिस  खोल

 कर  प्लांट  लगाकर  बैठी  हैं
 ।  जिनकी  तरह  तम्बाकू  बाहर  भेजने

 के  लिए  मान्यता  भी  तम्बाकू बोर्ड  से

 दिया  जांता  है  ।  इन  कम्पनियों की  इंस  क्ष  त्र  से  तम्बाकू  खरीदने  के  लिए  शीघ्र  ही  भेजने  की  व्यवस्था

 तम्बाकू द्वारो  की  जाए
 |

 या
 तो  एस०  टी०  सी०

 तक  द्वारों  रहे  तम्बाकू  खरीदा  जोए

 ऐसा  प्रबन्ध शीघ्र  किया  जाए
 ।

 वाणिज्य  मन्त्री  जी
 से  मेरी

 प्रार्थना  करता  हूं  और  जिसे  कम्पनी

 ने  इतने  सालों  से  इस  क्ष  त्र  में  वर्जीनिया  तम्बाकू  उगाने  और  खरीदने  का  काम  किया  यह  कम्पनी

 किसानों  का  इस  साल  का  पकाया  हुआ  माल  मुफ्त  में  खरीदने  के  लिए  कोशिश  कर  रही  इस  के

 प्रति  भी  योग्य  कदम  बोड़े  द्वारा  उठाया  जाए  |

 (3:)  समुंद्री  कछुंओं के  अनुरक्षण  हेतु  प्रभावी  उपाय  करना

 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  उड़ीसा  के  समुद्री जल  में  विद्यमान  पैसिफिक  रिले

 समुद्री  कछुओं
 की

 नसलें  समाप्त  होती  जा  रही  है
 ।

 एक  प्रारम्भिक  अध्ययन  से  यह  पता
 चला  है  कि

 उनका  मधन  काल  आम  तौर
 पर

 अंक्तूबर-दिसम्बर है  ।  उस  समय  मै बुन रत  बहुत  से  जोड़ों को  समुद्र  के  किनारे  गन्दे  स्थलों
 पर

 तैरते

 हुए  देखा जा  सकता  है
 ।

 इन  कछुओं के  कई  छोटे-छोटे  बच्चों  और  ऊषा काल से  पूर्व  समुद्र में

 न  हो  सकते  ।  बे  हजारों  प्रवासी  सामुद्रिक  पक्षियों  तथा  लकड़  तेंदुओं

 जैसे  yafeadt  परेशानियों के  शिकार  बनते पश्चिम  बंगाल  में  दीर्घा  और  उड़ीसा  में  बालासोर

 के  शिकारी  बड़े-बड़े  दलों  में  वन्य  जीवन  1972  का  उल्लंघन  करके  नाइलोन

 के  जालों  से  हजारों  समुद्री  कछुओं  को  अवैध  रूप  से  पकड़ते हैं  और  उन्हें  मुख्य  रूप  से  कलकत्ता के

 बाजार  में  बेच  देते  हैं  ।

 संबसे  अधिक  दुर्भाग् यं पु वंक  बात  यह  है  कि  इन  शिकारियों  द्वारा  समुद्री  किनारे
 के  गन्दे

 स्थलों से  बड़े  कछुओं  और
 उनके  अण्डी

 को  इकट्ठा किया  जाता  है  उनके  द्वारा  मछली  पकड़ने

 के  लिए  प्रजनन  क्षेत्र में  प्रयोग किए  जाने  वाले  ट्राल रों  से  दुर्घटना  के  कारण भी  समुद्री  कछुए
 भर

 जाति हैं  |

 मैं  सुझाव  देती हूं
 कि  इन  कछु भों  के  मैथुनਂ  और  घोंसला  बनाने  के  मौसम  में  मछली  पकड़ने
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 को  निर्मित  करने  के  लिए  तथा  अण्डों  को  उच्च  ज्वार  से  बचाने  हेतु  समुद्री  घोंसलों  के  स्थानान्तरण

 की  व्यवस्था  हेतु  भारत  सरकार  अनुदेश  जारी  करें  ।  तटरक्षकों को  व्यस्तम  मौसम  में  तट  दूर  क्षेत्र

 और  किनारे  तथा  ज्वारनदमुख  पर  तीब्र-नाभि  नौकाओं  और  मोटर  लांचों  द्वारा  मछली  पकड़ने  को

 विनियमित करना  चाहिए

 समुद्री  कछुओं के  परिरक्षण हेतु  सभी  सम्भव  प्रयास  करना  आवश्यक  है
 ।  मैं

 पुनः

 उनके  व्यवहार  उनके  प्राकृतिक  फालतू  कछुओं  और  उनके  अण्डों  बिना  उनकी  जनसंख्या

 पर  प्रभाव  उपयोग  करने  के  बारे  में  वैज्ञनिक  अनुसंधान  करने  का  सुझाव  देती  हूं
 ।

 केरल  राज्य  के  वितरण  हेतु  चावल  के  कोट  में  rfz  होना

 थी  जी०  एस०  बनातदाला  :  केरल  में  की  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  की

 चावल  की  मासिक  आवश्यकता  लगभग  दो  लाख  टन  है  जबकि  1982  और  जनवरी  तथा

 1983  में  केवल  95,000  टन  प्रति  मास  चावल  आवंटित  किया  गया  है  यहां यह
 भी

 नोट  किया  जाए  कि  वर्ष  1980  और  1981  में  1,35,000  टन  चावल  प्रति  मास  आवंटित  किया

 गयां  थी
 ।  1981  से  1982 के  पांच  महीनो ंके  दौरान  मासिक  आवंटन

 की
 मात्रा

 को  90,000  टन  कर  दिया  गया  परन्तु  1982 से  भारत  सरकार  ने  इसे  पुनः  बढ़ाने  की

 कृपा की  ।  तथापि  1982 में  सरकार ने  एक  बार  फिर  मनमाने  ढंग  से  यह  मात्रा  कम

 करके  90,000  टन  कर  दी
 और  तत्पश्चात्‌  इसे  बढ़ाकर  95,000  za  कर  दिया  जो  कि  वर्तमान

 में  अपर्याप्त  आवंटन  है  ।  फालतू  चावल  पैदा  बहुत  ही  करने  वाले  राज्यों  द्वारा  प्रतिबन्ध लगाए  जाने

 के  कारण  केरल  में  चावल  नाममात्र  ही  पहुंचा  है  जिससे  स्थिति  और  भी  बदतर  हो  गई  है
 ।

 चावल
 की

 कमी
 के

 कारण  गम्भीर  कठिनाईयां उत्पन्न  हो  रही  हैं
 ।

 राज्य  को  आंतक  और

 अराजकता  का  शिकार  मत  बनने  दीजिए  ।  अतः  मैं  भारत  सरकार  से  मासिक  आवंटन  को  बढ़ाने  का

 आग्रह  करता  हूं  ताकि  यह  भूल  1,35,000  टन  कोटे  के  बराबर  हो  जाए  |

 इसके  अतिरिक्त  केरल  राज्य  नागरिक  पूर्ति  नियम  ने  फालतू  चावल  सदा  करने  बाले  राज्यों

 से  1,00,000  टन  चावल  खरीदने  के  लिए  भारत  सरकार  से  अनुमति  मांगी है  ।

 मैं
 भारत  सरकार  से  अपील  करता हूं  कि  वह  इस  बात  का  ध्यान  रखे कि  केरल  में

 खाद्यान्न
 की

 स्थिति  नियन्त्रक  से  बाहर  न  हो  जाए  और  तत्काल  अपेक्षित  उपाय  किए  जाएं  ।

 eg

 राष्ट्रपति  के  श्रभिभाषवशा  पर  घन्यवाद  प्रस्ताव--जारी

 श्री  कुवर  रस  :  उपाध्यक्ष  राष्ट्रपति  जी  ने  सदन  के  समक्ष  जो  भाषण

 देने  की  कृपा  की  है  तथा  उसके  सम्बन्ध  में  जो  धन्यवाद  का  प्रस्ताव  हमारे  श्री  ब्रह्मानन्द  रेड्डी की

 ने  रखा  है  तथा  उस  के  समान  में  हमारे  Sto  तिवारी  जी  ने  जो  कुछ  कहा  आज
 मुझे  अक्सर

 मिला  है  कि  मैं  भी  उसके  समर्थन  में  कुछ  शब्द  कहूं  ।  यूं  तो  राष्ट्रपति  महोदय ने  अपने  संक्षिप्त  भाषण
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 में  भारत के  सामाजिक तथा  आधिक  ढांचे  के  कार्यकलापों  तथा  आगे  ara  वालेਂ  वर्षा  में

 देश  के  विकास  के  देश  की  मजबूती के  सम्बन्ध  में  गागर  में  सागर  भर  दी  फिर  भी  हमारे

 frost  के  लोगों  को  उस  से  सन्तोष  नहीं हुआ  है

 विरोधी  पक्ष  के  लोगों  ने  जो  कुछ  आलोचनाएं  की  हैं  ।  अभिभाषण  के  सम्बन्ध  उनके

 संदेश  में  मैं  कुछ  बात  कहना  चाहता  हुं
 ।

 यों  तो
 अभी-अभी

 जो
 ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव यहां  पर  उस  पर

 कुछ  बातें  हो  रही  थीं  कि

 एयर  फ़ांस  और  ईराक  एयरवेज  के
 कार्यालयों

 पर
 बम

 फैंके  गए
 और

 अमेरिका  एम्बेसी  और  यु
 ०

 एस०  एस०  आर०  एम्बेसी  पर  मिसाइल  फंकी  और  राष्ट्रपति  महोदय  ने  भी  कुछ  बात  का

 संकेत  दिया  है  कि  इस  देश  में  चाहे  वे  विदेशी  हों  या  देशी  स्वरूप  हासिल  कर  रखा  हो

 सक्रिय  हो  गये  हैं  और  सरकार  को  इन  के  दमन  के  लिए  सारी  शक्ति  लगानी  चाहिए  ।

 इस  माहौल  में  जो  ये  घटनाएं  घटी  हैं  ,  उन  को  देख  कर  मैं  इस  निंदक  पर  पहुंचा  हूं  कि

 भारत  की  उदार  नीति  भी
 एक

 कारण  बन  गई  जिस  की  वजह  से  आंतकवादियों  का  दुस्साहस

 बढ़ता  ही  जा  रहा  हैं  और  सरकार  उसको  रोक  नहीं  पा  रही  इसलिए  मैं  सरकार  से  ag

 निवेदन  करूंगा  कि  ऐसी  उदार  जिससे  देश  को  खतरा  सरकार  को  नहीं  अपनानी

 चाहिए  ।  ऐसी  उदार  नीति  से  देश  की  एकता पर  प्रहार  हो  रहा  है  ।  पंजाब  की  हालत  आप  देख

 रहे  बट्ट  पृथकतावादी  बातें  की  जा  रही
 हैं  ।  आसाम  की  हालत  आप  वहां  उग्रवादी  तत्व

 सक्रिय  हो  रहे  हैं  ।  यह  सब्र  उदार  नीति  के  कारण है

 ऐसे  माहौल में  देश  तरक्की  नहीं कर  सकता  ?
 आप  यह  देखें  कि  हमारे  देश  ने  कितनी

 तरक्की  की  है  ।  आज  देश  औद्योगिक  स्तर  पर  संसार  में  छटा  स्थान  प्राप्त  कर  चुका

 वैज्ञानिक  जनशक्ति  में  छटा  स्थान  प्राप्त  कर  चका  है  और  दुनियां  के  आध  देश  आज  भारत  की

 तरफ  देख  रेहे

 विज्ञान  एवं  कला  में  भी  हमारे  देश  ने  बहुत  तरक्की  वकी  हैं  ।  अधिक  राष्ट्रों  में  हमारे  देश

 का  चौथा  स्थान  है  और  इस  तरह  से  हम  प्रगति  के  रास्ते  पर  चले  जा  रहे  हैं  लेकिन  इनਂ

 वादियों  की  वजह  से  हम  अपनी  नीतियों  को  प्री  तरह  से  लाग  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  और  गांवों  के

 उन  लौगों  जिनके  लिए  हमने  योजनाएं  बना  रखी  उनको  उस  हद  तक  लाभ  नहीं  पहुंचा

 था  रहा  जितना  उनको  लाभ  मिलना  चाहिए  ॥

 आज  ये  टैरोरिस्ट  विदेशियों  की  शकलों  में  हैं  और  अपने  देश  के  भीतर  भी
 कुछ  ऐसे

 दलाल  हैं
 और  कुछ  ऐसी  पार्टियां  जौ  साम्प्रदायिकता  से  भरपूर  हैं  और  विदेशी  शक्तियों  से  मिल

 करं  उन्होंने  आज  देश  में  एक  आंतकवाद  का
 माहौल  खड़ा  कर  रखा हैं

 ।  एशियाड  कै  पूर्व  भी  इन

 आंतकवादियों  ने  और  प्थकतांवादियों  ने  अपनी  गतिविधि  कौ  बढ़ाया  था  और  जवाहरलाल  नेहरू

 स्टेडियम  में  प्रथम  दिन  हीਂ  लेकर  तक  को  फैलाने  का  प्रयांस  किया  था  लेकिन  भारत
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 सरकार ने  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  नेतृत्व में  उस  स्थिति  पर  काबू  और  एशियाड  बड़ा

 सफल  रहा  3

 उसी  तरह  से  इन  आंतकवादियों  पर  चाहे  वे  पृथकतावादियों  की  वजह  से  और  चाहे

 वादियों की  वजह  चाहे  पंजाब  की  वजह  से  या  आसाम  की  वजह  से  काबू  पाना  होगा  ॥

 पंजाब के  माहौल  पर  कई  धार्मिक  मांगें  थीं ।  उन  मांगों  को  हमारी  प्राइम  मिनिस्टर  ने

 मान  लिया  है  ।  लेकिन  उसके  बाद  भी  अकाली दल  के  नेता  की  प्रतिक्रिया देखी  ।  उन्होंने  कहा  कि

 यह  फराह  क्या  यह  लोग  एक  तरह से  भारत  में  माहौल  को  खराब  नहीं  करना  चाहते  हैं  जिससे

 कि  देश  की  एकता  खत्म  हमारी जो  संवैधानिक  रचना  उस  पर  कुठाराघात  हो  ।  ऐसे  माहौल

 में  आज  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  जो  कदम  उठाया  उसके  इन  विपक्ष  में  बैठने  वाले  लोगों

 को  भी  सहयोग  देना  चाहिए

 मैं  प्राइम  मिनिस्टर  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  से  निवेदन  करना  चाहुंगा कि  ऐसे  माहौल में

 आपकी  जो  उदार  नीतियां  उनमें  कुछ  परिवर्तन आना  चाहिए
 ।

 अगर  उनमें  परिवहन  नहीं  लाया

 गया  तो  देश  की  जो  व्यवस्था  जिसको हम  33  वर्षों  से  चलाते  आ  रहे  उसको  आघात लगेगा  ।

 कहा  है

 विनय  न  मानत  गया  तीन  दिन  बीत

 बोले कोष  तब  भय  बिन  होत  न प्रीत ॥

 जब  तक  इस  देश  में  विशेष  विशेष  लोगो ंके  खिलाफ भय  की  बात  नहीं  की

 उन  पर  कार्यवाही  करने  की  समुचित  व्यवस्था  नहीं की  जाएगी  तब  तक  इस  देश  को  टुकड़े

 होने  से  नहीं  बचाया  जा  सकता  ॥

 आज  कहीं  पर  धर्म  के  नाम  पर  लड़ाई  चल  रही  कहों पर  क्षेत्रीयता को  भावना  को  ले

 कर  लड़ाई चल  रही  कहीं पर  भाषा  को  लेकर  लड़ाई  चल  रही  ऐसे  माहौल  में  जिन  पर

 भारत  की  मर्यादा  को  सम्पूर्ण  जिम्मेवारी  उनको  अपनी  उदार  नीतियों  में  ऐसा  परिवर्तन  लाना

 होगा जो  यहां  की  जनता को  खुशहाली के  रास्ते  पर  ले  जाए  और  भारत  की  एकता  को  बराबर

 बनाये  रखे  ।

 उपाध्यक्ष  अभी
 जों  असम  में  या

 पंजाब
 में  घटनाएं घट  रही  जैसा कि  हमने

 अभी  कहा  कि  अपनी  उदार  नीतियों  में  परिवर्तन  लाना  वहां  यदि  आवश्यकता पड़े  तो  फौज

 से  भी  काम  लेना  चाहिए  और  ऐसे  तत्वों को  जो  देशद्रोही  खोज  कर  मौत  के  घाट  उतार  देना

 चाहिए ।  जो  देश  की  एकता  पर  खुल्लमखुल्ला  प्रहार कर  रहे  हैं  उन  के  साथ  कोई  उदारता  नहीं

 बरती  जानी  चाहिए
 ।

 भारत
 माता

 की
 वन्दना  करने  वाले  आर०  एस०  एस०  के  लोग  और  बी  ०
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 निधि

 जे०  पी०  के  लोग  अपने  दृष्टिकोण  को  बदलें  ।  अगर  भारत  माता  की  बन्दना करने  वाले  लोग

 अपने  दृष्टिकोण को  नहीं  बदलेंगे  तो  आज  जो  असम  की  हालत  पंजाब  की  जो  हालत  यां

 भी
 जो

 दक्षिण
 में  चुनाव हुए  और  क्षेत्रीयता  की  भावना को  लेकर  हुए  तो  इससे  देश  टुकड़  में

 बंट  जाएगा  |

 इन  चुनावों  में  कया  थक द्ञौ
 बीं०  जे०  पी०  या  अन्य  पार्टी  के  लोगों  ने  खुल्लमखुल्ला इस

 बात  का
 प्रचार

 किया  कि
 कांग्रेस

 के
 खिलाफ  मत

 दी
 ।

 आंध्र  प्रदेश  में  और  कर्नाटक  में  चुनावों  में

 क्षेत्रीय  पार्टियों  को  सहयोग  देने  की  बात  कही ।  लेकिन इसका  परिणाम  क्या  निकला ?  वे  कहां

 रह  गए
 ?  उन  पार्टियों

 के  सारे  उम्मीदवारों  की  जमानतें  जप्त  हो  गयीं  ।  बी०  जे०  पी०  ने  सौ

 सीटों पर  चुनाव  लड़ा और  सी  सीटों  पर  ही  वे  हार  गए  ।  उनके  सारे  उम्मीदवारों की  जमानतें

 जप्त  हो  गयीं  |  उनका  तो  मटियामेट  हो  लेकिन  कांग्रेस  आई  तो  रही  ।

 इस  तरह  से  अपनी  गर्दन  पर  ही  उन्होंने  चाकू  चलाया  ।  वे  इस  बात  को  भूल  गए  कि  हम

 भारत  माता  की  वन्दना  करते  हैं  और  क्षेत्रीयता  की  भावना को  बढ़ावा  दे  रहे  हैं  ।  वे  इस  बात  को

 भी  भूल  गए  कि  इससे  भारत  माता  के  टुकड़े  भी  हो  सकते  हैं  और  इससे  कितना  अधिक  नुक्सान  हो

 सकता है  ।

 इस  तरह  से  आसाम  भी  निकल  सकता  है  ।  पंजाब की  क्या  दशा  हो  रही  है
 ?

 जो  मांगें  वे

 कर  रहे  हैं  और  आसाम  में  जिस  तरह  के  नारे  लगाए  जा  रह ेहैं  उनसे  स्पष्ट  होना  है  कि  वे

 स्तान से  अलग  होना  चाहते  इसलिए मैं  कहूंगा कि  इस  उदार  नीति  में  परिवर्तन  लाने  की

 आवश्यकता है  ताकि  इस  अखण्डता के  माहौल को  बनाए  रखा  जा  सके  ।  अगर  इसके  लिए  कड़

 से  कड़  उपायों  आवश्यकता पड़  तो  वे  भी  किए  जामे  चाहिएं
 ।

 हम  विरोधी  दलों  से  भी  आग्रह

 करेंगे  कि  वे  प्रधानमंत्री  श्रीमती  ear  गांधी  के  हाथ  मजबूत  करें  ।  उन्होंने  जो  भी  स्टेटमेंट  पंजाब

 और  असम  के  बारे  में  दिए  उनमें  उन्होंने  हिन्दुस्तान  की  एकता  की  बात
 की  है

 ।  इस  तरह  की

 अच्छी  नीतियों  को  विरोधी  दलों  द्वारा  बल  दिया  जाना  मैं  समझता  हूं  कि  अभी  आधिक

 क्रांति  की  माहौल  खड़ा  हो  चुका  है  और  उनकी  आलोचनाएं  आर्थिक  क्रांति  पर  हो  सकती  हैं  |  हम

 अपना  सर  झुका  सकते  लेकिन  आर्थिक  नीतियों को  लेकर  इतनी  तीव्रता  इतने  दृढ़संकल्प से

 हम  आगे  बढ़ते  चले  जा  रहे  हैं  श्रीमती  गांधी  के  नेतृत्व  उसकी  प्रशंसा  की  जानी  चाहिए  ।  जसा

 कि  पहले  कहा  कि  विश्व  में  आण्विक  शक्ति  में  हमारा  चौथा  स्थान  उद्योग  में  war  स्थान

 वैज्ञानिक  शक्ति में  छठा  स्थान है  ।  दुनिया ंके  छोटे  नवोदित  राष्ट्र  हमारी  तरफ  देख  रहे  हैं
 1

 वे

 सोचते  हैं  कि  इनसे  हमें  मदद  मिल  सकती  है  ।  ऐसे  माहौल  को  बरकरार  रखने  में  यदि  विपक्ष  का

 सहयोग  हमें  मिलता  है  तो  दुनियां  के  शक्तिशाली  देश  हमारे  सामने  घुटने  टेक  सकते  हैं  ।  इसलिए

 हमें  आज  इस  माहौल  को  बरकरार  रखना है  ।  मैं  थोड़  शब्दों  में  अपनी  बाल
 जिस

 तरह  से  राष्ट्रपति महोदय  ने  अपने  अभिभाषण  में  गागर  मैं  सागर  भरा  दै  ;

 मैं
 विपक्ष  के  लोगों  को  बताना  चाहता  हूं  कि  दे  यहां  पर  और  विधान  सभाओं  में  अपनी

 आवाज  बुलंद  करते  हैं  कि  हम  आधिक  he  पर  प्रगति  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन  बीस  पुनी  कार्प
 कत
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 ा

 जो आय  पदक  ऐसा  ates  ह  जिस  तरह  से  हनुमानजी  धौलर्गिरि ज  को  लंका  से  उठा

 लाए  थे  जिस  वक्त  लक्ष्मण को  बाण  लगा  वे  जरूरी थे  ।  सारे  स्रोतों  को  के  मध्यम

 स्पेशल  प्लान  माध्यम  से  देश  में  बीस  सूत्री

 अंगों  को  छू  लेती  है  इस  तरह  का  यह  लाया  गया  है  ।  यह  कार्यक्रम  धौलगिरि

 पर्वत के  समान  2  हनुमान  ज्ञान  यह  बीस  सत्री  कार्यक्रम  धौलगिरि  की

 जो  संजीवनी बूटी  है  ,  उसके  समान  है  ।  ज़ो  आधिक  उसकी  मंशा  से  शांत-प्रोत  है  ४  यह

 रूपी  जरूरी  . गरीब  , लोगों  कमजोर  वर्गों  अनुसूचित  जाति  site  आदिवासी  लोगों को  aga

 भ  पहुंचाने वालो  है  ॥

 उपाध्यक्ष  :  आप  मेरी  अनुमति के  बिना  मेरा
 नाम

 ले  रहे  हैं
 ।  आपने:एक बार

 लिया  तो  मैं चुप  ।  आपने  दोबारा  लिया  तो  मैंने  सोचा  रिको  सही  करवा
 दू  ।

 श्री  कूबर रास  :  मैंने  श्रीमान  का  नाम  जरूर  लिया  है  लेकिन  यह  कहानी  मैं  रामायण  से

 निकालकर
 बोल  रहों  भारतीय  इतिहास  बन  सकेगा  |  अज  अपने  देश  ales  लड़ाई  चल

 रही  ।  इसमें  पालिटिकल  लडाई  नहीं
 लानी

 चाहिए  ।  कांस्टीट्यूशनल  व्यवस्था  उसको  फॉलो

 aa  की  जरूरत  ars  t Prafirat |
 का  प्रहार  हमेशा  देश  के  लिए जो  इन्टरेस्ट में

 नीतियों  पुर
 होता

 हैं  ।  अंदर  उनकों  प्रहार  जागृत  काबिले-तारीफ
 हो  तो  माना  भी  जाता  है  ।

 उपाध्यक्ष  अब्र  मैं  योजना  की
 तरफ  जाना  चाहता हुं  आज  जिस  शहर  मवा

 अस्पताल  वहां  |  भी  बम  जाता  है  ।  योजना  मंत्री  इसकी
 तरफ  देखने

 की
 जरूरी  है

 उनकी  दृष्टि  वहां  जानी  जहा  सड़क  नहीं  अस्पताल  नहीं  वहां  dew  और

 जहां  अड्ड  जहां  ow  बसें  चलती  हैं हैं  वहीं  पर  सं डक का  निर्माण  हो  रहा  है  ।

 आंज  का  किसान  at  गरीबों  .  का  कर  केਂ  रूप  में
 सरकारी  खजाने  में  है

 और
 सरकारी  खजाने  में  औने  केबारे  वहं-किस  तरह  से  खर्चे  किया  जाता  इसको  देखनें

 जरूरत  है  योजना  की  यह
 देखना  चाहिए

 कि  जहां  सड़क  और  अस्पताल
 oo
 नहीं  वहीं  पर

 निर्माण हो  ।  आज  विपरीत  हो  रहा  इसलिए मैं  उनका  ध्यान  इस  dew

 करना  चाहता  हूं
 ।

 अब  आप॑  शिक्षा  को  ले  ।  आंज  हम  अपनी  पुरानी  शिक्षा  पद्धति  की  चुके
 जी

 शिक्षा  के  आश्रम में  था  विद्यापीठ में  होती  वह  सप्त
 गई

 दां  हो  गए  पश्चिम  विचारों  से  ओत-प्रोत
 होते  चले  जा  रहे  हैं  इससे  ऐसा  हैः  कि  भो  दंतीय

 संस्कृति  को  भूलते  चले  जा  रहे  हैं  मैं  एक  परिवार में
 गया

 था
 जहां  पर  एक  शिशु

 सदन में  पढ़ता  है  ।  वह  हमको  नहीं  जानता  था  लेकिन  उसने  .
 कहा  कीमत  बढ़ा

 ?

 मैंने  हमने  कीमत  नहीं  बढ़ाई  है  उसकी  मां  ने  तुम  कसे  व  हते  हो  कि  की  सत

 बढ़ा  उसने
 .

 इनकी  पोषाक से
 पता

 .
 चलता  कि  इन्होंने  कीमत बढ़ा  है  ।  इस
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 प्रकार  की  बातें  देवन
 हैं

 ।
 मैं  सरकार  को  aa वी  ta  चाहता हैं  कि  ऐसे  सकल  आपके

 AR!  चल  रहे

 एन०  के०  शे जवल कर  पीठासीन

 मैं  दिल्‍ली  के  बारे  में  बता  सैकड़ों  कल  चन  रहे  और  साम्प्रदायिक ता

 को  भावना  पढ़ाया  जा  रहा  दस  बरस  के  उद  में  आपकी  धम  निरपेक्षता

 की  व्यवस्था है  उस
 पर  प्रहार  होते  वाला  जो  ata  दा  होते  चने  जा  रहे  हैं  वें  अपनी

 संस्कृति  को  भून  चुक ेहैं  और  पश्चिम की  तरफ  देख  रहे  ।  आप  अपनी  शिक्षा  पद्धति  की

 तरफ  सी  दृष्टि  रखिए  और  vat  पहन  कीजिये  ताकि  अपनी-अपनी  शिक्षा  जनहित  में  ह

 भारतीय  संस्कृति  के  अलोक  में  है  ।

 आवश्य  वस्तुओं  की  तरफ-देखिये  ।  आज  बेजट  भीं  आने  वाला  है  ।  रेल  बजट  पेश  हो  चुका

 यह  सम्भावनाएं बड़  गई  है  इसका बोझ  सब  पर  पड़ें  गा  ।  लेकिन मैं  कहना  चहाता हू
 कि  यह

 बोझ  से  परन  पड़ें  ।  आवश्यक  वस्तुओं को  उचित  मलय  की  दुकानों से

 सते  इज्ज़ रेट  है 2  उस  पर  मिलना  चाहिए  कपड़ा  और  अनन  अवश्य  मिलना  चाहिये

 aeuraat  है  fr
 ane

 में  उदा  हो  वीजों  पर  मलय  बढ़  सकता  है  ।  प्रश्न  यह  कि  खाद्यान्न की

 आपर्ति पर  पर  बोझ  |  और  अगर  उस  पर  भार  पड़ेंगी  ।  तो  प्रशासन  पर  बरा  अस

 |

 सभापति
 आज  पार्लियामेंट  नम्बर  चाहे  लॉक  सभा  के  राज्य  सभा  या

 a विधान  परिषद  के
 सदस्य

 हों  .  उनका  जीवन  चरित्र  ह  तो  पायेंगे

 किं
 95  प्रतिशत  सदस्यों  am  है  मरीज  पों

 और  anfcarfa if  की  प्रगति  के  लिए  काम

 करना  ह्म  उठाते  गये  रात  x  जिक्र  किय
 कि  हरिजनों तों

 और  आदिवासियों  के  बीच  काम  कर

 रहे  हैं  ।  लेकिन  33  वर्ष  हो  जो  देहात
 में  रहने  वाला  अनुसूचित  जाति-जाति  का  है  उसके  घर

 में  4  ईंट  आज  तक  नहीं  लगी  हैं  उसके  लिए  सारी  योजनाओं  में  व्यवस्था  की  गई  लेकिन  उसकी

 भला अफसर  भौर  गिरिफ़त  खा  जाते  हैं  और  अनि  महन  बता  लेने  हैं  लेकिन  हारिसा  का  कुड

 नहीं  होता  ।  तो  33  वर्ष  आजादी में  एक-एक  समाजिक  चाहे  वह

 एम०  एल०  ए०  अपने  जीवन  चरित  में  इस  बात  की  व्यवस्था जरूर  की  है  कि

 आदिवासियों  और  कमजोर  वर्ग  के  उद्यान  के  लिए  काम  करे  ।  तो  क्या  वहीं  मजाक  तो  नहीं

 हो  रहा  है  कमजोर  वर्ग

 ae

 के  अय  रहने  वाला  जा  अवसर  कितान  है  उसके  घर  में  तो  ईटें

 लगी  लेकिन  कया  जड़  है  कि
 tr

 में  रहते  art  के
 अर  में  जो  दिन  भर  धूप  दमें काय  करता है

 एक  ईट  नहीं
 .

 लगी  बड़ा t farqra  छात्रा  लेकर  आड़ी  पर  खड़ा  रहता  है  और  जो  मजदूर  खेत

 से  घर  लौटता  है  किसान  के  घर  पर  जैल  बांधते  के  बलिए  तो  किसान  देखता  है  अपने  बेल  का  पेट  ।

 उस  इन्सान
 का  पेट  नहीं  जमा  जो  जमात  से  सोना पैदा  करता है  जहां  इस  प्रकार  की  मनोवृत्ति

 श्रम
 की

 मर्यादा  इस  तरह  से  हो  और  33  साल  दो  रहे  हैं  हम  उनके  किए  कहते  स्पेशल
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 कम्पोनेंट प्लान  बना  दी  लेकिन  उसका  लाभ  उन  गरीबों  को  महीं  मिल  और  अगर  लाभ

 हीं  पहुंचेगा  और  स्पेशल  कम्पोनेंट  प्रश्न  के  नाम  ८र  सारा  CqaT  awa  का  अमीरों  के  पेंट  में

 जाएगा  तो  आन्दोलन खड़ा  होकर  रहेगा ।

 यह  में  सरकार
 को

 बतला  देना  चाहता  हूं
 ।

 ft  क  | सभापति  महोदय  :  आपका  समय  हो  को  कृपया  अब  समाप्त

 थो  कुवर  राम :  आज  ऐसे  गरीबों  को  जो  अपने  पढ़  के  लिए  आवाज  उठा  लेते  हैं हैं  तो

 उसको  नक्सली  कटवा  मार  दिया  जाता  है  ।  इसके  लिए
 सरकार  का बारबार  ध्यान  जा

 रहा  अगर  कोई  किसी  गरीब  को  नवसली  कहता  है  तो
 पहले

 उसकी  जांच  कर
 फ़िर

 लेकिन  सरकार  उसको  प्रोटेक्शन  देने  में  असफल  रही  इसलिए कि  आज  sare  सस्ता

 नहीं  महंगा  इन्साफ सस्ता  नहीं  बहुत  महंगा है  ।  इन्साफ  ऐसा  महंगा  है  कि  गरीब  अगर

 आज  फांसी  पर  भी  चढ़  जाता है  तो  उसको यह  भी  पत्ता  नही  है  अंग्रेजी  भाषा  की  वजह से  कि

 उसके  बकील  ने  fay  कोर्ट  में  दलील  में  क्या  कहा  है  और  जज  ने  बया  फैसला  किया  है  और

 ऐसा  किया  है  ।  आज  फांसी  के  धवस्त  पर  ऐसी  अवस्था  में  क्यों  वह  लटके
 ?

 जहां  समाज  की  व्यवस्था  ऐसी  ही
 तो

 हमें  सामाजिक  सुरक्षा  के  लिए
 भागे

 बढ़ना  पड़ेगा  और

 सब  तरफ  अनुशासन  लाने  के  लिए  हमें  एक  प्लेटफार्म  तैयार  करना  पड़  कानून

 बगैर  इन्साफ  के  देश  आगे  नहीं  चल  सकता  हैं  ।  इन्साफ की  तरफ  सरकार  ध्यान  अगर  इन्साफ

 होगा  तो
 देश  में  aga  से फ्रन्ट पर  जो  असुविधाएं  मिल  वह  समाप्त  हो  जायेंगी  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  आप  समाप्त  कीजिए  ।

 श्री  कुवर  मैं  कुछ  मांगें  रखकर  अपनी  बात  समाप्त  करूगा
 |

 भुखमरी  को  मिटाना  बहुत  जरूरी  है  ।  इसके  कानून  बनाना  बहुत  जरूरी  है  नौकरी  में  अगर

 किसी  परिवार  के  3,3  आदमी  लगे  या  किसी  डिपार्टमेंट
 में

 3  आदमी
 लगे  हैं  तो  उसको  खत्म

 करना  चाहिये  ।
 जिस  परिवार  में  लोग पढ़  as  हुए  उसको  नौकरी  मिलनी  चाहिए

 ।  किसी

 व्यक्ति  के  पास  तीन-तीन  मोटरगाड़ी  नहीं  होनी  अगर  हैं  तो  sant  वापिस  लेना  चाहिए  ।

 किसी  के  तीन-तीन  टेलीफोन  लग  हैं  तो  उसको  ats  लें  ।  समानता  की  नीति  को  अपनाने को

 प्रयास करना  चाहिए  ।

 भारत  एक  का  देश  है  ।  शहर  में  प्रशासन  देहात
 में  प्रशासन  नहीं  है  ।

 गांव
 में

 आज

 सुरक्षा  नहीं है  दहशत  की  लाइफ  को  प्रोटेक्ट
 किया  जाए

 ।
 आज  देहात

 की  लाइफ  बहुत  अशांत  a

 शाम  को  कोई  बैठ  रहीं  सं बता खेत  से  किसान  चार्ल्स  जा
 सकता  हूँ  या  यह  पता  नहीं

 चलता

 ais
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 1983-84  का  जो  बजट  आज  मूव  हो  रहा  उसमें  यह  प्रावधान  होना  गारन्टी

 दी  जानी  चाहिए  कि  गरीब  को  खाद्यान्न  और  दूध  सस्ते  दामों  पर  मिलेगा |

 कोसी  योजना  प्रथम  योजना  का  भाग  लेकिन वह  आंज  तक  पुरी  नटी  उनकों  जल्द

 से  जल्द  पुरा  करनां  चाहिएं  ।

 राजस्थान  जौहर  योजना  उचके  बारे  में  एक  कढ़ाव त
 है

 सड़े
 तो  सोना  झड़े  ।

 उसको  '
 पुरा  करना  चाहिए  ।  वह  देश  के  लिए  एक  लाभदायक  योजना  मुल्क  को  खाना

 देंगी

 बिहार  की  योजनाओं के  बारे  में  मैं  कहना  कहता  हूं  कि  बिहार  ने  माता है  कि

 सिंहभूम
 में  छुक  प्लान्ट  होना  कहलगांव-में  तक  जीजाजी  घर  की  व्यवस्था  होनी

 में  झा-कम्पलैक्स  होना  नवादा  में  gate  होना  अपर  सकरी  योजना

 सिचाई की  योजना  जो  कि  खटाई  में  पड़ी  उसे  सरकार  की  भोगे  faatrat  बहे

 मुख्य न्यायाधीश  का  पद  रिक्त पड़ा  हुआ
 उसकों

 मरना  किश्विविद्यालय को

 केंद्रीय  विश्वविद्यालय में  परिणत  करना  चाहिए  |

 अफसोस  की  बात  है  कि  कोयल कारों  योजना  आपकी  में  है  जिसकी  सारी  '  स्वीकृति

 हो  रही  केन्द्रीय  सरकार  ने  उसका  सारा  खर्चा  जपने  सिर  पर  ले  लिया  लेकिन  उसको  पूरा

 किया  है
 ।

 एक  क्वैश्चन  के  जवाब  में  कहा
 है  उसके

 लिए  नहीं  पाई  हैं
 ।

 अगर  जमीन  नहीं  मिल  पाई  है  तो  जो  बिहार  सरकार  के  दोषी  आदमी  सजा  मिलनी

 चाहिए ।

 नालन्दा  पाली  इन्स्टीट्यूट  को
 विश्वविद्यालय

 को  दर्जा  दिया  जाना
 चाहिए

 ।  और  इन्दिरा

 मेडिकल  जिसका  अभी  शिलान्यास  हो  चुका  के  लिंए: पूरे  फंड

 निर्माण  प्रा  कराना  चाहिए  ।

 गंगा  नदी  से  बिहार  कों  कोई  फायदा  नहीं  है  ।  सिंह  गार  को  भीं  फायदा  पहुंचाने  के  लिए  उसमें

 fare  इरीगेशन
 को  पाबन्द  किया  जाता  चाहिए  ।  इत  थीं  बड़ी  नंदी  होने

 के  बावजूद  बिहार हमेशा

 सुखे  के  चपेट  रहता हैं  ।  अंतः  इसी  तकों  अरव  ti  viet  i  dear
 ere

 al

 तीन  फसली  का  प्रबन्ध  किया  जाना  चाहिएं  |

 अन्त
 में  इतना ही  कहकर  बैठे  किं  set  उंची-प्रकार  से

 क्षण  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  जित  प्रकार  से  अन्य  जगह  -  कं  अबू  काले  प्राचीन  होन ेके

 बावजूद
 उच्च  न्यायालयों  में  अभी  तक  उसकी  व्यवस्था

 नीं  है  इत  में  बिंदु  ate  अटेंड  qe

 करने  की  आवश्यकता  हो  तो  उत्तकों  करने  के  आरक्षण  a  व्यवस्था  वहां  पर  जानी

 चाहिए  !
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 दी  शब्दों के  साथ  यकों  धन्यवाद  देता हूं
 और  आपको  बार-बार

 जो
 घंटी  बजाने

 का  कष्ट  दिया  उसके  लिए  क्षमता  चाहता  ह  ।

 प्रो ०  निर्मला  कुमारी  दाक्तावत  :
 सभापति  मानीय  राष्ट्रपति  जी  ने

 कृपापूर्वक  जो  atv  सदन
 के

 सम्मुख
 दिया

 है  उस  पर  रखे गए
 धन्यवाद  के  प्रस्ताव  का मैं

 सेन  करती हूं

 हम  पिछले  तीन  वर्षो  से  आत्मनिर्भरता  की  और  निरन्तर  बढ़  रहें  हैं  परन्तु  मुझे  समझ  में

 नहीं  आता  कि  विपक्ष  को  हमारी  उपलब्धियां  दिखाई  क्यों  नहीं  देती  जो  कठिनाइयां देश  के

 सामने  हैं  उनकी  ती  वे  बहुत  बढ़ा-वर्कर  बतलाते  हैं  लेकिन  जहां  तक  हमारी  उपलब्धियों  का

 wat  वह  उनकी  नहीं  देतीं
 ।

 आज  हम  90  प्रतिशत  आत्मनिर्भरता  की  ओर  बढ़  चुके

 ह
 ।  हमारे  किसानों  ,  टेक्नीशियनों  ने  कितनी  अघिक  प्रगति  की  है  इसको  अनदेखा  नहीं

 किया  जा  सकता
 ;  अंतरिक्ष  विज्ञान  कें  क्षत्र  में  भी  हमने

 जो  सफलता यें  प्राप्त
 की

 हैं  वह  एक

 मान  हैं
 ।

 रोहिणी  560  को भेजकर स्पेस  में  जाने को  हमारी जो  तैयारियां हैं  उन्हें  अनदेखा  नहीं

 किया  जा  सकता  ।  इसी  प्रकार  सें  दक्षिणी  प्लव  पर  अनुसंधान  के  लिए  जो  दो  अभियान दल  गए

 हैं  उनको  भी  अनदेखा  नहीं  किया  जा  संकता  ।  उन्होंने  भी  नए  कीर्तिमान  स्थापित  किए  हैं
 ।

 इसके

 साथ  ही  साथ  ह  ate  इंजीनियरिंग के  क्षेत्र  में  भी  अन्तर्राष्ट्रीय  जगत  में  एक  स्थान  प्राप्त  कर

 लिया  है  ।  इसके  अलावा  हमारी  सबसे  बड़ी
 उपलब्धि  एशियाड  है  जिसने  हमारे  लिए  ओलंकपि का

 द्वार  खोल  दिया  है  ।

 हम  पिछली  सरकार  की  बातों  का  अवलोकन  करें  तो  पता  लगेगा  कि  उस  समय  हमारे

 अन्तर्राष्ट्रीत सम्बन्ध  बहुत  बिगड़  गए  थे  परन्तु  पिछले  तीन  सालों  में  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  के  नेतृत्व

 में  हमारे  अन्तर्राष्ट्रीय संबंध  न  केवल  सुधरे  हैं  बल्कि  उनमें  एक  नया  कीतिमान सामने  आया  है  ।

 प्रत्यक्ष  प्रेमाण  यह  है  कि  भारत  में  सातवां  गुटनिरपेक्ष  सम्मेलन  होने  जा  रहा  है
 ।

 इतिहास  में

 पहली  बार  सौ  राष्ट्राध्यक्ष  इस  सम्मेलन  में  यहां  पर  भाग  लेंगे  ।  विकासशील  राष्ट्रों  के  बारे  उनके

 आर्थिक विकास  के  बारे  में  और  उनके  राजनीतिक  भविष्य के  बारे  में  और  उनके  राजनीतिक

 भविष्य  के  बारें  में  येह  सम्मेलन  चर्चायें  करेगा  ।  पहले यह  सम्मेलन  बगदाद  में  होने जा  रहा  था

 1982)  में  यह  तय  हुआ  कि  सम्मेलन  दिल्‍ली  में  किया  उसके  ि

 इतने  कम
 से मंथ  में

 इतनी  अधिक  तैयारी कर  ली  गई--इसको  भी  अनदेखा  नहीं  किया जा

 सकता  है

 इसके  अलावा  हमारी  सबसे  बड़ी  उपलब्धि  है  जनता  का  विश्वास  प्राप्त  करना  ।
 दक्षिण

 में

 क्ष  वादी  भावनायें  फैलाने  के  कारण  कुछ  हमारी  उपलब्धि  नहीं हो  पाई  थी
 ।

 परन्तु  की

 जी  जनता  जिसे  हम  मिनी-भारत कह  सकते  हिन्दुस्तान  का  मस्तिष्क  कह  सकते  उसने  यह

 दिखा  दिया  किਂ  जाज  की  जनता  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  साथ है  ।  उसी  का  यह  परिणाम हुआ
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 कि  भारतीय जनता  के  अध्यक्ष को  अपना  इस्तीफा  देने का  area  करना  पढ़ा  ।  में  यह  भी

 कहना  चाहूंगी  कि  असम  में  आज  दो-तिहाई  बहुमत  के  साथ  श्री  हितेश्यर  san  द्वारा  सरकार  बना

 ली  गई  इलाको  देखा र  विरोधी  पक्ष के  लोगों में  बहुत  अधिक  क्षोभ  असम  में  चनाव  कराना

 एक  संवैधानिक  अनिवार्यता  थी  ।  हम  संविधान  से  आगे  नहीं  बढ़  सकते  परन्तु  राजनीतिक  स्वार्थों

 की  खातिर  वहां  हत्याओं  का  जाल  बिछा  fear  लाखों-करोड़ों  रुपयों  की  सम्पत्ति  की  होली

 जलाई  गई  ।  यह  आश्चर्य  की  बात है  कि  हमारे  पड़ोसी  राष्ट्र  पाकिस्तान  और  बंगलादेश  में  चुनाव

 कराने  के  लिए  वहां  की  जनता  आर  गलन  कर  रही  जबकि  हमारे  देश  में  ऐसी  कई  पार्टीज

 जिन्होंने  चुनाव  क  TA के  लिए  अपने  पक्षधर  को  मजबूत  किया  |  लगातार  वहां  तीन  ay  से

 होते  की  बात  हों  रही  है  ।  कमीशन-आफ  के  नाम  पर  विदशी  नागरिकों  के  नाम  पर

 झगड़ा  ।  आखिर  समझौते  की  भी  एक  ge  होती  है  ।  इस  आधार  पर  कब  तक  चुनाव  को  रोका  जा

 सकता  था  ।  यह  कितनी  विडम्बना  कि  देश  का  नागरिक  दूसरे  राज्य  में  जाने  पर  विदेशी  हो

 असम  में  बिहारी  बंगाली  और  राजस्थानी  विदेशी  हो  जायें  ।  इस  बारे  में  मैं  कहना  चाहती  हु  कि

 जो  अलोकतांत्रिक  प्रक्रिया  अपनाई  उसमें  भारतीय  जनता  जनता  पार्टी  और  लोकदल

 लोगों  समर्थन  किया  ।

 विरोधी  दल  के  लोग  अपने  आपको  गांधीवादी  कहते हैं  ।  उन्होंने  गांधी  जी  की  समाधि  पर

 जाकर  इस  बात  की  शपथ  खाई  थी  कि  हम  गांधी  जी  के  सिद्धान्तों  को  मानेंगे  ।  गांधी  जी  ने

 चोरी  कांड  के  नाम  पर  अपना  सारा  आन्दोलन  खत्म  कर  दि या लेकिन  इन  पार्टियों  ने  इस  आन्दोलन

 में  और  अधिक  घी  डालने  का  काम  किया  ।  मैं  कहना  चाहती  हूं  इस  प्रकार  की  गतिविधियां  उन्हें

 शोभा  नहीं  देती  हैं  ।  दूसरी  और  कब  अकालियों  के  नाम  पर  आग  सुलगाने
 की  तैयारी की  जा  रही

 मैं  ज्यादा इस  बारे  में  विस्तार से  नहीं  कहना  चाहती
 वेवल  राजस्थान

 से
 संबंधित

 जो

 बात  सिर्फ  जिक्र  करना  चाहेगी  ।  अकालियों  की  मांग  है  कि  रावी-व्याप  का  पानी

 जो  राजस्थान  को  दिया  जाता  उसको  कम  कर  दिया  जाए  ।  इस  प्रकार  की  बात  राजस्थान  के

 लिए
 जो  कि

 सूखे  और  अकाल
 से  ग्रसित  रहता  एक  बहुत  बड़ा  अन्याय  होगा

 ।  31

 1981  को  समझौता  हुआ  था  ।
 उसकी  उपेक्षा  करना  एक  बहुत  ही  घोर  निराशा  की  बात

 1955  में  यह  तय  हुआ  था  कि  राजस्थान  को  87  लाख
 घन-फुट  पानी  दिया  जाएगा

 ।
 इसके

 बाद  31  1981  मय हू  निर्णय  लिया  गया  कि  एक  लाख  यूनिट  पानी  दिल्‍ली
 के  लिए

 कम
 कर  दिया  जाएगा  |  हमने  इसकी  मान  लिया  ।  लेकिन  फिर  भी  इस  बात  पर  अड़े  रहना  कि

 राजस्थान  को  पानी  कम  दिया  उचित  नहीं  है
 ।  राजस्थान  के  हिस्से  का  एक  qe  पानी  भी

 यदि  कम  किया  गया  तो  राजस्थान  की  जनता  कें  लिए  ag  घोर  अन्याय  इसी  के  आध।र

 पर  हमने  राजस्थान
 कनाल

 योजना  बनाई  जिस  पर
 हम  अब  तक  550  करोड़  रु०  से  600  करोड़

 रु०  तक
 व्यय  कर  चुके  हैं

 ।  इस  योजना  को  हमने  खून-पसीने  से  सींचा  दूसरी  योजनाओं को

 काट  कर  इसकों  बनाने
 की

 कोशिश  की  लेकिन आज  यदि  पानी को  कम  कर  दिया  गया  तो

 यह  राजस्थान की  जनता  के  लिए  खून  खोलने  की  बात  हो  जाएगी

 इतिहास
 इस

 बात  का  साक्षी  है  कि  राजस्थान  का  जब  बून  खोल  उठता  है  तो  उसका  क्या
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 परिणाम  होता  इसलिए  मैं आप  के  माध्यम  से  अकालियों  से  कहना  चाहूंगी  कि  राजस्थान  के

 यो
 हिस्से  का  एक  बूद  पानी  भी  कम  करना  उनके  लिए  उठत  ही  विडम्बना  ड  ft  यह  भी  कहना =

 चाहुंगी--रावी-व्यास  नदियों  का

 सभापति  महोदय  :  अब  आप  समाप्त  कीजिए  ॥

 प्रो०  नीमला  कुना री  शक्तावत  :  मैंने  तो  अभी  दो  मिनट  ही  बोला  है  ।

 सभापति  महोदय  :  आपकी  घड़ी  शायद  अलग  यहां  i  agra  तो  9  मिनट  हो  चुके

 आपको  10  मिनट  तक  बोलना  है  ।

 प्रो ०  नीमला  कुमारों  मैं  यट  निवेदन  कर  रही  थी  कि  रावी-व्यास  नदियों  का

 उद्गम  पंजाब  में  नहीं  बल्कि  हिमालय  में  जम्मू-काश्मीर  में  इसलिए  उनको  एक  बूद  भी

 पानी कम  करने  का  अधिकार  नहीं  पंजाब के  पास  पानी  के  पहले ही  बहुत  ज्यादा स्रोत

 अवसर-ग्राउण्ड  वाटर  भी  इसलिए  1955  के  समझौते
 से  मुकरनेवाली बात

 उनके  लिए
 शोभा

 नहीं

 देती  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  राजस्थान  के  हिस्से  का  पानी  कम  नहीं  किया  जाना

 चाहिये  ।

 सभापति  20  सूत्री  कार्यक्रम  हमारी  महान  उपलब्धि  है  ।  इसके  माध्यम  से  हमारे

 गरीब  और  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  जितना  फायदा  पहुंचा  इतिहास  साक्षी है  किसी  भी  युग

 में  किसी  भी  शासक  द्वारा  इस  प्रकार  का  फायदा  गरीबों  को  नहीं  पहुंचा  ।  परन्तु  इस  बीस  सूत्री

 कार्यक्रम
 के

 सामने  भी  एक  प्रश्न-चिन्ह लग  जाता है  और  वह  है  पावर-कट ।  राजस्थान में  बिजली

 की  इतनी  ज्यादा  कमी  है  कि  तमाम  इंडस्ट्रीज में  100  प्रतिशत  पावर-कट है  ।  हमारे  किसानों  ने
 अकाल

 से  जूझते  हुए  अपने  खून-पसीने  से  जो
 थोड़ी  बहुत  फसल  बोई  थी  वह  भी  बिजली  के  अभाव

 के  सुख  रही  है
 ।  राजस्थान  को

 200
 लाख  यूनिट्स की  आवश्यकता  है  लेकिन उसे  मिल  रहा  है

 केवल  90  लाख  यूनिट  ।  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  निवेदन  करना  चाह गी  कि  हमारी  बिजली

 को  कमी  टूर  की  जानी  चाहिए  ।  बदरपुर  से  भी  हमें  बिजली  नहीं  मिल  रही  है  ।  राणा  प्रताप  सागर

 एटामिक  प्लांट  बहुत  दिनों  से  खराब  पड़ा  है  ।  उसकी  एक  wag  शुरू  होती  है
 तो  दूसरी  खराब

 हो  जाती  है  ।  कु  ड
 दिति  पहने  25  दियों  से  खराब  एक  इकाई  ठीक  हुई  थी  ।  कोटा  थर्मल  पावर

 प्लांट  बिजली  की  स्थापना  की  गई  थी  और  यह  आशा  थी  कि  वह  15  जनवरी  तक

 लेकिन  ag  भी  नहीं  हो  पाया  ।

 राजस्थान
 के

 उत्तर-पश्चिम
 भाग  में  लिगनाइट का  बहुत  अधिक  भण्डार  वहां पर

 फालना  में
 ताप-निकली-घर  की  स्थापना

 की
 जा  सकती है

 ।  यहां एक  बात  मैं  विशेष  रूप  से  कहना

 हूं--पावर-जैनरेशन  का  काम  केन्द्रीय  सरकार  को  अपने  हाथ  में  ले  लेना  चाहिये  ।  इसको

 केन्द्रीय  सुची  में  रखा  जाना  चाहिए  ताकि  सभी  राज्यों  की  समस्या  का  समाधान  हो  सके

 आज  हमारे पास  यूरेनियम  और  प्रोटेनियम  की  कमी  नहीं  है  ।  अथाह  भण्डार
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 हमारी  भूमि के  गर्भ
 में  छिपा  हुआ  है  ।  इसके  आधार पर  8  इकाइयां

 तमाई
 जा  सकती

 सेर  कारें

 को  इस  ओर  विशेष  ध्यान  देना  चाहिए  i

 राजस्थान  के  कई  भागों  में  जिस  निकलता  है  ।  दरीबामाइन्ज  और  अगला  के  आह्वान  पर

 सुपर-जिंक  के  कारखाने  की  स्थापना  के  बारे  में  काफी  लम्बे  समय  से  चर्चा  चल
 रही  है  .।.  टेक्नीशियन

 ने  भी  राय  दी  है  कि  इसके  लिए  सबसे  उपयुक्त  स्थान  राजस्थान  का  चित्तौडगढ़  है  ।  मैं  निवेदन

 करना  चाहती  हूं  कि  उस  ऐतिहासिक  स्थिर  पर  ऐसा  उद्योग  लगाने से  वहां  जनता को
 काफ़ी

 राहत  मिलेगी  और  जब  टेक्ननीशियन्ज़  ने  ऐसी  राय  दे  दी  है  तो  सरकार  जल्दी  पसे  aes  स्वीकृति

 दे  देनी  चाहिए  41

 राजस्थान  में  पिछले  पांच  सालों  से  भयंकर  सुखा  फैला  हुआ  है  ।  वहां  की  को  पानी

 ret  मिला  रहा  किसी  तरह  की  फसल  वहां पर  पैदा  नहीं  रही  है  ।  अकाल  राहत  नाम पर

 कुछ  काम  शुरू  किये  गये  लेकिन  राजस्थान  सरकार  की  मांग  थी--हमारे  यहां  22  हजार  गांव

 तथा  डेढ़-करोड़ व्यक्ति  अकाल  से  पीड़ित उसके  लिए  21.5  रोड़  51  थे

 अकाल  राहत  के  लिए  परन्तु  केन्द्र
 सरकार

 से
 केवल

 29  करोड़  86
 लाख  रुपये  ही  मिलें 1  यह

 बहुत  कम  राशि  इसलिए  केद्रीय  सरकार  को  इस  के  बारे  में  सोचना  चाहिए
 क्योंकि  राजस्थान

 waist  सूखे  की  चपेट  में  हैं  और  उसे  बचाने लिए  निश्चित  तौर  पर
 केन्द्रीय  सरकार को  उसकी

 wet  चाहिए  ।  मदद

 किसी भी  देश  को  आने  जाने  के  उस  के  विरासत  के  लिए  तीन  आधारशिला  एकक

 तो  दूसरी  पंचायत  और  तीसरी  सहकारिता  ।  इन  तीनों  ही  क्षत्र  में
 हमे  नें  बहुत  अधिक

 काम  frat  है  और  राजस्थान  सर्कार  ने  एक  नया  प्रयोग  शुरू  किया  है  ओर  तह  है  प्रशासन  गांवों

 की  ओरਂ  और  आने  वाले  वर्ष  में  राजस्थान  की  जनता  को  एक  नये  उपहार  केरूप  में  बह  एक  नया

 प्रयोग  वहां  पर  शुरू  किया  गया  मैं  कहना  चाहूंगी  कि  अभी  तैंक.गांव के  eater
 एक

 वितम्बकारी  न्याय  व्यवस्था  मिली  है  और  उससे  वह  पीड़ित  रही  हैंਂ  re  कचहरी

 और  वकीलों  के  चक्कर  लगा  लगाकर  वह  परेशान  हो  जाता  है  ।  इस  कार्यक्रम के  प्रसार  उसे

 इन  परेशानियों  से  छुटकारा  मिला  |  इसलिए मैं  यह  कहना  चाहूंगी  कि  इंस  प्रकार का  कार्यक्रम

 प्रशासन  गांवों  की  ओरਂ  राजस्थान  के  अलावा  देश  अन्य  प्रान्तों  भी  जाता  चाहिए

 ताकि  वहां  पर  गरीबों  को  आसानी  से  न्याय  मिल  सकें  ।  छोटी  खामियों  a  बजह  जमीन

 के  मालिक  नहीं  बन  पाते  और  जमीन  का  विकास  करने  के  लिए  वे  gal  से  लोन  नहीं  पात ।  इन

 सब  सुविधाओं  को
 जुटाने  के  लिए  प्रशासन  गांवों  की  at  जेसे  कार्यक्रम  के  लिए  सभी  प्रदेशों  को

 आगे  बढ़ाना  atte:  324

 मैं  ज्यादा  समय  न  लेते  हुए  यही  कहना  चाहूंगी  कि  हमारा  जो  विरोधी  पक्ष  उसके

 रा त्सक  भूमिका  छोड़  कर  एक  रचनात्मक  सहयोग  हमको  देना  जिससे  हम  सब  देश

 को  आगे  बढ़ा  सकें  ।  यदि  निकारात्मक  भूमिका  बनी  रहेगी  और  बम्बई  में  जो  मजदूरों
 हड़ताल
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 —_—_—_—_———— ल्‍ल्‍ल्‍एएएएएएएटडीइटएएएएएल्‍ए

 कपड़ा  मिलों  में  चल  रही  अकालियों  की  जो  मांगें  हैं  या  आसाम  में  जो  चिंगारियां  दहक
 रही  हैं

 उनमें  यह  घी  डालने  का  काम  होगा

 इन  शब्दों  के  राष्ट्रपति जी  ने  जो  भाषण  दिया  उसके  लिए  धन्यवाद  प्रस्ताव का

 समर्थन  करती  हूं  ।

 att  sito  एम०  बनातवाला
 :

 मैं  ख्वाह  मखाह  कठोर
 नहीं  होना  चाहता  परन्तु

 घड़ी  की  ओर  देखिए  ।  एक  लम्बे  समय  से  मंत्रि  मंडल  स्तर  का  कोई  मन्त्री  नहीं  है  मैं औपचारिक

 लंच  समय  के  समाप्त  होने  की  प्रतीक्षा  करता  रहा  हूं  ।  अन्तत  हम  यह  समझ  सकते  हैं  कि  प्रजातन्त्र

 तथा  बजट  से  इस  सभा  की  मर्यादा  को  कम  किया  गया  है  अभी  कुछ  सम्मान  शेष  है  ।  यह  कोई

 पहली  बार  नहीं  है
 कि

 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  चर्चा  के  दौरान  ऐसी  स्थिति उठ  खड़ी  हुई  है

 मैं  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  सभा
 को

 तब  तक  स्थगित किया  जाए  जब
 तक

 कुछ  मंत्रि  मंडल

 स्तर  के  मंत्री  यहां  आकर  यह
 न

 देख  लें  कि  इस  सभा  का  सम्मान
 और

 मर्यादा  बनाई  रखी  जा  रहीं

 सभापति  महोदय  :  आपने  अपने  विचार बहुत  ही  जोरदार  शब्दों  में  व्यक्त  किए हैं  ।  मेरे

 विचार  में  आप  इसे  उनके  द्वारा  महसूस  किए  जाने  के  लिए  छोड़  दें
 ।

 सुचना  और  प्र  ताब  मंत्रालय  तथा  संसदीय  विभाग  में  उप
 मंत्री

 मंत्रि  मंडल  स्तर  के  मंत्री  अभी  आ  रहे  हैं  ।

 श्री  चित्त  बस  :  मैं  अपने  विद्वान  मित्र  श्री  बनातवाला  की  इस  चिन्ता से  सहमत

 हूं  कि  सरकार  जब  राष्ट्रपति  अभिभाषण  जेसे  महत्वपूर्ण  विषय  पर  चर्चा  हो  रही  इस  प्रकार

 कां  दृष्टिकोण नहीं  अपनाना  चाहिए  |

 हर  में  खेद  प्रकट  करता  हं  कि  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  से  देश  की  वास्तविक  स्थिति

 पालिक्षित  नहीं  होती  है  ।  समय  अभाव  के  कारण  आपको  मुझसे  यह  अपेक्षा  नहीं  करनी  चाहिए  कि  मैंने

 कह  टिप्पणी  कसे  की  कि  राष्ट्रपति  के  अभिषण  में  देश  में  जीवन  की  वास्तविकता  परिलक्षित  नहीं

 होती  है  ।  मैं  केवल  दो  या  तीन  उदाहरण  दूंगा  जिनमें  मुझे  आशा  है  सभा  मान  जाएगी  कि  राष्ट्रपति

 के  अभिभाषण  में  देश  की  मौजूदा  स्थिति  दृष्टिगोचर  नहीं  होती  है  ।  राष्ट्रपति  ने  पृष्ठ 1.  पक्ष 2  में

 कहा  है  कि  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  का  विस्तार  किया  गया  और  इसे  अधिक  कार्य  कुशल  बनाया

 गया  ।
 मेरे  विचार

 में  आप  मुझे  इस  धारणा  को  स्पष्ट  करने  की  अनुमति  देंगे  ।  यदि  आप  को  देश

 की  मौजूदा  खाद्यान्न  भण्डार  की  स्थिति  की  जानकारी  है  तो  आप  को  पता  चल  जाएगा  कि  कुल

 खाद्यान्न  भण्डार  की स्थिति 1  1982  को  15.5  मिलियन टन  है  ।  यह  सरकार का  स्टाक

 इस  स्टाक  में
 10  लाख

 टन  गेहूं  और  5  लाख  टन  चावल  है  ।  आपको  जानकर  हैरानी  होगी  कि

 पचास  प्रतिशत  स्टाक  मानवीय  उपभोग  के  योग्य  नहीं  है  ।  इस  प्रकार  सरकार  का  स्टाक  1  जुलाई

 1982  को  10.5  मिलियन टन  से  अधिक नहीं  था  ।  आप  को  जैसा कि  पता है  कि  इस  समय
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 गए

 सार्वजनिक  प्रणाली  द्वारा  15  मिलियन  टन  अनाज  प्रतिवर्ष प्राप्त  हो  रही  है  जो  कि  1.25

 मीलियन
 टन

 है
 ।  हम  1  मई  को  सरकार  के  स्टाक  की  स्थिति  का  व्यापक  जायजा लेते  हैं  ।  हमारे

 देश  में  चावल  की  अधिप्राप्ति  कभी  भीਂ  5  मिलियन  टन  से  अधिक  नहीं  थी  ।

 इस  वर्ष  के  देश  के  एक  बड़े  भाग  में  सुखे  की  स्थिति  के  कारण  यह  विश्वास  किंया  जाता  है

 कि  चावल  का  स्टाक  3  मिलियन  टन  से  अधिक  नहीं  हो  सकता  ।  इस  प्रकार  सरकार  ने  विदेशों  से

 2.5  मिलियन टन  गेहूं
 का  आयात  किया है

 ।  इस  प्रकार  1  मई  तक  कुल  10.5  मिलियन  टन  रह

 जाएगा  जो  कि  शेष  जमा  अधिप्राप्ति  से  प्राप्ट  3  मिलियन  टन  ओर  आयात से  प्राप्त  2.5  मिलियन

 टन  होगा  ।  इनमें  से  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  की  कुल  आवश्यकता  12.5  मिलियन  टन  थीं

 जिसमें  शेष  वर्ष  के  लिए  केवल  3.5  मिलियन  टन  है  ।  मेरे  विचार  में  राष्ट्रपति  को  इन  सभी  बातों

 का  पता  होना  चाहिए  ar  कि  देश  की  स्टाक  स्थिति  अत्यन्त  गम्भीर  है  और  सार्वजनिक  वितरण

 प्रणाली  से  सप्लाई  जारी  रखने  की  कोई  संभावना  नहीं  है  ।  मेरे  मित्र  श्री  बनातबाला  केरल  की

 स्थिति  का  उल्लेख  कर  रहे  थे  ।  मैं  पश्चिम  बंगाल
 की

 स्थिति  का  उल्लेख  कर  सकता  हुं  ।  हमारे  देश

 के  एक  बड़े  भाग
 की

 सार्वजनिक  वितरण  प्र  वाली  के  माध्यम  से  खाद्यान्न  नहीं  मिलता  है  ।  यदि  हम

 यह  स्वीकार  भी  कर  लें  कि  इस  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  जारी  रखा  जा  सकता  है  तो

 भी  मुझे  इसमें  सन्देह  है  क्योंकि  देश  में  खाद्यान्न  स्थिति  खराब है  जेसा  कि  मैंने  उल्लेख  किया हूँ  ।

 अन्य  बातों  पर  भी  विचार  किया  जाना  है  ।  यदि  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  बाहर  सस्ता

 चावल  उपलब्ध  नहीं है  क्योंकि  साव  जानिक  वितरण  प्रणाली  arg  देश  में  नहीं  है  और  शहरी

 तक  सी  मित  है  ।

 प्रो ०  चन  ०  जी०  रंगा  गामीण  क्षत्रों  में  ली

 श्री  चित्त  बसु  :  इतना  अधिक  नहीं है  आप  मुझसे  सहमत  होंगे  कि  सम्पूर्ण  ग्रामीण  क्षत्रों
 में

 लाग  नहीं की  गई  है  ।

 यह  है  स्थिति की  वास्तविकता  भाप  वास्तविकता  को  नकार  सकते  हैं  ।  हो

 सकता है  इसमें  आपको  संतोष  मिले  ।  इससे  मुझे  कोई  सरोकार  नहीं  किन्तु  वस्तु  स्थिति

 पर  है  कि  सरकारी  वितरण  प्रणाली  दश  के  दूर-दराज  क्षत्रों
 तक  नहीं  पहुंच पाई  है  ।  अतः  यह

 आप  इस  प्रणाली  को  जारी  भी  रखें  ता  भी  ग्रामीण  लोगों  को  सस्ते  सत्यों  पर  अनाज  सप्लाई  करने

 की  जरूरत है  ।  इसके  लिए  अधिक  अनाज  आपको  खरीदना  होगा  ।  मेरा  कहना  है  कि  सरकार

 किसानों  से  उनका  फालतू  अनाज  खरीदने के  असफल  रही  है  ।

 फिर  क्रय  शक्ति  का  प्रश्न  जब  तक  आप  ग्रामीण  जनता  की  क्रय  शक्ति  नहीं  बढ़ाएंगे

 तब  तक  चावल  के  उपलब्ध  होने  पर  भी  वे  उसे  खरीद  नहीं  सकते  ।  इस  समय  राष्ट्रीय  ग्रामीण

 गार
 कार्यक्रम  का

 विस्तार
 करने  की  जरूरत  पर  खेद  है  कि  इसे  अवरुद्ध  किया  जा  रहा  है

 ।
 अत

 राष्ट्रपति  भी  ने  जो  संतोष  व्यक्त  किया है  उसकी  देश  की  वास्तविक  विशेषकर  अनाज  की

 स्थिति  से  कोई  संगति  नहीं
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 अभिभाषण  में  कहा  गया  है  कि  इस  वर्ष  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों को  बाढ़

 और  तुफान  से  पीड़ित  लोगों  को  राहत  पहुंचाने के  लिए  700  अरब  रुपये  दी  है  जोकि

 किसी  एक  वर्ष  में  दी  गई  राशि  में  सबसे  अधिक  है  ।  हो  सकता  है  यह  राशि  अधिकतम हो  ।  मैं

 इसका  खण्डन  नहीं  करता  ।  किन्तु  बाढ़  और  तुफान  पीड़ित  लोगों  को  पर्याप्त  राहत  पहुंचाने

 को  असादी  जरूरत  क्या  यहां में  टाइम्सਂ  के  सम्पादकीय  नोट  का  firs  करू गा

 जिसके  दिनांक  13-9-82  के  अंक  में  कहा  गया  है  ;

 केवल  पूर्वाचल  के  चार  पश्चिम  बंगाल  और  असम  के  लिए सुखे

 और  बाढ़  से  पीड़ित  लोगों  को  राहत  पहुंचाने  के  लिए  2000  करोड़  रुपये  की  रकम  की  जरूरत

 होगी ।

 इस  सम्पादकीय  नोट  के  अनुसार  इन  चार  राज्यों  के  सूखा और  तुफान से  पीड़ित

 लोगों  की  राहत  देने  के  लिए  2000  करोड़ रुपये  की  रकम  की  आवश्यकता  होगी  भौर  राष्ट्रपति के

 अभिभाषण  में  इस  बात  पर  संतोष  व्यक्त  किया  गया  है  कि  दस  वर्ष  उक्त  प्रयोजन  के  लिए  सबसे

 अधिक  धनराशि  आवंटित  की  गई  है  ।

 श्री राम  प्यारे  पनिक  ः  यह  केवल  केन्द्रीय  हिस्सा है  ।  राज्य  सरकारों  को

 भी  अपना  हिस्सा  देना  पड़ेगा  ।

 सभापति महोदय  :  दिया  गया  समय  समाप्त
 हुआ

 ।  आपने दस
 मिनट

 ले  लिए

 शी  चित्त  बसु  :  अतः  इसमें  देश  में  जो  शिति  wTLaTT कसीदे  बाच ल  में  sca  >  उसे विवि  ह  उस

 किया गया  ह  ।

 अब  मैं  20  सूत्री  कार्यक्रम की  चर्चा  करता हूं
 ।  जिसका  बहुत  ही  प्रचार  किया  जा  रहा

 a
 जिसका  उस  ओर  के  सदस्य  बारबार  उल्लेख  करते  हैं  विशेषकर  इसकी  उपलब्धि  के

 बारे  मैं

 राज्य  सरकार  द्वारा  1982  के  अंत  तक  सप्लाई  किये  गये  आंकड़े  उद्ध,त  कर  रहा  हूं
 ।

 जहां  तक  भूमिहीनों को  भूमि के
 आबंटन

 के
 कार्यक्रम

 का
 संबंध  आपने 70

 > प्रतिशत  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  ।  मंत्री  अनुसूचित  जातियों

 और
 अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  के  संबंध  में  आपका  लक्ष्य  केवल

 16  प्रतिशत का  है  ।  ग्रामीण

 रोजगार  के  बारे  में  आपका  लक्ष्य  केवल  28  प्रतिश्त  बंधुआ  मजदूरों  के  पुनर्वास  के  संबंध में

 27.5  प्रतिश्त  है  ।  मकानों  के  लिये  भूमि  के  आवंटन  के  लिए  यह  19.9  प्रतिशत  झुग्गी-झोपड़ी

 सुधार के  लिये  20
 प्रतिशत  लक्ष्य  रखा  गया  है

 ।  आधिक  रूप
 से  कमजोर  वर्गों  के  लिए  यह  लक्ष्य

 24
 प्रतिशत  रख  गया  है  ।  जहां  तक  गाँव  के  विद्युतीकरण  का  सवाल  है  इसके  लिये  24  प्रतिशत

 का  लक्ष्य  है  ।  बायो  गैस  संयंत्र  आदि
 के  लिए  11  प्रतिशत  और  पीने  के  पानी  को

 परियोजनायों

 के  लिए  35  प्रतिशत  का  लक्ष्य  है  ।
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 नन

 ये  आंकड़  कांग्रेस  की  राज्य  सरकारों  द्वारा  दिये  गये  हैं  ।  ये  आंकड़े  उन्होंने  संगृहीत

 करके  सप्लाई  किए  है
 ।

 ।  इसमें  कोई  ade  नहीं है  कि  यें  आंकड़े  बढ़ा-चढ़ा  कर  दिये

 गये  हैं
 ।  इसलिये मैं  कहूंगा  कि  राष्ट्रपति ने  इस  सभा

 को
 अथवा

 देश-वासियों
 को  देश  में  जो

 स्थिति  व्याप्त  उसकी  वास्तविक  स्थिति  नहीं  बताई  ।

 मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हू  कि  इस  प्रकार के  20  सूत्री  कार्यक्रम से  हमारे  दश  की

 मल  समस्याओं  का  समाधान  होने  वाला  नहीं  यदि  आप  ग्रामीण  जनता  को  उत्थान  करना  चाहते

 उनकी  गरीबी  दूर  करना  चाहते  हैं  तो  समाज  में  आमूल  परिवर्तन को  आवश्यकता है  ।  आमूलਂ

 परिवर्तनों  से  मेरा  अभिप्राय  सम्पत्ति  आदि  के  वितरण  में  व्यापक  परिवर्तनों  से  है  ।  20  सूत्री

 कार्यक्रम  में  वर्तमान  शोषण-पद्धति  को  कायम  रखा  गया  है  और  इस  पद्धति  को  कायम  रखकर  आप

 लोगों  की  गरीबी  दूर  नहीं  कर  सकते  |  इसीलिये  राष्ट्रपति  ने  इस  सभा  तथा  सम्पूर्ण देश

 को  सच्चाई  बताने  का  साहस  नहीं  किया  ।

 राष्ट्रपति  देश  में  औद्योगिक  संबंधों  का  जिक्र  बड़ी  प्रसन्नता के  साथ  किया है  ।  मैं

 यह  सिद्ध  करने  के  लिए  कुछ  आंकड़े  पेश  करू  गा
 कि  उ

 नका  अभिभाषण  वास्तविक  स्थिति  पर

 आधारित नहीं  हैं  ।

 1981  में  250  लाख से  भी  अधिक  कार्य  मानव  दिवसों  की  हानि  हुई  हैं
 अर्थात  1980  के

 आंकड़े  के  मुकाबले  40  लाख  कार्य  दिवस  की  हानि  हुई  1979 के  आंकड़  350  लाख  1981

 में  सरकारी क्षेत्र  में  काय॑  दिवसों का  जो  नुकसान  हुआ  है  वह  उससे  भी  लगभग  दुगुना है  तथा

 1982  में  यह  आंकड़  पहुंच गये  हैं  ।  श्री  व्यास

 एक  अन्य  महत्वपूर्ण बात  जिस  पर  ध्यान  fear  जाना  वह  है  तालाबन्दी

 के  आंकड़ों  के  विषय  में  ।  श्री  व्यास  ने  बड़ी  चतुरता  से  कहा  है  कि  यह  सब  विरोधी  दलों के  कारण

 हो  रहा  है  ।  यह  सब  मजदूरों  संघों की  गतिविधियों  के  कारण हो  रहा
 है  ।  इन्हीं  क  कारण

 दिवसों में  वृद्धि  हुई  है  ।  कया  उन्हें  पता  है  कि  तालाबन्दी  के  कारण  कितने  कार्य  दिवसों  की  हानि

 हई  तालाबन्दी की  घटानायें  बढ़  गयी  हैं  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  तालाबन्दी  और  बन्दी  |

 श्री  चित्त  बसु  :  जी  तालाबन्दी  और  बन्दी
 ।

 किन्तु  मैंने  बन्दी  को  शामिल  नहीं  किया  ।

 मैं  केवल  तालाबन्दी  का  जिक्र  कर  रहा  हु  ।

 आज  तालाबन्दी  नियोजकों  के  हाथ  का  एक  महत्वपूर्ण  हथियार  बन  चुकी  है
 ।

 मैं  यदि
 समय

 हुआ  तो  इसे  की  चर्चा  बाद  में  करू  गा
 ।

 1978  में  हड़तालों के  कारण  15  इजार  काय  दिवसों का

 नुकसान  हुआ  |  तालाबन्दी  के  कारण  12  हजार  के  लगभग  कार्यदिवसों  का  नुकसान  हुआ  ।  1979

 में  हडताल के  कारण
 25

 हजार  कार्यदिवस  की  हानि  हुई  और ताला बन्दी  के  कारण  ४  हजार
 दिवसों  का  नुकसान हुआ  ।  1981  में  हड़ताल के  कारण  15  हजार  कार्यदिवसों का  और  ताल बन्दी
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 के  कारण  10  हजार  306  का  नुकसान  हुआ  ।  केवल  1979  में  तालाबन्दी के  कारण

 कार्यदिवसों  में  40  प्रतिशत  हानि  हुई  थी
 ।

 तालाबन्दी
 नियोज कों  का  एक  तेज  हथियार

 बन  चुकी  है  ओद्योगिक  संबंधों  की  यही  एक  वास्तविक  स्थिति  आज  चल
 रही

 है  ।.

 Agia  इस  बात  का  जिक्र  करते  हुए  मुझे  दुख  है  कि  राष्ट्रपति  ने  हमारे  देश  में  औद्योगिक

 संबंधों  में  आ  रहे  विचार  के  विशिष्ट  कारणों  का  जिक्र  नहीं  किया
 ।

 मैं  कहू
 सकता  हु  कि  यह  सब

 सरकार  द्वारा  पिछले  ।  या  2  वर्षों  में  जिस  नीति  श्रमिक
 विरोधी  नीति

 का  अनुसरण  किया  गया

 उसी  के  कारण  औद्योगिक संबंधों  में  कितना
 अधिक  बिगाड़  आया  |  आज  मैं  सरकार  को  चेतावनी

 देना  चाहता  हू  कि  यदि  वे  अब  भी  इस  प्रकार  की  नीति  अनुसरण  करते  रहेंगे  तो  औद्योगिक

 संबंध  और  अधिक  बिगड़  जायेंगे  तथा  हमारे  देश  के  मजदूर  वर्ग  इस  अत्याचार  को  चुपचाप  सहन

 नहीं  करेगा  ।

 राष्ट्रपति  ने  हमारे  देश  में  जो  स्थिति  व्याप्त  उसका  वास्तविक  चित्रण  नहीं  किया है  ।

 मुझे  खेद  है  कि  मैं  धन्यवाद  प्रस्ताव  का  समर्थन  नहीं  कर  सकता
 ।

 सभापति  महोदय
 :

 श्री  भेरावदन
 क०

 गधा बी  उपस्थित  नहीं  हैं
 ।

 श्री  बुद्धि  चन्द्र  जेन
 ।

 श्री  वृद्धि  चन्द्र  जेन  :  सभापति  राष्ट्रपति  जी  के  अभिभाषण  पर  धन्यवाद

 का  प्रस्ताव  जो  हमारे  नेता  जी  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  ने
 प्रस्तुत  किया  उसका  अनुमोदन  करने  के

 लिए  मैं  खड़ा  हुआ  हूं  ।

 मैंने  राष्ट्रपति  जी  का  अभिभाषण  अच्छी  तरह  से  पढ़ा  है  ।  उन्होंने उसके  पेज  न॑  8,  पैरा

 स०  24  में  कहा  है  —_—

 संसार  में  आर्थिक  और  राजनैतिक  संकटों  के  कारण  जो  तना

 बढ़ा  उसका  मुकाबला  भारत  केवल  एकता  और  अपनी  उत्पादन  क्षमता  के

 इष्ट तम  उपयोग  द्वारा  कर  सकता  है  ।
 और  अकुशलता  से  जूझने  के

 यह  भी  सुनिश्चित  करना  होगा  कि  मतभेदों  को  इस  तरह  प्रकट  न  किया  जाए  जिससे  fear

 भड़के  या  हमारी  धम  निरपेक्ष  लोकतान्त्रिक  व्यवस्था  कमजोर  हो  ।  पिछलें  तीन  वर्षों  में

 हम  अपनी  स्थिति  और  प्राकृतिक  को  बरकरार  रख
 सके  हैं

 ।  मरा  हार्दिक  अनुरोध  है  कि

 समस्त  राष्ट्र  भारत  की  अखण्डता  को  बनाए  रखने  और  उसके  कल्याण  तथा  सम्मान  को

 बढ़ाने के  लिए  मिलकर काम  करें  1”

 यह  एक  विशेष  पैरा  है  और  मैं  इससे  विशेष  तौर  से  प्रभावित हुआ  हू  ।  राष्ट्रीय  एकता

 और
 राष्ट्रीय  अखण्डता  राष्ट्र के  लिए  बहुत  हीं  आवश्यक है  ।  अभी  जो  प्थकवादी

 दा यवादी
 क्षत्रीय  पार्टियां

 देश  में  पनप  रही  ag  हमारे लिए  चुनौती हैं  उनका  हमें

 सामना  करना  है  ।  इन  चुनौतियों  का  कांग्रस  पार्टी  ही  सामना  कर  सकती  और  राष्ट्रीय
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 एकता  को  मजबूत  कर  सकती  हमारी  पार्टी  ही  कर  सकती  हैं  सरी  कोई पार्टी देश  नहीं  है

 जो  राष्ट्रीय  एकता  को  कायम  कर  सके  और  को  मजबूत  कर  सके  |

 अभी जो  स्थिति  पर्दा  हो  रही  है  और  जो  क्षत्रीय  पार्टियां  पनपी हैं  विशेषकर  दक्षिण  में

 पनपी  उनसे  हमें  बहुत  ही  चौंकना  होना  है  और  हमें  अपनी  पार्टी को  भी  मजबूत  करना  है  |

 अगर  हम  ऐसा  नहीं  केन्द्र  को  मजबूत  नहीं  करेंगे  तो  इससे  राष्ट्र  को  खतरा  है  ।

 इसलिए  हमें  इन  चुनौतियों  का  मुकाबला  करना  है  ।  हमरे  सामने  बहुत  चुनौतियां  आ  रही

 असम  का  प्रश्न है  ।

 असम  में  जब  चुनाव  हुए  तो  उसी  प्रकार  की  चुनौती  हमारे  सामने  आई  |
 चुनाव  जब  हुए

 तो  वहां  इन  प्रक्रिया वादी  पार्टियों  साम्प्रदायिक  पाटियों  ने  चुनाव  का  बहिष्कार  करके  वहां  एक

 हिसा  को प्रोत्साहन दिया  ।  हिसा  को  प्रोत्साहन  वाले अभी  भी  जो  कदम  उठा  रहे  अभी

 अखिल  भारतीय  जनता  पार्टी  के  नेता  असम  के  बारे  में  जो  विचार  कर  रहे  वह  fear  को  प्रोत् सा

 हन  दे  रहे  हैं  और  आग  सुलगाने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं
 ।

 इसलिए  हमें  इन  पार्टियों  से  खतरा  यह  वहां  का  बन्द  आन्दोलन  कर  रही  है  और

 वहां  हिंसा  का  प्रचार  कर  रही  है  ।  असम  में  जो  डेमोक्रेटिक  गवर्नमेंट
 का  गठन  हुआ

 उसका

 विरोध  करने  के  लिए  इन्होंने  जो  कार्यक्रम  चलाया  है  उसका  हमें  डटकर  मुकाबला करना  है

 दूसरा  प्रश्न  अकालियों  की  समस्या  से  सम्बन्धित  है  ।  हमारी  प्रधान  मन्त्री जिस  प्रकार  से

 इक  समस्या को  हल  कर  रही  जिस  प्रकार से  कल  उन्होंने  उनकी  रेलिजस  डिसाण्डस
 को

 मान  लेने  की  घोषणा  की  उसका  सारे  देश  ने  स्वागत  किया  है  ।  पंजाब  ने  तथा  सिखों  ने  भी

 इसका  स्वागत  किया  है  ।  उनको  रेलिजस  डिमाण्ड्स  वाजिब  थीं  और  उनको  मान  लेने  की  घोषणा

 पर  की  गई  है  ।  परन्तु  उनकी  जो  राजनीतिक  डिमाण्ड्स हैं  वह  इस  प्रकार  की  गई  है
 कि

 वे

 प्रान्त  को  दूसरे  प्रान्त  के  मुकाबले में  संघ  करना  चाहते  आप  जानते  ही  हैं  कि  हमारा

 राजस्थान पांच  वर्षों  में  भयंकर  अकाल  की  स्थिति  से  गुजर रहा  है  ।  जो  रावी-व्यास  समझौता  हुआ

 था  इसमें इस  बात को  ध्यान  में  रखा  गया  था  कि  राजस्थान के  रेगिस्तानी  क्षत्र में  पानी चाना

 tr.  उसको  सिंचित  करना  है  ।  यदि  5-6  वर्षों  में  राजस्थान  कनाल  का  निर्माण  हो  जाता  तो

 राजस्थान  की  बड़ी  प्रगति  होती  और  राजस्थान  भी  दूसरे  प्रान्तों  की  तरह  विकसित  हो  जाता  ।

 परन्तु  देरी  से  काम  किया  गया  ।

 1955
 में  जो

 समझौता  हुआ था  उसके  कारण  राष्ट्र ने  पाकिस्तान को  भी  110  करोड़

 रुपया
 दिया  ताकि  हमारे  यहां  रेगिस्तानी  क्षेत्रों

 में  पानी  पहुंच  सके  ।  जबकि  पंजाब  में  अकालियों

 कीं  ही  सरकार  उन्होंने उस  समय  उस  समझौते के  बारे  में  कोई  बात  नहीं  परन्तु  अब

 इतने  वर्षों  के
 बाद  उस

 प्रश्न  को  खोलने
 की

 स्थिति  पैदा  की  है  जो  कि  किसी  प्रकार  से  सही  नहीं
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 है  ।  अभी  भी  रोपण  और  फिरोजपुर  हेडवर्क्स
 बक्स

 पडाव  सरकार  के  कन्ट्रोल  में  हम  चाहते  @  कि

 बह  भारत  सरकार  के  में  रहें  ।

 भाखड़ा  नियन्त्रण  बोर्ड
 के  कन्ट्रोल  में  रहें  ।  यह  निर्णय तो  हो  चुके  हैं  और  अब  इसका

 कार्यान्वयन  भी  होना  चाहिए  ।  पंजाब  में  कांग्र सी  गवर्नमेंट  होने  के  बावजूद  जब  राजस्थान  कैनाल

 में  पानी  को  आवश्यकता  होती  है  तब  पानी  नहीं  मिलता  है  किसके  कारण  वहां  की  फसलें  नष्ट हो

 जाती  हैं  ।  हर  साल  ऐसी  स्थिति  पैदा  होती  है  इस  लिए यह  आवश्यक  है  कि  हि. हेडवक्‍्सें  भारत  सरकार

 के  नियन्त्रण में  रहें  ।

 जहां  तक  बेरोजगारी  का  सम्बन्ध  इस  देश  में  5  करोड़  लोग  बेरोजगार  हैं  ।  बे  रोजगारी

 की
 समस्या  की  दूर  करने  के  लिए  जो  कदम  सरकार  ने  उठाए  वह  भी  सराहनीय  हैं

 ।  जो

 कृत  ग्रामीण  विकास  erase  हैं  या  जो  एन०  आर०  ई०  पी०  तथा  अन्य  प्रोग्राम हैं  उनको  यदि

 भली  भांति
 क्रियान्वित किया  जाए  तो  हमारा  देश  विकास  कर  सकता है  ।

 छठी  पंचवर्षीय योजना  में  गरीबी की  रेखा  ने  नीचे  150  लाख  अर्थात्‌ 7  1/2

 करोड़  लोगों  को  ऊपर  लाने  का  कार्यक्रम  बनाया  गया  हम  चाहते  हैं  इसको  सही  ढंग  से

 कवित  किया  जाए  ।  मैंने  राजस्थान में  गांव-गांव  जाकर  देखने  का  प्रयास  किया  कि  एकीकृत  ग्रामीण

 विकास  कार्यक्रम  किस  ट्रक  र  से  क्रियान्वित  हो  रहाः है  तो  मैंने  मुझे  दुःख के  साथ  कहना

 पढ़ता  हैं  कि  इस  कार्यक्रम  का  बहुत  दुरुपयोग  हो  रहा है  ।  अनुदान की  राशि  सही  रूप  में  गरीब

 आदमी  तक  नहीं  पहुं  चती  है  ।

 छोटे  परिवारों  को  नहीं  मिलती  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जन-जाति  के  लोगों

 को  नहीं  मिलती  लेकिन  कमर्शियल  बैंक  उसमें  से  अपना  हिस्सा  ले  लेता  विकास  अधिकारी

 अपना  हिस्सा  ले  लेता  है  और  प्रभावशाली  सरपंच  अपना  हिस्सा  ले  लेता  है  ।  वहां  इस  प्रकार को

 स्थिति  बनी  हुई  है  ।  इसके  लिए  सारे  संसद
 सदस्यों

 और
 विधानसभाओं

 के
 सदस्यों

 को
 सावधान

 हो  जाना  चाहिए  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  पंजीकृत  ग्रामीण  विकास  योजना  में  एकीकृत  ग्रामीण

 विकास  योजना  के  लिए  1500  करोड़  रुपये  की  राशि  रखी गई  है  ।  7.50  करोड़  रुपया

 गवर्नमेंट
 से

 और  7.50  करोड़  रु०  प्रान्तीय  सरकार  से  और  3,000  करोड़  रिया  और  बैंकों  से

 4.500  करोड़  रुपया
 ऋण  और  अनुदान  से  मिलेगा  ।  इस  कार्यक्रम  को  सफल  बनाने

 में
 सभी

 संसद  सदस्यों  को  पूरी  तरह  से  दिलचस्पी  चाहिए  ।

 इसी  प्रकार  एन०  आर०  fo  पी०  के  कार्यक्रम  को  सफल  बनाना  लेकिन  वह  भी

 नहीं  हो  रहा  है
 ।

 फूड
 का

 जितना  शेयर  हमें  मिलना  वह  नहीं
 मिल

 रहा  है  ।
 मुझे  दुःख  के

 साथ  कहना  पड़  रहा  है  कि  ड्राउट-प्रान-एरियाज  के  विकास  के  लिए  डी०  पी०  vo  पी०  कार्यक्रम

 उनको  समाप्त कर  दिया  गया
 जबकि  बाड़मेर और  जैसलमेर  क्षत्र सबसे  ज्यादा  अकाल से

 प्रभावित  है  ।  यह  कॉम  भी  आपने  श्री  एम०  एस०  स्वामीनाथन  की  रिपोर्ट  के  आधार  किया

 यह  भी  पता  लगा  है  कि  इस  कार्येक्रम  को  आपने  डेजर्ट  डवलपमेंट  प्रोग्राम  में  मिला  दिया  wart
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 28  1983 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव

 नाव लि

 हमारी  मांग  है  कि  उसकी  राशि  को  बढ़ाया  जाना  चाहिए  हिली  एरियाज  के  डेवलपमेंट  के  लिए

 छठी  बंचवर्षीय योजना  में  170  करोड़  रुपये  जो  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  थे  की  जगह  पर  आपने

 560  करोड़  रुपये  कर  दिए  ।  तो  मैं  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  sae  डेवलपमेंट  के  लिए  50  करोड़

 रुपये  के  स्थान  पर  आपको  500  करोड़  रुपये  रखने  चाहिए  जिससे  वहां  पर  वनों  का  विकास  हो

 सके  ।  जिस  प्रकार  आप  हिली  एरियाज  को  प्राथमिकता  दे  रहे
 हैं  असम  और  दूसरे  क्ष  त्रों को

 प्राथमिकता दे  रहे  उसी  प्रकार  आपको  उत्तर  पश्चिम  भारत का  जो  सीमावर्ती  रियाज़ों  क्ष  त्र

 उसको  भी  नहीं  भूलना  चाहिए  |

 मैं  एक  बात  और  आप  से  कहा  चाहता  जिसको  मैंने  बार-बार  यहां  पर  कहाँ  ह  |

 मारा  50  प्रतिशत  भाग  आज  तक  भी  आल  इण्डिया  रेडियो  की  आवाज  को  नहीं  सुन  पाता

 उन  जगहों  पर  पाकिस्तान  के  रेडियों  की  आवाज  आती  जिसका  यहां  बहुत  ही  बड़ा  असर  पड़ता

 ।  जिसको
 है  ।  लेकिन  आप  टी०  ato  की  ओर

 बढ़
 कलर  टी०  वी०  की  ओर  बढ़  रहे

 प्राथमिकता  देनी  उसको  आप  नहीं  दे  रहे  चौथी  और  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में

 आपने  पैसे  की  कमी  कर  उस  कार्यक्रम  की  अवहेलना  मैं  यह  कहना  चाहता  चू  कि  अब

 काम्यूनिकेशन  वर्ष
 चल

 रहा  है
 आपको कम  से  कम  इस  ओर  ध्यान  देकर  उन  क्षत्रों में  कम  से

 कम  रेडियों  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  |

 मैं  एक  बात  कह  कर  अपनी  बात  समाप्त कर  रहा  हूं
 ।

 जिस  प्रकार  डाकुओं  की  समस्या

 को  हल  किया जा  रहा  a Q)  जिस  प्रकार  मध्य  प्रदेश
 की  सरकार  रही  वह  बहुत  ही  घातक  है

 डाकुओं  का  आत्मसमर्पण
 उनका  सम्मान  किया  जा  रहा  है

 ।
 अभी  मलखान  fag  और

 फूलनदेवी
 का  स्वागत  किया  गया  |

 दूसरी
 ओर  पत्रकार  उनके  स्टेटमेंट  और  इन्टरव्यू ले  रहे  हैं  ।

 जिस
 प्रकार  उनकी  प्रतिष्ठा  बढ़  रही  यह  हमारी  पालिसी  के  खिलाफ  है  ।  जिन्होंने  इतने  कत्ल

 किए  चरित्रहीन कार्य  किए
 उन  लोगों  को  इस  प्रकार  से  बढ़ावा  हमारी  पालिसी  के

 खिलाफ  हैं  ।  यह  हमारी  नीति  के  खिलाफ  है  ।  इसलिए  इस  कार्यक्रम  के  बारे  में  भी  कुछ  सोचा

 जाना  चाहिये  और  हमें  इस  प्रकार  के  कदम  उठाने  चाहिए  जिससे  कि  हमारी  इज्जत  हमारी

 शक्ति  बढ़  और  राष्ट  की  इज्जत  बढ़  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  धन्यवाद  का  समान  करता  हूं  ।

 श्री  कृष्ण  प्रकाशा  तीसरी  :  माननीय  अधिष्ठता  महामहिम  राष्ट्रपति  जी

 के  अभिभाषण
 पर  जो  धन्यवाद  पर  जो  धन्यवाद  का  प्रस्ताव  रखा  गया  मैं  उसके  समर्थन  के  लिए

 खड़ा  हुआ  हूं
 ।  कांग्रेस  दल  का  सदस्य  होने के  नाते  ही  बल्कि  ईमानदारी  के  साथ  मैं  महसुस

 करता  हुं  कि  वर्तमान  सरकार  ने  महामहिम  राष्ट्रपति  जी  के  अभिभाषण  &  जरिये  देश  को  जो

 नईं
 दिशा  दी  है  उससे  देश

 का
 बहुत  भला  होने  वाला  है  ।  मैं  इस  अवसर  पर  मुख्य रूप  से  दो-तीन

 बातों  की  तरफ  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता
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 काड

 9  फलगुन  1904  राष्ट्रपति  क  अभिक्ताषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव

 माननीय  राष्टर्पात  जी  के  अभिभाषण  में  कहा  गया  है  कि  पिछले  तीन  वर्षों  में  लगभग  50

 हजार  उचित  दर  की  दुकानें  खोली  गई  सार्वजनिक  वितरण
 प्रणाली

 का  विस्तार किया  गया  है

 धा  उसे  अधिक
 कुशल  बनाया  गया  है  ।  मैं  बहुत  विनम्रतापूर्वक  कहना  चाहता  हूं  कि  उद्देश्य  सही

 लेकिन  वितरण  प्रणाली  नीचे  के  स्तर  पर  सही  महीं  जो  सरकार  का  उद्देश्य  है--उस

 रद्द  तय  के  अनुसार  गरीबों  को
 न

 गांवों  में  और  न
 शहरों  में  सही

 समा  पग  और
 सही  ढंग  से

 साव

 जनिक  वितरण  प्रणाली  के  द्वारा  गिला  मिलता  है  या  चीनी  मिलती  हालांकि  यह  विषय  राज्य

 सरकारों  के  अधीन  लेकिन  केन्द्रीय  शासन  को  भी  देखना  चाहिए  कि  वितरण  सही  ढंग  ने  हो  रहा

 है  या  नहीं  हो  रहा  है
 ।

 इस  सभा  के  माध्यम से  मैं  केन्द्रीय  शासन  से  कहना  चाहता  —z  जिले  को

 सेम्पिल  बना  कर  देखें  कि  वहां  पर  वितरण  प्रणाली  सही  ढंग  चल  रही  है  या  नहीं  चल  रही  हैं  ।

 मैं  अपने  जनपद  इलाहाबाद की
 बात

 जानता  हू--वहां  पर
 वितरण  प्रणाली बहुत  ज्यादा  अव्यव

 स्थित  सही  ढंग  से  लोगों  को  गल्ला  नहीं  मिल  रहा  दुकानों  पर  गल्ला  सही  समय  पर  नहीं

 तता  है  और  लोगों  को  उचित  मृत्य  पर  भी  नहीं  मिलता  है  ।  सरकार  को  इस  ओर  विशेष  रूप से

 ध्यान  देना  चाहिए  |

 इस  अभिभाषण  में  सूखे  और  बाढ़  से  प्रभावित  लोगों
 के  लिए  700  करोड़  रुपये  की

 राशि  देने  की  बात  कही  गई  है  ।  मेरी  जानकारी  में  उत्तर  प्रदेश  को जो  जनसंख्या के  हिसाब  से

 खे  और  बाढ़  से  प्रभावित  होने  के  हिसाब
 देश

 का
 सबसे

 बड़ा  राज्य  उसको  सुखे  की  सहा

 यता  के  मद  में  केन्द्र  से  कोई
 घन

 नहीं  मिला  है  ।
 मैं  यह  मानता  हूं  कि  इसमें केन्द्र

 का
 दोष  नहीं है

 उत्तर  प्रदेश  शासन  ने  शायद  समय  पर  धन  की  मांग  नहीं  लेकिन  उस  गलती  के  बावजूद भी  मैं

 इस
 सभा  के  माध्यम  से  केन्द्रीय  सरकार  से  निवेदन

 करना  चाहूंगा  कि  उत्तर
 ae  को  सुखे  और

 बाढ़  से
 जो  नुकसान हुआ  भले  ही  उन  की  मांग  देर  से  आई  हो  या  उन्होंने  मांग  न  भी  भेजी

 लेकिन
 उस  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  जैसे  अन्य

 राज्यों  को
 सूखे  और  बाढ़  में  सहायता  देने के

 लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सहायता  दी  गई  उसी  तरीके  से  उत्तर  प्रदेश  को  भी  मिलनी

 |

 गेहूं  और  धान  की  वसूली के  सम्बंध  में  कहा  गया  है  कि  वसूली  पर  किसानों  को  उचित

 मूल्य  मिलता  है  ।  इसके  बारे  मान्यवर
 मेरा  बहुत  कट  अनुभव  है

 ।  जब
 किसान  की  कमल

 हान  में  आती  जब  वह  उसको  बेचना  चाहता  है---उस  सास  सरकार  की  तरफ.से  राज्यों  में

 उचित  दाम  पर  खरीदने  की  दुकानें  नहीं  मिलती  हैं  तथा  विवरश  होकर  किसानों  को  अपने  गेहूं  और

 धान  को  कम  दामों  पर  व्यापारियों  को  बेचना  पड़ता

 किसानों  को  चूकि  सरकार  को  हर  तरह  की  अदायगी  करनी  होती  इसलिए  बाध्य  होकर

 उसे  कम  दामों  पर  बेचता  पड़ता  है  ।  मेरा  केन्द्रीय  शास ग्म्य्यन्ता  शासन  से  अनुरोध  है  कि
 वह  राज्य  सरकारों
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 ि
 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  धन्य द  प्रस्ताव  28

 1983

 को  आदेश  दे
 कि

 जिस
 समय

 रबी  और  खरीफ
 की

 फसल  आये
 उसके  पहले  ही  सरकार  द्वारा  तय

 मूल्यों  पर  गल्ला  और  धार  को  खरीदने  की  दुकानें  खोली  जाएं  ।

 राजेन्द्र  कुमारी  वाजपेयी  पीठासीन  हुए  1)

 अभी  जब  आन्ध्र
 का

 चुनाव  हो  रहा
 तो

 उस  चुनाव  में  जाने  का  मुझे  मौका
 था  ।

 वहां  शासन  द्वारा  कपास  की  कीमत  550  रुपये  प्रति  face  मुक़र्रर की  गई  थी
 लेकिन  वहाँ

 पर  450  रुपये  प्रति  क्विंटल  पर  किसान  कपास  को  बेचने  पर  बाध्य  हो  रहे  थे  क्योंकि  सरकार  की

 तरफ  से  कपास  खरीदने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  थी  ।

 दूसरी  बात  जो  मैं  कहना  चाहता  हुं  वह  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  के  बारे  में  है  ।  देहातों  में

 इसका  भी  सही  उपयोग  नहीं  पा  रहा  है
 ।
 मैं  विनम्रतापूर्वक  कहना  चाहता  हूं  कि  विभाग  के  लोग

 ज्यादातर  फर्जी  मास्टर  रोल  दिखा  देते  हैं
 ।

 राष्ट्रपति  जी  के  अभिभाषण  में  लिखा  है  कि  राष्ट्रीय

 ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अधीन  इस  वर्ष  33  करोड़  से  अधिक  अतिरिक्त  श्रम  दिवसों  का  देहाती

 रोजगार पैदा  किया  जाएगा  ।  ०५ "सरा  कहना  यह  है  कि  प्रावधान  नहीं  किया  गया  है  और  अगर

 इसकी  जांच  की  गईं
 तो

 बहुत  ज्यादा  फर्जी  काम  पाया  जाएगा ।  मैं  यह  चाहूंगा  कि  इसकी  जांच  की

 जाए  और  हर  राज्य  में  एक-एक  जिले  at  ge  के  रूप  में  लेकर  कितना
 काम

 weet  रोल  पर

 हुआ  है  और  कितना  सही  काम  हुआ  है  और  कितना  गलत  काम  हुआ  यह  देखा  जाए  और  गलत

 काम  करने  वालों  को  दंडित  किया  जाए  ।  यह  मामला  राज्य  सरकार  के  अन्तगेत आता ठे | ९ यह आता  यह

 सही  है  लेकिन  क्योंकि  केन्द्रीय  सरकार  सहायता  देती  है  और  फिर  राज्य  सरकार  इसको  चलाती

 इसलिए  जरूरी  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  इस  चीज  को  देखें  ।

 एक  बात  भर  अर्ज  करना  चाहता  हूं  और  वह  यह  है  कि  विशेष  कम्पीनेन्ट प्लान  और

 सूचित  जातियों  के  सम्बन्ध  में  जो  योजना  चल  रही  उनका  फायदा  नीचे  स्तर  के  लोगों  को  नहीं

 मिल  रहा  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  की  जो  इच्छा  है  और  हमारे  नेताओं को  जो  इच्छा  है  और  जिस

 भावना को  महामहिम  राष्ट्रपति  जी  ने  अपने  भाषण  में  व्यक्त  किया  उसकी  अभिव्यक्ति  गांवों

 में  नहीं  हो  रही  है  ।  जो  पैसा  खर्चे  हो  रहा  उसका  दुरुपयोग  हो  रहा  है  और  इसकी  जांच  करनी

 पड़ेगी  |  उद्देश्य  सही  लेकिन  वह  पुरा  नहीं  हो  रहा  है  ।

 परिवार  नियोजन
 के

 बारे  में  भीं  मैं  कुछ  कहना  चाहूंगा  विरोधी  पक्ष  के  नेता  श्री  जेठमलानी

 ने  अपने  भाषण  के  बीच  में  परिवार  नियोजन  के  मामले  में  स्व०  संजय  गांधी  की  तरफ  की  थी

 लेकिन  जिस  समय  वह  परिवार  नियोजन  चल  रहा  तो  विरोधी  पक्ष  के  लोगों  ने  बड़ा  हो-हल्ला

 मचाया  था  और  कहा  था  कि  गलत  तरीके  नसबन्दी  की  जा  रही  है  ।  '"”  यह  भी

 कहा  गया  था
 कि

 जिन  लोगों  की  गलत  नसबन्दी  की  गई  जनता  पार्टी  का  शासन  आने  के  बाद
 उनको  10

 हजार  रुपये  मुआवजा  देंगे  ।
 केन्द्र  और  राज्यों  में  जनता  पार्टी  ने  28  महीनों तक  शासन

 किया  लेकिन  एक  भी  केस  ऐसा  गलत  नसबन्दी  का  नहीं  जिसको  10  हजार  रुपये  मुआवजा
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 देते  जैसा  कि  इन्होंने  अपने  धोषणा  पत्र  में  कहा  था  ।  विरोधी  पक्  ने  उस  समय  परिवार  नियोजन

 को
 जितना  नुकसान  उतना  शायद  इस  क्षेत्र  में  किसी  ने  नहीं

 पहुचाया

 मुझे  अभी  चीन  आने  का  मौका  मिला  ।  मैं  चीन में
 परिवार  नियोजन  को  तारीफ  करना

 चाहता हु
 ।

 चीन  में  परिवार  नियोजन  के  मामले  में  ईमानदारी  और  सख्ती  के  बूते
 पर

 काफी  अंकुश

 लगा  दिया  है  और  परिवार  नियोजन  को  एक  सिद्धान्त  के  रूप  में  वहां  की  सरकार  ने  माना  है  ।  वहां

 पर  कुछ  दंडित  करने  का  प्रावधान  नहीं  है  लेकिन  जो  लोग  परिवार  नियोजन  को  अपनाते हैं  और

 चीन  की  सरकार  की  नीति  को  मानते  उनको  सुविधाएं देने  की  बात  वहां  पर  है
 ।

 मैं  भी  इस

 सदन  के  माध्यम  से  यह  कहना  चाहता  हू  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  ऐसे  नियम  बनाने  चाहिए
 कि

 बह

 दंडित
 न

 करें  लेकिन  अगर  एक  परिवार  दो  सन्तानें  पेदा  करता  तो  उसको  कुछ  सुविधाएं  देने

 की  बात  हो  और  जो  परिवार  दो  सन्तानों  से  ज्यादा  पेदा  करता  उसको  दंडित  तो  न  किया  जाए

 लेकिन  उन  सुविधाओं  से  उनको  वंचित  किया  जाए  जो  दो  सन्तान  पैदा  करने  वाले को  मिलती

 हैं  ।

 राष्ट्रपति
 जी

 के  अभिभाषण  में  यह  कहा  गया  है  कि  हमारी  दूरदर्शन  नीति  में  देहाती  लोगों

 की  और  शिक्षा  और  विकास  के  लिए  इस  शक्तिशाली  माध्यम  के  उपयोग  पर  विशेष

 ध्यान  दिया  जाएगा  ।  सभापति  आप  उस  स्थान से  आती  इलाहाबाद  को  पूरे  देश  के

 नीतिक  इतिहास  में  एक  महत्वपूर्ण  रहा  है  और  आजादी  की  लड़ाई  इलाहाबाद  से
 होती

 रही  थी
 ।  धार्मिक  दृष्टि से  राजनीतिक  दृष्टि  सें  और  सामाजिक  दृष्टि  से  उसका  खड़ा  महत्व  है  ।

 शिक्षा  की  दृष्टि  मध्य  में  होने  की  दृष्टि  से  इलाहाबाद  मैं  समझता  हु  कि  सर्वोपरि  नहीं  है  तो

 किसी  दूसरे  इलाके  से  कम  भी  नहीं  है  लेकिन  दुर्भाग्य
 की

 बात  है  कि  इलाहाबाद आज  दूरदर्शन  के

 मैप  पर  नहीं  है  मैं  इस  सदन  के  माध्यम  से  सरकार  से  मांग  करना  चाहता  zg  कि  इलाहाबाद को

 अविलंब  दूरदर्शन  के  मैप  पर  लाया  जाए  वहां  पर  पोस्ट  एण्ड  टेलोग्राफ  का  माइक्रोवेव  लिंक

 लब्ध  है  जिससे थोड़े  खर्चे में  टेलीविजन का  प्रावधान  किया  सकता  है  ।  जब  देवरिया और

 दूसरे  छौटे  जिले  इस  व्यवस्था  का  लाभ  उठा  सकते हैं  तो  इलाहाबाद  में  दूरदर्शन  की  व्यवस्था  क्यों

 सहीं
 हो

 यह  बात  मेरी
 समझ  में  नहीं  आती  ।

 उधोग
 &

 at  में  carga  जनपद  wee  eae  में सब  लोग  जानते हैं  कि  एशिया

 का
 सबसे  अच्छा

 और  दुनियां  का  दूसरे  नम्बर
 का

 सिलिकासेंड  निकलता है
 और  यहां  पर

 दस  हजार

 मजदूर  काम  करते  हैं
 ।

 लेकिन  इस  सिलकासेंड  से  जो  शीशा  बनता  है  वह  दूसरे  प्रदेशों  में  बनता है

 इसकी  यहां  से  दुलाई  होती  इससे  शीशा  मंहगा  पड़ता है  ।  यहां  पर  ब्राडगेज  लाइन  बिजली

 सड़क  है  और
 10

 हजार  मजदूर  काम  करते  हैं
 ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  इलाके में

 शीशा  बनाने  का  कारखाना  अविलम्ब  खोला  जाना  चाहिए  ताकि  वहां  के  लोगों  को  रोजी-रोटी  और

 काम  मिल  सके

 अन्त  में  मैं  एक  बात  कह  कर  समाप्त  करता  हूं  ।  आज  आसाम  में
 जो  आन्दोलन हो  रहा
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 पंजाब  में  जो  थोड़ा  aga  Weereara  हो  रहा
 उसके  बारे

 में
 में

 विरोधी  दलों  से  कुछ

 करना  चाहता  ह  ।  इनकी  कथनी  और  करनी  कहीं  भी  एक  नहीं  थि  जब
 ये

 गांवों
 में  जाते  हैं

 तो

 किसानों  को  कहते  हैं  कि  गेहू  का  दाम  बढ़ना  गन्ने  का  दाम  बढ़ता  कपास  का  दाम

 बढ़ना  धान  का  दाम  बढ़ना  लेकिन  जब  शहरों  में  आते  हैं  तो  भाषण  करते  हैं  कि

 गेहूं  सस्ती  मिलना  चाहिए  ।  चीनी  सस्ती  मिलनी  चाहिए  ।  चावल  सस्ता  मिलना  चाहिए  जब  आसाम

 जाते हैं  तो  वहां  जिम्मेदार  वे  लोगों से  कहते  हैं  कि  आंदोलन करना  चाहिए  और  जब  खून  खराबा

 होता जिसके  आंदोलनकारी  लेकिन  उसका  आरोप  केन्द्रीय  सरकार पर  लगाते हैं  |

 कहते  हैं  कि  चुनाव  कराने  के  कारण  ag  हुआ  है
 ।  एक  तरफ  कहते  हैं  कि  राष्ट्रपति  शासन

 न  बढ़ाया  जाए  और  दूसरी  तरफ  आसाम  में  उसके  पक्षधर
 बनते  है ंकि

 लोकतंत्रीय  व्यवस्था  न  करके

 राष्ट्रपति  शासन  बढ़ाया  जाए  ।  नौकरशाहों  के  हाथ  में  हुकूमत  रहे
 ।

 इस  संबंध  में  मैं  केन्द्रीय  सरकार

 को  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  कि  आसाम  में  चुनाव  उसने
 लोकतंत्रीय  मूल्यों  को  कायम  किया

 है  और  किसी  आंदोलन  को  चुनाव  टालने  के  लिए  सफल  नहीं  होने  दिया
 ।  नहीं  कल  यह  भी  हो

 सकता  है  कि  लोकसभा  के  चुनाव  भी
 न

 होने  दिए  अन्य  राज्यों  का  विधान  सभाओं  के  चुनाव

 भी  न  होने  दिए  जाएं  ।  इस  प्रवृत्ति  को  बढ़ावा
 न

 देकर  केन्द्र  सरकार
 न ेजो  काम  किया  उसके

 लिए  वह  बधाई  की  पात्र  है
 |

 अन्त  में  एक  बात  और  कहना  चाहता
 आज  सिचाई  का  क्ष  न्र फल  बढ़ता  जा

 रहा  है  और  खाद  का  उपयोग  कम  होता जा  रहा  है  ।  इसका  कारण  यह  है  कि
 और

 खाद

 बहुत  मंहगा  जिसको
 किसान  खेतों

 में  डालने  में  असमथ  है  ।  दूसरी  तरफ  का

 क्षेत्रफल  बढ़ता  जा  रहा  है  ।  देखा  जाए  तो  यह  सही  नही  हैं  ।  एक  नलकूप  से
 250  एकड़  भूमि

 सिंचित  दिखाई  जाती  है  ।  जबकि  असलियत  ag  है  कि  अगर
 चौबीसों  घन्टे  बिजली

 मिले  तब  भी

 250  एकड़  जमात  सिंचित  नहीं हो
 सकती  ।

 नहर  का  जितना  sare  एरिया  दिखाया  जातीं  उतना  wars  एरिया वह  नहीं  होता

 कोई  भी  नहर  उतनी  जमीन
 को

 नहीं  सींचती
 ।

 खाद  का  दाम  भी  ज्यादा  है  ।
 कृषि

 मंत्री
 जी  ने

 वे  एक  सम्मेलन में  कुछ  दिन  पहले  भाषण  देते  हुए

 रिपोर्ट में  यह  स्वीकार  किया  गया  है  कि  वर्ष  1978-79  और  1982-83

 के  बीच  90  लाख  हेक्टेयर  भूमि  के  लिए  सिंचाई  व्यवस्था  करने  और  20  लाख  उर्वरकों

 का  अधिक  इस्तेमाल होने  के  बावजूद  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  में  उल्लेखनीय  वृद्धि  नहीं  हुई

 है  ।

 इसका  कारण  यही  है  ।  खाद  की  कीमत  केन्द्रीय  सरकार  को  कम  करनी  चाहिए  ।  विरोधी

 दल  के  लोग  जनता  में  जाकर  जो  कुछ  कहें  ।  केन्द्रीय  सरकार  किसानों  को  जिस  दर  पर

 खाद  दे  रही  उस  दर  पर  देने  के  बाद  भी  केन्द्रीय  सरकार  को  5  अरब  रुपए  का  घाटा  उठाना
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 पड़ता है  |  लेकिन  किसानों के  हित  देश  में  गल्ला  बढ़ान ेके  हित  में  केन्द्रीय सरकार  को  चाहिए

 कि  खाद  का  दाम  कुछ  और  करे  |  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  धन्यवाद  प्रस्ताव  का  सेन  करता  हुं  ।

 थ्री  टी०  एस०  नेगी  :  सभापति  राष्ट्रपति  जी  के  अभिभाषण

 पर  आपने  मुझे  बोलने  का  मौका  इसके  लिए मैं  आपका  आभारी  हूं  ।  मैंने  राष्ट्रपति जी  के

 अभिभाषण के  संबंध  में  दोनों  तरफ  के  माननीय  सदस्यों  के  विचार  सुने  ।  अपने-अपने विचार  बड़ी

 खूबी  से  लोगों  ने  रखे
 ।

 उपलब्धियों  के  बड़-बड़
 ढोल  छोटे गए  ।  सही  उपलब्धि  में  सदन  के  सामने

 रखना  चाहता  हूं  ।  जवाब  भी  जानना  चाहूंगा  ।  समय
 कम  होन ेके  कारण  पॉइंट्स ही  बोलना

 चाहता  हूं  ताकि  यह  स्पष्ट  हो  जाए  कि  सरकार  वाकई  क्या  कर  रही  है
 ।

 क्या  यह  सही  नहीं  है
 कि

 इस  सरकार के  कार्यकाल में  हिंसक  वारदातें  बढ़ीं  और  इस  सरकार  के  जमाने में  औरतों  पर

 लात्कार बढ़  हैं  ।  दलितों  पर  अत्याचार हुए  हैं  ।

 क्या  यह  भी  सही  नहीं  है  कि
 सामाजिक

 मतभेद  और  दंगे-फसाद बढ़े  हैं  दो  दिन  में  तीन

 दंगे हुए  यह  सरकार  के  आंकड़ हैं  ,  मैं  अपनी  तरफ  से  नहीं  बता  रहा  हू  ।  विघटन
 की  जो

 ताकतें  उसको भी  बड़ावा  मिला  मैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  ह  कि  इस  सरकार की

 जो  अथ  नीति  अन्तर्राष्ट्रीय  केलीश्यहों एवं  देश के  पूंजीपतियों  की  मिली-भगत से  हमारा  राज तन्त्र

 आम
 लोगों  क॑  शोषण  का  हथियार  बन  चका  है  ।  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  लोगों

 > की  संख्या  दिन-पर-दिन  बढ़ती  चली  जा  रही  Q)  उसमें
 कोई  कमी  नहीं  हुई  है

 ।
 काले

 धन  की  अर्थव्यवस्था में  जहां
 बड़  इजारेदार  के  मुनाफे  आसमान  को  छू  रहे  हैं  वहां  आम

 आदमी
 की

 क्रय  शक्ति  बिल्कुल  नीचे  पहुंच  चुकी  है  ।  निरंकुश  अव्यवस्था  तथा  कट-अटूट  नीतियों

 से
 न  केवल  नियोजन

 में
 भटकाव

 और  खोखलापन आ  चका  है  बल्कि  रोजगार के  अवसर  भी  क्रमशः

 बंद  होते  चले  जा  रहे  हैं
 ।

 सरकार  की  आधिक  नीतियो ंने  एक  ऐसे  बिचौलियों श  को  जन्म  दिया

 जिसकी  वजह  से  जीवन  के  हर  क्षत्र  में  गिरावट के  लक्षण  साफ  नजर  आते  हैं  ।  बिचौलियों की

 बजह  से  जहां  उत्पादकों
 को

 अपनी  मेहनत  का  मुनाफा  नहीं  मिल  पाता  वहीं  उपव्यक्तियों को  ऊंची

 में  चुकानी  पड़ती  हैं
 ।

 मुजफ्फरनगर  से  25  रुपए  क्विंटल  गोभी  दिल्‍ली  में  आती  है  ।

 लेकिन  दिल्‍ली  के  बाजार  में  डेढ़-सो और  दो-सौ  रुपए  प्रति  क्विंटल  बिकती  है  ।  यह  बीच

 का  जो
 इतना  मार्जिन  कौन  खा  रहा  है

 ?

 श्री  त्र  पन  सिंह  नेगी  :  इस  पर  सरकार  क्यों  प्रतिबन्ध  नहीं  लगा  सकती
 ?

 सरकार

 इसका  जवाब  दे
 ।

 उत्पादन कर्ताओं  के  साथ  दोहरा  शोषण  हो  रहा  है  ।  care

 आदि  के  लिए  कमर  तोड़  कीमतें  चुकानी  पड़ती  हैं  और  इस  तरह  इसका  प्रति  वर्ष  औद्योगिक  क्षे  त्र

 कृषि
 क्षत्र

 से
 5,000  करोड़

 रु०  का  मुनाफा  उठाता है  ।  लेकिन  सरकार  कृषि  को  उद्योग  मानने

 को
 तैयार  नहीं  है

 |
 तो  यह  ज्यादती  किसानों  पर  क्यों  हैं  जबकि  किसानों  के  गन्ने  4,330  करोड़

 रु०  सरकार
 दिला  नहीं  पा  रही  स्वयं  सरकार  दाम  बढ़ा रही  टैक्स  लगा  रही  है  ।  इसका

 कया  मतलब  है  ?
 गरीब  लोगों  के  लिए

 जीता
 मुश्किल  हो  रहा  है  ।  यह  सरकार  की  नीति  है  ।
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 इस  मुल्क  में  हमने  हमेशा  यह  मांग  की  थी  सरकार  से  कि  निर्यात  बढ़े  ।  लेकिन  निर्यात  के

 बजाये  आजकल  आयात  बढ़  रहा  है  और  निर्यात  घट  रहा  कारण  यह  है  कि  आयात  में  कमीशन

 मिलता  इसलिए  उसको  बढ़ाया  जाता  है  ताकि  सरकारी  पक्ष  की  जेबें  गरम  काला धन  बढ़े

 और  चनाव  में  हमारे  ऊपर  अत्याचार  जबरदस्ती  वोट  लिए  जायें  और  इस  ढंग  से  जनतंत्र  का

 गला  घाटा  जाए

 गेह  आयात  किया  जाता  और  जो  सरकारी  गोदाम  हैं  वहां  इतनी  कुव्यवस्था  है  कि  प्रति

 वर्ष  6  लाख  टन  अनाज  बरबाद  होता  है  और  गेहूं  फिर  बाहर  लगाया  जाता  है  ।  तो  क्या  सरकार

 अपने  गोदाम  ठीक  नहीं  कर  सकती  ?  किसान  की  खेती  में  बड़ी-बड़ी  बीमारियां  लग  रही  हैं  ।  आपने

 मनुसंधानशालायें
 खोल  रखी

 हैं  जिनके  वैज्ञानिकों  पर  100  करोड़  रु०  हर  साल  खर्चे  होता है
 ।

 मैं  पूछना  चाहता हूं  कि  क्या  काम
 कर  रही  हैं  ?  फसलों की  बीमारियों  की  क्यों  रोक

 थाम
 नहीं

 होती  ताकि  किसानों  की  फसलें  बरबाद  न  हो ं?

 मजदूरों  की  हालत है  यह  भाप  बम्बई  में
 चल  रही  हड़ताल से  देख  लीजिए  ।

 14

 महीने  हो  गए  हड़ताल
 को

 लेकिन  अभी
 तक

 समाप्त  नहीं  हो
 सकी

 ।  अगर  बह  सरकार  से  उचित

 मांग  करते  हैं  तो  गोली  मिलती है
 ।

 यह
 तो  गोली  और  डंडे  की  सरकार है  ।  कोई कह  रहा  था  यह

 तो  बहुत  अच्छी  सरकार  है  सारी  मांगें  पूरी कर  खाने  के  लिए  पहनने के  लिए  कफन

 और  रहने  के  लिए  कब्रिस्तान  ।  ag  सरकार  कर  रही  गन्ने  से  स  रकार  पाबर  अलकाहल  बना

 सकती  पैट्रोल  में  मिलाकर  उत्पन्न  इस्तेमाल  हो  सकता है
 ।  पावर  अलकोहल  पैदा  करती  है

 ताकि  पैट्रोलियम  आयात कम  यहां
 की

 पूति  के  लिए  पैट्रोल  काम  आए  और  इस  प्रकार  विदेशी

 मुद्रा  बचायी  जा  सके  ।  इस  तरह  से  गन्ना  उत्पादकों  को  उचित  मलय  मिल  सकेगा  ।

 पिछडे  क्षत्रों  के  बारे  में  अभी  प्रदेश  के  माननीय  सदस्य  कह  रहे  थे  ।  मैं  बताना

 हूं  इस  सरकार  का  कया  है
 ?  जो  पहाड़ों  की  तरक्की  के  सम्बन्ध  में  वहां  की  प्रगति  के

 काम  नियोजन  के  काम  थे  वह  सरकार  के  गलत  निर्णयों  के  कारण  रुक  गए  हैं  जिससे  वहां  लोगों

 की  तरक्की  नहीं  हो  सकती  ।  1980  में  इडियन  फोरेस्ट  ऐक्ट  में  जो  संशोधन  हुआ  उससे  यह  हुआ

 हमें  अपने  यहां  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षत्रों  के  बार ेमें  लिखना  चाहता  ह  कि  3,4  साल  पहले

 जो  योजना  प्लान  में  मजूर  की  जिनके  ठेके  हो  चुके  उन  पर  काम  चालू  नहीं  हुआ  इस

 इंडियन  फोरेस्ट  ऐक्ट  में  संशोधन  की  वजह  से  जिसके  का  «ण  विभाग  फोरेस्ट  के  अन्दर  से  सड़क  नहीं

 ले  जा  बिजली  के  तार  नहीं  जा  सकते  ।  तो  तरक्की  होगी
 ?  मैंने  सुझाव  दिया  था

 उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  और
 भारत

 में  वन  मंत्री  को  लेकिन  वह  सुनने  और  समझने  से  इन्कार

 करते हैं  ।  जो
 संशोधन  हो  गया  है  उसे  बदलना  सहीं  चाहते  fe  जो  हमारी  डिटेक्टर  साहिबा

 उनसे  वह  डरते  हैं
 ।

 उन्होंने  जो  पास  कर  दिया  और  जो  कानून बन  उसके  खिलाफ वह  बोल
 नहीं  सुझाव  नही ंदे  सकते/तो  यह  सरकार  क्या  काम  करेगी  ?

 था  fo  f=r-  ये  पकाए
 मैंने  सुझाव  रखा  जतन  नासा  प्लान  में  उनकी  चालू  किया  जाए  |  जो  तीन

 338



 9  1904  राष्ट्रपति के  अभिभाषण पर  धन्यवाद  प्रस्ताव

 विभाग  संबंधित  हैं  एक  तो  राजस्व  दूसरा  फारेस्ट  का  और  तीसरे  जिस  विभाग  का  निर्माण  काय

 हो  रहा  उनके  एक-एक  अफसर  बैठ  जायें काम  शुरू  करवा  दें  ।  स्वीकृति  के  लिए  उत्तर  प्रदेश

 गर  को  भेजें  या  गवर्नमेंट  आफ  इंडिया  को  भेजें  ।  स्वीकृति  बाद  में  आ  सकती  है  ।

 aa,  मैं  आपके  द्वारा  बता  दूं  कि  रेड्डी  साहब  का  और  गिरी  साहब  का  जो  चुनाव  हुआ

 ही  चुनाव  मेरा भी  था  ।  मेरे  खिलाफ  राजा  के  लड़के  के  लड़के  को  खड़ा  किया  था  |  मेरे

 बारे
 में  यह  कह  दिया कि  यह  तो  बहुगुणा  का  उम्मीदवार  है

 ।
 बहुगुणा  जी  118  सीट  पर  चुनाव

 लड़कर  भाषण  करते  गए  थे  ।  उनको  183  उम्मीदवार  जीत  कर  आए  थे  ।  आप  डिज़ाइन  कीजिए

 हम  भी  करते  हैं  ।  उन्होंने  कहा  कि  ये  बहुगुणा  के  उम्मीदवार  .  )

 सभापति  महोदय  :  फिर  भी  मैं  राजा  के  लड़के  की  जमानत  जप्त  करा  के  आया  ।

 अच्छा  बात  क्लीयर  हो  गई

 )

 मैंने  आपसे  निवेदन  किया  कि  पहाड़ियों की  प्रगति  अवरुद्ध  हो  चकी  इसके  लिए  सरकार

 को  कुछ  कदम  उठाने  चाहिये  ।  मैंने  सुझाव  दिया  था  कि  केन्द्र  के  फारेस्ट  मंत्री  से  मिलने  की  जरूरत

 नहीं  सीघे  प्रधान  मंत्री  से  मिलिए  ।  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  का  प्रतिनिधि सीधे  प्रधान  मंत्री  से

 मिले  और  इसमें  जो  ठीक  हो  सकता  वह  करायें  ।  इन  सम्बन्ध में  मैंने  पत्र  भी  लिखा  लेकिन

 उसकी  सुनवाई  नहीं  हुई  है  ।

 डी०  जी०
 ०  गर ०

 मजदूर  हमारे  पहाड़ी  क्षेत्र  में  बहुत  काम  करते  हैं
 ।

 उनकी  हालत

 ठीक  नहीं  है  उन  पर  दोहरी  नीति  लाग  होती  काम  करने  के  लिए  डिसिप्लिन के  लिए  मिलेटरी

 ऐक्ट  उन  पर  लागू होता  है  और  जो  तनख्वाह  तथा  भत्ते  जो  उनको  मिलता  उसके लिए

 लिया  ऐक्ट  लागू  होता
 ।

 यह  दोहरी  नीति  क्यों  समाप्त  करना  चाहिए  |  उनको  एक

 तरफ
 कर  चाहे  मिलिट्री  कानून के  अंडर कर  दें  या  सिविलियन के  अवसर  कर  दें  ।  यह  मेरा

 निवेदन है  ।

 एशियाड
 के

 बारे
 में  बड़ी  बातें  हुई  एशियाड  में  बहुत  भ्रष्टाचार  हुआ  है  ।  कांग्रेस  के

 एक
 माननीय  सदस्य  का  एक  पत्र  हमारे  पास  भी  आया  ।  उन्होंने  कहा  कि  टिकट  तो  ब्लैक  में  पहले

 ही  बिक  चुके  थे
 ।  लोगों को  टिकट  नहीं  मिला  ।  जब  एशियाड  शुरू  हुआ  तो  जब  तक  मिलेट्री  के

 अन्तगंत
 उनका

 प्रशासन
 था  ag  ठीक  और  सुरक्षा रही  लेकिन  कांग्रेसियों की  धांधलेबाजी

 उन्होंने
 चलने  नहीं  दी  ।  इसलिए उनको  हटाया  गया और  वहां  कां  प्रशासन  पुलिस  को  दिया  गया

 फिर
 जितने  चाहो  जाओ  ।  ये  लोग  आते-जाते  कोई  कानून  इनके  लिए  नहीं  था  ।

 एशियाड  के
 खाने

 के  बारे  में  अगर  चर्चा  होगी  तो  देखने  में  आएगा  तो  पता  चलेगा  कि
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 जिंस  तादाद में  लोग  बाहरी  पलकों  से  आए  उससे  तीन-चार  TT  बाना  खाया  wat  रहा
 मै

 समझता  हूं
 कि

 ये  किंग्स  सी  खा  गए  ।
 यह  बात  वहां  चीजें  वहां  हुई  हैं  जब  यह  ही  बात  सदन  में  होगी

 तो  सारी  बात  साफ  हो  जायेंगी  ।

 हमारे  हिन्दुस्तान  में  जो  सोना  वहभी  विदेश  ले  गए  ।  हमें  सोना  भी  नहीं

 कंपीटीशन  में  जीते  भी  नहीं  ।  हमारा  इतना  बड़ा  मूलक  जो  चीन  के  बाद  दुसरा  उसको  कुछ  भी

 पुरस्कार  नहीं  हमें  बहुत  कम  गोल्ड  asa  मिले  |  हम  एक  दो  ही  ले  पाए  हैं  ।

 असम  की  भी  यहां  चर्चा हुई  ।  उस  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  यह  है
 कि  कांस्टीट्यूशनल

 औन्‍्लीगेशन  पूरा  करने  लिए  चुनाव  वहां  पर  हुए  क्या  मुझे  यह  जानने  का  हक  है  कि  जो  6,

 लाख  वोटर  लिस्ट  में  आने  उनको  क्यों  नहीं  लिया  गया  ?  उनका  नाम  इलेक्टोरल  लिस्ट  में

 क्यों  नहीं  लिया  गया  ?  इसका  जबाव  दिया  चाहिए  |  मनमानी  और  धांधलेवाजी  इस  सम्बन्ध

 में हो  गयी  मेरे  ख्याल में  इसके  इससे  कांस्ट्रीटयूगनल  औवलीगेशन  पुरा  नहीं  होगा
 ।

 मेरा
 .

 कहना  यह  है  कि  जो
 चुनाव  वहां  हुए  वह  जल्दी  समाप्त हो  जायेंगे  और  यह  सरकार  ज्यादा  दिन

 तक  चलने  वाली  नहीं  है  ।  यह  आप  जान  लें  ।

 भ्रष्टाचार  तो  इतना  ज्यादा  है  fe  मिनिस्ट्री  में  कार्य  करवाने  के  सम्बन्ध में  आम  लोग

 आपस  में  कहते  हैं  कि  यह  ब्रीफकेस  सरकार  पैसा ले  जाइए  और
 काम  करवाइए ।  ब्रीफकेस  ही

 इस  किस्म  के  जितने  भी  बुरे काम  हो  सकते  हैं  बहुत  सारे  ही  मिनिस्ट्री में  हो  रहे  हैं  ।  यह

 दुकानें  खुली  हुई  सरकारी  दफतर  नहीं  वहां पर
 सौदेबाजी  होती

 है
 ।

 श्री जी०  एस०  बनात वाला
 :  उन्होंने जो  मुद्दा  उठाया  है

 उसे
 तो  मैं

 समझ

 सकता  पर
 सभी  मंत्रियों  का  जिक्र

 और
 यह  कहना  कि

 वे
 सभी  बेईमान  ठीक  भी  है

 ।

 ag  अपनी  बात
 कह  सकते  हैं

 ।
 पर

 ऐसा  कहना  असंसदीय
 और  इसे  हटा  दिया

 जाना

 चाहिए

 सभापति  महोदय  :
 मैं  देख  लूंगी  ।  अगर  कुछ  अनपालीन्टरी  होगा  तो  एक्स पंज  कर  दिया

 जाएगा |

 आप  जल्दी  खत्म  आपका  टाइम  हो  गया

 at  टो०  एस०  नेगी  :  मैं  साबित  कर  सकता  हूं  कि  कहां-कहां क्या  हो  रहा  है  ।  कहां  पर

 क्या  भ्रष्टाचार  है
 ।  अभी-अभी  दिल्‍ली  में  कलेक्शन हुए  थे  ।  मैं  आपकों  क्या  बताऊ  कि  कितना

 भ्रष्टाचार हुआ  और
 कितने  गलत काम  हुए  ।

 सभापति  महोदय :  आपको  नोटिस  देना  चाहिए  ।  कोई  एलिगेशन  लगाने  से  पहले  प्रूफ  देना

 होता  है
 ।

 340



 9  1904  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव

 श्री  ato  एस०  नेगी  :  जहां  कहीं  भी  भ्रष्टाचार है  उसको  दूर  करने  की  कोशिश  सरकार

 को  करनी  चाहिए  और  उसमें  हमारी  मदद  लेनी  चाहिए  ।  हम  आपको  बतायेंगे कि  कैसे-कैसे  कार्य  हो

 रहे  हैं  ।  अभी  दिल्‍ली  में  चने  गए  चार  पांच  पार्षदों  लोगों  ने  क्या-क्या  कृत्य  किए
 ?

 *ऐसे-ऐसे  प्रतिनिधि  कांग्रस  ने  भेज ेहैं  अगर  उनके  बारे  में  यहां  नहीं  बोला  जाएगा

 तो  और  कहां बोला  जाएगा |  सच्चाई  क्या है  वह  अगर  हम  जनता  के  सामने  बतलायेंगे तो  पता

 चल  जाएगा  कि  आप  इस  मुल्क  को  कहां  लिए  जा  रहे  हैं  ओर  क्या  काम  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  राम  प्यारे  पत्रिका  )  सभापति
 मैं  आपका  बड़ा  आभारी  हूं  कि

 आपने  18  फरवरी को  संकेत  संसद  के  दोनों  सदनों  के  समक्ष  महामहिम  राष्ट्रपति  द्वारा  दिए  गए

 अभिभाषण
 पर

 श्री
 ब्रह्मानन्द  शेट्टी  द्वारा  प्रस्तुत  धन्यवाद

 प्रस्ताव
 पर  बोलने  के  लिए  मुझे  मौको

 दिया  ।
 मैं  तीन  चार  रोज  से  दोनों  तरफ  के  सदस्यों  को  यहां  पर  सुन  रहा  हूं  ।

 मैंने  सी०  पी०  एम०  के  नेता  को  जेठमलानी  जी  को  सुब्रह्मण्यमस्वामी  जी  को

 सुना और  अभी  बसु  जी को  भी  सुना ।  उन्होंने  कहा  कि  राष्ट्रपति  जी  ने  अपने  भाषण  में

 बिकता  का  ध्यान  नहीं  रखा  है  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि
 यदि

 भाप  राष्ट्रपति जी  के  अभिभाषण  को

 शुरू  में  ही  देखें
 तो

 उन्होंने  इसी  से  शुरूआत  ही  की  है  कि  हमारा  देश  इस  समय  चुनौतियों से  गुजर

 रहा  है  ।  आर्थिक  स्थिति  के  बारे  में  उन्होंने  कहा  है  कि  आधिक  व्यवस्था  में  हमें  सुधार  लाना  है  भौर

 जो  कीमतें बढ़  रही  हैं  उनको  काबू  में  लाना ्  और  जसी  कि  परम्परा  राष्टरीय पति के  The

 भाषण  में  केवल  दो  चीजों  का  ही  जिक्र  होता है  ।  एक  तो  पिछले वर्ष  की  क्या  उपलब्धियां रहा  हैं
 और  अगले  वर्ष  क्या  दिशा  उसका  संकेत  रहता  है  ।

 आप
 देखें

 तो
 25

 में
 से  17  पैराग्राफ ों

 में
 संक्षेप

 में  उपलब्धियों की  ही  चर्चा  की  गई  है  ।
 क्या

 आप  इस
 बात

 को
 नकार  सकते

 हैं
 कि  मुद्रास्फीति  पर  कानु  पाई  गई  है

 और  अब  वह  केबल

 2.8  प्रतिशत  ही  रह  गईं  है
 ?

 सुब्रह्मण्यमस्वामी  जी ने  अपने  भाषण  में  कहा  कि  सरकार  गलत
 बात

 कहती  वहू  कहती  है  कि  थोक  कीमतों  पर  कन्ट्रोल  किया  है  लेकिन  दूसरी  तरफ  फल  की  कीमतों

 पर  काबू  नहीं  पाई  |

 आप वास्तविकता से  दूर  चले  जाते  हैं  ।  यदि  आप  भारत  के  नक्शे  को
 तो  पायेंगे कि

 21
 करोड़  दो  लाख  अभी  जो  साइक्लोन  आया  है  उसको  सूखें  से  प्रभावित है

 क्या  वे  वास्तविकता को  भूल  जाते  हैं  कि  इन  कठिन  परिस्थितियों में  भी  हमने  इसका  सामना  किया

 और  जितनी  हमारी  दुकानें  उसके  अतिरिक्त  50  हजार  दुकानें  और  खोली  हैं  ।  इस  प्रकार

 हमने  कोमतों  पर  काबू  पाने  का  प्रयास  किया  और  जो  फुटकर  कीमत  बढ़ती  हुई  दिखाई  देती

 ही

 यी  की  चाहिए  ।  इसके  अलावा  हमने  उद्योगों  के  बुनियादी  ढांचे

 में  भी  परिवहन  किया  है
 ।

 जिस  प्रकार  की  स्थिति  जनता  पार्टी  अपने  शासन  काल  में  छोड़
 गई

 वि

 *कार्यवाही-वृत्तान्त  में  सम्मिलित
 नहीं  किया  गया
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 उसको  हमने  पिछले  तीन  सालों  में
 काफी  सुधारने  का  प्रयास  किया  है  ।  रेलवे  में  में  सुधार

 किया  बिजली  में  सुधार  किया  कोयले  के
 उत्पादन  में  4.2  प्रतिशत  का

 सुधार  किया  है

 फर्टिलाइजर में  9.6  ढुलाई  में  3.7  परसेंट  का  सुधार  किया  है
 ।

 हमारे  देश  की  सबसे  बड़ी

 समस्या कच्चा  तेल  जिस  पन  हमें  पारस  एक्सचेंज  खर्च  करना  पड़ता  उसमें  हमने  30  परसेंट
 से

 भी  ऊपर  वाली  उपलब्धि की  है  ।  इसी  प्रकार  निर्यात में  भी  21  प्रतिशत की  बढ़ोतरी  की  है  ।  जहां

 दुनिया  के  लोग  अपने  देश  की  अर्थव्यवस्था  को  काबू  करने  के  लिए  इन्वेस्टमेंट  में  कमी  कर  रहे

 वहीं  पर  इस  सरकार  ने  पिछले  तीन  सालों  में  इन्वेस्टमेंट  बढ़ा  दिया  है  ।  इस  साल  के  भी  बजट  में
 a

 हमने  21  प्रतिशत
 की  बढ़ोतरी की  है  ।  मैं  पूछना  चाहता  &  fe  क्या  यह  उपलब्धि  नहीं  है  मैं

 माननीय  राष्ट्रपति  जी
 को

 माननीय  प्रधान
 मंत्री

 जी  की  ओर  से
 धन्यवाद

 देना  चाहता हू  कि  जिन

 लोगों  ने  स्वतन्त्रता  संग्राम  में  भाग  लिया  उनकी  भी  पैंशन  को  बढाया  है  ।

 श्री  रामावतार
 शास्त्री  :  आप  बहुत  पुरानी  बात  कर  रहे  हैं  ।  मैं  भी  एक

 स्त्री
 सनानी  हूं  ।

 थ्री  राम  प्यारे  पत्रिका  :  इस  सरकार  ने  अनुसूचित  जाति  और  जनजातियों  पिछड़ी  जातियों

 के  लिए  तथा  पहली  बार  हमारे  हिन्दुस्तान के  जो  पिछड़े  हुए  मांझी  उनके  लिए  भी  एक  बीमा

 की  बनाई  है  ।  ट्राइबल  सब-प्लान  में  दत  करोड़  रुपये  की  बढ़ीतरो  की  है  ।  इससे  सरकार

 को  दिशा  दिखाई  पड़ती है  ।  हमने  कहीं  भी  तथ्यों  को  छिपाया  नहीं  है  और  न  छिपाने  का  प्रयास

 हीं  किया  है  ।  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  जरिए  हमारी  सरकार  ने  हिन्दुस्तान  के  दलितों  और  हा रनों

 आदिवासियों  को  ऊपर  उठाने  का  प्रयास  किया  लेकिन  ये  लोग  उसकी  आलोचना  ही  करते

 रहते  हैं  ।

 श्री  राम  अवतार  शास्त्री  :  सबको  उजाड़ा  जा  रहा  है  ।

 श्री  राम
 प्यारे  पत्रिका  :  शास्त्री  आप  तुझ  बोलने  दीजिए  ।  क्यों  आपके  लीडर  ने  कहा

 है  गवर्नमेंट  हैज  क्रिएटेड  इसलिए  आपकों  कुछ  दिखाई  नहीं  देता  है  ।

 सभापति  अभी  हमारे  एक  साथी  रामचरित्र  मानस  का  उदाहरण  दे  रहे  थे  ।  यह

 बात  सही  है  कि  यत्रतत्र  राज्यों  में  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  की  कमियां  हो  सकती  लेकिन

 हमारी  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  उसको  अब  नया  रूप  दिया  जिससे  हमारे  देश  का  कल्याण

 होना
 :

 मैं  आपसे  यह  भी  कहना  चाहता  हु  कि  हमने  शिक्षा  से  भी  सुधार  किया
 है

 ।
 पीने  के  पानी

 की  और  भी  ध्यान  दिया  है  ।  मैं  राष्ट्रपति  महोदया  को  धन्यवाद  दिए  बिना  नहीं  रह
 क्योंकि

 उन्होंने  अभी  अभिभाषण  में  विंमान  अन्तरराष्ट्रीय  परिस्थितियों  का  भी  जिक्र  किया  है  ।

 उन्होंने  ईराक  और  ईरान  की  समस्या  को  उठाया  उन्होंने  ईसराईलीयों

 नियों  पर  जो  अत्याचार  हुए  हैं  उनका  उल्लेख  किया  उन्होंने  सारी  दुनियां  के  देशों से  कहा है

 कि  राज
 नरूरत

 इस
 बात

 की  है  कि  हम  शान्ति  स्थापना  के  लिए  एक  हां  कर  रहे  इतना ही
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 नहीं  आज  हिन्दुस्तान  के  अन्दर  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  राजनीतिक  घटना  होने  जा  रही

 हमारे  यहां  दुनियां  के  तमाम  नान  इलाण्ड  देशों  सम्मेलन  हमारी  प्रधान  मन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा

 गांधी  के  नेतृत्व  में  होने  जा  रहा  है  ।  आज  दुनियां  के  देशों  में  इस  बात  का  कम्पीटीशन  होने  लगा  है

 कोशिश  होने  लगी  है  कि  वे  इन्दिरा  जी  की  सहानुभूति  प्राप्त  करें  ।
 आप  जानते हैं  पिछले  दिनों

 हमारे  देश  में  अनेक  देशों  के  राजनेता  आये  तथा  इन्दिरा  जी
 और  राष्ट्रपति जी  भी  दूसरे  देशों  को

 सदभाव  यात्रा  पर  गये  |  इतना ही  थोड़  दिनों  बाद  कॉमनवेल्थ देशों  का  सम्मेलन  भी  हमारे

 पहां  होने  वाला  है  ।  यह  सब  भारत की  विदेश  नीति  को  सफलता  का  सूचक  हैं  ।  हमारी

 aos  पालिसी  ने  दुनिया  के  देशों  में  सद्भाव  की  भावना  जगाई है  ।

 क्या  इन  सब  से  देश  की  प्रतिष्ठा  बढ़ी  है
 ?

 आज  हमारे  विरोधी  दलों  के  लोग कप  रहे

 थे  कि  हमारी  फारन  पालिसी  ऐसी  है  जिससे  हम  दुनियां  में  अलग-थलग  पड़  गये  हैं  ।  मैं  अपने

 विरोधी  दलों  के  सदस्यों  से  पूछता  हूं  क्या  यह  अलग-प्लग  होने  का  प्रमाण  है
 कि

 दुनिया  के  100

 देशों  ने  हम  से  अपील  की  कि  गुट-निरपेक्ष  सम्मेलन हमारे  देश  में  यह  उनके  विश्वास का  प्रतीक

 है  कि  यह  सम्मेलन  इस  देश  में  होने  जा  रहा  है
 ।

 यह  हमारी  उस  नीति  का  प्रतीक  है  कि  हम  दूसरे

 देश  के  आन्तरिक  मामलों  में  हस्तक्षेप
 न

 करें
 ।

 आज  हम  दूसरे  देश  के  आन्तरिक  मामलों  में  हस्तक्षेप

 नहीं  करते  हैं  तो  इसका  यह  मतलब  नहीं  है  कि  हम  दुनिया
 में  अकेले

 पड़  गये  जब  यहां पर

 जनता  पार्टी की  सरकार  अमरीका  में  भारत  के  राजदूत  ने  वहां  के  राष्ट्रपति  की  मां  की  चप्पल

 भी  उठाई  लेकिन  उसके
 बाद  भी  हमारे  एटामिक पावर

 प्लांट  की  समस्या  हल  नहीं हुई  ।  लेकिन

 हमारी  प्रधान  मंत्री  जी  ने  सूझ-बूझ  से  ऐसी  नीति  अमरीका  और  फ्रांस  के  साथ  कि

 हमारे  तारापुर  के  एटामिक  पावर  प्लांट  बन्द  होने  नहीं  जा  रहे  हैं
 ।

 आज  सभी  देशों  के  साथ  हमारे
 सम्बन्ध  बहुत  घनिष्ट  हैं  ।  यह  ठीक  =—Wal  राष्ट्रपति  जी  ने  अपने  अभिभाषण  में  चिन्ता  प्रकट

 की  है  ।  पाकिस्तान  को  सोफेस्टीकेटेड  हथियार  मिल  रहे  जिससे  इस  महाद्वीप  के  लिए  खतरा  पैदा

 हो  रहा  है  ।  लेकिन  उसके  बावजूद  भी  हम  समझौता  चाहते  शान्ति  के  साथ  रहना  चाहते  हैं  ।

 मैं  अभी  20  प्वाइन्ट  प्रोग्राम  के  सम्बन्ध  में  कह  रहा  था--मेरे  एक  साथी  ने

 क्या

 मानसਂ
 '

 का
 उदाहरण  दिया  था

 ।
 गोता  में  भी  कहा  गया  है

 जब
 मनुष्य  सब  उद्यमों से  थक  जाए तो

 wa  धीमान  परित्याज्य  मामेंक  शरणं  ब्रज

 अहं  त्वा  स्वेपापेभ्यो  मोक्ष  यश्वामिमाशुचः  |

 मैं  अपने  विरोधी  भाइयों  से  कहना  चाहता  है  जुटकर  20  प्वाइन्ट  प्रोग्राम  को  बनायें

 अगर  आप  भी  उसे  अपना  लेंगे  तो  देश  से  विषमता  समाप्त  हो  कुव्यवस्था  द्र  हो
 जाएगी

 और  देश के  चिना  किसी  रुकावट  के  उन्नति  की  ओर  बढ़ता  जाएगा  ।

 अबे  मैं
 दो

 शब्द  प्लानिंग  कमीशन  के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहता  हुं  ।

 सभापति  महोदय  :  इस  सम्बन्ध में  बजट  के  समय  बोलिये गा ।
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 श्री  राम  प्यारे  पत्रिका  :  मैं  केवल  इतना  ही  कहना  चाहता  g—catat  कमीशन  ने  पिछड़े

 क्षेत्रों  के  लिये  6  प्रकार  का  आइडेंटिफिकेशन  किया  पहाड़ी  सा

 निक  एरिया  तथा  ट्राइबल  एरियाज  ।  उत्तर  प्रदेश  के  मिर्जापुर  जिले  में  ये  सब  एक  साथ
 आ

 गये

 बैसे  तो  उत्तर  प्रदेश  के  अधिकांश  भागों  में  यही  स्थिति  फिर  भी  मिर्जापुर  में  इसका  पूरा  प्रभाव

 लेकिन  जिस  अनुपात  में
 इस

 समस्या  का  सामना  करने  के  लिये  हमारे  प्रदेश
 को

 सहायता  मिलनी

 वह  नहीं  मिली  है  ।

 wet  का  25  करोड़  हमारी  सरकार  नहीं  दे  पा  रही  है  ।  सुखे  से  बचाने  के  लिए  इन्दिरा

 जीने जो  12  सुत्री  कार्यक्रम देश  को  दिया  राज्य  सरकारें उस  पर  काम  नहीं  कर  रही  हैं  ।  अब

 जहां तक  विकास  कार्यों  कीं  बात  है  आपने  है
 कि

 मैं  बजट  के  समय  तो  आप  हमारा  नाम

 नोट कर  लें  ।  मैंने  अभी  आधा  भाषण  ही  दिया  भाषा  बजट  के  समय  बोले  गा

 श्रीमती  कृष्णा  साही  :  सभापति  राष्ट्रपति  जी  ने  संसद के  सभी  सदनों

 को  सम्बोधित  किया  लिए  हम  सब  अभार  प्रकट  करते  इसके  लिए  हम  सभी  उनके  बहुत

 अभारी  हैं  तथा  उनके  प्रति  धन्यवाद  ज्ञापित  करते  हैं  ।

 सभापति  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  वर्तमान  सरकार  की  सफलताओं  एवं  उसकी

 भावी  नीतियों  का  संकेत  मिलता  है  ।  राष्ट्रपति  जी  ने  राष्ट्रीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय  परिस्थितियों
 का

 सिंहावलोकन करते  हुए  जिन  तथ्यों  की  ओर  हम  सभी  लोगों  का  ध्यान
 आकर्षित  किया

 वे  बड़े

 महत्वपूर्ण  हैं  ।  विषम  परिस्थितियों  की  चर्चा  करते
 हुए  उन्होंने  सब

 लोग
 से  एकता

 और  सद्भाव से

 समस्याओं  के  निराकरण  की  भी  अपील  की  है  ।

 भाप  सब  जानते  हैं  कि  कुछ  काल  से  हमारा  देश  विषम  परिस्थितियों से  गुजर  रहा

 असामान्य  परिस्थितियों  से  हमारे  देश  का  समय  बीत  रहा  है  ।  पूर्वांचल  में  यदि  असम क्षेत्रवाद की

 आग  में  धधक  रहा  तो  उत्तर  में  धर्म  के  नाम  पर  सड़कों  पर  लड़ाई  छेड़ने  की  धमकियां  दी  जा

 रही  हैं  ।  तीसरी  और  दक्षिण  में  राष्ट्र  भाषा  के  विरोध  में  तलवारें  चमकाई  जा  रही  हैं  ।  यह  सच  है

 और  इसमें  कोई  दो  मत  नहीं  हैं  कि  हमारे  देश  में  कुठ  असामाजिक  तत्व  हमारे देश  में  कुछ

 राष्ट्र  विरोधी  तत्व  हैं  जोकि  हमारे  आन्तरिक  मामलों
 को

 बढ़ावा
 देते  रहते  उन्हें  उजागर  करते

 जिससे  हमारे  देश  की  जो  काया  वह  रुग्ण  होती  है  ।  अभी  हम  लोगों  ने  दो  दिनों  तक  आसाम

 की  स्थिति
 की

 चर्चा  की
 ।  इस  सदन  में  हम  सभी  सदस्य  उसके

 वारे  में  बहुत  ही  गम्भीर रूप  से

 विचार विमान  कर  रहे  थे  ।  असम  के  लोगों  की  -  उसकी  भाषा  सवाल  मजबूत  यह

 प्रत्येक  राष्ट्रवादी  चाहता  है  और  हमारी  तो  यह  राष्ट्रीय  विशेषता  है  कि  हम  अनेकता में  एकता

 चाहते  हैं  लेकिन  न  तो  एकता  को  कमजोर  करना  चाहते  अपनी  जो  अनेकता  कौर  न  अनेकता

 को
 हम  खोना  चाहते  हैं

 ।
 परन्तु  वर्षों  तक  आन्दोलन  चुनाव न  कराए  प्रजातंत्र की  हत्या

 मौलिक  अधिकारों
 का  हनन हो  यह  इससे  ee  अपने  राष्ट्र  और  देश  की  गरिमा की  कब  तक

 रक्षा
 कर

 सकते  उसकी  संस्कृति  और  सभ्यता
 को

 बना  सकते  हैं
 ?

 देश  में  सभी  जानते  हैं
 कि
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 तीय  जनता  पार्टी  और  उनके  सहयोगियों का यह का  यह  रवैया  जरूर  रहा  है  कि  जो  हमारे  धर्म  और

 दाय  उनके  नाम
 पर  जो

 हमारे  राजनीतिक  मुद्दे  है ंउनको  बढ़ावा
 दिया  उनको  प्रोत्साहन

 दिया  जाए
 ।

 असम  कौ  समस्या  अभी  तत्काल  ज्वलन्त  है  ।  ऐसी  राजनीतिक  पैंतरे  राजी  आग

 में  घी  डालने  का  काम  इन  लोगों  ने  किया  है  और  इससे  सारी  अरे  व्यवस्था  नष्ट-भ्रष्ट  हो  जाएगी

 ऐसे  समय  में  जबकि  हमारे  राष्ट्र  को  तेल  की  जरूरत  उसके  उत्पादन  को  बन्द कर  दिया  गया

 था
 जोकि  हमारी  आर्थिक  स्थिति  की  शुद्धता के  लिए  अत्यन्त  आवश्यक है  ।

 जरूरत इस  बात  की  है  कि  विभिन्‍न  समुदाओं  के  जैसे  असि दों  और  बंगालियों कें

 बीच  असमियों  और  इम्पीग्र  टस  के  असमियों  और  कबीले  जन-जातियों  के  बीच  प्रेम  और

 सद्भाव को  पेदा  कर  सामान्य  स्थिति  लाई  ।  जिन  लोगों  के  घर  जल  गये  उनको  बसाया

 आर्थिक  रूप  से  पिछड़  गये  हैं  और  जो  सब  कु  ड़  खो  चुके  उनको  मनोवैज्ञानिक  ढंग  से

 आगे  बढ़ाने  की  जरूरत  है  और  उनको  सहानुभूति  देने  की  आवश्यकता  है  लेकिन  इसके  विपरीत  क्या

 हो  रहा  है  ।  उस  दिन  यहां  संसद  में  विरोधी  पक्ष  के  वरिष्ठ  नेता  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  ने  बड़ा

 ag  और  बड़ी  भावना  जताई  लेकिन  मैं  तो  यह  कहू  गी  कि  वे  उनके  घडियालू  आंसू थे  ।  उन्हें इस

 बात की  चिन्ता  थी  कि  हमारी  प्रधान  मन्त्री कौन  सी  पोशाक  पहनती  हमारी  प्रधान  मंत्री  किस

 भाषा  का  प्रयोग  करती  हैं  ।  इन  बातों  की  उनको  चिन्ता  थी  लेकिन  उनको  वहां  के  लोगों कीं

 चिन्ता  नहीं  थी  और  किस  तरह  से  हम  इतनी  बड़ी  समस्या  का  निराकरण  कर  सकते  जिसके

 कारण  हमारा  देश  टूटने  के  कगार  पर  इसकी  चिन्ता
 उनको  नहीं  थी

 ।

 आप  सभी  जानते  हैं  कि  विरोधी  पक्ष  राष्ट्रीय  मुद्दों  पर  एकमत नहीं  हैं  लेकिन
 आश्चर्य  तब

 होता  है  जब  वें  इस  ae  पर  एकमत  हैं
 कि  शस  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  की

 सरकार
 जो

 फि  एक  स्थाई  सरकार  छिन्न-भसीन  किया  जाए  ।  स्वयं  तो  टुकड़ों  और  खंडों  में  बंटे  हुए  हैं  ओर

 ated  हैं  कि  देश  भी  खंडों  में  बंट  जाए  |  यह  जो  इनका  रवैया  यह  देश  के  लिए  बहुत  खतरनाक

 मैं  बड़े  अदब  के  साथ  कहना  चाहती  हूं  कि  हमारे  देश
 में  कुछ  ऐसी  साम्प्रदायिक  राजनीतिक

 जानें  जोकि  संकीर्णता  को  बढ़ावा  देती  हैं  और  राजनीतिक  तोड़-फोड़  की  नीति  को  अपनानी

 हैं  ।  सभी  जगहों  पर  ऐसी  हरकतें  हो  रही  हैं  ।

 मैं  एक  बात  और  कहना  चाहती  हू  और  मैं  कोई  कटता  की  भावना  सैयद  नहीं  कहना

 चाहती  ।  दक्षिण  में  कांग्रस  की  पराजय  के  बाद  ऐसा  सुनने  को  मिला  है  कि  राष्ट्रीय  भावना  और

 विभास

 को

 aa  से

 म  fag  हो
 गरे

 है  और  भाषा
 और

 क्षेत्रीयता
 के  नाम

 पर
 आन्दोलन कर

 रहे  हैं  ।

 इस  संबंध  में  कुछ  ही
 दिन

 पहले  वहां  एक  डिप्र  रड  क्लास
 की  कान्फ्रेंस हुई  थी  और  मुझे  यह

 कहते  हुए  दुख  होता  है  कि  राष्ट्रीय  स्तर  के  विषय  के  नेता  ने
 यह  कहा  कि  जब  तक  एक  ब्राह्मण

 केन्द्र  का  शासन  कर  रही  तब  तक  आप  न्याय  की  आशा  नहीं  कर  सकते  ह  इस  तरह  की

 जातीयता की  seat  बात  कहना  धर्म  के  नाम  पर  ज  फैलना  कहां  बर्क  उचित  यह  विचार
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 का  विषय है  ।  यह  बात  किसी  छोटे-मोटे नेता  ने  नहीं  afer  एक  अखिल  भारतीय स्तर  के

 विपक्ष  के  नेता  द्वारा  कही  गई  दै  इसलिए  मुझे  इस  बात  का  और  अधिक  दुख  है  ।

 दूसरा  उदाहरण  एक  संसद  सदस्य  का  है  ।  इन्होने  एक  मांगपत्र  पर  45  स्मरण  पत्र  पर

 सदस्यों  क  हस्ताक्षर  करवाए  ।  हमन  अखबारों  में  उस  मांग-पत्र  में  लिखा  हुआ  था  कि  इंस

 शासन  में  काई  मुसलमान  सुरक्षित  नहीं  हे  ।  यहां  पर  मुसलमानों  का  आधिक  विकास  नहीं  हुआ  है
 |

 मुझे  बहुत  दुख  क्योंकि  हमारी  सरकार  हमारी  पार्टी  की  बुनियाद  ही  इसी  पर  आधारित
 है  कि

 किस  तरह  स  अलग  सैनिकों  की  रक्षा  की  जा  सकती  है  ।  कसे  मुसलमानों  और  समाज  के  अन्य

 जोर  वर्गों  को  बढ़ाया  जा  सकता  उसको  कैसे  रक्षा  की  जा  सकती  हैं  और  इसका  सबसे  वड़ा

 उदाहरण  यह  है  कि  हमें  अपन  राष्ट्रपिता  महात्मा  की  गांधी  की  शहादत  की  कीमत  इन्हीं  कारण

 से  चुकानी  पड़ी  ।  श्रीमती  गांधी  तो  आज  और  भी  इस  क्षत्र  में  दो  कदम  आगे  हमारी  पार्टी

 इसको  मूल  सिद्धांत  के  रूप  माना  है  और  मुसलमानों  और  अल्प  संख्यकों  की  सुरक्षा  और  उनके

 विकास  के  लिए  ठोस  कदम  उठाए  गए  हैं  ।  इसके  कारण  कई  बार  श्रीमती  गांधी  को  दूसरे  वर्गों  का

 कोपभाजन  भी  बनना  पड़ता  है  और  कुछ  लोग  उनके  बारे  में  उल्टी-सीधी  बातें  भी  किया  करते  हैं  ।

 श्रीमती  गांधी  सदैव  ही  समाज  के  कमजोर  मुसलमानों को  आगे  बढ़ाने  के  सबको  भागे

 बढ़ाने  के  लिए  और  समाज  में  समानता  के  लिए  प्रयत्नशील  रहती  हैं  ।

 हमारे  माननीय  सदस्य  जेठमलानी  साहब  बहुत  जोर-शोर  से  भ्रष्टाचार  की  बात  कर  रहे  थे

 मुझे  बहुत  आश्चर्य  होता  है  कि
 उनको  केवल  भ्रष्टाचार  दिखाई  देता  हमारी  उपलब्धियां  उनको

 दिखाई  नहीं  देतीं  ।  मुझे  और  भी  दुख  हुआ  जब  उन्होंने  कहा  कि  हमारे  प्रशासन  हमारी  पार्टी  में

 fam  भ्रष्ट  मुख्यमंत्रियों को  ही  संरक्षण  दिया  जाता  है  ।  लेकिन
 बे

 शायद  साहब  का  नाम  कहना भूल

 जिनके  ऊपर  भ्रष्टाचार  के  आरोप  साबित  हो  चुके  जिनके  ऊपर  चार्जशीट  हो  चुकी

 जिनके  ऊपर  मुकदमा  चलाया  जा
 रदा  उनकी  चर्चा  यदि  वे  करते  तो  मैं  समझती  कि  उनके

 हृदय  से  यह  भावना  निकल  रही  ।  लेकिन ऐसा  नहीं  था
 ।  उनके

 भाषण  से  राजनीति की  बु  आ

 रही
 थी  ।  उनकी  कोशिश  यदि  थी  कि  किस  तरह  से  हमारी  पार्टी  पर  काला  धब्बा  लगाया

 जाए  ॥

 हमारे  देश  में  गरीबी  निरक्षरता  हमारे  विकास  का  स्तर  नीचा  है  लेकिन हम  बुन

 बादी  तौर  पर  खाद्यान्न  में  आत्म  निभा  हो  चुके  फिर भी  हमें  और  अनाज  उत्पन्न  करना  है

 हमने  मंजिलें  बहुत  पार  की  लेकिन  फिर  भी  बढ़ती  जनसंख्या  के  कारण  हमारे  आर्थिक  विकास  की
 गति  कुछ  कमजोर

 हो  गई  हैं
 ।

 बढ़ती  जनसंख्या  की  बाढ़  में  आधिक  विकास  की  इमारत  कुछ

 जर
 हो

 गई

 *  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  '
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 माननीय  सदस्यों को  याद  होगा
 कि  1977  में  हमारी  पार्टी  की  हार  के  लिए  यह  मुद्दा

 बनाया गया  था  कि  किस  तरह  से  परिवार  नियोजन के  कार्यक्रम  को  धक्का  लगाया  जाए  ।  अगर

 इन  राष्ट्रीय  मुद्दों पर  विपक्ष  ने  हमारा  साथ  होता  तो  आज  हमारी  यह  स्थिति  नहीं  होती
 ।

 इसी  प्रकार  भूमि-सुधार  कार्यक्रम  की  भी  विरोधी  दलों  द्वारा  कटु-आलोचना  की  गई
 ।  देहात  में

 लोगों  को  गुमराह  किया  गया  ।  इस  संबंध  में  नारा  दिया  गया  गया  नसबंदी  में-खेत  गया

 चकबंदी  मेंਂ  देहात  में  इस  तरह  का  प्रचार  किया  गया  ।  मैं  कहना  चाहती  हू  कि  यदि  इन  राष्ट्रीय

 मुद्दों  पर  विपक्ष  ने  सरकार  का  साथ  दिया  होता  तो  आज  हमारी  आधिक  स्थिति  कुछ  और  होती  |

 हमारे  विपक्ष  के  लोगों  को  यह  सबसे  बड़ी  उपलब्धी  दिखाई  नहीं  पड़ती  कि  तारापुर  को

 छोड़कर  हमारा  सारा  देश  ईंधन  में  आत्मनिर्भर हो  गया  है  ।  माननीय  सदस्य  समर  मुखर्जी  ने  भी

 कहा  था  कि  तीसरी  दुनिया  में  भारत  एकमात्र  ऐसा  देश  है  जिसने  विपरीत
 परिस्थितियों  में

 बृद्धि  और  मुद्रा-स्फीति  पर  नियन्त्रण  रखा  है  ।  विज्ञान  और  वैज्ञानिकों  के  लिए  हमारी  प्रधान
 मन्त्री

 किस  तरह से  ward  इसे  सभी  जानते  हैं  ।  वैज्ञानिकों  का  जो  जत्था  अन् टार टिका  पर  यह

 अपने  में  एक  अनोखी  घटना है  ।  सुरक्षा के  क्षेत्र में  मेन  बंहल  टैंक
 की

 कहानियां  सुनी  जाती  हैं
 ।

 लेकिन  इस  वर्ष  के  अन्त  में  जब  प्रत्यक्ष  रूप  से  देखेंगे  तबर  लोगों  को  ऐसा  लगेगा  कि  हमारे  वैज्ञानिक

 किसी  दूसरे देश
 के  वैज्ञानिकों  से  हाथ  मिलाने  में  नहीं  हैं  ।  औद्योगिक  विकास

 के
 क्षत्र  में  जो

 बड़े देश  उनमें  हमारी  गणना  होती  है  विश्व के  92  औद्योगिक  बड़े  देश  में  हमारी  गिनती  है  ।

 राष्ट्र की  महिमा  और  गरिमा का  प्रदर्शन अभी  कुछ
 दिन  पहले ही  हुआ  था

 जब  एशियाई खेलों  का
 आयोजन

 किया  गया  था  ।  यह  देश की  क्षमता  और  दक्षता  को प्रमाणित करता  है  ।  जिस  प्रकार

 इन्सान  को  fas  रोटी  ही  नहीं  बल्कि  कला  और  मनोरंजन  की  आवश्यकता  होती  उसी  तरह

 हमारे  देश  को  भी  संस्कृति  आदान-प्रदान  और  सद्भाव  अवश्य  यह  बुनियाद  है  दूसरे  लोगों

 से  वाक्य  और  मित्रता  और  सद्भावना  बढ़ाने  के  लिए  ।  ब्रिटेन  में  जो  इण्डिया  फेस्टिवल  हुआ  उसमें

 भारत  की  सभ्यता  और  भारत  ने  किस  तरह  से  प्रगति  की  है  उसका  आदिकाल  से  लेकर

 अब  तक  का  इतिहास  दिखाया  गया  था  ।  सारे  विश्व  के  लोग  वहां  जाते  थे  और  भूरि-भूरि  प्रशंसा

 करते
 थे  कि

 किस  तरह  से  हमारा देश  सभी  क्षेत्रों  में  आगे  बढ़  रहा  है  ।  गुट-निरपेक्ष  सम्मेलन  का

 आयोजन
 भी  हमारी  गरिमा  का  द्योतक  है  ।  श्रीमती  गांधी  के  नेतृत्व  में  हमारे  राष्ट्र  की  छवि

 रित
 हुई  विदेशों से  मैत्रीपूर्ण  संबंधों में  वृद्धि  हुई  इससे

 कोई
 इन्कार  नहीं

 कर
 सकता

 ।  सन्‌
 1977

 में  जब
 जनता

 पार्टी  की  सरकार  सत्ता  में  आई  थी  तो  उन्होंने  हमारे  देश  की  छवि  की  c

 दिया था  ।

 धूमिल  ही  नहीं  किया  था  बल्कि  अन्तर्राष्ट्रीय  क्षितिज  पर  भी  हमारे
 राष्ट्र

 को  हंसी  का  पात्र  बना

 aa
 में  मैं  कहना  चाहती  हू  कि  हम  सभी  लोकतन्त्र

 में  रह  रहे  हमें  इसकी  रक्षा

 करनी
 चाहिए

 ।
 हमारा

 यह
 प्रथम  कत्तव्य

 है  ।  कई
 मसलों

 पर  मतभेद  हो  सकते  हैं  परन्तु  ये

 भेद  देश  की  कीमत  पर  नहीं  होने  चाहिए  |  हमने  आन्तरिक  प्रतिकूल  परिस्थितियों
 में

 अन्तरराष्ट्रीय

 दबाव  प्राकृतिक  प्रकोप  के  बावजूद  भी  एक  ऐसा  माहौल  बनाया  है  जिससे  हमारा  देश  प्रगति  के

 347



 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव  28  फरवरी  1983

 द्वार  पर  खड़ा  है  और  विकासशील देश  से  विकसित  देशों  की  गणना  में  हमारा  देश  आने

 हमारे  देश  में  जरूरत  इस  बात
 की

 है  कि  इंजीनियरਂ  मजदूर  एवम्‌  युवा  वर्ग  को  सहीं

 नेतृत्व  मिले  ।  मुन्ने  विश्वास  है  कि  एकमात्र श्रीमती  गांधी  के  नेतृत्व  में  हमारां  देश  आगे  बढ़  सकता

 है  और  विकास  कर  सकता है  ।  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  राष्ट्रपति  जी  के  अभिभाषण  का  समय

 करती  हू  और  सभापति  महोदय  को  धन्यवाद  देती  हूं  ।

 डा०  कण  fag  :  सभापति  राष्ट्रपति  ने  अपने  अभिभाषण  में  अनेक

 राजनीतिक  आर्थिक  और  सामाजिक  समस्याओं  का  जिक्र  किया  है  और  संसद  के  मेरे  अनेक  साथियों

 ने  इनके  बारे  में  विस्तार  में  बताया है  ।  इनके  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  जा  सकता  है  ।  यह  एक

 मिली-जुली  स्थिति  है  ।  निस्सन्देह  कुछ  महत्वपूर्ण  सफलतायें  मिली  है  एशियाड  कौर  कुछ

 असफलतायें भी  रही  हैं  ।  परन्तु  मुझे जो  निर्मित समय दिया  गया  है  उसमें  मैं  ऐसे  मामले  पर  कुछ

 शब्द  कहूंगा  जिसके  बारे  में
 अभिभाषण

 में  कुछ  नहीं  कहा  गया  है
 ।

 मेरे  विचार  में  यह  एक  भारी

 भूल  हुई
 इस

 देश  के  सभी  कार्य  क्षत्रों  में
 नैतिक

 और
 अध्यात्मिक  मूल्यों में  जो

 भारी
 ह्रास  हुआ

 निस्सन्देह  मैं  उसका  जिक्र  कर  रहा  हू  ।

 आज  मैं  यहां  वहां  हुए  श्रष्टांचार के
 व्यक्तिगत  मामलों

 के
 बारे

 में
 बता  रहा हू  मैं  यह  बता

 रहा  हू ंकि  जिस  राष्ट्र  की
 नींव

 जयतेਂ
 और  आपकी  सीट

 से  पीछे  लिखे  श्घम ्  चक्र

 प्रवर्तनीय  के  उन  सिद्धान्तों  पर  पड़ी  है  जो  कि  इस  शताब्दी  के
 कुछ  महान  संतों और  विचारकों

 जैसे  श्री  लोकमान्य  तिलक  और  महात्मा  गांधी  की  आदशेवादिता  पर  आधारित  हैं  ।  जो

 राष्ट्र  कतिपय  नैतिक  और  आध्यात्मिक  मूल्यों  के  आधार  पर  अस्तित्व  में  आया
 है  वह  आज  नैतिक

 मूल्यों  के
 रहित  हो  गया  है  ।

 वास्तव में  मैं  गत  दो  बों  से  इस  देश में  काफी  घूमा  हु  और  मैं
 अनेक  राज्यों  और  नगरों

 में  गया  हूं  ओर  हरेक  स्थान  पर  यह  सुनने  को  मिलता  है  कि  आज  भ्रष्टाचार  में

 जीवन  का  एक  ढंग  बन  गया  है  ।  यह  अब  अधिक  समय तक  ऐसी  चीज  नहीं रह  गयी  है  कि  जिसके

 साथ  में  केवल  लड़ाई  की  जाती  है  अपितु  जिसे  हतोत्साहित  भी  किया जाना  है  ।  यह  तो  एक

 आत  है  जबकि  भारत  में  इसे  जीवन के  एक  ढंग  के  रूप  में  स्वीकार  किया  गया  है  ।  में  यह  कहना

 चाहता  हू  कि  यह  बड़ी  दुःखद  स्थिति  है  और  यह  एक  शुरूआत  है  जबकि  हमारे  राजनीतिक  जीवन

 और  पथिक  विकास  पर  इसका  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा  है  ।  क्योंकि  जब  भष्टाचार  होता  है  तथा

 किसी  परियोजना पर  खर्च  की  गई  धनराशि  उस  विशेष  परियोजना के  विकास  पर  खर्चे  नहीं  होती

 है  ।  ऐसी  ही  बात  हमारे  प्रशासन  और  जीवन के  सभी  क्षेत्रों  में  हो  रही  है  ।

 आखिर  इसके  कारण  क्या  हैं  ?  आंशिक  रूप  निस्सन्देह  जब  कभी  सामाजिक-आधिक

 कारणों
 से  एक  परम्परागत  समाज  भंग हो  जाता है  तो  मूल्यों  का  दृढ़  ढांचा  ढह  जाता  है  और

 निस्सन्देह  यह  स्वीकार  करना  होगा  ।  एक  प्रकार  से  यह  अच्छी  बात  क्योंकि  पुराने  युग  के  ag

 ढांचे  पर  वापस  जाने
 की

 कोई  चाह  नहीं  परन्तु फिर  भी  मेरे  बिचार  में  आप  सहमत  होंगे  और

 मेरे  विचार  में
 इस  सभा

 के  सभा  पक्षों  के  मेरे  साथी  भी  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  यदि  किसी
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 राष्ट्र  का  नैतिक  संदर्भ  समाप्त  ही  जाता  यदि  इसकी  आध्यामिक  शक्ति  समाप्त  हो  जाती  है  तो

 अंतत्तोगत्वा  बह  राष्ट  गौरव  प्राप्त  नहीं  कर  भौतिक  दृष्टि  से  यह  चाहे  कितना  भी  सम्मान

 हो  ।  वास्तव  में  यह  गौरव  प्राप्त  नहीं कर  सकता

 अब  क्या  हो  रहा  है  ?  संयुक्त  परिवार के  भंग  होने  के  साथ-साथ  पुरानी  नैतिक  मूल्य  पद्धति

 समाप्त  हो  गई  है  और  इसमें  कोई  तकनीकी  नहीं
 हुई

 है  ।  पिछले  डेढ़  वर्ष  में  जब  से  ह्म

 स्वतंत्र  हुए थे  हमारी  शिक्षा  पद्धति में  किसी  नैतिक  मूल्य
 का  कोई  स्थान  नहीं  रहा  है  ।  हमारे

 स्कूलों  और  कॉलेजों  में  कोई  नैतिक  मलय  पद्धति  नहीं  रही  है  ।  मरे  विचार  में  यह  धर्म  निरपेक्षता

 के  साथ-साथ हमने  सब  कुछ  त्याग  दिया  है  ।  हम  इतने  आशंकित हैं  कि  हमें  किसी  धर्म  को प्रेरित

 करने  के  लिए  दोषी  ठहराया  इंग्लिश  हमने  अपनी  शिक्षा  पद्धति  में  उपनिषदों या  अन्य

 धर्म  ग्रथों  की  शिक्षाओं  या  नैतिक  या  शास्त्रीय  सिद्धान्तों को  कोई  स्थान  नहीं  दिया  है  ।  सभी  बड़े

 धर्मो ंके  पीछे  आदर्श  होते  हैं  ।  क्या  धर्मे  निरपेक्षता का  अथ है  कि  हम  भारत  के  बच्चों  को  इन

 आदर्शों  की  जानकारी  से  वंचित  wa  आपके  सकल  और  कालेज  कोई  नैतिक  और  आध्यात्मिक

 शिक्षा  प्रदान  नहीं  करेंगे  तो  परिवार  भंग  होने  के  साथ  नैतिक  मूल्य  पद्धति  कहां  जायेंगी  ?

 इसके  अतिरिक्त  इन  फिल्मों  ने  अब  उन  नैतिक  मूल्यों  को  उस  आदश  पद्धति  को  समाप्त

 ax  दिया  है  जो  इस  देश  में  रह  सकती  है
 ।

 उन  लोगों  द्वारा  युवा  पीढ़ियों
 का

 खुला
 शोषण

 है  जो

 इन  फिल्मों  में  और  करोड़ों  रुपए  कमाते  हैं  जिनका  वित्तपोषण  काले  धन  से

 किया  जाता  भर  जिनमें
 बलात्कार  और  हिसा  महिमा  गाई  जाती  है  ।  भाप

 कहीं  भी  आप  भारत  के  किसी  भी  शहर  में  जायंगे  तो  आप  देखेगे  कि  वहां  इस  तरह  की

 फिल्में  दिखाई  जा  रही  हैं  और  इसे  प्रवृत्ति  को  रोकने  के  लिए  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  है  ।  अत

 एक  ओर  आप  किसी  नैतिक  मूल  से  रहित  शिक्षा  प्रणाली  अपनाते  दूसरी  ओर  आप  मुख्य  रूप

 से  उन  फिल्मों  जिसमें  बीमत्सता  और  बलात्कार  तथा  अधिनियम  सामाजिक

 दिखाई  जाती  निरंतर  उस  नैतिक  मूल्यों  को  समाप्त  करते  हैं  ।  फिर  हम  अपनी  युवा

 पीढ़ियों  में  क्या  करने  के  लिए  आशा  करें
 ?

 चुनाव  सुधारों  का  प्रश्न  है  ।  यह  मानी  हुई  बात  है  कि  इस  देश  में  श्रष्टाचार  का  एक  मुख्य

 कारण  चुनावों में  भारी  खर्च  कम्पनी के  चंदे कों
 कानूनी

 रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।  इसके

 परिणामस्वरूप  पार्टियों  का  प्रत्येक  राजनीतिक  उम्मीदवार  अभी  या  बाद  में  ऐसे  जन  पर  निर्भर

 रहता है  जिसका  कोई  हिसाब  नहीं  रखा  जाता
 ।

 आप  इसके
 बारे

 में  गया  कर  रहे  हैं
 ?

 भूतपूर्व

 निर्वाचन  आयुक्त  श्री  शामलाल  शरीर ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  हमें
 इस

 दिशा  में  कदम  उठाने

 चाहिए  कि  चनावों  के  लिए  वित्तपोषण  सरकार  से  हो  ।  मेरे  विचार  में  उन्होंन  यह  कहा  कि  इस

 आवश्यकता  को  पुरा  करने  के  लिए  लगभग  100  करोड़  रुपए  की  निधि  होनी  चाहिए  ।  हम  एक

 जम्बो  जेट  पर  100  करोड़  रुपए  खर्चे  करते  हैं  ।  क्या  यह  अच्छा  नहीं  होगा  कि  हम  आवश्यक

 चुनाव-सुधार  ताकि  हिसाब
 न

 रखे
 गए

 धन
 पर  यह  विनाशी  निर्माता  कम  से  कम  एक  उपयुक्त

 सीमा  तक  लायी  जाए  ?  आज  यहां  कोई  मंत्री  नहीं  मुझे  बताया  गया  है
 कि

 उन्हें  बजट  से  पूवे
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 क  एएएसएसएएएलएएएसटपट  आ

 एक  बैठक  में  जाना  पड़ा  है  परन्तु  मुझे  आशा  हैं  कि  हम  जो  कुछ  कह  रहे  हैं  उस  पर  प्रधान  मंत्री

 ध्यान  देंगी  ।

 मेरा  मुद्दा  यह  है  कि  हमें  इस  समस्या  की  ओर  ध्यान  देना  सबसे  पहले  हमें  अपनी

 शिक्षा  में  नैतिक  मूल्य  पद्धति  शुरू  करने  के  लिए  प्रस्ताव  करना  चाहिए  ।  समितिया  बनायी  गई  हैं  ।

 आपको  याद  होगा  कि  श्री  प्रकाश  डा०  राधा  कृष्णन  काठोरी  समिति  और  भारत

 सरकार  की  विभिनन  समितियों  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  नैतिक  और  आध्यात्मिक  शिक्षा  शुरू की

 परन्तु  कुछ  भी  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  हम  इसकी  शुरूआत  क्यों  नहीं  कर  सकते ?

 भारत  सरकार  केन्द्रीय  सैनिक  स्तनों  जो  सीधे  शिक्षामंत्रालय  के  अन्तर्गत  आते  ी

 शुरूआत  क्यों  नहीं  कर  सकती  और  इसके  द्वारा  पथ  प्रदर्शन  कयों  महीं  करती  जिसका  बाद  में  राज

 अनुसरण करें  ?  अतः  मेरा  मुद्दा  यह  है  कि  हमें  इस  स्थिति
 को

 रोकना  चाहिए  ।  अन्यथा  युवा  पीढ़ी

 किसी  मागं दर्शन के  frat  चल  रही  है  ।

 इन  किसानों  का  प्रश्न  हमने  इसे  पहले  भी  उठाया  है  परन्तु  सरकार  की  ओर  से

 तो  ऐसा  कोई  गुट  है  या  जानकारी  नहीं  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  फिल्मों में में  इस  हिसा  और

 बीभत् सता पर  अंकुश  लगाने  के  लिए  कदम  क्यों  नहीं  उठाये  जा  रहे  रात
 दिन

 युवा  पीढ़ी  की

 चेतना  को  भ्रष्ट  किये  जाने  के  सिवाय  और  कुछ  नहीं  किया  जा  रहा  हैं
 ।

 यदि  कोई  हमारी  सप्लाई

 को  जहर  से  दूषित  करेगा  तो  हरेक  खड़ा  होकर  शीघ्र  कार्यवाही  करने  की  मांग  करेगा
 ।  महोदय

 मैं  आपसे  और  आपके  माध्यम  से  अपने  साक्षियों  से  कहना  चाहता हू
 ;  क्या  शरीर  को  दूषित  करने

 की  अपेक्षा  मन  को  fare  करना  कम  खतरनाक  है
 ?  इस  बारे  में  कुछ  कार्यवाही कयों  नहीं  की  जा

 रही  भारत  सरकार  इस  मामले  में  आगे  कार्यवाही क्यों  नहीं  कर  सकती  प्रधान  मन्त्री  स्वयं

 अपनी  व्यापक  शक्ति  और  प्रभाव  इस  मामले  पर  कार्यवाही  कयों  नहीं  केरती  हैं
 !

 चुनाव  सुधारों  प्रश्न  है  जिसे  प्राथमिकता  प्रदान  करनी  एक  निर्दलीय

 सदस्य के  नाते  मैं  सत्तारूढ़  दल  और  विपक्षी
 दलों  दोनों

 से  यह  अपील  करता  हु  कि
 वे  शीघ्र

 कर  1982  के  चनावों  से  पहले  कुछ  ठोस  सुधार  करें  ताकि  हम  काले  धन  पर  इस  निभरता  से

 सकें  ।

 और  फिर  निस्संदेह  ag  मुख्य  रूप  से  व्यक्तिगत  उदाहरण  का  प्रश्न  मेरे  मित्र  यहां

 भगवा  गीता से  उद्धरण  दे  रहे  थे  ।  भगवा  गीता  में  एक  सुप्रसिद्ध  श्लोक है  जिसमें  कहा  गया

 है

 यत  यताचरति  श्रेष्ठसतत  ततेवबित्तरो  जना

 सात  प्रमाण  करते  लोकस्तनुवतंते |

 नेता
 जो

 करेंगे  लोग  उसका  अन  करण  करेंगे  ।  जो  उदाहरण हरण हम  स्थापित  करेंगे  मैं  विशिष्ट

 रूप  से  किसी  राजनीतिक  दल  या  सरकार
 के

 नेताओं  की  बात  नहीं  कर  रहा  किन्तु  समान
 के

 नेताओं
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 चाहे  वे
 राजनीति  में  चाहे  व्यापार  में  हों  था  मजदूर  नेता  हों  या  किसी  अन्य  क्षेत्र  में  नेता

 उसका  हमारे  अनुभावी  अनुसरण  करेंगे  ।  हमें  युवा  पीढ़ी  के  लिए  उदाहरण  प्रस्तुत  करना

 ऐसा  करने  पर  ही  भारत  में  आध्यात्मिक  और  नैतिक  स्थान  की  कोई  संभावना  हो  है
 ।

 म॑ं  यह  कहकर  अपनी  बात  समाप्त  करूंगा  कि  इस  पुनर्निर्माण  की  केवल  भारत  में  ही

 आवश्यकता  नहीं  है  '  आज  मानव  जाति  बड़ी  विषम  परिस्थितियों  में  है  किसान  और  प्रौद्योगिकी  ने

 इसे  भारी  शक्ति  प्रदान  की  ऐसी  शक्ति  जिसे  विवेक  और  शान्ति  भाव से  प्रयोग में  लाया  जा

 सकता है  और  ऐसी  शक्ति  जिसे  घणा  के  साथ  भी  उपयोग  किया  जा  सकता  है  यदि  इसका  इस्तेमाल

 विवेक  से  किया  जाये  तो  हम  गरीबों  अभाव  निरक्षरता  और  रोज इस  धरती  से  मिटा  सकते

 यदि  इसका  गलत  इस्तेमाल  विजय  जाता  है  तो  तमाम  मानव  जाति  का  अन्त  हो  सकता  है  ।  सान  और

 विवेक के  बीच  यह  एक  बढ़ती  खाई  है  जिसे  पाटना  होगा  ।  हमें  किसान  और  दार्शनिकता को  जोड़ने

 के  लिए  एक  नए  सेतु  की  आवश्यकता  है  और  मेरा  यहं  पक्का  विश्वास  है  कि  विश्व के  सभी  देशों

 में  से  भारत  ही  इस  एकता  को  ला  सकता  क्योंकि  हमारी  सतत  दार्शनिक  परम्परा  सदियों  पुरानी

 है
 और  वैज्ञानिकों के  मामले  में  विश्व में  हमारा  तीसरा  स्थान है

 हम  कभी  भी  अपने  लिए  नहीं  जिए  ।  प्राचीन  काल  में  भारत  का  दार्शनिक

 संदेश  तमाम  एशिया  और  दक्षिण  पूर्वे  एशिया  में  फला
 ।

 म॑  कुछ  मास पूर्व  वाली  गया  में

 इन्डोनेशिया  मैं  जाना  गया  ।  वहां  99  प्रतिशत  मुसलमान  देश  हैं  किन्तु  उन  सब  पर

 तीय  संस्कृति  का  रंग  चढ़ा  हुआ  है  ।  बाली  और  जाखा  में  इस  देश  के  कई  भावों  की  अपेक्षा  रामायण

 का  बेहतर  ज्ञान  वहां  के  लोगों  को  क्योंकि  इसके  पीछे  भारतीय  सभ्यता  की  नैतिक  शक्ति  है  ।

 हमें  इसी  प्रकार  के  सम्मिश्रण  की  आवश्यकता है  ।  विज्ञान  और  दरशन  के  बीच  परिवर्तन  लाने  की

 आवश्यकता  है
 ।

 पर  हम  इसे
 तब

 तक
 कक

 कर  सकते  हैं
 जब

 तक  हम
 अपनी  नैतिक  आध्यात्मिक

 जड़ें  मजबूत  नहीं  करते
 ।  अ अन्य  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर

 बोलते  हु हुए  मैं  फजल  साहिब  की

 इस  गजल  की  निम्न  पंक्तियां  उल्लिखित  करना  चाहूंगा
 :--

 यह  बात  सारे  फसाने  में  जिसका  निबन्ध  था

 ag  बात  मुझको  बहुत  नागवार  गुजरी  |

 राष्ट्रपति के  अभिभाषण  में  नैतिक  व्यापकता  के  अभाव  को  ठीक  नहीं  समझता  ।  मैं  प्रधान

 मन्त्री  से  आग्रह  करूंगा  कि  वह  इसका  उत्तर  दें
 ।

 हमने  आर्थिक  प्रगति  की  है  ।  प्रशासनिक  क्षत्र में

 प्रगति  की  है  अन्तराष्ट्रीय  क्षेत्र  में  प्रगति  की  हम  एक  बहुत  बड़े  सम्मेलन  की  नेकनामी  कर  रहे  हैं

 किन्तु  क्या  हमारी  आत्मा  का  नष्ट  हने  का  खतरा  पैदा  नहीं  हो  रहा  है  ।
 क्या  हम  उन  नैतिक  और

 आध्यात्मिक  भादों को  त्यागने  जा  रहे  हैं  जो  भारतीय  संभ्यता  की  रीढ़  हैं  जिनके  बल  पर  भारत

 केवल  अपने  लिए  अपितु  समस्त  मानव  जाति  के  लिए  पूर्ण  उपयोग  कर  सकता  है  ।

 थी  गिरधारी  लाल  व्यास  :  सभापति  राष्ट्रपति  जी  ने  जो  अभी

 पण  दिया  है  उस  पर  रेड्डी  साहब ने
 जो  धन्यवाद  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  उसका  मैं  सेन  करता

 है  ।
 हम  इस  बात  को  अच्छी  तरह  से  जानते  हैं  कि  यह  वर्ष  हमारे  लिए  बड़ी  तियो ंसे  भरा  हुआ
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 है
 ।

 जब  तक  हम  कड़ी  मेहनत  नहीं  करेंगे  और  अनुशासन  में  नहीं  रहेंगे तब  तक  हम  इन
 चुनौतियों

 का  मुकाबला नहीं  कर  पायेंगे
 ।  इसलिए  अनुशासन  में  रहकर  अपने  काम  जुट  जाना  चाहिए ताकि  हम

 इस  देश  की  गरीबी  को  दूर  कर  |

 हमारी  सरकार  की  जो  उपलब्धियां  रही  हैं ag  भी  बहुत  हैं  उसने  आधिक  स्थिति  को

 बिगड़ने  से  रोका  इंफ्लेशन  को  बढ़ते  से  रोका  है  और  कीमतों  को  भी  बढ़ने  से  रोका  है  ।  जितनी

 भी  कठिनाइयां  आ  रही
 हैं  उनको  सरकार  दृढ़ता  से  मुकाबला  कर  रही  है  ।

 आज  सबसे  प्रमुख  समस्या  सुखे  की  है  ।  सरकार  ने  इसके  लिए  700  करोड़  रुपए  की

 कृति  प्रदान  की
 है  जो

 कि  एक  प्रांतीय  बात  है  ।  प्रान्तीय  सरकारों  को  यह  देखना  कि

 सूखाग्रस्त  इलाकों  में  लोगों  को  रोजगार  धंधा  मिलता  है  या  नहीं  ।  700  करोड़  रुपये  की  स्वीकृति

 के  बाद  भी  अगर  लोगों  को  रोजी-रोटी  न  मिले  तो  इस  रुपये  की  कोई  उपयोगिता  नहीं  रह  जाएगी

 केंन्द्रीय  सरकार  को  मानी टिया रिंग  करनी  चाहिए  और  यह  देखना  चाहिए  fe  उप  ga  का  प्रान्तीय

 सरकारों  द्वारा  सही  तरीके  से  उपयोग  होता  है  या  नहीं  और  उसमें  कोई  बेइमानी  तो  नहीं  होती  है

 और  जिनके  पास  तक  वह  पैसा  जाना  है  वहां  तक  पहुंचता  है  या  नहीं
 ।

 यदि  ऐसा  नहीं  होगा तो

 गाँव  के  गरीब  लोग  भर  और  प्यास  से  जायेंगे  ।

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  पर  हमें  पुरा  विश्वास  है
 ।

 वे  जो  कुछ  कहती हैं  वह  करती  हैं

 लेकिन  कुछ  प्रान्तीय  सरकारों  की  बजह  से  ठीक  व्यवस्था  नहीं
 हो

 पा  रही  है
 ।
 मैं  अपने

 ही
 प्रान्त  की

 बात  कहना  चाहता  हू  ।  वहां पर  इतना  भीषण  अकाल  है  परन्तु  एक-एक  जिले  में  केवल
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 हजार  लोगों  को  ही  काम  दिया  गया  है  ।
 आज  सारे  देश  में

 33
 करोड़  लोग  गरीबी

 की  सतह  से

 नीचे  हैं  और  हमारे  राजस्थान  में  साढ़े  करोड़  की  आबादी  में  पौने  दो  करोड़  ऐसे  हैं  जो  गरीबी

 की  सतह  से  नीचे  जो  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  लोग  जिनकी  आर्थिक  स्थिति  कमजोर

 यदि  उनके  लिए  रोजी-रोटी  की  व्याया  न  करें  ,
 पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  न  उनके

 वरों  के  लिए  ara  की  व्यवस्था  न  तो  वे  जीते-जाते  मर  जायेंगे  और  वह  कलंक  हमार  सरकार

 के  सिर  पर  आएगा  ।  इसलिए  मेरा  सरकार  से  निवेदन  है  कि  जहां-जहां  की  सरकारें  अपने  कत्त  व्य

 का  पालन  नहीं  कर  रहे  उन  पर  हमें  अंकुश  लगाना  नहीं  तो  निश्चित  रूप  से  यह  बदनामी

 हमारी  सरकार  के  ऊपर
 आयेगी  ।

 इसी  प्र  जर  फैमिली  रिलीज  के  कामकाज  के  लिए  मोनिर्टारिग

 भी  भारत  सरकार  को  अपने  हाथ  में  लेता  बाज़िए
 ।  आज  जो  बड़-बड़  इंजीनियर्स  बड़

 अ  चकारी
 जो  उस  सारे  qa  को  डकार  जाते  उस  पैसे  का  फायदा  उन  गरीब  लोगों  तक  नहीं

 पहुंच  पाता  है  ।  मैं  राष्ट्रपति  मह्दोद्रय  को  धन्यवाद  देता  हू  कि  उन्होंने  700  करोड़  रुपये

 घान  मगर  सात  सौ  करोड़  रुपया  वहां  तक  पहुंच  पाता  है  या  नहीं  पहुंच  पाता  इसकी

 व्यवस्था  भारत  सरकार  को  करनी  चाहिए  ।  प्रान्तीय  सरकारों  पर  अंकुश  लगाकर  पूरे  का  पूरा  पता

 उन  गरीब  लोग  तक  पहुंचाना  चाहिए  |

 दूसरा  निवेदन  यह  ह ैह ैकि  सरकार  ने  बिजली  का  उत्पादन  उत्पादन
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 फर्टिलाइजर का  उत्पादन  लेकिन  बिजली  के  संबंध  में  राजस्थान  की  क्या  हालत  इस  ओर

 मैं  आपका  ध्यान  आक्षित  करना  चाहता  हू  ।  राजस्थान  पिछले  चार-पांच  सालों  से  भयंकर  बिजली

 की  कटौती  का  शिकार  हो  रहा  है  ।  हर  साल  500  करोड़ रु०  का  नुकसान  है  ।  आज  तमाम  बड़ी-बड़ी

 बन्द  पड़ी  हुई  सारे  मजदूर  है  ।  उनकी  रोजी  रोटी  की  कोई  व्यवस्था  नहीं है

 पांच  सौ  करोड़  रुपए  का  एक  प्रान्त  को  नुकसान  हो  रहा  है  ,  इसका  अन्दाजा आप  लगा  सकते हैं

 इसलिए  मैं  आपके  द्वारा  सरकार  से  निवेदन  करना  चाहता  हू  कि  हमें  पंजाब  से  पूरी
 बिजली  नहीं

 मिल  रही  मध्य  प्रदेश  से  भी  बिजली  नहीं  मिल  रही  बदरपुर  से  भी  बिजली  नहीं  मिल  रही  है

 सिंगरौली  से  भी  नहीं  मिल  रही  है  ।  220  लख  यूनिट  एक  दिन  खर  जिसमे ंसे  90  wa

 यूनिट रोज  मिलती  जिसकी  वजह
 से

 वहां  का  काश्तकार  बहुत  परेशान  है
 ।  इसी  बिजली  के

 अभाव  में  वहां  की  फसलें  बर्वाद  हो  रही  हैं  ।  हमें  वहां  पर  बिजली  की  व्यवस्था  होते  की  कोई
 आशा

 की  किरण  भी  नहीं  नजर  आ  रही  है  ।  हमारे  दोनों  आर०  Wo  पी०  पी०  के  इंस्टालेशन  बन्द  पड़

 हुए  हैं
 ।

 साल  में  20-25  दिन
 चलते  जो

 कि
 कुल  420  मेगावाट  बिजली  पैदा  करते  लेकिन

 आज  वे  बन्द  पड़े  दुए  हैं  ।  राजस्थान  का  थर्मल  पावर  प्रोजैक्ट  भी  काफी  दिनों  से  शुरू  नहीं  हो  पा

 रहा है  ।  इसलिए  मैं  कहना  चाहता हू  कि  आप  बिजली  की  व्यवस्था  कराइये  ।  जिस  प्रकार  1977

 लोग  फैमिली  प्लानिंग  की  वजह  से  नाराज हुए  उन्होंने  हमारी  सरकार  को  बहुत  बड़ा

 धक्का  दिया  उसी  प्रकार  की  हालत  आज  बिजली  की
 बजह  से  पैदा  हो  रही  है

 |  आज

 कार  के  मन  में  इस  प्रकार  के  असंतोष  की  भावना  है  इस  प्रकार  के  असंतोष  को  मिटाने  का  एक

 तरीका  है  कि  उनको  बिजली  की  सप्लाई  ताकि  वह  अपने  खेती  बाड़ी  की  पैदावार  को

 कर  अपनी  आधिक  स्थिति  को  मजबूत  करे  और  गरीब  मजदूर  जो  बिजली  की  कमी  की  वजह  से

 रोटी  से  वंचित  हो  रहे  उनको  कल-कारखानों  में  काम  करने  का  मौका  मिले  और  अपनी  आधिक

 स्थिति  को  मजबूत  कर  सकें  |

 सभापति  अब  मैं  थोडा  राजस्थान  केनाल  के  सम्बन्ध  में  निवेदन  करना  चाहता
 है  |

 इन  अकालियों  ने  जिस  प्रकार  की  मांग  रखी  है  कि  रायी-व्यास  के  रानी  के  सम्बन्ध  में  जो  समझौता

 हुआ  था  उसको  समाप्त  करके  नई  व्यवस्था  की  जाय-हम  इसका  घोर  विरोध  करते  हैं
 ।

 पति  महोदया  अच्छी  तरह  से  जानती  है  कि  राजस्थान  पिछड़ा  हुआ  प्रान्त  हैऔर  इसका

 से  ज्यादा  हिस्सा  रेगिस्तान  है  1955  में  जो  haar  हुआ  उसके  बाद  उसमें  थोड़ा-बहुत

 धन
 करके  1984  में

 जो
 फैसला  उसके  अत्तगंत  हमको 89.

 लाख
 घन

 फुट  पानी  मिलना

 तय  हुआ  लेकिन  अब  उस  एग्रीमेंट  को  बदलने  की  बात  करने  है  और  भारत  सरकार  को

 धमकी  देते  हैं  कि  अगर  यह  एग्रीमेंट  नहीं  बदला
 गया

 तो  हम  आन्दोलन  हम  करेंगे
 ।

 क्या  राजस्थान  के  लोग  इस  संघर्ष  से  पीछे  रह  जाएंगें
 ?

 राजस्थान  कभी  पीछे  नहीं  अगर

 आपने  हमारे  पानी  के  हिसे  को  कम  किया  तो  हम  निश्चित  तरीके  से  संघर्ष  क्योंकि  हमारे

 लिए  यह  जीवन-मरण  का  प्रश्न है
 ।  अगर  राजस्थान  को  पानी  नहीं  मिलता  है  तो  राज  स्थान  के

 इलाके  सुखे  रह  जाएंगे  और  यह  राजस्थान  के  करोड़ों  लोगों  के  लिए  जीवन-मरण  का  प्रश्न  बन

 जाएगा  |  इसलिए  मैं  आपकी  मारफत  भारत  सरकार  से  निवेदन  करना  चाहता  ह--आप  रावी
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 ~~

 व्यास  समझौतें  में  किसी  भी  प्रकार  का  बदलाव  न  लाएं  और  इन  अकालियों  के  सामने  इनकी

 कियों  से  डर  ।  हम  आपके  साथ  जोवन-मरण  में  सब  प्रकार  से  आपके  साथ  जहां  पर  आपका

 एक  बूद  पसीना  गिरेगा  हम  वहां  पर  खून  बहा  देंगे  ।  इसलिए  हमारा  जो  अधिकार  हमारा  जो

 हिस्सा  उस  हिस्से  के  सम्बन्ध  में  यदि  अपन  किसी  प्रकार  का  कोई  गलत  निर्णय  ले  लिया  ता

 उसके  लिए  राजस्थान  पर  बहुत  बड़ा  अत्तर  पड़ेगा  ।  इसलिए  इस  सम्बन्ध  में  आप  खास  तौर  से

 ध्यान  रखें  ।  राजस्थान  की  विधान  सभा  ने  भी  एक  मत  से  इस  सम्बन्ध  में  निर्णय  किया  प्रस्ताव

 किया  है  कि  राजस्थान  का  हिस्सा  कम  नहीं  होना  पूरा  पानी  राजस्थान  को  मिलना  चाहिए

 इसलिए  इस  सम्बन्ध  में  अप  विशेष  ध्यान  रखें  ।

 एक  बात  मैं  पीने  के  पानी  के  संबंध  में  कहना  चाहता  हू
 ।  राजस्थान में  पीने  के  पानी का

 भयंकर  अभाव  है  भारत  सरकार  की  तरफ  ते  इसके  लिए  का  की  सहायता  मिली  इसमें  कोई  दो

 रायें  ad  मैं  इसके  लिए  भारत  सरकार  को  धन्यवाद  भी  देता  हू  लेकिन  जो  इम्लोमेंटेशन  की

 एजेन्सी
 है

 वह  बहुत  निकम्मी  है  ।  विधान  सभा  में  भी  इससे  सम्बन्धित  घुटालों  के  सम्बन्ध  में  आवाज

 पद  की  गई  कि  पीने  के  पानी  के  लिए  जो  रुपया  भारत  सरकार  से  मिला  है  उसमें  बहुत

 घुटाला  हुआ  उसकी  जांच  करानी  25  करोड़  रुपये  का  घुटाला  हुआ  है  ।  इसी  तरह  से

 राजस्थान कैनाल  बनाने  में  200  करोड़  रुपए  का  घुटाला  हुआ  जिसकी राम  सिह
 कमीशन

 ने

 जांच  की  थी  ।  ये  दोनों  राजस्थान  के  लिए  जीवन-मरण  का  प्रश्न  इसलिए  हमारा  अनुरोध  है  कि

 जो  घपले  हुए  हैं  उनकी  तुरन्त  जांच  कारवाई  जाय  और  ऐसी  व्यवस्था  की  जाय  जिससे  राजस्थान

 तरक्की  के  रास्ते  पर  आगे  बढ़  सके  ।

 राष्ट्रपति  ने  जितने  प्वाइन्ट  अपने  अभिभाषण  में  रखे  हैं  वे  बहुत  अच्छे  में  उन
 सबका

 समर्थन  करता  हू  और  इस  धन्यवाद  प्रस्ताव  का  पूरी  तरह  से  समधन  करता  हू  ।

 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  सभापति  राष्ट्रपति  का  अभिभाषण  यद्यपि

 संगीत है  और  फिर  भी  we  राष्ट्रीय  जीवन  ate  गतिविधियों  के  सभी  पहलुओं  को  छूता

 राष्ट्रपति  ने  अभिभाषण  में  हमारी  महत्वपूर्ण  उपलब्धियों  और  कुछ  ज्वलंत  राष्ट्रीय  समस्याओं  की

 ओर  अंतर्राष्ट्रीय  स्थिति  के  कारण  देश  को  जित  wise  स्थिति  का  सामना  करना  पड़  रहा  उस

 का  जिक्र  किया है  ।  राष्ट्रपति  ने  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिये  अपनायी  गयी

 आर्थिक  तथा  सामाजिक  नीतियों  की  चर्चा  भी  की  है  |

 आज  अन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  डावांडोल  है
 ;  बड़ी  शर्क तियों  के  बीच  का  संघर्ष  काफी  बढ़  चुका

 विशेष कर  मध्य  ga  तो  सपरे  विश्व  के  निए  समस्या  बन  चुका  et  इसलिए  उस  पर  सेना  का

 भारी  जमाव  है  जिससे  हमारे  देश  की  सुरक्षा के  लिए  खतरा  पैदा  हो  गया  है
 ।  इस  संदर्भ  नई

 दिल्‍ली  में  अगले  में  हो  रहा  गुर्दा निरपेक्ष  सम्मेलन  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है  ।  मैं  प्रधान  मन्त्री  के

 नई  दिल्ल  में  सम्मेलन  आयोजित  करने  के  लिए  बधाई  देती  हू  निस्संदेह यह  बगदाद  में  होना  था  ।
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 लेकिन  सभी  गुटनिरपेक्ष  देश  डसे  भारत  में  करना  चाहते  थे  और  इससे  सिद्ध  होता है  कि  अन्य  देश

 भारत  तथा  हमारे  नेता  का  कितना  सम्मान  करते  हैं  ।

 मैं  प्रधान  मन्त्री  को  हमारी  गुट  निरपेक्षता  तथा  शांतिपूर्ण  सहअस्तित्व  की  नीति  को

 अन्तर्राष्ट्रीय  क्ष
 त्र

 में  सफलता  से  प्रस्तुत  करने
 के  लिए  भी  धन्यवाद  देना  चाहती  हू  ।

 हम  दो  बड़ी  समस्याओं  सामना  कर  रहे  एक  तो  आसाम  तथा  पंजाब  की

 नैतिक  स्थिति  और  दूसरी  देश
 के

 अधिकांश  मात्रा  में  भारी  सूखे  सहित  अभूत पु  प्राकृतिक  faa

 से  उत्पन्न  आधिक  समस्या

 बात  का  श्र य  प्रजातंत्रीय  प्रणाली  तथा  प्रजातंत्र  के  प्रति  बहाना  हमारी  को

 ही  जाता  है  कि  जहां  चुनाव  होने  थे  उन  राज्यों  में  सफलता  से  चुनाव  सम्पन्न  हो  चुके  हैं  और  लोगों

 ने  अपने  मत  स्वतन्त्रता  से  दे  दिये हैं  3

 हम  इस  बात  को  पहले  ही  स्पष्ट  कर  चुके  हैंकि  आसाम  और  पंजाब  की  समस्याओं  को
 ः

 हम  करने  के  लिए  हमने  कोई  भी  अवसर  नहीं  छोड़ा |  SI  हमने  विरोधी  दलों  को  भी  सम्बद्ध

 किया है

 विपक्ष  का  रवैया  दोगला  हो  गया  है
 ।

 आपस  में  संवैधानिक  आवश्यकताओं  के

 कारण  चुनाव  जरूरी  थे
 ॥

 आसाम  में  उत्पन्न  समस्या  के  लिए  कांग्रस  दल  जिम्मेदार  नहीं  जनता  पार्टी इस

 समस्या  के  लिए  जिम्मेदार है  क्योंकि  वह  समस्या का  समाधान  अपने  समय  में  नहीं  कर  सकी  और

 उन्होंने  यह  समस्या  पैदा
 की

 उसके  कुछ  अन्य  विरोधी  दलों  द्वारा  दिए  गए  सेन  से

 भी  स्थिति  खराब  हुई  है  ।  मुझे  यह  आशा  है  कि  अब  स्थिति
 में  स्थिरता आ  जाएगी  क्योंकि  जन

 प्रतिनिधि  सत्ता  में  आ  गए  हैं  और  समस्या  का  संतोषजनक  हल  मिल  जाएगा

 मुझे  आशा  है  कि  पंजाब  की  समस्या  का  सन्तोषजनक  हल  भी  मिल  जाएगा

 विरोधी  दलों  को  राष्ट्रीय  समस्याओं  पर  सत्तारूढ़  दल
 के

 साथ  सहयोग  करना  चाहिए  ॥

 भारी  सूखे  तथा  अन्य  प्राकृतिक  विपत्तियों  के  बावजूद  जिसके  लिए  राहत  कायें  हेतु

 700  करोड़  रुपए  की  fears  केन्द्रीय  सहायता  जरूरी  हमारी  अंधे  यवस्था
 में  अच्छी  प्रवृत्तियां

 नजर आ  रही  हैं  ।

 20  सूत्री  कार्यक्रम  में  महत्वपूर्ण  प्रगति  हुई  गरीबों  को  लाभान्वित  करने

 सम्बन्धी  कार्यक्रमों  में  ।  विश्व  भर  में  धव |  कर
 कि
 गी  मुद्रा  स्फीति  के  बावजूद  भी  हम  अपने  देश  में  मुद्दा

 स्थिति  को  नियन्त्रित  करने  में  सफल  हुए  हैं  ।

 355.



 निगम  37
 क

 अधीन  मामले  28  1983

 भारत  एक  तेल  आयात  करने  वाला  दें  है  जिसने  इन  चारे  पद  के  दौरान  नियोजित

 विकास  की  गति  को  बनाए  रखा  है  और  हम  मुद्रा  स्फीति  दर  में  कमी  करने  में  सफल  हुए  हैं
 ।

 थोक  मूल्य  सूचकांक  में  भी  मामूली-सी  वृद्धि हुई  पिछले एक  वर्ष  के  दौरान  बेमौसम

 की  वर्षा  तथा  सुखे  की  स्थिति  के  बावजूद  मूल्य  वृद्धि  में  अपेक्षाकृत  स्थिरता  रही  है  |

 मेंट  की  मांग  तथा  सप्लाई  स्थिति  भी  संतुलित  है  ।

 जन  वितरण  प्रणाली  कई  अनिवार्य  वस्तुओं  के  मामले  सप्लाई  प्रबन्ध  का  एक  महत्वपूर्ण

 साधन  बन  चुकी  है  ।  इससे  देश  में  कई  वस्तुओं  की  मलय  वृद्धि के  खतरनाक  wera को  रोकने  में

 सफलता मिली  है

 सभापति  महोदय  :  भाप  अपना
 भाषण  कल  जारी  रख  सकते  अब  समय  हों  गया  है  ।

 a  कि  अध्यक्ष  महोदय ने  घोषणा  की  श्री  जेवियर  अराक  नियम  337  के  अधीन  वक्तव्य

 देंगे  -  तत्पश्चात  सभा  आधे  घंटे  के  लिए  स्थगित  होंगी  ।

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 क  ta  में  विदेशी  gag  डाक  की  छंटाई  का  एक  कार्यक्रम

 खोलने Bl  आवश्यकता

 श्री  जेवियर  भरा कल  :  मैं  नियम  377  के  अधीन  निम्नलिखित  मामला  उठाता

 = a

 केरल  आबादी  वाला  राज्य  है  और  भारत  का  बहुत  हीं  साक्षर  राज्य है है  ।  केरल  के

 बहत  से  लोग  नौकरी  को  तलाश  में  विदेश  गए  ए  aR  बहुत  से  fara  भर  के  कई  देशों  में  बसे

 ।  ये  केरल  के  लोग  प्रतिवर्ष  200  से  400  करोड़े  रुपए  की  बहुमूल्य  विदेशी  मुद्रा  केन्द्रीय  सरकार

 को  भेजते  हैं  ।  इस  राज्य  केसाथ  विदेशी  पत्र  व्यवहार  बहुत  छोटा  है  जिसके लिए  सरकार

 द्वारा  तुरन्त  ध्यान  दिए  जाने  की  आवश्यकता  है  ।  एक  बिदेशी  एयरटेल  स्पोर्टिग  आफिस  की  केरल  के

 की  जरूरतों  को  पूरा  के-लिए  सख्तਂ  जरूरत  है  ।  कोचीन  ही  राज्य  की  राजधानी

 है
 ।

 कोचीन  में  ढांचा  मौजूदा  है  ।  यहां  एयरटेल  स्पोर्टिग  आफिस  है  जिसमें  बहुत  कम  wear  हैं
 ।

 इसके  अतिरिक्त  कोचीन  में  सीमा  शुल्क  हवाई  अड्डा  तथा  बंदरगाह  बहुत  से  ओद्योगिक

 तथा  संस्थागत  उपक्रम  स्थित  हैं  ।  इसके  ae  यात्रियों  तथा  माल  के  आने-जाने  के  लिए

 एक  केन्द्रीय स्थल  है  ।

 मैं  अनुरोध  करू  गा  कि  वर्तमान  विदेशी  एयरमेल  इन्कार  स्पोर्टिग  आफिस को  शीघ्र

 ही  एक  विदेशी  एयरटेल  स्पोर्टिग  आफिस  में  परिचित  किया  जाए  और  इसके
 लिए  शीघ्र  ही  स्टाफ

 दिया  जाए  ताकि विलम्ब  तथा  कठिनाई  न  हो  ।
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 फॉलन  1904

 बजट
 peat

 aarata  महोदय  :  a  fx
 पहले

 घोषणा  की  गयी  सभा  आज  5  बजे  म०  Te  तक  कै

 लिए  सामान्य  बजट  प्रस्तुत  करने  हेतु  स्थगित  हीती  है  ।

 ee Ge  Ge

 लोक  सभा  5  बजे  स०  To  तक  के  लिए  स्थगित

 लॉक  सभा 5  बजे  स०  प्७
 पर  समवेत हुई

 ।

 महोदय  पीठासीन

 ———  oo  ee

 (ATA) —  1983-84

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  वित्त  मन्त्री  ।

 वित्त  मंत्री  प्रणब  मुखर्जी  )  :
 मैं  वर्ष  1983-84  का  बजट  प्रस्तुत  करने  के

 लिए  उपस्थित हुआ  हु  ।

 कुछ ध्  दिन
 पहले  सदन के  समक्ष  ay  1982-83  की  जो  भारिक  समीक्षा  प्रस्तुत की  गई

 थी  उसमें  चालू  ay  के  दौरान  भारतीय  अव्यवस्था  की  प्रवृत्तियों  का  विस्तृत  ब्यौरा  दिया  गया  है  +

 में  यहां  आर्थिक  स्थिति  की  समीक्षा  संक्षेप  में  ही  करूंगा  |

 सूखे का  वर्ष  अर्थव्यवस्था के  लिए  सदा  ही  कठिनाई का  होता है  ।  सुख ेके  कारण  कृषि

 के
 उत्पाद

 में  जो  कमी  होती है  वह  क्षेत्र  के  अलावा  अन्य  क्षत्रों  को  भी  प्रभावित  करती है

 हमारे  किसान  भाइयों  की  क्रय  शक्ति  में  गिरावट  आ  जाती  है  जिसका  उद्योग  पर

 प्रभाव  पड़ता  है  ।  सुखे  से  बिजली  का  उत्पादन  भी  प्रभावित  होता  है  और  हमारी  बाहरी  भदायगियों

 पर  भी  उसका  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता है  ।  इससे  साधनों  में  कमी  हो  जाती  है  और  साथ  ही  इसके  कारण

 राहत  व्यय  में  वृद्धि  करने  की  आवश्यकता हो  जाती  जो  वर्ष  समाप्त  हो  रहा  है  उसके  दौरान

 भारतीय  अर्थव्यवस्था  के  कार्य-निष्पादन  कों  इसी  पृष्ठभूमि  में  देखना  होगा  ।

 हम  अपने  उत्पादक  ढांचे  को  अत्यधिक  क्षति  पहुंचाए  बिना  उक्त  स्थिति  से  उबर  आए

 और  हमने  कीमतों  की  वृद्धि  को  नियन्त्रण  में  रखने  में  उल्लेखनीय  सफलता  प्राप्त  की  इसका  श्रेय

 हमारी  अव्यवस्था  की  सक्षमता  को
 जाता  इससे  मांग  को  लगातार  निमंत्रण में  रखने  और

 पूति  का  विवेकपूर्ण  प्रबन्ध  करने  की  हमारी  नीतियों  की  प्रभावोत्पादकता  का  भी  पता  चलता  है  ।

 यद्यपि  इस  वर्ष
 सकल  घरेलू

 उत्पाद  में
 वृद्धि  पिछले  दो  वर्षों की  तुलना  में  कम  होगी

 तथापि
 इन

 तीन  वर्षों  में  हम
 लगभग

 5
 प्रतिशत

 की  औसत  वृद्धि
 की

 दर  प्राप्त  कर  लेंगे  जो  कि
 आयोजना  के  लिए  निर्धारित  हमारे  लक्ष्य  के  आस-पास  होगी  ।  साथ  हम  निवेश  की  गति  को  भी
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 28  1983

 व

 बजट

 बरकरार  रख  सके  हैं
 ।

 दूसरे  शब्दों  हालांकि  सुखे  का  प्रभाव  गंभीर  फिर  भी  मेरा  विश्वास

 है  कि  हमने  उससे  विकास  की  गति  को  प्रभावित  नहीं  होने  दिया  है  ।

 अब
 संक्षेप

 वर्ष  1982-83  की  आधिक  स्थिति
 की

 मुख्य  बातों  को  दोहराता  हू  |

 बिंत्दु-प्रति-बिन्दु आधार  1983  के  अन्तिम  सप्ताह  में  थोक  कीमतों  में  3  प्रतिशत

 की  वृद्धि  जबकि  इसकी  तुलना में  पिछले साल  इसी  समय  विधिक  मुद्रास्फीति की  दर  5.7

 प्रतिशत  1982 की  स्थिति  के  उपभोक्ता  कीमतों के  सूचक  अंक  में  वृद्धि

 की  वार्षिक दर  8  प्रतिशत रही  जो  1981  की  12.7  प्रतिशत  की  दर  से  काफी  कम  थी
 ।

 इस  वर्ष  मुद्रास्फीति की  अपेक्षाकृत  कम
 खासतौर

 इस  बात  को  देखते  हुए  उल्लेखनीय  है  कि

 मानसून  में  देरी  हो  जाने  की  वजह  से  उत्पन्न सट्टे  बाजी  के  दबावों के  जून और  जुलाई

 1982  में  थोक  कीमतें  प्रति  मास  2.4  प्रतिशत  औसत  दर  से  बढ़ी  थीं  ।  किन्तु मांग  और

 पूर्ति  के  प्रबन्ध  की  नीतियों  के  उपयुक्त  सम्मिश्रण  के  द्वारा  स्थिति  पर  शीघ्र  ही  arg  पा  लिया

 aT

 मौद्रिक  नीति  का  लोचदार  तरीके  से  पालन  किया  जाता  रहा  ।  संयम  बरतने  कीं

 कता  पर  जोर  दिया  जाता  रहा  किन्तु  साथ ही  ऋण  की
 उत्पादक  आवश्यकताओं को  भी  पुरा

 करने  का  प्रयत्न  कियां  जाता  रहा  जहां  तक  पूर्ति का  संबंध  खाद्यान्नों का  समय  पर  आयात  करे

 के  उनका  भंडार  बनाने  और  उनकी  उपलब्धता  में  विधि  करने  के  लिए  कारवाई  की  गई  ।
 खाद्यान्नों

 की  वसूली के  प्रयत्नों को  बढ़ाया  गया
 ताकि  खरीफ

 की  पैदावार  में  होने  वाली  कमी  का  प्रभाव

 खाद्यान्नों  के  भंडार  पर  कम  से  कम  पड़े  ।  चीनी  और  खाद्य  तेलों  को  भी  अधिक  मात्रा  में  उपलब्ध

 कराया  गया  ।  इन  कार्यवाइयों  और  अन्य  पूति  प्रबंध  संबंधी  नीतियों  के  फलस्वरूप  1982

 के  बाद  मुद्रा  स्फीति कारी  दबावों
 को

 कम  करने  में  बहुत  अधिक  योगदान  मिला
 |

 जैसाकि  मैंने इस  सदन  में  पहले भी  बहुत  बार  कहा  कीमतों  की  स्थिति
 के

 बारे
 में

 हमारे लिए  संतुष्ट  होकर  बैठ  जाने  की  कोई  जाइए  नहीं  है
 ।  संवेदनशील वस्तुओं  के  मामले  में

 पूर्ति  और  मांग  की  स्थिति  का  संतुलन  बड़ा  नाजुक  होता  हालांकि  हमने  सुखे  के  तात्कालिक

 प्रभाव  को  तो  सफलतापूर्वक झेल  लिया  फिर  भी  हमें यह  याद  रखना  होगा  कि  इसके  प्रभाव

 संभवतः
 एक  मौसम  या  एक  वर्ष  से

 अधिक  की  अवधि तक
 बने  रहेंगे

 |

 अन्तराष्ट्रीय  स्थिति  अब  भीं
 अनिश्चितता  ५  बनी  हुई है  और  यदि  विदेशों  में  पुनः  मुद्रास्फीति  की  खासतौर  से

 हमारे

 द्वारा  आयात  की  जाने  वाली  वस्तुओं के  मामले में  उत्पन्न  हुई
 तो

 इससे  हमारी  घरेलू  कीमतों
 की

 स्थिति  भासानी  से  बिगड़  सकती  है  ।

 हमें  तत्वों  जमाखोरों  और  कालाबाजारियों  से  भी  wae  रहना  होंगा  |

 मौसम  के  प्रतिकूल  परिस्थितियों  के  खरीफ  के  खद्यान्नों  का  उत्पादन  पिछले  वध

 की  अपेक्षा  कम  होगा  ।  किन्तु  te  संकेत  मिले  हैं  कि  रथी  का  उत्पादन  पिछले  वर्ष  की
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 अपेक्षा कुछ  अच्छा  होगा  ।  कपास की  पैदावार  लगभग  गत  वर्ष  जितनी  ही  किन्तु  गन्ने  भौर

 जूट  के  उत्पादन  में  कुछ  कमी  होने  की  संभावना  है
 ।  1982-83  के  दौरान  सिंचाई  की  क्षमता  में

 बृद्धि  करने  का  जो  23.5  लाख  हेक्टेयर  का  लक्ष्य  रखा  गया  था  उसके  प्राप्त  हो  जाने  की  संभावना

 है  ।  हालांकि  कृषि  क्ष  त्र  अब  भी  मोसम
 की  अनिश्चितताओं  से  प्रभावित  होता  रहता

 वधि  हम  पैदावार में  पर्याप्त  बृद्धि
 कर

 सके  हैं  और  सुखे  के  अर्थव्यवस्था  पर  पड़ने  वाले

 कारी  प्रभावों  को  कम  करने  में  सर्फल  हुए  हैं  ।  इससे  यह  प्रमाणित  होता  है  कि  सिंचित  क्षत्र  को

 उर्वरकों  और  अधिक  उपज  देने  वाले  बीजों  का  इस्तेमाल  ऋण  देने  वाले  तंत्र का

 विस्तार  करने  और  प्रमुख  फसलों  के  संबंध  में  उत्पादकों  को  उचित  तथा  लाभकारी  कीमतें  दिलवाने

 की  जो  हमारी  कृषि  नीति  है  वह  मूलरूप  से  सही  है  ।

 वर्ष  1981-82 में  औद्योगिक  उत्पादन  में  8.6  प्रतिशत की  वृद्धि हुई  ।  चालू  वर्ष  के

 लगभग  4.5  प्रतिशत  की  वृद्धि  होगी  ।  अप्रैल  से  1982  कौ  अवधि

 अति महत्वपूर्ण  जैसे  कच्चा  पेट्रोलियम  (30.6  सीमेंट  (10.2  उवेरक

 (9.6  और  बिजली  (7.2  के  उत्पादन में  प्रभावशाली  वृद्धि  हुई  है  ।  खासतौर

 से  यह  बात  उत्साहवर्धक  है  कि  तापीय  बिजली  के  उत्पादन  में  काफी  अधिक  वृद्धि हुई  है  बोर  तापीय

 बिजली  संयंत्रों
 का

 संयंत्र  भार  अनुपात  ale
 जो  at  ल-दिसम्बर  1981  के

 दौरान  45.9  प्रतिशत  बढ़  कर  इस  वर्ष  47.6  प्रतिशत  हो  गया  है  ।

 आशा  है
 कि

 चीनी
 का  उत्पादन  भी

 लगभग  पिछले  वर्ष  के
 रेकार्ड  स्तर

 के  बराबर  होगा ।

 औद्योगिक  उत्पादन  में  भारी  कमी  हो  जाने  के  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ।  उद्योग

 कुछ  अन्य  क्षेत्रों  में  भी  मांग  की  शिथिलता  के  कारण  या  खासतौर  से  पन-बिजली  पर  निर्भर  रहने

 वाले  क्ष  त्रों  में  बिजली  की  तंगी  जैसे  कारणों  में  वृद्धि  की  पर  अपेक्षाकृत  कम  रही  है  ।

 पिछले  तीस  वर्षों  के  हमारे  औद्योगिक  ढांचे  का  विस्तार  करने  और  उसमें  विविधता

 लाने
 के  कार्यों  में  भी  उल्लेखनीय  प्रगति  हुई  है

 ।  निवेश  संबंधी  वातावरण  बहुत  अनुकूल  है  भर  at

 के  दोरान  पूंजी  निर्मम  एक  रेकार्ड  स्तर  पर  पहुंच  गए  उत्पादन  की

 afe की
 दर

 को
 तेजी

 से  बढ़ाने और  उसे  बरकरार  रखने के  लिए  यह  जरूरी  है  कि  निगम  क्षेत्र

 क्षमता  के  बेहतर  उपयोग  द्वारा  और  प्र दर्श नात्मक
 तथा  निदेशक  ब्यय  में  किफायत  करके  अपनी

 बचतों  की  दर  में  बृद्धि करने  की  ओर  अधिक  ध्यान  दें  ा

 यदि  निवेश  के  लिए  बढ़ती  हुई  धनराशियों  की  आवश्यकता  पर्याप्त  रूप  से  पूरा  करना है
 तो  निगम  क्षेत्र

 को  अपने  आंतरिक  साधन  अधिक  मात्रा  में  |. दा  करने की  ओर ज्यादा ध्यान  देना

 होगा  ।  धनराशियां  उधार  लेकर  साधनों  की  अनुपूर्ति  तो  की  जा  सकती  है  afar  उधार कौ  राशि
 निगम  क्षेत्र

 की
 अपनी  बचतों  का  स्थान  नहीं  लें  सकती

 ए यह  भी  आवश्यक  है  कि  पहले
 fi

 गए  पूंजी-निवेश  की  उत्पादकता  में  वृद्धि  की  जाए
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 अरर  लागतों  में  कमी  आ  जाए  ।  अर्थव्यवस्था  में  पूंजीगत  लागत बढ़  गई  और  परियोजनाओं के

 कार्यान्वयन में  दरी  हो  जाने  जनता  द्वारा  किए  गए पूंजी-निवेश  से  मिलने  वाले  उस  प्रतिफल  में

 कमी  हो  जाती है  जिसकी  भाशा  यह  उचित  रूप  से  कर  सकती  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में

 सरकार
 ने

 परियोजनाओं
 के

 कार्यान्वयन
 और

 उनकी  किये-कुशलता पर  पूरी  तरह  नजर  रखने  के

 लिए  कई  कदम  उठाए  हैं  ।

 जैसाकि  सम्मानित  सदस्यों  को  मालूम  सरकारी  क्षेत्र  के  बहुत-से  उद्योगों  के  कार्यचालन  में

 उल्लेखनीय सुधार  हुआ  हालांकि कुछ  एककों  को  अब  भी  समस्याओं  का
 सामना  करना  पड़  रहा

 हूं  इस  वर्ष  के  पहले  नौ  महीनों में  सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  को  लगभग  360  कराड़
 रुपए

 का

 निवल  लाभ  हुआ  जबकि  पिछले  साल  की  इसी  अवधि  में  उन्हें  134  करोड़  रुपए  का
 लाभ  हुआ

 वित्तीय  आधारभूत  ढांचा  बनाने  की  प्रक्रिया  तीव्र  गति  से  चल  रही  है  ।  बैंकिंग  प्रणाली  की

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बढ़ती  जा  रही  पहले से  अधिक  ग्रामीण  बैंक  खोल  दिए  गए  हैं और

 राष्ट्रीय  कृषि  तथा  ग्रामीण
 विकास  बेक

 ने  अपना  काम  शुरू  कर  दिया है
 ।  इन

 से  ग्रामीण  क्षेत्र  को

 संस्थागत  ऋण  का  लाभ  मिलने  में  और  सहायता  मिलेगी  ।  बीमा  की  सुविधा  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  तक

 पहुंचाने  में  भी  पर्याप्त  प्रगति  हुई  है
 |

 पिछले कुछ  वर्षों  हमारे  भुगतान-शेयर की  स्थिति  एक  चिन्ता  का  विषय  बनी  रही  ह  ।

 पिछले  साल  अपने  बजट  भाषण में  मैंने  यह  बताया  था  कि  सरकार  ने
 में  हमारे

 शेष  की  स्थिति  को  फिर  से  सक्षम  बनाने के  लिए  aor  होती  अपनाई  है
 ।  संक्षेप  इम  नीति के

 मुख्य  तत्व  तेल  और  उर्वरक  जैसे  अतिमहत्वपर्ण  क्षेत्रों में  आयात  प्रतिस्थापन की  गति  को  तेज

 निर्यात  बढ़ाना  और  भारतीय  मल  के  अधिकारियों  द्वारा  पंजी-निवेश  और  धन-प्रेषण  के  लिए

 उपलब्ध  सुविधाओं  में  सुधार  करना  |

 सदन को  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी कि  इस  नीति  को कार्यान्वित कमने  में  हमें  पर्याप्त

 सफलता मिली  है  ।

 देश  में  पेट्रोलियम  ate  उर्वरकों  के  उत्पादन में  पर्याप्त  वृद्धि
 हो

 जाने  से  हमें  चालू  वर्ष  के

 दौरान  इन  मर्दों  के  आयात  पर  अपनी  निर्भरता  को  कम  करने  में  सहायता  मिली है
 ।

 अलौह  और  कई  अन्य  मदों  का  आयात  भी  पहले  से  कम  हुआ  हमारी  आयात  नीति  का

 उद्देश्य  प्राथमिकता-प्राप्त  क्षेत्रों  को  कच्चे  माल  और  पूंजीगत  वस्तुओं  को  उदारतापूर्वक  उपलब्ध

 कराते  हुए  आयात  की  वृद्धि  को  कम  करना  है  समुचित  समझा  गया  स्वदेशी  उद्योगों

 को  कौर  संरक्षण  प्रदान  करने के  लिए  टेरिफ  नीतियों  का  कारगर  ढंग  से  इस्तेमाल  किया  जा  रहा

 निर्यात  जहा ष्  जहां  198  के  दौरान  16  प्रतिशत  की  बुद्धि  हुई  1982-83  के
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 वाद
 पहले  सात  महीनों में  18  प्रतिशत

 की
 और  वृद्धि  हुई  है

 ।
 विश्व  व्यापार

 में
 बढ़ते  हुए  संरक्षण  dy

 मांग  में  मंदी  और  लगभग  गतिरोध  से  प्रभावित  प्रतिकूल  बाहरी  वातावरण  को  देखते  हुए  यह  एक

 अच्छी  सफलता  वर्ष  1982-83  में  व्यापारिक  घाटे के  पहले  से  कम  होने  की  संभावना है  ।

 प्रसारित  मुद्रा  were  में  मुद्रा  कोष  के  लेन-देनों  को  शामिल न  करते  कमी  होने

 की दर  भी  कम  हो  गई  है  और  इस  वित्तीय वर्ष  में  जीव  q \ \,  19४3  के  अन्त तक  as  दर  औसत

 रूप  से  91  करोड़  रुपए  प्रतिमास  रही  है  जबकि  1981-32  के  दौरान  175  करोड़  रुपए  प्रतिमास

 रही  थी  ।

 हमारे  भुगतान-शेष  के  समायोजन  का  as  औद्योगीकृत  देशों  में  आर्थिक  सहयोग

 लिए  राजनीतिक  संकल्प  के
 अभाव

 से
 उत्पन्न  अनुकूल  .

 अन्तर्राष्ट्रीय  वातावरण
 के  कारण

 कौर

 कठिन  हो  गया  है
 ।

 यह  आवश्यक  है  कि  विकासशील  और  अन्य  गुट-निरपेक्ष  देशों  के  साथ  मिलकर

 हम  अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय  और  व्यापारिक  प्रणाली  में  बुनियादी  सुधार  करने  के  लिए  अपने  प्रयत्नों

 को  जारी  रखें  ।  भारत  को  रियायती  प्राप्तियों  के  अपने  हिस्से  में  होने  बाली  समानुपातिक  कटौती

 का  भी  बोझ  उठाना  पड़ा है  ।  ऐसी  स्थिति  कुछ  मात्रा  में  वाणिज्यिक  ऋणों  का  सहारा  तो  लना

 ही  होगा  किन्तु  हमें  चालू  खाते  के  घाटे  की  वित्त-व्यय  तथा  करने  के  के  रूप  में  इस  साधन  पर

 निर्भर  में  अत्यन्त  सावधानी  बरतनी  होगी  ।

 सम्मानित  सदस्य  इस  क्षेत्र  की  भू-राजनीतिक  स्थिति  और  हमारौ  राष्ट्रीय  सुरक्षा  खतरे

 में  हो  तो  कोई  भी  कुर्बानी  ज्यादा  नहीं  होती  ।  साथ  हम  विकार के  कामे  में  भी  ढील  नहीं
 दे

 भले  ही  कार्य  कितना  ही  भारी  क्यों
 न  क्योंकि  अन्ततोगत्वा राष्ट्र  की  सुरक्षा  भी  आर्थिक

 शक्ति  पर  ही  निरभर  करती  है
 ।

 मुझे  सदन  को  यह  बताते  हुए  प्रसन्नता  होती  है  कि  साधन  संबंधी

 स्थिति  कठिन  होने  के  बावजूद हम  1982-83  के  दौरान  आयोजना  के  परिव्यय  में  पर्याप्त  कर

 सके  हैं
 ।

 साधनों  के  उपयोग  में  और  अधिक  मितव्ययता भर  कुशलता  की
 आवश्यकता

 पर  जितना
 जल  feat  जाएगा  थोड़ा  होगा  ।  हमें  एक  गेर-मुद्रास्फीतिकारी  तरीके  अतिरिकत  साकन  जुटाने  के

 कार्य  को  आगे  भी  चालू  रखना  होगा  ।

 राष्ट्र  के  साधनों  का  उपयोग  करने  के  कार्य  में  राजकोशीय  नस्ल  को  थी  एक  महत्वपूर्ण

 भूमिका  निभानी  पड़ती  है  ।  कर  की  दरों  में  समूचित  समायोजनों  के  आवश्यक  प्रशासनिक

 और  विधिक  उपाय  भी  किए जा  रहे  हैं  ताकि  यह  सुनिश्चित  हो  सके  कि  समाज के  सभी  बम

 बत्परतापूृवक  अपने  कर  अदा  करें  ।  यह  सरकार करों  के  परिवर्जन  ate  अपवंचन  के  सभी  रास्तों

 को  बन्द  करने  और  आर्थिक  अपराधों  के  बिस्तर  अपने  अभियान  को  जारी  रखने  के  लिए  कृतसंकल्प

 है  ।

 हमारे  के  जीवन-यापन  के  स्तर  को  बचतों  और  उत्पादकता  में  निरंतर  बद्ध ८  करके

 ही  ऊचा  उठाया  जा  सकता  है  ।  हमें  यह  साभार  स्वीकार  करना  होगा  कि  भारत  के  लोगों  ने
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 का

 बचत  के  ऐसे  स्तर  कायम  किए
 हैं  जो  हमारे  जैसे  कम  आए  वाले  देश  के  लिए  एक  असाधारण  बात

 किन्तु  यह  आवश्यक  है  कि  इन  बचतों को  ऐसी  परिसम्पत्तियों
 में  लगाया जाए  जिनसे  उत्पादक

 क्षमता  में  वृद्धि  हो  और  जनता  को  प्रत्यक्ष  रूप  से  लाभ  पहुंचाएं
 ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  बचत  की  आदत  को  बढ़ावा देने  के  लिए  कई  उपाय किए  गए

 हैं  ।  वित्तीय  परिसम्पत्तियों के  रूप  में  बचतों  पर  आकर्षक  प्रतिफल देने  के  लिए  ब्याज दरों  के  ढांचे

 शौर  राजकोषीय  ae का  उपयोग  fear  गया है  ।  पंचवर्षीय  बेक  जमाराशियों पर  ब्याज  की  दर

 को  बढ़ाने के  निर्णय  के  अनुरूप  जो  गत  वर्ष  अक्टूबर  में  घोषित  किया  गया  यह  निर्णय

 लिया  गया  है  कि  पंचवर्षीय  डाकघर  सावधि  जमा  राशियों  और  आवर्ती जमा  राशियों पर  ब्याज  की

 दर  को  10.5  प्रतिशत  प्रति  वर्ष  से  बढ़ाकर  11.5  प्रतिशत  प्रति  बर्ष  कर  दिया जाए  ।  इ  ही

 मैं  यह  भी  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  कमंचारी  भविष्य  निधि  की  विशेष  जमा  राशियों  और  अन्य

 मेर-सरकारी  उत्पादन  और  अधिबिंता  निधियों  की  जमाराशियों  पर  ब्याज  की  दर  में  एक

 प्रतिशत  की  वृद्धि  कर
 दी  जाए  ।  इन  जमा

 राशियों
 पर  ब्याज  की  दर  में  वृद्धि  कर  दिए  जाने  से

 कामगारों  और  छोटे  वखतकर्ताओं  को  लाभ  पहुंचेगा  ।

 मैं  लोक  भविष्य  योजना को  भी  उदार  बनाने का  प्रस्ताव  करता  हूं  जोकि  अपना

 धन्धा  करने  वालों  कौर  अन्य  aril  में  अधिकाधिक  लोकप्रिय  जा  रही  है  ।  अभिदाताओं  को

 अपने  खाते  15  वर्ष  के  बाद  भी  चालू  रखने  की  अनुमति  होगी  ।  वार्षिक  अभिदान  की  सीमा  को  भी

 बढ़ाकर  40,000  रुपए  किया  जा  रहा  है  ।

 पिछले  दो  वर्षों  में  मौद्रिक  और  यायिक  स्थिति  में  हुए  परिवर्तनों  को  दृष्टिगत  रखते

 सरकार  ने  भारतीय  fears  बैंक  के  परामश  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  दिए  जाने  वाले  अग्नियों  के

 ब्याज  की  दरों  की  समीक्षा  की  है  ।  ब्याज  की  अधिकतम  दर  को  19.5  प्रतिशत  से  घटाकर  18

 ब्तिशत  करने  का  निश्चय  है  ।  aq  उद्योग  और  निर्यात  के  फायदे  के  लिए  ब्याज

 की-दरों  के  ढांचे  में  भी  नीचे  की  ओर  समायोजन  किए  जा  रहे  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  भारतीय+रिजबें

 बक  द्वारा  अलग  से  घोषणा  की  जा  रही  है  ।

 सरकार  ने  भारतीय  मूल  के  अनिवासियों  द्वारा  पूंजी-निवेश  और  धन-प्रिया  को  आक्षित

 करने
 के  लिए  उदार  प्रोत्साहन दिए  हैं  ।  अनुभव के  आधार  यह  निश्चय किया  गया  है  कि

 बासियों  को  उपलब्ध  सुविधाओं  को  और  जाए  ।  पिछले  साल  मैंने  अनिवासियों  द्वारा  6-

 वर्षीय  राष्ट्रीय  बचत-पत्रों  जिन  पर  12  प्रतिशत  प्रति  वर्ष  व्याज  दिया  जाता  किए  गए

 नभिवादनों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  महत्वपूर्ण
 रियासतों  की  घोषणा  की  थी  उनकी  प्राप्ति  में  और

 वृद्धि  करने  के  sew  से  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  इन  बचत-फ्लो  यदि  वे  विदेशी  मुद्रा  से  खरीदे

 नए  हों  तो  1  प्रतिशत  अतिरिक्त  ब्याज  दिया  जाए  ।  मेरे  कुछ  अन्य  महत्वपूर्ण  प्रस्ताव  भी  हैं  जिनके

 बारे
 में  मैं

 बाद
 में

 बताऊं
 गां

 ।  मुझे  विश्वास हैं  कि
 सदन

 मुझसे इस  बात में  सहमत  होगा  कि
 हमारी
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 नीतियों  का  ढांचा  अनिवासियों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करता

 ता

 है  rom  ata  कर  सकते हैं

 अनिवासियों और  इस  देश  के  बीच  विद्यमान  सम्बन्ध  और  मजबूत  होंगे  ।

 अब  मैं  1982-83  के  संशोधित  अनुमानों ओर
 1  3-84  के  बजट  अनुमानों  को  ओर

 आता  हूं
 ।

 1982-83  के  संशोधित  अनजान

 1982-83  में  कल  व्यय  के  लिए  29,219  करोड़  रुपए  का  बजट  अनुमान  जिसमें

 से  11,345  करोड़  रुपए  आयोजना  व्यय के  लिए  और  17,874  करोड़  रुपए
 आयोजना-भिन्न

 व्यय के  लिए  थे  ।  जैसे-जैसे  साल  बीतता  यह  स्पष्ट  होता  गया  कि  हमें  इन  दोनों  प्रकार  के

 व्ययों  को  बढ़ाना  होगा  |  दैवी  विपत्तियों  के  कारण  अर्थव्यवस्था  पर  पड़ने  वाले  दबावों  के  बावजूद

 हमारा  यह  प्रयास  रहा  है  कि  दीर्घावधिक  विकास के  परिव्यय  में  कोई  कमी
 न

 की  जाए
 ।  इसलिए

 मेरी  एक  उच्चतम  प्राथमिकता  यह  थी  कि  आयोजना  को  बचाया  जाए  आर  इसके  परिणामस्वरूप

 केन्द्रीय  आयोजना  परिव्यय  के  संशोधित
 मूल

 बजट  में
 निर्धारित  अनुमानों  603  करोड़

 रुपए  ज्यादा  है

 रेलवे के  आयोजना  परिव्यय में  195  करोड  रुपए  की  विधि  की  गई  जिसमें  105  करोड़

 रुपए  बजटीय  सहायता  होगी  ।  विद्युत  क्षेत्र की  बजटीय  सहायता  को  62  करोड़ रुपए  बढ़ाया  गया

 जबकि  राष्टीय  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  बैंक  को  दी  जाने  वाली  सहायता  में  100

 करोड़  रुपए  की  वृद्धि  की  गई  है  ।  परिवार  कल्याण  को  योजनाओं के  परिव्यय में  50  करोड़  रुपए

 की  बढ़ोतरी  की  गई  है  ।  ग्रामीण  कृषि  और  सहकारिता  की  आग्रोजना-व्यवस्थाओं  को  भी

 बढ़ा  दिया  गया  है  जबकि  डाक-तार  आयोजना  की  बजटीय  सहायता  में  75  करोड  रुपए  की  बद्ध

 की  गई  डाक-तार  के  मामले  में  यह  वृद्धि  उनके  आन्तरिक  साधनों  में  कमी  हो  जाने  के  कारण

 गई  है
 ।

 जहां  एक  ओर  ये  वृद्धियाँ  की  गई  हैं  वहां  दूसरी  ओर  कछ  क्षेत्रों  के  आयोजना  व्यय  के
 बजट

 अनुमानों  में  कुछ  कटौती  किए  जाने  सम्भावना  है  ।  कुल  आलोचना  के  लिए

 बजटीय  सहायता में  262  करोड़  रुपए  की  विधि  हो  जाने  का  अनुमान  है  भोर  बह  इस  प्रकार  7,605

 करोड़  रुपए  की  हो  जाएगी  ॥

 राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  लिए  निर्धारित  केन्द्रीय  सहायता  में  भी  380  करोड  रुपए

 की  वृद्धि  की  जा  रही  इसमे ंसे  350  करोड़  रुपए की  राशि  उन राज्यों को  अतिरिक्त  afer

 आयोजना  सहायता  देने  के  लिए  है  जो  सुखे से  प्रभावित  हुए  हैं  ।

 शाल  वर्ष  के  दौरान  भआायोजना-भिन्न  व्यय  में  भी  कई  कारणों  से  विधि  होगी  ।  राज्यों  को

 दिए  गए  बात  आयोजना-भिन्न  अनुदानों  में  214  करोड़  रुपए  की  वद्धि  होगी  जिसका  wer

 कारण यह  है  कि  चक्रवातों और  अन्य  दवी  विपत्तियों से  प्रभावित  राज्यों  को  147  करोड़
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 स्पा  की  अतिरिक्त  सहायता  दी  गई  है  ।  इसी  अल्प बचतों  के  संग्रह  में  वृद्धि  हो  जाने  के

 इस  संबंध  में  राज्यों  को  दिए  जाने  वाले  आयोजना-भिन्न  ऋणों  में  200  करोड़  रुपए  की

 बृद्धि  होगी  ।  कृषि  निविष्टियों  के  लिए  दिए  जाने  वाले  आयोजना-भिन्न  ऋणों  में  भी  50

 करोड़  रुपए  की  वृद्धि  होगी  ।  स्वदेशी  sicat  के  लिए  दीं  जाने  वाली  आर्थिक  सहायता  )

 की  राशि  भी  200  करोड़  रुपए  अधिक  होगा  ।  सरकारी  क्षत्र  के  कुछ  उपक्रमों  के  ft  209

 करोड़  रुपए  के  अतिरिक्त  ऋणों  की  आवश्यकता  है  ताकि  वे  उपक्रम  अपनी  नकद  हानियों  और

 कार  के  प्रति  ब्याज  तथा  वापसी  अदायगी  की  देनदारियों  को  पूरा  कर  सकें  ।

 रक्षा  ब्यय
 के  लिए की  गई  व्यवस्था  मे ंभी  250  करोड़  रुपए की  वृद्धि होगी  ।  रुपया

 व्यापार  करारों  के  अन्तरगत  किए  जाने  वाले  व्यापार  में  अल्पकालिक  असंतुलन  को  ठीक  करने  के

 लिए  तकनीकी  ऋणों  की  व्यवस्था  को  80  करोड़  रुपए  से  बढ़ाकर  1,280  करोड़  रुपए  करना

 बड़ा  हे  ।  तकनीकि  ऋणों  में  वृद्धि  अस्थायी  और  आपवादिक  परिस्थितियों  के  कारण  हुई  और

 wa  के  दौरान  रुख  काफी  हद  तक  पलट  जाएगा  |

 सम्मनित  सदस्य  यह  महसूस  करेंगे  कि  विश्वस्तरीय  कमजोर  मांग  के  वर्ष  समाजवादी

 देशो ंके  सश्ब..हम्कररे  पुराने  व्यापारिक  संबंधों ने  हमारे  निर्यात के  क्षेत्र  को  कुछ  हृद  तक  स्थिरता

 प्रदान  करने  में  महत्वपूर्ण  योगदान  दिया  है  ।

 राज्यों  के  दिए  जाने  वाले  1,743  करोड़  रुपए  के  ऋण  को  शामिल  न  करते  जिसका

 उल्लेख  मैं  बाद  में  कुल  आयोजना -भिन्‍न  व्यय  17,874  करोड़  रुपए  से  बढ़कर

 20,511  करोड़  रुपए  हो  जाएगा  |

 जहां  तक  प्राप्तियों  का  संबंध  जैसाकि  मैंने  शुरू  में  कहा  सुखे  के  कारण  अर्थव्यवस्था
 कि  दि
 के  आय  और  साधन  आधार  पर  आवाय  रूप  से  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता  है  ।  इन  प्रतिकूल  प्रभावों

 के  आय-कर  और  सीमा-शुल्क  की  के  बजट  अनुमान  पूरे  हो  जाने
 की

 आशा  है

 किन्तु  संघ-उत्पाद-शुल्कों  से  होन  वाली  प्राप्तियों  में  शायद  220  करोड़  रुपए  की  कमी  रहेगी  |

 इसका  एक  कारण  तो  यह  है  कि  औद्योगिक  उत्पादन  में  अपेक्षाकृत  कम  हुई  है  और

 विचाराधीन  मुकदमों  के  कारण  भी  कुछ  राजस्व  की  प्राप्ति  रुक  गई  है  की  प्राप्ति

 भी  कुछ  कमी  रहने  सम्भावना  करों  में  राज्यों  के  हिस्से  की  अदायगी  करने  के  केन्द्र

 का  निवल  अनुमानतः  13,271  करोड़  रुपए  का  होगा  जब
 कि  बजट  अनुमान  13,362

 करोड़  रुपए  का  था  |

 किन्तु  कर-भिन्न  राजस्व  में  623  करोड़  रुपए  की  वृद्धि  होने  की  आशा  जिसके  मुख्य

 कारण  ये  हैं  किं  रेलवे  द्वारा  अपेक्षाकृत  अधिक  लाभांश  दिया  गया  सरकारी  क्षत्र  के  कुछ  एककों

 से  अधिक  प्राप्तियां
 हुई

 भारतीय  डेरी  निगम  से  उसे  पहले  उपहार  में  दी  गई  सामग्री  का  मूल्य॑

 aga  हुआ  है  और  विदेशी  अनुदान  अपेक्षाकृत  अधिक  प्राप्त  हुए
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 अनुमान  है
 कि

 पूंजी  प्राप्तियों  में  भी  वृद्धि  अर्थात्‌  इनकी  राशि  10,249  करोड़

 रुपए  सें  बढ़कर  12,446  करोड़  रुपए  हो  जाएगीं  ।  बाजार  ऋणों  से  3,800  करोड़  रुपए  प्राप्त

 होनें  को  अनुमान  हैं  जबकि  बजट  अनुमान  में  इनकी  राशि  3,200  करोड़  रुपए  रखी  गई  थी  ।  जसा

 कि  पहले  कहीं  गया  तकनीकी  ऋणों  से  भी  90  करोड़  रुपए  की  बजाए  1,080  करोड़  रुपए  की

 प्राप्ति  होगी  ।  अल्प बचतों  से  होने  वाली  प्राप्तियों में  150  करोड़  रुपए की  वृद्धि होने  का  अनुमान  है  ।

 इस  प्रकार कुल  प्राप्तियों  की  राशि  27,844  करोड़  रुपए से  बढ़कर  30,563  करोड़

 रुपए  हो  जाएगी  .

 प्राप्तियों
 और  व्यय  में  उषयुं  क्त  और  अन्य  घटबढ़ को  हिसाब में  लेने  अब  अनुमान

 है  कि  चालू वर्ष  में  बजट का  घाटा  1,935  करोड़े  रुपए  का  होगा  ।  इसमें  राज्यों  को  जाने

 वाली  1,743  करोड़  रुपए की  विशेष  ऋण  सहायता  शामिल  नहीं  की  गई  है  जिसका  चालू  वर्ष

 में  कोई  आधिक  अलग  नहीं  होगा  ।  चाल  वर्ष  में  बजट  अनुमानों  की  अपेक्षा  हुए  अधिक  घाटे  को

 अर्थव्यवस्था  के  कुछ  क्षत्रों
 में  व्यापक  कमजोर  मांग  की  पृष्ठभूमि  में  देखा  जाना  चाहिए

 ।
 इसका

 अव्यवस्था  पर  कोई  अस्थिरताकारी  असर  नहीं  हुआ  यह  बात  हाल  के  महीनों  में  कीमतों  की

 स्थिति  से  प्रमाणित होती  है  ।

 1983-84  के  बजट  अनुमान

 अध्यक्ष  अगले  वर्ष के  बजट  को
 तैयार  करने

 में
 मेरा

 उद्देश्य  यह  रहा  है  कि

 आयोजना  परिव्यय  में  भारी  वृद्धि  के  लिए  व्यवस्था  की  जाए  ताकि  विकास  की  गति  जिसे  हमने

 अध्यवसायपूर्वक  प्राप्त  किया  धीमी  न  होने  पाए  ।  मुझे  भली-भांति  मालूम  है  कि  इतनी  वृद्ध

 कर  देने  पर  भी  विभिन्‍न  मांगों  को  पूरा  नहीं  किया  जा  चाहे  वे  कितनी  ही  अधिक

 जरूरी  क्यों  न  प्रतीत  होती  हों  ।  अतः  विभिन्‍न  उद्देश्यों  और  क्षत्रों  के  बीच  प्राथमिकताओं  के  क्रम

 को  फिर  से
 निर्धारित  करनी  जरूरी  हो  गया  है  ।

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  केन्द्रीय  आयोजना  के  परिव्यय  को  बढ़ाकर  1983-84  में  13,870

 करोड़  रुपए  कर  दिया  जाए  ;  इसमें  300  करोड़  रुपए  का  एक  विशेष  आवंटन  शामिल  है  जिसके

 बारे  में  मैं  बाद  में  चर्चा  करू गा  केन्द्रीय  आयोजनों  परिव्यय  की  यह  राशि  1982-83  के  बजट

 अनुमानों  में  निर्धारित  11,000  करोड़  रुपए  के  आयोजना  परिव्यय
 से  26.1  प्रतिशत  अधिक  है  ।

 1982-83  के  में  की  गई  20.6  प्रतिशत  की  वृद्धि  के  इस  प्रस्तावित  वृद्धि  से  हम

 अव्यवस्था  के  अति महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  अपनी  तात्कालिक  आवश्यकताओं  को  पूरा  कर  सकेंगे  और

 समाज के  कमजोर  वर्गों के  कल्याण  के  लिए  are  किए  गए कार्यक्रमों  को  भी  विशेष  बल  प्रदान कर

 सकेंगे  केन्द्रीय  आयोजना  को  8,390  करोड़  रुपए  की  बजटीय  सहायता  से  और  5,480  करोड़

 रुपए  के  आंतरिक  तथा  बजट-बाहा  साधनों  से  वित्त-पोषित  किया  जाएगा  |

 सम्मानित  सदस्यों  को  मालूम  है  कि  बहुत  से  राज्यों  की  वित्तीय  स्थिति  प  र
 कुछ  समय  से  भारी
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 दबाव  पड़  रहा  है
 |

 यद्यपि  राजकोषीय  अनुशासन  के  आवक  पर  बिन  Ge  कम जाए
 तथापि  केन्द्रीय  सरकार  का  एक  महत्वपूर्ण  उद्देश्य  इस  बात  की  सुनिश्चित  व्यवस्था  करना  भी

 रहा  है  कि  साधनों  की  तगी  के  राज्यों  की  आयोजनाओं  में  भी  उचित  मात्रा  में  वृद्धि  हो  ।

 सम्मानित  सदस्यों  को  याद  होगा  कि  जून
 1982

 मैंने  यह  निश्चय  किया  था  कि  1,743  करोड़

 रुपए  का
 मध्यमा वधिक

 ऋण  देकर  राज्यों  के  पूर्ववर्ती  वर्ष  के  अन्तिम  घाटों  को  साफ  कर  दिया

 जाए
 ।
 मैंने  ऐसा  इसलिए  किया  था  ताकि  राज्य  अपने  वित्त  समायोजन कर  सके  और  अपनी

 आयोजनाओं  में  पर्याप्त  पूंजी  लगा  सकें
 ।

 चालू  वर्ष  केन्द्र  ने  राज्यों  को  सुखे  और  बाढ़  में  राहत

 पहुंचाने  के
 लिए  लगभग

 700  करोड़  रुपए  की  सहायता  दी  है
 ।  इसके  हमने  राज्यों  को

 अगले  दो  वर्षों  में  मूलतः  अनुमोदित  मात्रा  में
 से  उपलब्ध  शेष  राशि  के  अतिरिक्त  1,650  करोड़

 रुपये  की  और  केन्द्रीय सहायता  देने का  निश्चय  किया  है  ।  इससे  राज्यों  के  आयोजना  सम्बन्धी  साधन

 बढ़  जाएंगे
 |

 राज्यों  ने  भी  अनुकूल  प्रतिक्रिया  व्यक्त  की  है  और  वे  अपने  साधन  जुटाने  के  प्रयत्नों में में

 बुद्धि  करने  के  लिए  राजी  हो  गए  हैं  ।

 ay  1983-8  के  लिए  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों का  कुल  आयोजना

 परिव्यय  अब  11,625  करोड़  रुपए  निर्धारित  किया  गया  है  ।  यह  राशि  1982-83

 में  अन्तिम  रूप  से  अनुमोदित  9,989  करोड़  रुपए  के  परिव्यय  a  16,4  प्रतिशत  अधिक

 और  यह  चालू  आयोजना
 अवधि  में  अब

 तक
 की  सबसे  अधिक  वृद्धि है

 ।

 राज्यों  और  संघ  राज्य  क्ष  त्रों  की  आयोजना  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  की  राशि  4,462  करोड़  रुपए

 की  होगी  ।

 वर्ष  1983-84  के  लिए  केन्द्र  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्ष  त्रों  के  आयोजना  परिव्यय  को

 कुल  25,495  करोड़  रुपए  की  होगी  जो  किं
 1982-83  में  अन्तिम  रूप  से

 मोहित  परिव्यय  की  20,989  करोड़  रुपए  की  तुलना  में  21.5  प्रतिशत  अधिक  है  ।

 ay  1983-84  की  आयोजना  बनाते  समय  हमने  सर्वप्रथम  इस  बात  का  ध्यान  रखा  है

 कि  उन  परियोजनाओं  और  कार्यक्रमों  को अधिकतम  समर्थन  दिया  जाए  जिनसे  अर्थव्यवस्था  को  और

 खास  तौर से  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  तत्काल  लाभ  मिल  सकता  हो  ।  नए  कार्यक्रम  के

 परियव्यय  को  बढ़ा  दिया  गया  और  उन  कार्यक्रमों  को  विशेष  बढ़ावा  दिया  जा  रहा  है  जिससे

 प्रत्यक्ष रूप  से  गरीब  लोगों  को  फायदा  पहुंचता हो  ।

 मैंने  अगले  वर्ष  की  केन्द्रीय  आयोजना  में  विभिन्न  योजनाओं के  लिए  विशेष  रूप  13

 570  करोड़  रुपए  के  300  करोड़  रुपए  की  अतिरिक्त  व्यवस्था  की  है  ;  यह  कुछ

 म्परिक-सा  कदम  है  ।  यह  राशि  राज्यों  विनिर्दिष्ट  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  में  उनके  देहतर

 के  आधार  पर  अनुदानों  के  रूप  में  दी  जाएगी  |  इन  कार्यक्रमों  से  समाज  के  कमजोर

 वर्गों
 को

 फायदा  पहुंचेगा  और  राज्यों  के  बिजली  बोर्डो ंके  कार्यचालन में  सुधार  होगा  ।  इसके  लिए

 राज्यों  का  सहयोग  आवश्यक  है  और  जहां  कहीं  उपयुक्त  इस  संबंध  में  जारी  किए  जाने  वाले

 बाले  मार्ग-निदेशों  राज्यों  द्वारा  समानुपातिक  अ  शदान  किए  जाने  का  उपबंध  किया  जाएगा  |
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 इस  आवंटन  मं  से  मैं  125  करोड़  रुपए  छोटे  और  सीमान्तिक  किसानों  को  उनकी  जमीन

 की  उत्पादकता  में  वृद्धि  करने  में  सहायता  देने  के  लिए  निर्धारित  कर  रहा  हूं  ।
 मेरे  साथी  कृषि  मंत्री

 जी  इस  योजना  के  ब्यौरे  घोषित  करेंगे  ।

 नि  सिक भ
 125  करोड़  रुपए  की  एक अं  प्राशि  राज्यों  को  उच्च  प्राथमिकता  वाले  विनिर्दिष्ट  क्ष  को

 में  कार्यक्रमों  के  scinteaue  ह  ae  ard  frome  arare  मर  वितरित की  जाएगी ;  इनके  बारे

 में  घोषणा  सरकार  द्वारा  बाद  में  की  जाएंगी ।  इन  प्रयोजनो ंके  लिए  सहायता उन्हीं  राज्यों  को

 उपलब्ध  कराई  जाएगी  जो  अपनी  अनुमोदित  आयोजनों  में  निर्धारित  लक्ष्यों  से  भी  ऊंचे  लक्ष्य

 प्राप्त  करनें  की  क्षमता  दिखाए  गे  ।

 हूँ  एक  बार  पहले  भी  मौजूद  से  अधिकतम  प्रतिफल  प्राप्त  करने  के  महत्व  पर

 जोर  दे  चका  हं  ।  तापीप  fare  घरों  में  संयंत्र  भार  अनुपात  को  बढ़ाने  की  आवश्यकता  पर  जितना

 बल  दिया  जाए  थोड़ा  है
 ।  इसलिए मैं  प्रस्ताव करता  हूं  कि  300  करोड़  रुपए में  से  बाकी  50

 करोड़  रुपए  राज्यों  के  बिजली  बोर्डों  को  उनके  बेहतर  कार्यो-निष्पादन  के  लिए  प्रोत्साहन  देने  के  हेतु

 अलग  रख  दिए  जाएं  ।  अधिकांश  राज्यों के  बिजली  बोर्डो ंने  197  के  दौरान  अपने  शिखर

 संयंत्र  भार  अनुपात  प्राप्त कर  लिए  थे  ।
 उनका  हाल  का  काय-निष्पादन  उन  स्तरों से

 बहुत  नीचा  रहा  है  ।  मुझे  आशा  है  कि  इस  प्रोत्साहन  से  राज्यों  के  बिजली  as  अपने  qe  वर्ती

 शिवर  स्तरों  तक  बल्कि  उनसे  भी  ऊपर  निकल  जाने  के  लिए  प्र  रित  होंगे  ।

 उपय्‌ क्त विशेष क्त  विशेष  आवंटन के  1983-84  की  केन्द्रीय क्षेत्र  की  आयोजना
 में

 कार्यक्रम  के  लिए  2,747  करोड़  रुपए  का  परिव्यय  रखा  गया  है  जो  चालू  वर्ष की  आयोजना के

 परिव्यय से  26.8  प्रतिशत  अधिक है  ।  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षे  त्रों  के  1983-84 के  अनुमोदित

 आमोदित  आयोजना
 परिव्यय

 में
 इन  योजनाओं

 के  लिए  7,332  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था है  ।

 सम्मानित  सदस्यों  को  यंह  जात  कर  खुशी  होगी  कि  इस  प्रकार  अगले  वर्ष  कार्यक्रम  क

 लिए  10,000  करोड़  रुपए  से  अधिक  की व्यवस्था होगी

 अगले  वर्ष
 के  कार्यक्रम में  कृषि  विकास  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  गई  है

 ।  इस  क्षेत्र  का  कुल
 परिव्यय  608  करोड़  रुपए  का  होगा  ।  इसमें  200

 करोड़  रुपए  की
 राशि  राष्ट्रीय  कृषि  तथा

 ग्रामीण

 विकास
 बैंक  के  लिए  है  ।

 वर्ष  1983-84  में  दो  प्रमुख  कार्यक्रम  कार्यान्वित के  लिए  हाथ  में  लिए
 जाएंगे

 ;
 एक  तेलहन  विकास  के  लिए  और  दूसरा  बारानी  भूमि  में  खेती

 के  लिए  होगा
 ।  थे  दोनों

 कार्यक्रम
 कार्यक्रम के  महत्वपूर्ण  अ  ग  हैं  ।  इसके  राज्यों और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के

 अनुमोदित  आयोजना  परिव्यय  में  कृषि  कार्यक्रमों
 के  लिए  ४00  करोड़  रुपए  की .  व्यवस्था  की  जा

 रही  है  ।  सिचाई  और  बाढ़-नियंत्रण  के  परिव्यय  को  भी  बढ़ा  कर  केन्द्रीय  आयोजना  में  116  करोड़
 रुपए  और  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षत्रों  की

 आयोजनों  में  2,404  किया
 जा  रहा
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 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोज  गार  हक़ीक़त  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  और  ग्रामीण  विकास

 मंत्रालय
 की  अन्य  योज  नाओं  का

 परिव्यय  1983-84  में  480  करोड़  रुपए  ज  बनी  उन  पर

 1982-83  में  419  करोड़  रुपए  का  व्यय  होने  की  सम्भावना है  ।  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  काय

 क्रम  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लगभग  तीस  लाख  परिवारों को  निर्धनता  की  रेखा से  ऊपर  उठने  में

 यता  मिलेगी  ।  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोज  गार  कार्यक्रम  से  ग्रामीण  क्षेत्रो ंमें  3500  लाख  .  कार्य-दिवसों

 के  बराबर  रोज  गार  उत्पन्न  होगा  ।  इन  कार्यक्रमों
 के  लिए  राज्य  सरकारों

 द्वारा  समानुपातिक  आधार

 पर  व्यवस्था की  जाएगी  ।

 सम्मानित सदस्यों  को  मालूम  है  कि  सरकार ने  सभी  समस्याग्रस्त  गांवों  में  पेय
 जल

 की

 सुविधाओं की
 व्यवस्था  करने का  एक  जोरदार  कार्यक्रम  शुरू  किया  है  ।  वर्ष  1982-83  के  आयोजना

 में  केन्द्र  द्वारा  त्वरित  ग्रामीण  जम  पूर्ति  कार्यक्रम के  लिए  127.5  करोड़  रुपए  का  आवंटन  किए

 जाने  की  परिकल्पना की  गई  थी  ।  इस  कार्यक्रम के  कार्यान्वयन  की  प्रगति को  देखते gu,  aa  इस

 परिव्यय को  बढ़ा  कर  155  करोड़  रुपए  कर  दिया  गया  है  ।  वर्ष  1983-84 में  इस  कार्यक्रम के

 लिए  अपेक्षाकृत  काफी  अधिक  अर्थात्‌
 200

 करोड़  रुपए  के
 परिव्यय

 की  व्यवस्था की  गई  है  ।  राज्य

 अपनी  भोर  से  319  करोड़  रुपए की  राशि  निर्धारित करेंगे  और  भाषा  है  कि  1983-84  से  48,

 000  ओर  गांव  इस  कार्यक्रम  के,अन्तगंत  भ  जाएगे  ।

 बच्चों  की  भलाई  के  महत्वपूर्ण  कार्यक्रमों में  एक  कार्यक्रम  .  एकीकृत  बाल  विकास  सेवा  है  ।

 अब  छठी  आयोजना  के  लिए  जो  ऊंचे  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  उनके  अनुसार  इस  योजना  को

 जिसे अब  तक  620  परियोजनाओं  में  लागू  feat  जा  चुका  1983-84  में  200  और

 योजनाओं  में  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  समाज  कल्याण  विभाग  की  60  करोड़  की  कुल  व्यवस्था

 का  आधे  अधिक  भाग  इस  योजना  के  लिए  है  ।

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जन-जातियों  की  भलाई  के
 विभिन्‍न  कार्यक्रमों  के

 1983-84
 की  केन्द्रीय  आयोजना  में  पहले से  अधिक  अर्थात्‌  176  करोड़  रुपए  की  गई

 वर्ष  1983-84  में  परिवार  कल्याण  कार्यक्रमों  को  नए  उत्साह  के  साथ  कार्यान्वित  किया

 जाएगा  और  इन्हें  170  व्यक्तियों  पर  लागू  जाएगा ।  इन  कार्यक्रमो ंके  लिए  330

 करोड़  रुपए  की  राशि  की  व्यवस्था  की  जा  रही

 छठीं  आयोजना  में  ऊर्जा  के  क्षेत्रों  में  निवेश
 की

 गति  को  बढ़ाने पर  काफी  जोर  दिया  गया

 है
 ।

 इस  क्षेत्र  के
 जिसमें  विद्युत  और

 कोयला  शामिल  कुल  5,014  करोड़

 रुपए  का  परिव्यय
 निर्धारित

 किया  war  जो  कुल  केन्द्रीय  आयोजना  परिव्यय  के  36  प्रतिशत से

 भी  अधिक  है  ।  भाशा  है  कि  कच्चे  तेल  का  उत्पादन  इस  वर्ष  210 लाख  मेट्रिक  टन  होगा  और
 1983-84

 में  और  बढ़ा  कर  लगभग  260
 लाख  मेट्रिक  टन  हो  जाएगा

 368
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 परमाणु  ऊर्जा  और  कोयले  के  अंतगर्त  विद्य/त  निकास  के  लिए  नियत  राशि  को  शामिल

 1983-84  में
 केन्द्रीय  आयोजना  में  विभिन्‍न  विद्युत  कार्यक्रमों  का  कुल  परिव्यय  1,222

 करोड़  रुपए
 जो  1982-83  के  परिव्यय  से  31.5  प्रतिशत  अधिक है

 ।  वर्ष  1983-84  के

 केन्द्रीय क्ष  त्र  में  क्षमता  में  1,050  मेगावाट  की  वृद्धि  करने  का  लक्ष्य  रखा  गया  है  जो  चाल ूके

 लक्ष्य से  दुगना  है

 ay  1983-84  में  कोयला  क्षेत्र  का  जिसमें  लिंग नाइट  का  परिव्यय  भी  शामिल

 946  करोड़  रुपए  का  होगा  ।  कोयले के  उत्पादन  का  लक्ष्य  1,420  लाख  मेट्रिक  टन  रखा  गया

 जो  चालू  ay  के  उत्पादन  से  90  लाख मेट्रिक टन  अधिक  है

 वह  1983-84  की  आयोजना  में  इस्पात  विभाग  के  विभिन्‍न  कार्यक्रमो ंके  लिए  820

 करोड़  रुपए  की  व्यवस्था की  गई  है  ।  वर्ष  1983-84 में  खान  fauna  का  आयोग ना  परिव्यय  बढ़ा

 कर  494  करोड़  रुपए  कर  गया  जबकि  चालू  at  का  अनुमोदित  आयोग
 ना

 परिव्यय

 292  करोड़  रुपए  का  था  ।  इसमें  उड़ीसा  एल्यूमिनियम  प्रतियों ना  के  लिए  रखे  गए  365  करोड़

 रुपए भी  शामिल  हैं  ।

 अनुमान  है  कि  1983-84  में  रेलवे  का  राजस्व  उपार्जक  यातायात  2,410  लाख  मेट्रिक

 टन  होगा  ;  इस  प्रकार  इसमें  1982-४3  के  संभावित  यातायात  की  तुलना में
 6  प्रतिशत से  भी

 अधिक  की  बुद्धि  होगी  ।  वर्ष  1983-84  में  रेलवे  का  आयोजना  परिव्यय  1,342  करोड़  रुपए  का

 होगा  1

 ड

 अनुमान  है  कि  पत्तनों  पर  निपटाया  जाने  वाला  यातायात  1983-84  में  बढ़कर  1,050

 लाख  मेट्रिक  टन  का  जबकि  1982-83  में  950  लाख  मेट्रिक  टन  का  यातायात  निपटाए

 जाने  की  सम्भावना है
 ।  वर्ष  1983-84  में  नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय

 के  लिए  कुल  558

 करोड़  रुपए  के  परिव्यय  की  व्यवस्था  की  गई  जिसमें  स्वाहा  शेवा  परियोज ना
 के  लिए  की  गई  90

 करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  और  राज्यों  के  सड़क  परिवहन  निगमों  में  निवेश  के  लिए  की  गई  40  करोड

 रुपए  की
 व्यवस्था  शामिल  है  ।

 रसायन  और  उवेरक  मंत्रालय  को  विभिन्न  परियोजनाओं  के  लिए  429  करोड़  रुपए
 का

 परिव्यय रखा  गंया  है  ।  इसमें  260  करोड़  रुपए  थाल  बेशक  उर्वरक  परियोजना के  लिए है
 ।  हजीर

 उकेरा  परियोज ना  के  लिए  145  करो ड  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 उद्योग  मंत्रालय  की  परियोज  नहीं  के  चालू  वध  की  480  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था

 की
 तुलना  1983-84

 में  कुल
 549

 करोड़
 रुपए

 की
 व्यवस्था  की  मई  है

 ।
 इसमें  से

 173

 करोड़  रुपए की
 व्यवस्था  लघु  उद्योगों  केलिए  जिनमें  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  और

 369
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 नारियल  जटा  उद्योग  भी  शामिल हैं  ।

 विज्ञान  site  प्रौद्योगिकी  विभाग  और  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिकी  अनुसंधान  परिषद  के

 विभिन्‍न  आयोग ना  कार्यक्रमों के  लिए  1983-84 में  72  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 सरकार  ने  हाल  में  अपारम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  की  अलग  से  स्थापना  की  हूं  ।  इस  विभाग  द्वारा

 1983-84  में  जो  कार्यक्रम  हाथ  में  लिए  जाने  हैं  अन्य  बातों  के  पारिवारिक  आकार

 क॑  75,000  वालो-गैस  एककों  और  100  सामुदायिक  बायो-गस  एककों  की  स्थापना  करना  भी

 झ्ञामिल  है  इस  विभाग  के  लिए  1983-84  की  आयोजना में  30  करोड़  रुपए  का  परिव्यय  रखा

 मया  जि  समें  बायो-गैस  कार्यक्रम  के  लिए  की  गई  18  करोड़  रुपए की  व्यवस्था  भी  शामिल

 z  |

 अध्यक्ष  मेरा  प्रयत्न  यह  रहा  है  कि  आयोग  ना-भिन्न  व्यथ  को  बढ़ते  से  रोका  जाए  ।

 लेकिन  कुछ  महत्वपूर्ण  क्ष  तरों
 में  वृद्धि  होनी  अनिवार्य  है  ।  देश  की  रक्षा  संबंधी  आवश्यकताओं  को

 ध्यान  में  रखते  रक्षा  के  लिए  चालू वर्ष  के  संशोधित  अनुमानों के  5,350  करोड़  रुपए

 की  तुलना  में  अगले  वर्ष  के  बज ट  5,971  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  ऋणों  जि  नका

 दस्ते माल  विकास  के  प्रयोजनों  के  लिए  किया  जाता  वृद्धि  होने  और  इसके  अलावा  ऋण

 लागत  के  बढ़  जाने  के  कारण  ब्याज की  अदायगी  के  लिए  4,700  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई

 जबकि  इसकी  तुलना  में  चालू  वर्ष  के  संशोधित  अनुमानों में  इसके  लिए  3,950  करोड़  रुपए  रखे  गए

 खाद्यान्न  सम्बन्धी  आर्थिक  सहायता  के  लिए  800  करोड़  रुपए  व्यवस्था  की  गई  है

 जो  चालू  बर्ष  के  संशोधित  अनुमानों  की  तुलना  में  90  करोड़  रुपए  अधिक  है  ।  अनुमान  है  कि  देश

 में  उत्पादित  उर्वरकों  पर  दी  जाने  वाली  आर्थिक  सहायता  के  लिए  अगले  वर्ष  700  करोड़  रुपए  की

 आवश्यकता  जबकि  चालू  वर्ष  में  550  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  है  ।  निर्यात
 '

 के  लिए  मंडी

 विकास  सहायता  और  नकद  क्षतिपूर्ति  सहायता  के  लिए  550  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई

 अगले  वर्ष  रुपया  व्यापार  करारों  के  अन्तर्गत  तकनीकी  ऋणों  के  लिए  600  करोड़  की

 तथा  की  गई  जबकि  चालू  वर्ष  में  1,280  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  थी  ।  बर्ष  1983-84

 में  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  महंगाई  भत्ते  की  अतिरिक्त  पेंशनों  और  अन्य  राहतों

 अदायगी  करने  के  लिए  300  करोड़  रुपए  की  एकमुश्त  राशि  की  व्यवस्था  की
 जा  रही  है  ।

 सदन  को  याद  होगा  कि  पिछले  वर्ष  मैंने  कम  पेंशन  पाने  वाले  व्यक्तियों  के  लिए  कतिपय

 लाभों  में  वृद्धि  करने  की  घोषण  की  थी  ।  मेरा  इस  श्रेणी  के  पेंशन-भोगियों  को  कुछ  अतिरिक्त  राहत

 देने  का  प्रस्ताव  है  ।  पहली  1983  से  महंगाई  राहत  सहित  पेंशन  की  न्यूनतम  राशि  बढ़ा  कर

 160  रुपए  मासिक
 और  परिवार  पेंशन  की  न्यूनतम  जिससें  महंगाई  राहत  भी  शामिल

 बढ़ा  कर  150  रुपए  मासिक  कर  दी  जाएगी  ।

 370
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 अनुमान  है  कि  1983-84  में  कुल  व्यय  21,984  करोड़  रुपए  जबकि

 1982-83 के  संशोधित  अनुमानों  में  20,511  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था है  ।

 इस  अवसर  मैं  सरकारी  कर्मचारियों  से  सम्बन्धित  एक  मामले  का  उल्लेख  करना

 चाहूंगा  ।  कर्मचारियों  ने  कुछ  समय  पहले  सुझाव  fear  था  कि  सरकार  वेतनमानों  का  पुनरीक्षण

 करने  के  लिए  एक  वेतन  निकाय  नियुक्त  करे  ।
 तीसरा  वेतन  आभोग  1970  में  नियुक्त  किया

 गया  था  और  उसने  अपनी  रिपोर्ट  1973  में  दी  थी  इन  वर्षों  के  दौरान  स्थिति में  कई

 प्रकार  के  परिवर्तन  ही  या  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों की  संख्या  सें  निरन्तर  acs  तोती

 गई  है  ।  परस्पर  विभिन्‍न  विभागों  के
 तमंचा  रियों  की  उपलब्धियों  की  आपेक्षिकताओं

 और  अन्य  कर्मचारियों  की  तुलना  में  उनकी  उपलब्धियों  की  आपे शिक ताओं  में  भी  परिवर्तन  हो  गए

 हैं  ।  उदाहरण के  रूप  कई  राज्य  सरकारों  ने  वेतन  समितियों  अथवा  वेतन  आयोगों के  जरिए  अपने

 क्यारियों  के  वेतनमानों  और  अन्य  लाभों  में  काफी  अधिक  संशोधन  कर  दिए  हैं  ।  सरकार  का

 विचार  है  फि  अब  चौथा  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  नियुक्त  करना  होगा ।  वेतन  आयोग के

 किय  विषयों  को  त्र  करने  से  पहले  करमचारियों  के  प्रतिनिधियों  से  परामशे  किया  जाएगा  ।

 आयोग  के  सदस्यों  और  विचारणीय  विषयों  की  घोषणा  यथासम्भव  शीघ्र  कर  दी  जाएगी  ।

 जहां  तक  1983-84  में  होने  वाली  प्राप्तियों  का  सम्बन्ध  कराधान  को  मौजूदा  दरों  पर

 19,964  करोड़  रुपए  का  सकल  केर-राज स्व  प्राप्त  होने  का  अनमन  जबकि  चालू  वर्ष  के

 faa  अनुमान  17,910  करोड़  के  हैं  ।  अनुमान है  कि  1983-84  में  करो ंमें  राज्यों का  हिस्सा

 5,088  करोड़ रुपए  का  होगा  जबकि  इसकी  तुलना  में  चालू वर्ष  में  बह  4,639  करोड़  रुपए का

 है  ।  इस  प्रकार  केन्द्र  का  निवल  चालू  वर्ष  के  13,271  करोड़  रुपए  की  तुलना  में

 14,876  करोड़  रुपए का  होगा  ।

 बाजार  ऋणों
 चालू  वर्ष

 के  3,  00  करोड़  रुपए की  तुलना  4,000  करोड़  रुपए

 प्त  होने  का  अनुमान  है  ।  अगले  वर्ष  तकनीकी  ऋणों  की  वसूलीयाँ  कम  होंगी  क्योंकि  अदाय गि यां

 भी  कम  की  जाए  गी  ।  अगले  ay  अल्प  बचत  संग्रह  इस  ae  की  1,550  करोड़ रुपए  की  राशि

 की  तुलना  1,700  करोड़  रुपए  प्राप्त  होने  की  संभावना है  ।  ऋणों  की  वापसी  अदायगियों  की

 रकमों को  घटाने  के  1940  करोड़  रुपए की  निवल  विदेशी  सहायता  प्राप्त  होने  का  अनुमान

 जबकि  चाल  वर्ष  के  दौरान  इसकी  राशि  1.724  करोड़  रुपए  की  थी  ।

 प्राप्तियों में  होने  वाली  इन  घट  बलों  और  अन्य  परिवर्तनों को  हिसाब में  लेने  के  बाद

 1983-84  में  कुल  32,586  करोड़  रुपए  की  प्राप्तियां होने  की  अनुमान  है  ।  इन  प्राप्तियों
 में

 रेल

 किरायों  और  भाड़ों  की  दरों  तथा  डाक-तार  की  शुल्क  दरों  में  होने  वाले  परिवर्तनों  तथा  आयकरदा

 ताओं के  लिए  अनिवार्य  जमा  योजना  को  31  1983  के  बाद  जारी  रखने  के  परिणाम  शामिल

 हैं  जिनका  उल्लेख  मैं  बाद  में  करू  गा  |  कुल  व्यय  34,836  करोड़  रुए  होते  का  अपनाने  लगाया
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 है  ।  इस  कराधान  की  मौजूदा  दरों  पर  बजट  में  कुल  मिलाकर  2,250  करोड़

 का  धाटा  रहेगा  |

 अध्यक्ष  मैं  बजटीय  परिणामों  की  इस  समीक्षा  की  gaata  में  सम्मानित  सदस्यों

 के  सम्मुख  अपने  बजट  प्रस्ताव  रख  रहा  हूं  ।  बजट  राजस्व  जुटाने  अथवा  परियों  at

 तथा  करने  का  साधन  ही  बल्कि  इससे  कुछ  अधिक  भी  है  ।  यह  किसी  आयोजित  अर्थव्यवस्था

 उपयुक्त  वित्तीय  और  राजकोषीय  नीतियों  के  द्वारा  राष्ट्रीय  se  क्यों  की  gta  करने  और  विकास

 की  गति  को  बरकरार  रखने  का  एक  सशक्त  उपकरण  है  ।  इसलिए  मैं  सम्मानित  सदस्यों  को  अपने

 बजट  के  दर्शन  स  अवगत  कराना  चाहूंगा  |  इसके  अर्थव्यवस्था  में  उत्पादक  शक्तियों  को

 qa  मुद्रास्फीति  को
 कड़ाई  से  काबू  में

 वैयक्तिक  और  दोनों  क्ष  त्रों  में  बचतों

 को  प्रोत्साहन  देना  और  पू  जी-निदेश  को  बढ़ावा  देना  है  ।  बचतों  प्रोत्साहन  देने  का  परिणाम

 भोग  को  निरुत्साहित  करना  ।  हमारे  जसे  समाज  में  अवसर  का  उपयोग  कर-सम्बन्धी  कानूनों

 में  दिए  गए  कतिपय  प्रोत्साहनों  और  रियायतों  की  समीक्षा  करने  और  जहां  उचित  था  वों  उन्हें

 संशोधन  करने  के  लिए  भी  किया  हैं
 ।  हम  आज  जिस

 स्थिति  में  से  गुजर  रहे  उसमें ag  जरूरी

 है  कि  बजट  से  विदेशी  भुगतानों  की  स्थिति  को  यथासंभव  शीघ्र  सक्षम  बनाने  की  परमा वश्य कता

 परिलक्षित  होनी  चाहिए  और  इसलिए  बजट  के  द्वारा  राजकोषीय  साधनों  के  विवेकपूर्ण  उपयोग  के

 जरिए  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  और  आयात  में  कमी  करने  का  प्रयत्न  किया  जाना  चाहिए  ।

 इस  argh  परिधि  में  रहते  मेरा  उद्देश्य  यह  रहा  है  कि  अगले  वर्ष  बजट  के  घाटे  को

 अपेक्षाकृत  कम  रखा  जाए  ।  हालाकि  अतिरिक्त  साधन  जुटाना  जरूरी  फिर  भी  मैंने  ae  काम

 icaTEA  तिंवरी
 तरीके  से  और  कम  तथा  मध्यम  आय  वाले  वर्गों  पर  अतिरिक्त  भार  डाले  बिना

 करने  का  प्रयत्न  किया है  ।

 मैं  सबसे  पहले  निगम  भिन्न-भिन्न  आय-करों  के  क्षेत्र  से  सम्बन्धित  अपने  प्रस्तावों  को  ल

 मेरा  उद्देश्यों  आय-खण्डों  के  निचले  हिस्से  पर  और  विशेषकर  वेतन  भोगी  कर  दाता  को  कुछ  राहत

 प्रदान  करना  है  ।  इसके  मेरा  यह  प्रयास  भी  रहा है  कि  उपभोग  को  निरुत्साहित  करके

 बचतों  को  बढ़ावा  दियां  जाए  |  इस  उद्देश्य  को  ध्यान  में  रखते  मैं  बचतों  से  सम्बन्धित  छूटों  को

 अधिक  उदार  बनाने  की  व्यवस्था  कर  रहा  हूं  ।

 मैं  अपन  विशिष्ट  प्रस्तावों  की  शुरूआत  एक  अप्रिय  प्रस्ताव  से  करूंगा  ।  मैं  निगम-भिऩ्न

 करदाताओं  पर  लगने  वाले
 अय-कर

 के  अधिभार  की  मौजूंदा  10  प्रतिशत  की  दर  को

 बढ़ा  कर
 12.5  प्रतिशत  करने  का  प्रस्ताव  करता हूँ

 ।  इस  उपाय
 से  एक  पूरे  बर्ष  47  करोड़

 रुपये  और  1983,84  में  37.6  करोड़  रुपये  का  राजस्व  प्राप्त  होगा  |  यह  सारा  राजस्व  केन्द्र  को

 जाएगा  |  राष्ट्रीय-सुरक्षा  और  राज्यों  को  दी  जाने  वाली  विशेष  सहायता  पर  होने  बाल  अतिरिक्त

 व्यय  के  कारण  केन्द्र
 पर

 पड़ेने  वाले  भार  में  हुई  वृद्धि  को  देखते  सम्मानित  सदस्य  इस  बात  से

 बहुमत  होंगे  कि  यह  उपाय  न्यायोचित  है  ।
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 1904  क  की

 और  अब  सुखद  समाचार  सुनिए  ।  वेतन  भोगी  करदाताओं  को  राहत  प्रदान  करने  के  उपाय

 के  रूप  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि
 मानक  कटौती  की  5000  रुपये  की  मौजूदा  उच्चतम  सीमा  को

 बढ़ाकर  600:  रुपये  और  AT  1983-84  में
 15.2  करोड़  रुपये  की  हानि  होगी  ।

 हाल  के  वर्षों  में  हमने  आय-कर  के  सम्बन्ध  में  छूट  की  सीमाओं  को  बढ़ाया  है  ।  लेकिन  मुझे

 कुछ  ओचित्य  के  साथ  ag  बताया  गया  है  कि  प्रारम्भिक  आय-खण्ड  के  मामले  कर  की  दर  कुछ  ऊंची

 मैं  प्रारम्भिक  अखण्ड  को  विभाजित  करने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।  अब  15,001

 रुपए से  20,000  तक  के  पहले  खण्ड  के  लिए  कर  की  दर  30  प्रतिशत  के  बजाएं  25  प्रतिशत

 होगी  ।  20,001  रुपए  से  25,000  रुपए  तक  के  खण्ड  पर  कर  की  वर्तमान  दर  30

 शत  ही  रहेगी  ।  25,001  रुपए  से  30,000  रुपए  तक  के  अगले  खण्ड  के  लिए  कर  की  दर  से

 प्रतिशत  अंक  बढ़ा  कर  35  प्रतिशत  कर दी  जाएगी  ।  अधिभार की  दर  में  वृद्धि  होने के  बाद  भी  निचले

 आय-खण्डों  में  आने  वाले  व्यक्ति  और  कतिपय  श्रेणियों  के  हिन्दू  अविभक्त  कुटुम्ब  इस  समय  जितना

 कर  देते  हैं  उससे  कम  कर  देंगे  ।  इन  प्रस्तावों  के  फेरिणामस्वरूप  राजस्व में  पूर  एक  बल  में  35

 करोड़  रुपए  और  1983-84  में  28  करोड़  रुपए  की  हानि  होगी  ।

 बचतों  को  प्रोत्साहन  देने  के  उपाय  के  रूप  में  जीवन  भविष्य  आदि

 जैसी  विनिर्दिष्ट  प्रकार  की  बचतों  के  सम्बन्ध  में  सकल  आय  की  30  प्रतिशत  की  उच्चतम  सीमा

 को  हटाने  का  प्रस्ताव  करता  लेकिन  धनराशि
 के

 रूप  में  व्यक्त  उच्चतम  सीमा  लागू  रहेगी ।

 इसके  मेरा  बचत  के  उपलब्ध  में  राष्ट्रीय  बचत-पत्रों  के  छठ  और  सातवें

 निर्गम  को  शमिल  इ  माध्यमों  का  विस्तार  करने  का  इससे  विशेष  रूप  से  उन  लोगों  कय

 लाभ
 जो  अधेड़  अवस्था  में  हैं  और  अपने  HTT  जीवन  के  अन्तिम  भाग  में  तथा  जो

 जीवन  बीमा  और  अन्य  संविदात्मक  प्रकार  की  बचतों  का  लाभ  उठाने  में  कठिनाई  अनुभव  कर  रहे

 इस  उपाय  से  पूरे  एक  वर्ष  में  राजत्व  में  15  करोड़  रुपए  की  और  अगले  वह  12  कराड़  रुपए

 की  हानि  होने  की  सभावना  है

 इस  समय  विनिर्दिष्ट  दीर्घावधिक  निवेशों  से  होने  वाली  आय  में  से  4000  रुपए  तक  कीं

 राशि  को  छूट  मिली  हुई  है  और  इसके  अलावा  एक  ae  से  अधिक  अवधि  के  लिए  वेक  में  जमां

 राशियों  और  प्रतिभूतियों  से  मिलने  वाले  ब्याज  2000  रुपए  तक  की
 राशि की

 भी  छूट  प्राप्त

 सरलीकरण  के  उपाय के  रूप  मैं  इन  अलग-अलग  छूट-सी  माओं  कोआ पस में  मिलाने और  6000

 रुपए  से  बढ़ा  कर  7000  रुपए  करने  का  प्रस्ताव  करता हूं
 ।  यूनिट  ट्रेंट  के  यूनिटों  से  होने  वाली

 आय  के  सम्बन्ध  में  3000  रुपए  की  मौजूदा  पृथक  छूट  अपरिवर्तित
 बनी  रहेंगी  ।  इन

 '
 प्र  स्तोत्रों  कें

 विनिर्दिष्ट  निवेशों  से  होने  वाली  ऐसी  कुल  जिसे  करे  से  छूट  प्राप्त  9000  रुपए

 से  बढ़  कर
 10,000  रुपए  हो  जाएगी  ।  इससे  बचतों  को  और  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।

 सम्मानित  सदस्य  महसूस  करेंगे  कि  अधिभार
 में  वृद्धि  होने  के  बावजूद, *  उक्त  प्रस्तावों  का

 प्रभाव  कुल  मिलाकर  ऐसा  जिससे  कंम  देने
 वाले  निर्धारितियों  की  कर-सम्बन्धी
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 देनदारियों  में  वृद्धि  नहीं  होगी  ।
 जहां

 तक  शेष  लोगों  का
 सम्बन्ध  afr  मेरा  आशय  बचतों  पर

 नहीं  बल्कि  उपभोग  पर  अधिभार  लगाने  का  इसलिए  मैंने  अधिभार  को  विनिर्दिष्ट

 वित्तीय  परिसम्पत्तियों  में  की  जाने  वाली  वैयक्तिक  बचतों  को  बढ़ावा  देने  के  उपायों  के  साथ  जोड़ने

 का  प्रयत्न  किया  है  ।

 मैं  अनिवार्य  जमा  योजना  1974  को  और  दो  वर्षों  की  अवधि

 के  लिए  लागू  रखने  का  प्रस्ताव  करता  हुं  ।  इस  70  वर्ष  से  अधिक  की  आयु  वाले  व्यक्तियों

 को  धनराशि  जमा  कराने  से  छूट  प्राप्त  है  ।  मैं  इस  आयु-सीमा  को  70  वर्ष  से  घटा कर  65  वर्ष

 करने  का  प्रस्ताव  करता हूं
 ।  जो  व्यक्ति  पहली  1983  को  65  वर्ष  की  आयु  प्राप्त  कर

 लेंगे  अपनी  अपनी  जमा  राशियां  पहली  1983
 को

 अथवा  उसके
 बाद

 लने  का  अधिकार  होगा ।

 इस  समय  उन  मामलों  में  जहां  किसी  पंजीकृत  परिसम्पत्ति  के  अन्तरण  से  प्राप्त  होने  वाली

 निबल  राशि  का  निवेश  राष्ट्रीय  ग्रामीण  विकास  बांडों  में  कर  दिया  जाता  पूंजी

 लाभों  पर  कोई  कर  नहीं  लगता  मुझें  बताया  गया  है  कि  यह  परिपक्वता  अवधि  कुछ  लम्बी  है  ।

 निवेश  के  अन्य  विकल्पों  की  व्यवस्था  करने  और  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्रि  साधनों  का  प्रवाह

 वांछित  दिशाओं  में  fata  प्रतिफल  कंसीडरेशन )  का  निवेश  केन्द्रीय  सरकार
 के  3  वर्षों

 की  परिपक्वता  वाले  नए  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  के  यूनिटों  की  विशेष  श्व खला  और  आवास

 तथा  नगर  विकास  निगम  के  ऐसे  ऋणपत्रों  जिनकी  परिपक्वता  अवधि  उन  पर  दिए  जाते  वाले

 ब्याज  के-अनुसार  उपयुक्त  रूप  से  समायोजित  की  गई  किए  जाने  पर  भी  मैं  यह  छूट  देने  का

 प्रस्ताव करता  हुं  ।

 जैसा  कि  मैंने  पहले  बताया  मैंने  भारत  में  पंजी-निवेश  करने  वाले  अनिवासी  भारतीयों

 को  दिए  जाने  वाले  कर-प्रोत्साहतों  को  और  उदार  बनाते  का  निश्चय  किया  है  ।  ऐसे  व्यक्तियों  द्वारा

 विदेशी  मुद्रा  की  प्रेरणाओं  द्वारा  भारत  में  कि  गए  विनिर्दिष्ट  निवेशों  से  उन्हें  होते  वाली  आय

 मैं  20  प्रतिशत  की  समान  दर  पर  कर  और  इसके  अलावा  अधिभार
 लगाने  का

 प्रस्ताव

 करत  ह  ।  इन  निवेशों  में  भारतीय  कंपनियों  के  शेयर  और  ऋण-पत्र  ),
 भारतीय

 यूनिट

 zee के  यूनिट  और  सरकारी  प्रतिभूति गां
 शामिल  हैं  ।  इन  परिसम्पत्तियों  के  अन्तरण  से  होने

 वाले

 दीर्घावधिक  पूंजी  अभिलाभों  पर  भी  प्रस्तावित  समान  दर  से  लगेगा  ।  आमदनियों

 उनकी  अन्य  भारतीय  आमदनियों  की  संगणना  करते  समय  भी  हिसाब  में  नहीं  लाया  जाएगा  ।  यदि

 उनकी  भारत  में  कोई  अन्य  आय  नहीं  होगी  और  उनकी  आय  से  प्रस्तावित  समान
 दर  पर  कर

 की  कटौती  कर  ली  गई  तो  उन्हें  कर-विवि  रतियां  प्रस्तुत  करने  से  सम्बन्धित  प्रक्रिया  का

 पालन  नहीं  करना  पड़ेगा  ।  इन  अनिवासियों  को  यह  भी  विकल्प  होगा  कि  यदि
 वे  चाहेंगे  तो  वे

 निवासी  करदाताओं पर  लागू  सामान्य  दरों  पर  भी  अदा  कर  सकेंगे  ।  ऐसे  पूंजी-निवेशों  को  aa
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 कर  से  भी  छूट  प्राप्त  होगी  ।  विदेशों  में  ससे  भारतीय  नागरिकों  और  भारतीय  मूल  के  व्यक्तियों

 द्वारा  भारत  में  अपने  सम्बन्धियों  को  उपहार  में  दी  गई  ऐसी  परिसम्पत्तियों  को  दान-कर  से  छुट

 प्राप्त  हो  wT

 अब  मैं  अपने  निगम-कर  सेब धी  प्रस्तावों  को  लंगा  ।  अपने  भाषण  में  इससे  पहले  मैंने

 नियों  द्वारा  अधिक  आन्तरिक  साधन  जुटा  कर  और  प्रदश  नात्मक  उपभोग  पर  रोक  लगाकर  निवेश

 को  बढ़ाने  की  आवश्यकता  का  उल्लेख  किया  था  मेरा  विश्वास  है  कि  सरकार  और  कम्पनियां

 इस  sear की  भर्ती में  योगदान दे  सकती  है  |

 मुझ  कई  समितियों  और  उद्योगों  के  प्रतिनिधि  संगठनों  द्वारा  बताया  गया  है  कि  प्रतिस्थापित

 और
 आधुनिकीकरण  कौ  बढ़ती  हुई  लागत

 को
 देखते  हुए  निगम  क्षेत्र  के  पास  जो  आन्तरिक  साधन

 उपलब्ध  वे  अपर्याप्त  हैं
 ।

 मुझे  इस  तक  में  सार  दिखाई  देता  है  ।  मैं  संयंत्र और  मशीनों

 के  सम्बन्ध  में  मल् यह् लास  की  सामान्य  दर  को  10  प्रतिशत से  बढ़ा  कर  15  करने  का

 प्रस्ताव  करता  हुं
 ।

 मैं  संयंत्र
 और

 मशीनों  की  छोटी  मदों  के  सम्बन्ध  में  100  प्रतिशत  बट्टे  खाते

 में  डाली  जाने  वाली  राशि  की  मौद्रिक  सीमा  को  भी  750  रुपए  से  बढ़ाकर  5000  रुपए  कर  रहा

 हूं  संयंत्र  और  मशीनों  में  किए  जाने  वाले  पूंजी-निवेश  को  जो  अन्य  सम्बन्धित  लाभ  इस  समय  मिलते

 वे  मिलते  रहेंगे  ।  मल्यल्लास  से  सम्बन्धित  उपबन्धों  को  उदार  बनाए  जाने  से  राजस्व  में  एक  परे

 वर्ष में  140  करोड़ रुपए  और  1983-83  में  112  करोड़  रुपए  की  हानि  होगी  |

 सम्मानित  सदस्यों  को  याद  होगा  कि  गत  वे  मैंने  ऊर्जा  की  बचत  करने  और  पर्यावरण के

 घण  को  न्यूनतम  करने  और  प्राकृतिक  संसाधनों  का  संरक्षण  करने  वाले  यंत्रों  और  प्रणालियों  पर

 उनकी  लागत  के  30  प्रतिशत  की  दर  से  मल्यल्लास  देने  का  प्रस्ताव  किया  था  मैं  इससे  भी  आगे

 जाकर  और  ऊर्जा  की  बचत  करने  वाले  यंत्रों  और  प्रणालियों  पर  100  प्रतिशत  मुल् यह् लास  की

 अनुमति  देने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।  जहां  तक  पर्यावरण  के  प्रदूषण  को  न्यूनतम  करने  और  प्राकृतिक

 संसधनों  का  संरक्षण  करने  वाले  यंत्रों  और  प्रणालियों  का  सम्बन्ध  मैं  निवेश-मौक

 को  25  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  35  प्रतिशत  करने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 उद्योगों  को  शहरी  इलाकों से  हटकर  दूसरे  स्थानों  पर  चले  जाने  के  लिए  प्रोत्साहित  करने

 के  उद्देश्य  से  और  जन-संतुलित  नगरों  से  भीड़-भाड़ को  हटाने  और  प्रदूषण  को
 कंम  करने के  उपाय

 के  रूप  कारबार  के  प्रयोजन  से  इस्तेमाल  की  जा  रही  इमारतों  अथवा  अन्तरण  सें  प्राप्त

 पूंजी  अमिताभ  को  कर  से  छूट  मिलती  है  यदि  उसका  उपयोग  नएं  स्थान  पर  कारबार

 जन  से  भूमि  प्राप्त  करने  अथवा  इमारतों  का  निर्माण  करने  के  लिए  किया  जेए  ।  मैं  कर  की  इस  we

 को  मशीनों  और  संयंत्रों  के  अन्तरण  से  होने  वाले  पूंजी  अमिताभ  पर  भी  करने  का  प्रस्ताव

 मैने  इससे  पहले  दरों  के  ढांचे  में  कमी  करने  का  उल्लेख  किया था  ।  बैकों  द्वारा  दी
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 जा  रही  राहत  में  अपने  योगदान  के  रूप  में  और  उत्पादन  पूंजी-निवेश  को  प्रोत्साहन  देने  के

 उद्देश्य  मैं  ब्याज-कर  अधिनियम  के  अंतगर्त  लागू  कर  की  दर  को  मौजूदा  दर  से  आधा  करने  का

 प्रस्ताव  करता  हूं  ।  31  1983  के  बाद  उद्भूत उस  के  सम्बन्ध  जिस  पर  कर  लग

 सकता  ब्याज-कर  की  दर  7  प्रतिशत  से  घटाकर  3  1/2  प्रतिशत  कर  दी  जाएगी  ।  इस  उपाय  के

 कारण  होने  बाली  130  करोड़  रुपए  की  हानि  के  लगभग  आधे  भाग  की  पति  व्यापार  और  उद्योगों

 की  उधार  सम्बन्धी  कटौती  योग्य  लागत  के  कम  हो  जाने  के  परिणामस्वरूप  अतिरिक्त  कर-राजस्व

 प्राप्त  होने  से  जाएगी

 निगम
 कर  ढांचे  के  सम्बन्ध  में  मेरा  एक  अन्य  महत्वपूर्ण  yew  उत्पादन  और  निर्यात  में

 वृद्धि  के  लिए  प्रोत्साहन  देना  है  ।
 इस

 मैं  पिछले  वर्ष  घोषित  दो  योजनाओं  को  जारी  रख  रहा

 ह  और  उन्हें  अधिक  उदार  बना  रहा  हूं  ।

 जहां  तक  अतिरिक्त  उत्पादन  सम्बन्धी  योजना  का  सम्बन्ध  मैं  उसका  ब्यौरा  बाद  में

 अप्रत्यक्ष  करों  के  बारे  में  अपन  प्रस्तावों  की  चर्चा  करने  के  समय  दूंगा  |

 जहां  तंक  निर्यात  का  सम्बन्ध  मेरे  द्वारा  पिछलें  वर्ष  घोषित  की  गई  योजना  में  उन

 तर्कों  को  कुछ  कर  राहत  दी  गई  जिनका  किसी  वर्ष  का  कुल  निर्यात  उसमे  ठीक  पहले  के  वर्ष

 के  निर्यात  से  10  प्रतिशत  से  भी  अधिक  का  हुआ  पिछले  वर्ष  की  योजना  के  अन्तर्गत  जो  कुल

 राहत  दी  जा  सकती  व  अधिक  से  अधिक  देय  कर  के  10  प्रतिशत  तक  सीमित  थी  ।  मैं  अब

 इस  योजना  को  सरल  और  उदार  बनाने  और  न्यूनतम  ada  राशि  तथा  राहत  की

 सीमा  सम्बन्धी  दोनों  शर्तों  को  हटाने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।  निर्यातकों  के  कारबार  में  जो  वृद्धि

 हुई  उसके  5  प्रतिशत  के  बराबर  राशि  वे  अपनी  कर-प्रो  आय  की  संगणना  करते

 घटा  सकते  इत  प्रकार  नई  योजना  के  निर्यात  कारबार  में  हुई  समूची  वृद्धि  पर

 राहत  प्राप्त  हो  सकेगा  |  कुछ  विनिर्दिष्ट  वस्तुओं  को  सभी  वस्तुओं  के  निर्यात  यह

 रियायत  मिल  सकेगी  |  चूंकि  यह  नथा  उपबन्ध  1983-84  के  निर्धारण  वर्ष  से  लागू  इसलिए

 पिछले  व्र  किए  गए  उपबन्ध  को  हटाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 सम्मानित  सदस्यों  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  आवश्यक  होगी  कि  कुछ  ऐसी  कम्पनियां  हैं

 जो  फल-फूल तो  रही  हैं  लेकिन  कोई  कर  अदा  नहीं  कर  रही  है  अथवा  नाम-मात्र  का  ही  कर  देती

 हैं  इसका  मुख्य  कारण  ag  है  कि  ये  कंपनियां  आय-कर  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अन्तर्गत

 प्रोत्साहनों  और  रियायतों  का  लाभ  उठा  रही  हैं  हमारे  लिए  यह  एक  चिन्ता  का  विषय  है  कि  हमारी

 कर-प्रणाली  के  अन्तर्गत  बहुत-सी  ऐसी  जो  भारी  सुनाया  कमाती  अपनी  कर

 स्त्री  देनदारी  को  शुन्य  तक  घटा  लेती  हालांकि  वे  ऊंचे  लाभांश  देती  आ  रही  हैं  ।  यह  उचित

 प्रतीत  होती  है  कि  मुनाफा  कमाने  वाली  और  और  समृद्ध  कम्पनियां  एक  ऐसे  समय  में  जबकि  समाज

 के  अन्य  और  कम  खुशहाल  वर्ग  बोझा  उठा  रहे  अपने  मुनाफ़ों  के  कम  से  कम  कुछ  भाग का
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 दान  राष्ट्रीय  राजकोष
 में

 करे  ।  इसलिए  मैं  यह  उपबन्ध  करने
 का  प्रस्ताव  करता  हू

 प्रोत्साहन  और  रियायतें  मुनाफे  के  70  प्रतिशत  से  afar  भाग  पर  लग  नहों  होंगी  ।  इसका

 wy  ae  होगा  कि  कम्पनियां  अपने  मुनाफ़ों  के  कम  से  कम  30  प्रतिशत  भाग  पर  न्यूनतम  कर  अदा

 करें  ।

 स्वदेशी  कम्पनियों  के  मामले  कम्पनी  की  कुल  आय  के  अधार  प थ निध ध  कर  की  विभेद  दरों

 को  हटाने  का  प्रस्ताव है  ।

 सरलीकरण  के  उपाय  कै  रूप  मैं  विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  में  दिए  गए  ऋणों

 पर  इन  कंपनियों को  प्राप्त  ब्याज  सी  सकल  राशि पर  25  प्रतिशत की  समान  दर  से  आय-कर

 लगाने  का  प्रस्ताव करता  हुं  ।

 कम्पनियों  द्वारा  देय  आय-कर  पर  इस  समय  ऐसे  आय-कर के  2.5  प्रतिशत  की  दर  से

 अधिभार  लगता है  ।  मैं  अधिभार  की  दर  को  बढ़ाकर  5  प्रतिशत  का  प्रस्ताव

 करता  हुं  ।  कम्पनियों  द्वारा  देय  अतिरिक्त  अधिभार  के  बदले  कम्पनियों  को  यह  विकल्प  दिया

 जाएगा  कि  वे  सरकार  द्वारा  अधिसूचित  की
 जाने  वाली  एक  योजना  के

 भारतीय
 औद्योगिक

 विकास  बैंक  के  पास  धनराशि  जमा  करा  सकेंगी  ।  मैं  इस  उपाय  से  प्राप्त हो
 सकते  वाले  राजस्व

 की  किसी  राशि  को  हिसाब  में  नहीं  ले  रहा  हूँ  क्योंकि  मुझे  उम्मीद  है  कि  कम्पनियां

 अधिभार  को  राशि  को  भारतीय  औद्योगिक
 विकास  बैंक

 के  पास  जमा  करा  देंगी
 ।  इस

 प्रकार  कराई  गई  रकमों  से  आधुनिकीकरण  के  लिए  धनराशियां  उपलब्ध  हो  सकेंगी  और
 इसे

 प्रकार  वे  वापस  निगम  क्षेत्र  में  ही  चली  जाएंगी

 हमारे  निगम-करों  का  ढांचा  भिन्न-भिन्न  प्रकार
 की

 बहुत  सी  कटौतियों
 से  अभिभूत  है

 ।

 हालांकि  ऐसा  प्रतीत हो
 सफलता  है  कि  प्रत्येक  कटौती

 का  कोई न  कोई  फायदा  लेकिन
 कुल  मिलाकर

 इसके  परिणामस्वरूप  कर  प्रशासन  जटिल  हो  जाता  दुरुपयोग  के  लिए  मौका  मिलता  और

 राजस्व  की  वृद्धि  कम  हो  जाती  है  इस  डांगे  को  युक्तिसंगत  बनाते  के  उद्धव  में  विभिन्न  कटौतियों

 की  समीक्षा की  है  ।

 इस  समय  आय-कर  अधिनियम  मे  ऐसी  कम्पनी  था  सहकारी  समिति  द्रास  दिए

 गए  व्ययों की  भारित  कटौती के  लिए  व्यवस्था  है  जो  मुर्गीपालन  या  उद्योग

 के  उत्पादों  का  कच्ची  सामग्री  के  रूप  में  इस्तेमाल  करती  है  जिन  व्ययों  के  संबंध  में  भारित  कटौती

 की  अनुमति  वे  सीधे  निर्धारित  के  कारबार  से  सम्बन्धित  नहीं  होते  ।  मैं  यह  व्यवस्था

 करने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  ऐसी  कम्पनियां  सहकारी  समितियां  आगे  से  केवल  व्ययों  के

 लिए  हकदार  भारित  कटौती  के  लिए  नहीं  :

 भय-कर  अधिनियम  मैं  ऐसे  व्ययों  या
 अंशदानों

 के  लिए  कटौती  को
 व्यवस्था  है  जो
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 रीतियों  द्वारा  ग्रामीण  विकास  के  CCC!  कार्यक्रमों  के  लिए  किए  गए  हों  ।  विहित  प्राधिकारी

 द्वारा  चल  रहे  कार्यक्रमों  को  कटौती  के  ये  समयबद्ध  कार्यक्रमों  के  मामले  में  समाप्ति

 की  तारीख  तक  और  अन्य  मामलों  में  28  1984  तक  मिलते  रहेंगे
 ।  दुरुपयोग  की

 संभावना  को  रोकने के  उद्देश्य  ag  प्रस्ताव  क्रिया  जाता  है  कि  इस  सम्बन्ध में
 और  कोई  Het

 मियां  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाए  ।  सरकार  का  ऐसा  कोई  इरादा  नहीं
 है  कि  ग्रामीण  विकास

 के  असली  कार्यक्रमों  को  न्गिम  सहायता से  उचित  कर  जाए  |  सरकार  शीघ्र

 टी  ग्रामीण  विकास  के  लिए  प्रधानमन्त्री  का  कोषਂ  नामक  एक  कोष  स्थापित  करेगी  जिसमें  किए

 जाने  ब्रास  अंशदान  आय-कर  ait. faaa  अन्तर्गत  होगे  |

 पशु-प्रजनन  या
 डरी  उद्योग  अथवा  मुर्गीपालन  के

 '
 कारबार  से  और  कुकुरमुत्ता

 उगाने  के  कारबार  से  प्राप्त  होने  वाले  लाभों  और  अभिलाभों  के  सम्बन्ध  म ंजो  अब  तक  विशेष

 कटौती  अनुमत  उसे  वापन  लते  का  प्रस्ताव  है  ।  ऐसे  काम-धन्धों  के  लिए  दो  जाने  वाली

 ats  रियायत  को  जारी  रखने  का
 मुझे  कोई  sifaca  दिखाई  नहीं  देता

 क्योंकि  इसका  दुरुस्त योग

 होने  की  गुंजाइश  फलों  और  सब्जियों  की  प्रा  श्रमिक  सहकारी  समितियों  को

 प्रोत्साहन  देने  और  उन्हें  मजबूत  करने  के  लिए  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  कि
 ऐसी  सहकारी

 समितियों  को

 मामले  में  दी  जाती कर  से  परी  छट  दी  दी  जाए  जसे  कि  डरी  सम्बन्धी  सहकारी  समितियों  के

 के  अन्तरण  के  सम्बन्ध  में  कर  सम्बन्धी  रियायत  1969

 में  शुरू  की  गई  थी  ।  इसका  उद  तय  विदेशी  प्रौद्योगिकी  के  बार-बार  आयात  को  निरुत्साहित

 मैं  देखता  हूं  कि  इस  रियायत  का  कर-परिश्रांत  के  लिए  दुरुपयोग  किया  जाने  लगा  है  ।  इस

 लिए  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  निर्धारण  वर्ष  1984-85  से  इस  रियायत  की  वापस
 ले

 लिया

 जाए  1

 सम्मानित  सदस्य  इस  बात  से अवगत  होंगे  कि  व्यापार  और  उद्योग  द्वारा  ata  तौर  से

 यात्री  विज्ञापन  ऐसा  ही  अन्य  मदों  पर  अत्यधिक  जौर  निर्थक  व्यय  किया  सादगी

 का  वातावरण  पैदा  करने  और  व्यापार  तथा  उद्योग  द्वारा  किए  जाने  वाले  परिवार  और

 प्रदर्शनात्मक  खर्चे  को  निरुत्साहित  करने  के  उद्देश्य  से  मैं  यह  व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव  कंरता  हूं

 कि
 कर-योग्य  लाभों  की  संगणना  करते  हुए  ऐसे  व्यय  के  20  प्रतिशत

 भाग  को  नामंजूर  कर  दिया

 जाएगा
 |  आयकर

 अधिनियम
 में  एक  निश्चित  सीमा  से  परे  सत्कार  व्ययों  की

 हों  के के  अनुरक्षण  पर  हुए  सम्पूर्ण  व्ययों  की  नामंजूरी  की  व्यवस्था है
 ।  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 व्यय  और  अतिथि  गृह
 शब्दों  को  परिभाषित  कर  दिया  जाए  ताकि  इन  शब्दों  के  सही

 तात्पये  के  बारे
 में

 कोई  संदेह  न॑
 रहे  ।  इन

 उपायों  से
 एक

 पूरे  वर्ष  में
 50  करोड़  रुपये

 और
 1983-

 84-  में  40  करोड़  रुपये  को  राजस्व  प्राप्त  होगा  ।  इन  उपायों  और
 मूल् यह् लास

 रोक

 शन
 में  वृद्धि  करने  का  असर  यह  होगा  कि  अनुत्पादक व्यय  के  मुकाबले  पूंजी-निवेश के

 कराधान  के  मामले  दी  अधिमान्य पूर्ण  व्यवहार  किया  जाएगा  |
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 ऐसे  कई  मामले  देखने  में  आए  हैं  जिनमें  करदाता  लंबे  समय  तक  उत्पाद  भविष्य

 निधि  में
 नियोजक  का  कर्मचारी  राज्य  वर्मा  योजना  आदि  के  सम्बन्ध  में  अपनी  कानूनी

 देनदारी  पुरी  नहीं  करते
 |

 फिर  भी  अपने  आय-कर  के  निर्धारण  के  प्रयोजन  से  इस  देनदारी  को  राशि

 की  कटौती  किए  जाने  की  मांग  करते  हैं  जबकि  वे  खुद  कार्रवाई  का  सहारा  लेते  हैं  और

 इस  प्रकार  वे  सरकार  को  तो  उसकी  वाजिब  कर-राशि  से  वंचित  करते  हैं  और  अदायगी  न

 करने का  फायदा  उठाते  हैं  ।  प्रथाओं  को  रोकने  के  लिए मैं  यह  ०  करते  का  प्रस्ताव

 करता  हूं  कि  करदाता  चाहे  किसी  भी  लेखा  पद्धति  का  अनुसरण  कर-योग्य  लाभों  की  संगणना

 में  कानूनी  देनदारी  के  लिए  कटौती  की  अनुमति  उसी  वर्ष  और  उसी  सीमा  तक  दी  जिस

 वर्ष  और  जहां  TH  वहू  वास्तव  में  अदा  कर  दी  गई  होगी  |  इसके  फलस्वरूप  एक  पूरे  वर्ष  में  100

 करोड़  रुपए  और  1983-84  में 80  करोड़  रुपए  का  राजस्व  प्राप्त  होगा  ।

 यह  देखने  में  आया  है  कि  कुछ  लोग  अल्पमत-धारित  कम्पनियां  बनाकर  और  उनकों  अपने

 धन  की  कई  खासतौर  से  बुलियन  और  जमीन-जायदाद  का  अन्तरण  करके  व़्यक्तियों

 धन-कर  की  देनदारी  से  बचने की  कोशिश  कर  रहें  हैं  ।  क्योंकि  इन  कम्पनियों  पर  धन-कर  नहीं

 लगता और  ऐसी  कम्पनियों के  शेयरों  के  मूल्य  से  भी  कम्पनी  की  परिसम्पतियों  के  वास्तविक  मूल्य

 का  पता  नहीं  इसलिए  जो  लोग  अल्प जन  धारित  कम्पनियों  में  ऐसी  अनुत्यादक  परिसम्पतियां

 धारण  करते  वे  काफी  हृद  तक  अपनी  धन-कर  सम्बन्धी  देनदारी  को  सफलतापूर्वक  कम  कर  लेते

 हैं  ।  ऐसे  लोगों  द्वारा  किए  जाने  बाले  कर-पनिव्जेन  को  रोकन ेके  उद्देश्य  मैं  अल्प जन  धारित

 कम्पनियों के  मामले  एक  समिति रूप  धन  कर  लागू  करने
 का  प्रस्ताव करता  हं  ।  इसी

 लिए मैं  यह  प्रस्ताव  कर  रहा  हूं  कि  अल्प जन  धारित  कम्पनियों  के  मामले  विनिर्दिष्ट  परिसर

 जैसे  कि  उनके  इमारतों  और  जमीनों  के  मलय  के  रूप  में  व्यक्ति

 निवल ar  ot  2  प्रतिशत  की  दर  से  धन  कर  लगा  दिया  जाए  ।  कम्पनी  द्वारा  अपने  कारबार  के

 प्रयोजन  के  लिए  फैक्टरी  होटल  या  कार्यालय  के  रूप  में  इस्तेमाल  में  लाई  जाने

 वाली  इमारतों  अथवा  अपने  कम  वेतन  पाने  बाले  तमंचा  रियों  के  आवास  के  लिए  काम  में  लाए  जाने

 वाले  मकानों को  निवल धन  में  शामिल  नहीं  किया  जाएगा  |

 सम्मानित  सदस्य  महसुस  करेंगे  कि  निगम  क्षत्रक  सम्बन्ध  में  मेरे  प्रस्तावों  का  उपाय

 संक्षेप  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  मुनाफा  कमाने  वाली  प्रत्येक  कम्प  उस  वह  कुछ  कर

 अवश्य दे  जिस  वर्ष  उसे  मुनाफा हुआ
 कर

 से  बच  निकलने के  रास्ते बन्द  कर  दिए  जाएं  और

 कटौतियों
 की  संख्या  कम  कर  दी

 आधुनिकीकरण  और  निवेश  के  लिए  अधिक  धनराशियां

 उपलब्ध  कम  ब्याज  प्रभारों  के  जरियें  लागत  कम  की  जाए  और  प्रदर्शनात्मक  व्ययों  में  कमी ह हो

 और  खासतौर
 से  निर्यात  के  लिए  अपेक्षाकृत  अधिक  उत्पादन  को

 सम्यक  प्रोत्साहन
 मिले  ।

 से
 पूर्व

 और
 घार्मिक  न्यास  )  और  निःसंदेह  प्रशंसनीय  काय  कर  रही

 पह
 भी  सेही  है

 कि
 उनमें  से  बहुतों  का  इस्तेमाल  कर  तथा  धन  के

 माध्यम  के  रूप  में  और  संरंक्षण  प्रदान  करने  के  धन के  रूप  में  किया  जा  रहा  और  मैं एक
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 उदासीन  दर्शक  बनकर
 नहीं

 र रह  सकता
 बही  स समय  हद  जबकि  इन  मामलों  को  ठीक  करने  के  लिए

 कुछ  कदम  उठाए  जाए  ।

 कराधान  विधियां  atataas  1975  में  न्यास  निधियों  के  निकेश  के  लिए  एक

 पद्धति  निर्धारित  की  गई  और  ag  उपबंध  था  कि  जो  न्यास  1975  के  बाद  शुरू  होने वाले
 लेख  वर्षों से  इस  निवेश  पद्धति  का  पालन  नवदीं  करेंगे  वे  कर  छूट  पाने  के  हकदार नहीं  होंगे

 तत्संबंधी  व्यावहारिक  कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  तथा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि

 यह  परिचित  अधिक  सुव्यवस्थित  रूप  से  हो  1977  में  इस  तारीख  को  तीन  वर्षों के  लिए  आगे

 बढ़ा  दिया  गया  था  ।  चूकि  ge  और  धा  मिक  न्यासों  से  संबंधित  उपबंधों  का  सारा  मामला  आ  «क

 प्रशासन  सुधार  आयोग  के  विचाराधीन  इसलिए  निवेश  की  नई  पद्धति  के  प्रवर्तन  की  तारीख

 को  गत  ag  फिर  एक  ay  की  अवधि  के  लिए  आगे  बढ़ा  दिया  गया  |

 अब  मैंने  इस  मामले  पर  ध्यानपूर्वक  विचार  कर  लिया  &  ।  मुझे  इस  बात  में  कोई  औचित्य

 दिखाई  नहीं  देता  कि  न्यास  निधियों  को  व्यापारिक  प्रतिष्ठानों  जिनमें  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की

 कम्पनियों के  शेयर  भी  शामिल  निवेश  करने की  अनुमति दी  जाए  ।  इसलिए  मैं  ag  व्यवस्था

 करने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  सभी  न्यास  निधियों  का  विनिर्दिष्ट  जसे  कि  सरकारी  प्रतिभूतियों

 भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  के  अनुसूचित  sat  की  ज़मा  अनुमोदित  वित्तीय  निगमों  आदि

 में  निवेश  किया  जाए  ।  लेकिन  स्थावर  सम्पतियों
 में

 निवेश  करने  की  अनुमति आगे भी
 जारी  रहेगी

 मैं  सभी  पूर्व
 और  धार्मिक  न्यासों

 को  इस  बात  के  लिए  नोटिस  दे  रहा  कि  वे  arnt  प्रतिष्ठानों

 के  शेयरों  और  अन्य  निवेशों  में  लगाई  गई  अपनी  धन-राशियों  को  30  1983  तक  वापस

 निकाल  लें  i  किन्तु  न्यासों  को  कम्पनियो ंके  उन  शेयरों  जो  1  1973  को  उनकी  मूल

 निधि का  अग  और  उस  तारीख  तक  प्राप्त  बौनम  शेयरों  को  रखने  की  अनुमति  दी  जाएगी

 कुछ  न्यास  वाणिज्यिक  पद्धतियों  पर  कारबार  हैं  और  उससे  आय  प्राप्त  करते  हैं  ।  क्रोध

 कारण  नहीं
 कि  कारबार

 की  ऐसी  आय  पर  कर  न  जाए ।  इसलिए  मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 सभी  पू  और  धार्मिक  जिनमें  वे  न्यास  भी  शामिल  हैं  जो  अब  तक  अधिसूचना  के  द्वारा क

 मुक्त  की  कारबार  की  आय  पर  निर्धारण  1984-85  -  से  कर  लगने  लगेगा  ।  रार  से

 आय  प्राप्त  करने  वाले  न्यासों  को  नई  निवेशद्पद्धति  sr  भी  पालन  यदि  वे  aga अन्य

 आय  के  बारे  में  कर  से  लेना

 सम्मानित  सदस्यों  को  निस्संदेह  ज्ञात  कि  कृषि  भूमि के  संबंध  में  संपदा  शुल्क  एक  राज्य

 विषय  है  और  केन्द्र  ने  कृषि  भूमि  पर  संपदा  शुल्क  केवल .  उन्हीं  संकल्पों  के.आध्रार  पर  लगाया  है

 जो  राज्यों  ने  इस  संबंध  में  संघ  कौ  ऐसो  करने  की  समझौता  प्रदान  करने  के  लिए  पारित  किए  हैं  ।

 हमारा  अनुभव
 हैं  कि  कृषि  भूमि  के  मूल्यनिर्धारण  के  परिणामस्वरूप  '  प्रशासप्िक“-क्िनाइयां  उत्पन्न

 होती  और  मुकदमेबाज़ी शुरू  हो  जाती हैं  ।  इस  शुल्क  के  से  पिछले  कुछ  .  वर्षों में  कोई  ख़ास

 भी  नहीं  हुड  फके  कृषि  .  जिसमें  बागान  शी  शामिल
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 समाप्त कर  दिए  जाने के  कृषि  भूमि  पर
 संपदा  शुल्क  को  लागू  रखने

 के  लिए  कोई

 रिक  औचित्य दिखाई  नहीं  देता
 ।

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि
 कृषि  भूमि  पर  लगने  वाले

 शुल्क  को  हटा  दिया  जाए
 ।  चू  कि

 संपदा  शुल्क  अधिनियम
 को

 राज्यों
 के

 विधान  मंडलों  के

 यक  संपत्ति के  बाद  ही  संशोधित  किया जा  सकता  इसलिए  इस  प्रस्ताव  को  लागू करने  के  लिए

 वाद  में  एक  विधेयक  पेश  किया  जाएगा  ।

 कमी  किए  जाने  से  अगले  वर्ष  राज  स्व  में  104  करोड़  रुपए  को  हानि  होगी
 ।

 इस  हानि  के  एक  भाग  की  पति  हो  जाने  का  अनुमान  हिसाब में  लेने
 निगम-कर  सम्बन्धी

 मेरे  प्रस्तावों  से  अगले  वर्ष  104  करोड़  रुपए  की  प्राप्ति  होगी  ।  आय-कर  सम्बन्धी  मेरे  से

 अगले  at  केन्द्र कों  25.6  करोड़  रुपए  का  निवल  राज  स्व  प्राप्त होगा  और  राज्यों की  28  करोड़

 रुपए  हानि  होगी  ।

 अब  मैं  अपने  अप्रत्यक्ष  कर  प्रस्तावों  की  ओर  आता  हूं  ।  अध्यक्ष  सदन  को  विदित

 ही  है  कि  पिछले  कुछ  वर्षों  से  हमारे  भूगतान  शेष  पर बराबर  दबाव  पड़  रहा  है  इसके  हमने

 आयातों  की  एक  ऐसी  ब्यवस्था  बनाये  रखने  का  प्रयास  किया  जिससे  प्राप्त  aa

 की  कच्चे  माल  और  पं  जगत  वस्तुओं  जेसी  आयात  क़ी  जाने  निबिष्टियां  पर्याप्त

 मात्रा  में  सुलभ  हो  सकें  ।  साथ  ही  मैं  यह  भी  नहीं  चाहुंगा  कि  विदेशों  के  ऐसे  जिन्हें इस

 समय  की  कठिन  परिस्थितियों  का  सामना  करना  पड़  हमारी  नीतियों  से  लाभ  उठा

 कर  भारत  के
 बाजार

 में  अनुचित  रूप से
 माल  बेचें  जिससे

 .  भारत  के  उद्योग  को  होनी

 मेरा  विश्वास है  कि  हमें  सीमा  शुल्को ंके  साधन  का  उपयोग न  केवल  राजस्व  संग्रह  के  लिए

 बल्कि  अपने  भुगतान-शेष  और  औद्योगिक  विस्तार  को  समर्थन  प्रदान  करने  के  लिए  भी  करना  चाहिए

 अपने  कर  प्रस्तावों  को  तैयार  रहते  समय  कर-परिवहन  :  अपवंचन को  कम  से  कम  करने

 का  भी  प्रयास  है  और  मैंने  इस  बात  भी  ध्यान  रखा  है  कि  इन  प्रस्तावों  से  मुद्रास्फीति
 को

 बढावा न  मिले

 पहले  मैं  सीमा  शुल्कों
 को

 लेता  हूं
 ।

 मेरा  मुख्य  प्रस्ताव यह  है  कि  उन  सहायक  सीमा-शुल्कों
 को  जारी  रखा  जाए  जो  पहली  बार  1973  में  लगाए  गए  थे

 और
 उसके  बाद  जो  हर  साल

 फिर
 से

 लगा  दिए  जाते  हैं  ।  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि
 वत

 मान  प्रभावी  दरों  में  कुछ  अपवादों  के  साथ  5

 शासकों की  वृद्धि  कर  दी  जाए  ।  सहायक  शुल्क  की  कानूनी  दर  को  प्रतिशत  पर  और  अधिकतम

 प्रभावी दर  को  केवल  35  प्रतिशत  पर  लाग  रखने  का  प्रस्ताव  है  ।  15  प्रतिशत के  इस  अन्तर  से

 हमें  शुल्क  के  स्तर  को  उतना  बढ़ाने  में  सहायता  .
 मिलेगी  जो  स्वदेशी  उत्पादन  को  समर्थन  प्रदान

 करने  जसे  कारणों  से  जरूरी  हो  जाए  |  अखबारों  कागज  और  कच्चे  पेट्रोलियम  सहायक  सीमा

 बढ़ाया  जाएगा
 ।

 साथ  इलाकों
 मिट्टी  तेज  गति  वाले  डीजल  तेल  जेसी

 आवश्यक  वस्तुओं  को  शुल्कों  से  जो  इस  समय  पूरी  मिली  हुई  है  उसे  जारी  जाएगा

 इस  प्रस्ताव  से  पूरे  बर्ष  में  254.5  करोड़  रुपए  का  राजस्व  प्राप्त  होगा  ।
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 मेरे  अगले  प्रस्ताव  का  सम्बन्ध  रसायनों  से  है
 ।  वस्तुओं के  इस  समूह पर

 60

 प्रतिशत  मूल्यानुतार  की  बुनियादी  दर  से  सीमा-शुल्क  लगता  है  ।  मेरा  विश्वास  है  कि  रसायनों  की

 अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  में  भारी  गिरावट  आ  जाने  से  टेरिफ  दर  को
 बढ़ाकर  शत  प्रतिशत  मतानुसार

 करना  और  सामान्य  प्रभावी  दर  को  बढ़ाकर  70  प्रतिशत  मूल्यानुसार  कर  देना  उचित  होगा

 रसायनों के  कतिपय  समूहों  पर
 40  प्रतिशत  और  100

 प्रतिशत  की
 जो

 टेरिफ  दरें  लागू  हैं  उन्हें  भी

 इसी  प्रकार  बढ़ाया  जा  रहा  है  ।  ओषधीय  रसायनों  और  कीटनाशी  दवाओं
 नाशक

 मार
 दवाओं  कव्रकनाशी  चमड़ा

 कमाने  के  रसायनों  आदि  को  प्रायः  प्रस्तावित  वृद्धि  के  दायरे  से  बाहर  रखा  गया  इस  उपाय  से

 qt  एक  वर्ष  में  37.5  करोड़  रुपए  की  प्राप्ति  होगी ।

 मेरा  यह  भी  प्रस्ताव  हैं  कि  जस्ता  धातु  पर  प्रभावी  बुनियादी  आयात  शुल्क  को  45

 प्रतिशत  से  बढ़ाकर  55  प्रतिशत  मुल्यानुसार  और  सीमा  धातु  के  आयात  शुल्क  को  40  प्रतिशत  से

 बढ़ाकर 55  प्रतिशत  मृल्यानुसार  कर  दिया  जाए  ।  इस  समय  सीसे  की  wt  और  उसकी

 छीजन  पर  प्रतिसन्तुलनकारी  शुल्क  की  जो  आंशिर  छूट  दी  जा  रही  है  उसे  भी  मैं  वापस

 लेने का  प्रस्ताव  करता हूं
 ।

 इन  उपायों से  पूरे  एक
 वर्ष  में  12.8  करोड़  रुपएं  का

 अतिरिक्त  राजस्व

 प्राप्त  होगा
 और  इससे  स्वदेशी  उत्पादकों

 की  वित्तीय  सक्षमता  बढ़ेगी  ।

 हमारे  इलैक्ट्रानिक  उद्योग  के  लाभ  के  45  प्रतिशत  मुल्यानुसार  की  वर्तमान  रियायती

 बुनियादी आयात  शुल्क  दर  को  कच्चे  माल  और  संघटकों
 की  चार

 और
 मदों  पर  लागू  करने

 का

 प्रस्ताव है
 ।  इसके  पूंजीगत  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  35  प्रतिशत  मूल्यानुसार  की  वर्तमान

 रियायती  बुनियादी  आयात-शुल्क  दर  को  14  और  मदों  पर  लागू  करने  का  प्रस्ताव है
 ।  इन  प्रस्तावों

 से  एक  वित्तीय  वर्ष  में  राजकोष  को  1.22  करोड़  रुपए  की  हानि  होगी  |

 एक  और  रियायत है  जिसका  सम्बन्ध  विदेशों से  डाकू  द्वारा  या  जहाज  द्वारा
 प्राप्त

 होने  बाले  वास्तविक  उपहारों  से  है
 ।

 ऐसे  उपहारों  के  लिए  मौजूदा  शुल्क-मुक्त  मूल्य  सीमाएं
 1968

 में  निर्धारित  की  गई  थीं  ।  विदेशों  से  डाक  द्वारा  या  हवाई  जहाज  द्वारा  आयात  किए  जाने  वाले  खाद्य

 पदार्थों  और  औषधियों  के  वास्तविक  उपहारों  तथा  डाक  द्वारा  आयात  की  जाने  वाली  अन्य  वस्तुए

 की  शुल्क-मुक्त  सीमा को  बढ़ाकर  200  रुपए  कर  देने
 का  प्रस्ताव zi  मुझे  विश्वास  है

 कि

 इस  सीमा  को  उदार  बना  दिए  जाने  का  वे  लोग  निश्चित  ही  स्वागत  करेगे  जिन्हें  विदेशों

 अपने  मित्रों और  सम्बन्धियों  से  वास्तविक  उपहार  प्राप्त  होत  रहते  हैं  ।  इस  उपाय  से  पूरे  एक

 वर्ष में  3.71  करोड़  रुपए  के  राजस्व की  हानि  होगी :

 मैं  विदेशों से  भारत  लौटने  बाले  यात्रियों  द्वारा  लाए  जाने  वाले  असबाब की  वस्तुओं  पर

 शुल्कों  से  सम्बद्ध  उपबन्धों  को  युक्तिसंगत  और  उदार  बनाने  का  भी  प्रस्ताव  करता  असबाब  की

 वर्तमान  1000  रुपए  की  शुल्क  मुक्त  सीमा  1978  में  निर्धारित की  गई  थी  ।  मैं  वयस्कों के  लिए

 इस  सीमा  को
 बढ़ाकर  1250  रुपए कर  देने  प्रस्ताव  करता हूं

 ।  अवयस्कों  तथा  अन्य श्र  णियों
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 के  यात्रियों  के  लिए  भी  तदनुरूप  वृद्धि  कर  दी  जाएगी
 ।  विदेशों | है. दै. दै | है  न  काम  करने  वाले  उन  भारतीय

 श्रमिकों  की  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  जो  वहां  प्रायः  एक  वर्ष  के  ठेके  पर  जाते  हैं  और

 फिर  भारत  वापस  आ  जाते  हैं  ।

 मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  कि  इस्तेमाल  की  गई  घरेलू  वस्तुओं  के  कुछ  अपवादों

 शुल्क-मुक्त  सीमा  को  बढ़ाकर  5000  रुपए  कर  दिया  जाए  ।  पहले  You  योग्य  मूल्य-खण्ड  पर

 बुनियादी  शुल्क  की  दर
 130

 प्रतिशत  बनी  जबकि  पहले  शुल्क-योग्य  मूल्य  खण्ड  के  अलावा

 मूल्य  कुछ  वस्तुओं  को  शुल्क
 की

 दर
 300  प्रतिशत से  घटाकर  200  प्रतिशत  मूल्यों

 नुसार
 की

 जा  रही  है
 ।

 सहायक  शुल्क  इसके  अलावा  होगा
 |

 असबाब  की  उन  वस्तुओं की  सूची को

 भी  छोटा  किया  जा  रहा  है  जिन्हें  बिना  शुल्क  दिए  देश  में
 लाने

 की  अनुमति  नहीं  दी  जाती
 ।

 मुझे

 विश्वास  है  कि
 इन

 उपायों  से  देश  में  आने  वाले  यात्रियों  को  सीमा-शुल्क  संबंधी  निकासी  की  जिन

 कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  है  वे  कम  हो  जाए  गी  ।  मेरे  विचार  से  इन  रियायतों  के  कारण

 राजस्व  में  किसी  प्रकार  की  कमी  नहीं  होगी  ।

 सीमा-शुल्क  1962
 में  भी  कुछ  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव है  ताकि  क्षेत्र में  इन

 विभाग  के  कार्यचालन को  दोष  रहित  बनाया  जा  सके  और  राजस्व  संग्रह के  कार्य  को  और  अधिक

 कुशल  बनाया  जा  सके  ।  इन  परिवतेनों  का  सम्बन्ध  मुख्य  रूप  से  अन्तर्देशीय  कंटेनर  डिपो  खोलने

 ओर  भांडागारण तथा  शुल्क-वापसी के  उपबंधों  से  है
 ।  सीमा-शुल्क  राजस्व की  एक  काफी  बड़ी  राशि

 माल  के  बहुत  देर  तक  भांडागारों  में  पड़े  रहने  के  कारण  रूकी  रहती है  और  इसलिए  उपभोग्य

 वस्तुओं  से  fea  वस्तुओं  के  मामले  में  भांडांगारण  की  समग्र-सीमा  को  घटाकर  एक  वर्ष  और  अन्य

 वस्तुओं  के  मामले  मैं  इसे  तीन  महीने  कर  देने  का  प्रस्ताव है  शुल्क-वापसी  की  अदायगियों  को  जल्दी

 निपटाने के  उपाय  के  रूप  में
 ऐसी  व्यवस्था  की  जा

 रही  है  कि  का  दावा  करने के  लिए

 इतना  ही  काफी  है  कि  माल  निर्यात  कें  लिए
 भारत  से  बाहर  के  स्थान पर  दाखिल  हो  गया है

 जिस  न्यूनतम  राशि  के  लिए  शुल्क  वापसी  के  दावे  पर  विचार  उसे  भी  5  रुपए  से

 बढ़ाकर  50  रुपए  किया  जा  रहा  है  ।

 सीमा  शुल्क  अधिनियम  के  अंतगर्त  सरकार  के  लिए  ऐसी  शक्ति  sca  करने  का  भी  प्रस्ताव

 है  जिससे  सरकार  टेरिफ में  बताए  गए  आधार  से  भिन्न  आधार  पर  शुल्क  की  प्रभावी  दरें  निर्धारित

 कर  सके
 ।

 यदि  शुल्क  की  टेरिफ  दर  मूल्यानुसार  आधार  लगाई  गई  है  तो  सरकार  को

 शुल्क  की  प्रभावी  दरें  परिमाण  आदि  के  आधार  पर  निर्धारित  करने  का  अधिकार  होगा  |

 अब  मैं  उत्पाद  शुल्कों  के  सम्बन्ध  में  अपने  प्रस्तावों  पर  आता  हूं  ।  मुख्य  रूप  से

 मेरा  उद्देश्य  वहां  से  अप्रत्याशित  लाभों
 को

 बटोरना  है  ।  जहां  हमें  विश्वास  वे  होते  हैं  और

 अलग-अलग  मदों  पर  अतिरिकत  शुल्कों  के  भार  को  अपेक्षाकृत  कम  अनुपात  तक  सीमित  करना
 है

 मैंने  लघु  उद्योग क्षेत्र
 को  बढ़ावा  देने  महत्वपूर्ण  उद्देश्य  को

 भी  सामने  रखा  हैं  क्योंकि लग

 उद्योग  क्षेत्र  देश  के  उद्यमकर्ताओं  के  लिए  एक  पाठशाला  है  और  इससे  आधिक  शक्ति  के  केन्द्रीकरण

 को  टूर  करने  में  भी  सहायता  मिली  है  ।
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 विशेष  उत्पाद-शूट मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  sy cal  को  मौजूदा  दरों  पर  1983-84  में  जारी  रखा

 नए

 जसा  कि  सम्मानित सदस्य  जानते  बाजार  में  सीमेंट  की  कीमतें  बहुत  ऊची
 चढ़ी

 हुई  है
 ।

 अनुचित  लाभों  को  बटोरने  के  लिए  मैं  आम  इस्तेमाल  में  आने  वाली  सीमेंट  की  किस्म  पर

 यादी  उत्पाद-शुल्क की  दर  को  135  रुपए  प्रति  मेट्रिक  टन  से  बढ़ाकर  205  रुपए  प्रति  मेट्रिक टन

 करने  का  प्रस्ताव करता  हू
 ।

 मिनी  सीमेंट  कारखानों  में  तैयार  किए  गए  सीमेंट  पर  बुनियादी  उत्पाद

 शुल्क
 की  दर  भी  100  रुपए  से  बढ़कर  170

 रुपए  हो  जाएगी  और  इस  प्रकार  उत्पाद-शुल्क के
 मामले  में  मिनी  सीमेंट  कारखानों  के  लिए  35  रुपए  प्रति

 मेट्रिक
 टन  का  मौजूदा  अन्तर  आगे  भीं

 बना  रहेगा ।  एक  पूरे
 वर्ष  में  केन्द्रीय  शुल्कों  से  182  करोड़  रुपए  तथा  सीमेंट के  आयात  पर  लगे

 प्रति  संतुलनकारी  शुल्कों  से
 6

 करोड़  रुपए  का  राजस्व  लाभ  होगा  ।

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  टेरिफ  की
 मद  68  के

 अन्तरगत  कई  वस्तुएं  पति  हैं  जो  टेरिफ
 में

 अन्यत्र  विनिर्दिष्ट  नहीं  होती ।  इन  पर  उत्पाद-शुल्क  कीं  दर  1979 से  बराबर  प्रतिशत

 मूल्यानुसार चली  आ  रही  है  ।  अब  मैं  इसे
 10

 प्रतिशत  मूल्पानुसार करने  काਂ
 प्रस्ताव  करता हूं  ।

 इस  उपाय  से  पूरे  एक  वर्ष  के  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्कों  सें  120  करोड़  रुपए  तथा  प्रतिसंतुलनकारी

 शुल्कों के  रूप  में  60  करोड़  रुपए को  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  होने  का  अनुमान है  ।  यह  वृद्धि

 तेयार  वस्तुओं पर  लाग  होगी  क्योंकि  इंस  then  मद  के  अन्तरगत  आने  वाली  कच्चा  माल

 और  विनिर्मित  निविष्टियां  वर्तमान  की  भांति  आंगे  भीं  शुल्क  प्रतिदेयता  के  लिए  पात्र  रहेंगी  ।  मैंने

 जसा  कि  मैं  बाद  में  बताऊ  लग  उद्योग  क्षेत्र  को  बचाने  का  ध्यान  रखा है  |

 मानव-निर्मित  ब्रैंडिड  यान  और  कपड़े  के  बारे  में  भी  कुछ  मिले-जुले

 उपायों  का  प्रस्ताव  किया  है  ।  सम्मानित  सदस्यों  को  याद  कि  मैंने  पिछने  ag  अपने  बजट  में

 पॉलिएस्टर  के  वांछनीय  अनुपातों  के  साथ  मिश्रित  कपड़े  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  देने  के

 उद्देश्य  पे  साद-गुल्लकों में  कई  परिवर्तन  किए  थे  ।  इस  क्षत्र  में  एक  उपाय  के  रूप  मैं अब

 पॉलिएस्टर  taraTt  git  कपड़ों  को  पॉलिएस्टर  मिश्रित  विकास  कपड़ों  की  तुलना  में  प्रतियोगिता

 त्मक  वरीयता  देने  की  प्रस्ताव  करता  हूं
 ।

 ऐसे  पॉलिएस्टर  मिश्रित  सुती  कपड़ों  जिनमें 40

 प्रतिशत  से  अधिक  लेकिन  50  प्रतिशत  से  कम  पॉलिएस्टर  बुनियादी और  अतिरिक्त  शुल्क  के

 भार  को  15  प्रतिशत  मूंल्यानुसार  से  घटाकर  6.5  प्रतिशत  मूल्यानुसार  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  लेकिन

 ये  रियायती  दरें  पॉलिएस्टर  फिलामेंट  प्रा  का  इस्तेमाल  किए  जाने  की  सूरत  में  लागू  नहीं  होंगी  ।

 40  प्रतिशत  से  अधिक  50  प्रतिशत  से  कम  पॉलिएस्टर  मिश्रित  सुती  याने  पर  शुल्क  सका

 कुल  भार  भी  11.25  रुपए  प्रति  किलोग्राम  से  घटांकर  7.5  रुपए  प्रति  किलोग्राम  किया  जा  रहा

 है
 ।  इन  परिवर्तनों से  पूरे  एक  वे  में

 19.40
 करोड़  रुपए  के  राजस्व  की  हानि  होगी  ।

 विकास  स्टेपल  रेशे  पर  प्रभावी  शुल्क  की  दर  को  4  रुपए  प्रति  किलोग्राम  से  बढ़ाकर  5

 रुपए  प्रति  किलोग्राम  किया  जा  रहा  है  ।  इसके  इस  रेशे  के  बढ़ते  हुए  आयात  को

 उत्साहित  करने के  मैं  AAT  विकल्प  रेने
 पर  आयधात-शुल्क

 1  oe  द  क द  जी०  2  ह  को  30  प्रतिशत
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 से  बढ़ाकर  40  प्रतिशत  मुल् यान सार  करने  तथा  साथ  ही  विकास  रेशे  की  उन्नत

 किस्मों  पर  40  मल् यान सार  करने  का  प्रस्ताव  करता  ।  उन  उपायों  से  5.6  करोड़

 रुपए के  राजस्व  झा  लाभ  होगा

 आयातित  पॉलिएस्टर  रेशे  के  मामले  में  इतकी  जहाज  उतरती  लागत  और  घरेलू  कीमती

 के  बीच  के  अन्तर  को  देखते
 प  एलिएस्टर  स्टेपल  रेशे  पर  शुल्क

 की  प्रभावी
 दर  में

 9
 रुपए

 प्रति

 किलोग्राम  की  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  इससे परे  एक  वर्ष  में  9  करोड़ रुपए  की  भाव

 होगी  ।

 फिलामेंट  याने  अपेक्षाकृत  ऊची  कीमत  के  कपड़ों  में  इस्तेमाल किया  जाता  है

 और  मैं  बचाने  के  काम  आने  वाले  रिजमेंट  यानों  पर  प्रभावी  उत्पाद-शुल्क  में  7.50  रुपए

 प्रति
 किलोग्राम  की  बढ़ोतरी  करने  प्रस्ताव  करता  हूं  ।  इस  वृद्धि  का  चे  प्रतिसंतुलनकारी  शुल्क

 के  रूप  में  आयातित  फिलामेंट  यार्न  पर  भी  बराबर  प्रभाव  पड़ेगा  ।  यह  वृद्धि  750  डीलर  और

 अधिक  के  फिलामेंट  याने  पर  लागू  नहीं  होगी  जो  उद्योगों में  इस्तेमाल  जाता
 है  ।  इस

 से  एक  पूरे  वर्ष  में  उत्पाद-शुल्क  के  रूप  में  22.5  करोड़  रुपए  का  और  प्रतिसंतुलनकारी  शुल्कों
 के

 रूप
 में  5.6  करोड़  रुपए  का  राजस्व लाभ  होगा ।

 उपयु क्त  बुद्धि  के  अनुरूप  मैं  टेक्सटाइल  डेनियरों  के  नाइलन  फिलामेंट  याने  पर  उसी  अन्तर

 से  प्रभावी  शुल्क  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  करता हूं  ।  इससे  एक  पूरे
 वर्ष  में

 केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्कों
 के  रूप  में

 15.5  करोड़  रुपए  के  और  प्रतिसंतुलनकारी  शुल्कों के  रूप  में  50  लाख  रुपए  के  अतिरिक्त  राज

 स्व  की  प्राप्ति  होगी

 कर-परिव्राज  का  मुकाबला  करने  के  उपाय  के  रूप  में  मैं  कुछ  वस्तुओं पर  लगे  शुल्क
 की

 दर  मुल्यानुसार  से  बदल  मूल्यानुसार  एवं  मतानुसार  या  मात्रामुसार  करने
 का

 प्रस्ताव

 करता  हूं
 ।

 क्रिया  के  मामले  मुझ्यानुसार  एवं-मात्रानसार  दर  को  अपनाते हुए  मैं  छपाई
 और

 दिखाई के  काम  आने  कागज  तथा  अन्य  अधिकांश  किस्मों  के  कागज  और  गत्ते के  लिए  एक

 समान
 दर

 निश्चित  करने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।
 क्राफ्ट  पेपर  के  लिए  प्रभावी  बुनियादी  शुल्क  10

 प्रतिशत  मुल्यानुसार  सहित  1810  रुपए  प्रति  मेट्रिक  टन  तथा  अधिकांश अन्य  प्रकार के  कागज  और

 गत्ते  पर  10  मूल्यानुसार  सहित  1430  रुपए  प्रति  टन  मैट्रिक  होगा
 ।

 पति  और  तिपटान  को  या  प्रयोजनों  के  लिए  दिए  जाने  वाले  छपाई  के  सफेद  कागज  के  सम्बन्ध

 में  5  प्रतिशत  मूहयानुसार  की  adara  रियायती  अतिवादी  दर  लागू  रहेगी  ।

 मैंने  कागज  के  छोटे  कारखानों  को  उपलब्ध  वर्तमान  रियायतों  की  भी  समीक्षा  की  है  1  इस

 क्षत्र  को
 दी  गई

 रियायतों
 को

 कारखाने  की  संस्थापित  क्षमता के  साथ  जोड़ने  से  कुछ  व्यावहारिक

 समस्याएं  सामने  आती  रही  हैं
 ।  इसलिए मैं

 किसी  एक  वित्तीय  ag में  की  जाने  वाली  निवासियों

 मात्रा के  आधार  पर  इस  क्षत्र  को  दी  गई  रियायतों  को  युक्तिसंगत  '  बनाने  का  प्रस्ताव  करता
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 इस  सम्बन्ध  में  दी  जाने  वाली  छूट  की  मात्रा  में  भी  समुचित  संशोधन  किया  जा  रहा  है  जिससे

 कागज  बनाने  के  छोटे  कारखानों को  अपने  उत्पादन  में  काफी  विधि  करने  के  लिए प्रोत्साहन

 मिलेगा  |  गर-परम्परागत कच्चे  माल  का  इस्तेमाल करने  वाले  कागज  बनाने  के  ऐसे  कारखानों में

 उत्पादित  कागज  के  लिए  शुल्क
 की  दरें  560  900  रुपए  या  1120  रुपए  प्रति  मेट्रिक  टन

 होंगी  और  ये  बात  पर  निभंर  करेंगी  कि  कागज  बनाने  के  इन  कारखानों  से  पूर्ववर्ती-वित्तीय वर्ष  में

 कागज या  गीत  की  निवासियों की  मात्रा  3000  मेटिक  7500  मैजिक टन  या  16,500

 मेट्रिक  टन  से  अधिक  न  रही  हो  ।

 विनीत  जल  के  मामले  मतदान  मूल्थानुसार  दरों  के  स्थान  पर  शुल्क

 की  मतानुसार  दरें  निर्धारित  करने  का  प्रस्ताव  है
 ।  200  मि०  लि०  की  सोडे  की  बोतल  पर  5  da

 और  अन्य  वातित  जलों  की  बोतल  पर  30  पैसे  की  दर  से  प्रभावी  बुनियादी  शुल्क  लगेगा  ।  लघु

 निर्माताओं  को  दी  जाने  वाली  रियायत  बराबर  जारी  रहेगी  ।

 मोटर  कारों  के  सम्बन्ध  में  वर्तमान  मूल्यानुसार  दर  को  मूल्यानुसार-एवं-मात्रानुसार  दर  में

 बदला  जा  रहा  है  ।  प्रभावी  दरें  इंजन  की  क्षमता  पर  आधारित  होंगी  और
 पेट्रोल-चालित

 तथा

 डीजल-चालित  कारों  के  लिए  अलग-अलग  होंगी  ।

 दोपहिया  वाहनों  और  ट  पटरों  के  टायरों  तथा  विनिर्दिष्ट  आकार  के  2  लर  टायरों के  मामले

 में  60  प्रतिशत  की  विमान  बुनियादी  टेरिफ  दर  को  घटा  करें  25  प्रतिशत  कर  देने  का  प्रस्ताव

 है  जो  शुल्क की  वर्तमान  प्रभावी  दरों  का  स्तर  है  ।

 सदन  को
 याद  होगा

 कि  पिछले  नवम्बर  में  सिगरेटों  पर  शुल्क  की  रियायती  दरें  वापस  ले

 ली  tg  थीं  और  सिगरेटों  पर  कानूनी  दरें  लाग  कर  दी  गई  थीं ।  लेकिन  निर्धारण-योग्य  मलय  को

 बकने  के  तरीके  पर  विवाद  खड़  हो  जाने  के  अन्य  बातों  के  राजस्व  की

 क्सूलियों
 पर  भी  इसका  प्रभाव  पड़ा  ।  अनिश्चितता  को  हमेशा  के  लिए  समाप्त  कर  देने  के  विचार

 से  मैं  सिगरेटों
 के

 सम्बन्ध  में  शुल्क  की  मात्रानुसार  दरें  निर्धारित  करने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  |  शुल्क

 की  दरें  सिगरेटों  के  पैकेटों
 पर

 छपी  खुदरा  बिक्री  कीमतों  से  जुड़ी  होंगी  ।  इस  बात  को  ध्यान  सें

 ed  हुए  कि  सस्ते  सिगरेटों  की  खपत  ज्यादा  मैंने  खुदरा  कीमतों  के  आधार  पर  शुल्क  की

 बद्ध  दरें  निर्धारित  करने  का  प्रयास  किया  है
 ।  अब

 जिस  शुल्क  का  प्रस्ताव  किया  जा  रहा  उसके

 अनुसार  निम्नतम  खंड  पर  शुल्क  की  दर  35  रुपए  प्रति  एक  हजार  सिगरेट  होगी  ।  आशा  है  कि

 इस  उपाय से  सरकार  को  इस  मद  से  प्रत्याशित  राजस्व  प्राप्त  हो  जाएगा  |

 इन  परिवहन-निरोधक  सभी  उपायों  से  लगभग  50  करोड़  रुपए  का  प्राप्त

 करेने  में  सहायता  मिलेगी  जो  अन्यथा  परिवर्तित  हो  जाता  ।

 कई  पक्षों  से  ऐसे  प्रबल  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  कि
 लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  लिए  उत्पाद-शुल्क
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 में  रियायत  की  वर्तमान  योजना  से  इस  क्षेत्र  की  निरन्तर  वृद्धि के  मागं  में  रुकावट  आती है  और

 इस  योजना को  उदार  बनाया  जाना  चाहिए  मैंने  इस  मामले पर  विचार  किया  है  ।  इस  समय

 वस्तुओं  के  70  निर्दिष्ट  समूहों  पर  जो  सामान्य  योजना  लागू  उनके  अनुसार  निर्माताओं  को

 7.5  लाख  रुपए  की  पहली  निकासी  पर शुल्क से  पूरी  छूट  पाने का  अधिकार  प्राप्त  है  और  7.5

 लाख  रुपए  से  अधिक  और  15  लाख  रुपए  तक  की  निवासियों पर  देय  शुल्क  के  72  प्रतिशत की

 रियायती दर  लागू  होती  है  ।  मैं  15  लाख  रुपए की  इस  अधिकतम  सीमा  को बढ़ा कर  25  लाख

 रुपए  करने  का  प्रस्ताव  करता  साथ  ही  मैं  पूरी  छूट  की  7.5  लाख  रुपए की  सीमा को  घटा

 कर 5  लाख  रुपए  कर  देने
 का

 भी  प्रस्ताव  रखता gt  5  लाख  रुपए  से  लेकर

 25  लाख  रुपए
 तक

 की
 निवासियों  पर  देय

 सामान्य  शुल्क  के
 76  प्रतिशत  की  रियायती दर  लागू

 रहेगी 1

 दो  वस्तु  समूहों  अर्थात  श्रंगार  और  प्रसाधन  सामग्री  तथा  दूसरे  प्रशीतन  और  वातानुकूलन

 के  उपकरणों  मशीनरी  और  उनके  हिस्सों  पर  ऊची  दरों  से  उत्पाद-शुल्क  लगता है  और

 इन्हें  सामान्य  योजना  से  निकाल  जाएगा  ।  इन  मदो ंके  लिए  छूट  की  एक  वैकल्पिक  योजना

 की  व्यवस्था की  गई  है  जिसके  अन्तरगत  2.5  लाख  रुपए की  कुल  निवासियों  वाले  लघु  निर्माताओं

 को  शुल्क  की  अदायगी  से  पूरी  छूट  दे  दी  जाएगी
 और

 जिन
 निर्माताओं

 का
 उत्पादन

 15  लाख  रुपए  तक  उन्हें  अपनी  कुल  निकासी  पर  सामान्य  से  आधी दर  शुल्क  देना

 होगा

 जहां  तक  टेरिफ  मद  68  के
 अंतगर्त

 आने
 वाली

 वस्तुओं  के  लघ  निर्माताओं को  उपलब्ध

 छूट  का  सम्बन्ध  मैं  यह  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  पूर्ववर्ती
 वर्ष

 कौ
 निकासी  के  मूल्य के  रूप  में

 पात्रता  की  30  लाख  रुपए  की  सीमा  को  बढ़ाकर  40  लाख  रुपए  दिया  जाएं  ।  इस  उपाय से

 लघु  उद्योग  क्षेत्र के  एकक  अपना  अपना  उत्पादन  बढ़ाते  हुए  छूट  का  लाभ  प्राप्त
 कर

 सकेंगे
 |

 शुल्क

 की  दर  को  8  प्रतिशत  से  बढ़ाकर 10  प्रतिशत  कर  दिए  जाने जिसका  मैंने
 पहले  उल्लेख

 किया  नई  रिरायतों की  राशि  3  लाख  रुपए  तक  जा  सकती  है  जब  कि  अब  तक  यह  2.4

 लाख  रुपए  ही  है

 मैं प्रस्ताव  करता  ह  कि  इन  दोनों  योजनाओं  के  मामले  पात्रता  का  निर्धारण  करने  और

 शुल्क  से  छूट का  लाभ  उठनेके  प्रयोजन से
 निवासियों  के  मूल्य  की  संगणना  लग  उद्योगों  को

 उपलब्ध  छूटों  के  अन्तगंत  छूट-प्राप्त  _  वस्तुओं  से  भिन्न  अन्य  छूट-प्राप्त  वस्तुओं  की  निवासियों  को

 शामिल  न  किया  जाए  ।  लघु  उद्योग  क्षेत्र  को  दी  गई  इन  सब  रियायतों  के  परिणामस्वरूप
 एक  पुरे

 ae  में  5  करोड़  रुपए  के  राजस्व  की  हानि  होगी
 |

 1982  के  बजट  केएक  भाग
 के

 रूप
 मैंने  कतिपय  विनिर्दिष्ट  वस्तु  समूहों  के  संबंध

 अधिक  उत्पादन
 को  बढ़ावा  देने  के  एक  उत्पादन-शुल्क  राहत  योजना  घोषित  की  थी  ।  मैं  इस
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 योजना  को  जारी  रखने  का  ही  नहीं  बल्कि  अतिरिक्त  निकासी के  लिए  gen  में  राहत  बढ़ाने का

 भी  प्रस्ताव  करता  हूं  ।  मौजूदा  योजना  अतिरिक्त  निवासियों  के  लिए  कतिपय  शुल्क  दर  समूहों

 के  अन्तगंत  आने  वाली  मदों  के  लिए  शुल्क के  20
 प्रतिशत

 की  राहत  और  अन्य  पैसे  समूहों  के

 अंतगर्त  आने  वाली  मदों  के  लिये  शुल्क  के  10  प्रतिशत की  राहत  की  व्यवस्थाः है ।  मैं  बेईमान  एक

 बंड  की  बजाए  दो  खंडों  में  प्रोत्साहन  देने  का प्रस्ताव करता  हू
 ।

 मैं  यह  भी  प्रस्ताव  हूं  कि

 अतिरिक्त  निकासी  के  प्रधम  खंड  के  लिए  इस  समय  दिए  जा  रहे  2  प्रतिशत  10  प्रतिशत

 के  प्रोत्साहन को  बढ़ाकर  30  प्रतिशत  और  15  प्रतिशत  कर  दिया  जाए  और  उसके  बाद

 बाले  खंड  के  लिए  बढ़ाकर  40%,  और  20  प्रतिशत  कर  दिया
 मुझे  आशा

 -
 है  कि  उद्योग

 इस  उदार  योजना  का  लाभ  उठाएगा और  उत्पादन  बढ़ाएगा  |

 मैंने  कुछ  ऐसे  परिवर्तन  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  जिनसे  राज्य  सरकारें  लाभान्वित  होंगी

 पहला  परिवर्तन  सूती  और  मानव-नियमित  दोनों  प्रकार  के  कोटेड  फेब्रिक  के  संबंध  में  है  जहां  आधार

 फेब्रिक  पर  लगने  वाले  शुल्क  के  मूल्यानुसार  5  प्रतिशत  का  अतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क

 कर  के  एवज  लगाने  का  प्रस्ताव  किया जा  रहा  है  ।  इस  उपाय  से  एक  पुरे  वर्ष  में
 3.4  करोड़

 रुपए का  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  होगा  ।  दूसरा  प्रस्ताव  चंदन  की  लकड़ी  के  तेल  के  बारे  में  है

 जिसके  संबंध  में  सभी  मौजूदा  wel  को  वापस  लिया  जा  रहा  इस  प्रस्ताव  से  एक  वर्ष  में  30

 लाख  रुपए  को  निवल  लाभ  होगा  ।

 अब  मैं  उन  परिवर्तनों  की  चर्चा  करूंगा  जिसे  राजस्व  में  कोई  खास  HH  नहीं  पड़  गा  ।  मैं

 लोहे  और  इस्पात  की  मदों  से  संबंधित  टेरिफ  के  वाहनों  में  कुछ  परिवर्तन  करने  का  प्रस्ताव  करता

 हूं  जहां  तक  इन  मदों  का  संबंध  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  टेरिफ  का  भारतीय
 सीमा-शुल्क

 afer  के  साथ  ठीक  मेल  बैठ  जाएगा  ।  कार्यकारी  अनुदेशों  के  माध्यम  से  अब  तक  अपनाए  गए

 वर्गीकरण के  सिद्धांतों  को  टेरिफ  की  प्रविष्टि में  ही  शामिल
 किया  जा  रहा  है  ।

 लोहे
 और

 इस्पात

 से  संबंधित  टेरिफ  की  प्रविष्टियों को  अधिक  आधार  पर  स्पष्ट  किया  जाएगा
 और

 सन्तुलन का
 री  शुल्क  लगाने  के  मामले  में

 आने  वाली  समस्याओं
 को

 भी  काफी  हर्द  ae  कम  दिया

 जाएगा  |  किन्तु  इन  परिवर्तनों  को  आवश्यक  तैयारी  करने  के  बाद  की  तारीख  से

 किया  जाएगा  |  तब  शुल्क  की  वर्तमान  प्रभावी  दरें  लागू  रहेंगी  |

 इन  उपायों  की  श्री  खला  से  कहीं  ऐसा  विचार
 न

 बन  जाए  कि  वित्त
 पन्नी

 के  प्रस्ताव  केवल

 राजस्व  के  लिये  ही  इसलिये  मैं  यह  बतला  दूंਂ  कि  जहां  कहीं  उपयुक्त  मैंने  ene

 शुल्कों  में  कुछ  रियायतें
 देने का  भी  प्रयत्न  किया  जिनके  बारे में  मैं  अब  घोषणा  करूगा  |

 पारिवारिक  बजट  में  चीनी  का  एक  महत्वपूर्ण  स्थान  है  ।  मैं  और  लेवी  भिन्न  दोनों

 प्रकार  चीनी  पर  शुल्क  कम  करने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।  वर्तमान  मूल्यानुसार  दरों  के  स्थान

 पर  भांत्रानुसार  दर  लागू  की  अर्थान  की  चीनी  38  पैसे  किलोग्राम  और

 चीनी  पर  50  पैसे  प्रति  किलोग्राम  की  दरें  लाग  होंगीं  एक  पूरे  वर्ष-में  "21:02
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 करोड़ रुपए  के  राजस्व  की  हानि  होगी  ।  किन्तु  मैंने  इस  बात  का  विशेष  ध्यान  रखा  है  कि  चीनी

 पर  बिक्री-कर  के  स्थान  Te  लखते  वाले  अतिरिकत  उत्पाद-शुल्क  से  राज्यों  को  सिलने  बाली  राशि

 में  कोई  कमी  न  हो  ।

 अन्य  देशों  की  तरह  भारत  में  भी  गालियां अपने  व्ययों  में  हुई  वृद्धि  के  बारे  में  कुछ  समय से

 शिकायत  कर  रही  हैं  ।  बे  जो  कुछ  पकाली  हैं  उसके  पोषक  गुणों को  और  आएशा  हैं  उसकी

 दिष्टता  को  भी  किसी  प्रकार  प्रभावित  न  करते  उनके  ई  धन  बिल  में  किफायत  करने  के  एक

 उपाय
 कै  रूप  मैं  प्रशर  को  उत्पाद-शुल्क  से

 पूरी  तरह  मुक्त  करने  का  प्रस्ताव  करता

 हुं  ।  अब  वे  अपने  रसोई  घरों
 में  किसी  और  को  भाप  निकालता  हुआ  ।

 ईधन  की  किफायत
 को

 बढ़ावा  देने  के  इरादे  से  ही  मैं  यह  भी
 प्रस्ताव  करता हु  कि  कम

 ईछन  लगने  वाले
 किरोसिन  स्टोरों

 को  पूरी  तरह  उत्पाद-शुल्क  से  मुक्त  कर  दिया  जाए  ।

 इस  समय  60  वाट  तक  के  बिजली  के  बल्बों  पर  फ्लोरेसेंट  ट्यूबों  पर  10  प्रतिशत

 मूल्यानुसार  और  30  प्रतिशत  मूल्यानुतार  की  प्रभावी  बुनियादी  दर  से  उत्पाद-शुल्क  लगता  है  ।

 दन  मनों  की  कीमतों  को  कम  करने  के  एक  उपाय  के  रूप  में  और  इस  प्रकार  कम  लागत  पर  ज्यादा

 रोशनी
 फैलाने  के  प्रयत्न  में  सहायता  देने  के  लिए मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  clea  बल्बों  को  परी

 तरह  उत्पाद-शुल्क  संयुक्त  कर  दिया  जाए  और  उपरोक्त  ट्यूबों  पर  बुनियादी  शुल्क  को  30  प्रतिशत

 से  घठा  कर  20  प्रतिशत  मल् यान सार  कर  दिया  जाए  ।

 ईधन  की  बचत  के  लिए  बहु-धुवीय  वाहनों  की  क्षमता  को
 ध्यान में  रखते  मैं  उन  पर

 लगने  बाले  प्रभावी  बुनियादी  शुल्क  को  15  प्रतिशत  से  घटाकर  10  प्रतिशत  मूल्यानुसार  करने  का

 प्रस्ताव  करता  ह  ।

 किसान  भाइयों  के  फायदे  के  जो  इन  SAV]  बनने  इस्तेमाल  बरते  में  प्रस्ताव  करता

 हुं  किं
 अमोनियम  सल्फेट  और  कैल्शियम  अमोनियम  नाइट्रेट  को  तथा  क्षारीय  भूमि  को  कृषि-योग्य

 बनाने  के  लिये  इस्तेमाल  किए  जाने  वाले  कृषि  ग्रेड  के  पाइराइटों  को  उत्पाद-शुल्क  से
 पूरी  तरह

 मुक्त  कर  दिया  जाए  ।

 सिचाई  के  लिए  छिड़काव  उपस्कर  (fearaez)  में  काम  आने  वाली  अल्यूमिनियम  की  पाइपों

 बर
 भी  परी  छुट  वे  दी  जाएंगी  ।  इस  समय  इन  पर  16  प्रतिशत  मूल्यानुसार  की

 दर
 से  बुनियादी

 उत्पाद-शुल्क  लगता  है  ।  एक  दूसरा  प्रस्ताव  कृषि  के
 काम  आने  घाले  फुहारों  और  frag

 शक्ति  चालित  साइकिलों  के  अन्त दं हन  इंजनों  को  उत्पाद-शुल्क  से  मुक्त  करने  के  लिये  है  ।

 तैयार  या  परिरक्षित खाद्य  पदार्थों  और  खाद्य  उत्पादों की  कीमतों के  ऊंचे  होने  का  एक

 कारण  यह  भी  है  कि  उनकों  पैक  करने  में  इस्तेमाल  किये  जाने  वाले  धातुओं  के  डिब्यों  की
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 लागत  का  अंश  भी  उनकी  कीमत  में  शामिल  होता  है
 ।  इन  मदों  को  उत्पाद-शुल्क के  उस  भाग

 से  छूट  देने  का प्रस्ताव करता  जिसका  सम्बन्ध  ऐसे  डिब्बों  की  लागत  से  हो  ।  इससे  उपभोक्ताओं

 के  लिये  इन  खाद्य  पदार्थों  की  कीमत  में  कमी  आनी  चाहिये  ।

 एक  किलोग्राम
 तक

 के  पेक  में  बेचे  जाने  वाले  मखनिया दूध  के  पाउडर  को  भी  शुल्क a

 पूरी  छूट  दी  जा  रही  है  ताकि  उपभोक्ताओं  के  लिये  उसकी  कीमत  कम  हो  जाए  ।

 मैं  अस्पतालों  में  काम  आने  वाले  फर्नीचर  की  कई  विनिर्दिष्ट  मदों  को
 शुल्क

 से  पूरी छूट
 देने  का  भी  प्रस्ताव  करता  जिससे  अस्पतालों  के  लिये  उनकी  लागत  कम  हो  जाएगी  ।

 उत्पाद-शुल्क  सम्बन्धी  इन  रियायतों  से  राजकोष  को  एक  पूरे  वर्ष  में  35.02  करोड़  रुपये

 की  हानि  होगी  |

 सीमा-शुल्कों  और  उत्पाद-शुल्कों  के  संबन्ध  में  कुछ  अन्य  प्रस्ताव  भी  हैं  जो  अपेक्षाकृत  मामूली

 हैं
 ।

 मैं  उनके  बारे  में  सदन
 का  समय

 नहीं  लेना  चाहता
 |

 मेंने  जो  प्र  स्राव  पेश  किए  हैं  उनसे  एक  पूरे  बर्ष  में  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्कों  के  अन्तर्गत

 409.00  करोड़  रुपए  और  सीमा-शुल्कों  के  अंतगर्त  397.96  करोड़  का  राजस्व  प्राप्त

 होगा  ।  रियायतों  और  राहतों  की  राशि  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्कों  के  अन्तरगत  83.58  करोड़  रुपए  और

 सीमा  शुल्कों  के  अंतगर्त  5.92  करोड़  रुपए  बढ़ती  है  ।  इसलिए  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्कों  से  325.42

 करोड़  रुपए  और  सीमा-शुल्कों  से  393.03  करोड  रुपए  की  निवल  प्राप्ति  होगी  ।
 एक पूरे वर्ष  सें

 केन्द्रीय  राजकोष  को  589.71  करोड़  रुपए  प्राप्त  होंगे  और  राज्यों  के  हिस्से  में  127.74  करोड़

 रुपए  आएंगे  ।

 जिन  मामलों  में  पहली  1983  से  प्रवृत्त  होने  वाले
 परिवर्तन  अधिसूचनाओं  के  जरिए

 लागू  उनमें  अधिसूचनाओं  प्रतियां  सभा-पटल  पर  यथासमय  रख  दी

 जाएंगी 1

 बजट
 प्रस्ताव  बनाने

 ध  मुझे  संसदीय  समितियों  की  रिपोर्टों  तथा  आधिक  प्रशासन
 सुधार

 आयोग  द्वारा  अब  तक  दी  गई  रिपोर्टों  में  की  गई  टिप्पणियों  और  सिफारिशों  से  बड़ी  सहायता

 मिली  है  ।  जहां  कहीं  व्यावहारिक  और  समीचीन  मेरे  प्रस्तावों  में  इन  सिफारिशों  को  मूर्त  रूप

 दे  दिया  गया  लेकिन  मैं  यह  अवश्य  कहना  चाहूंगा  कि  सरकार  द्वारा  इन  रिपोर्टों  में  की  गई

 सभी  सिफारिशों  पर  अंतिम  रूप से  fata  लेना  सम्भव  नहीं  हुआ  है  wed  सम्पत्तियों  के

 मूल्यांकन से  सम्बन्धित  अधिकरण  स्थापना  जैसे  महत्वपूर्ण  मामलों  के  बारे
 में  की  गई  कई

 सिफारिशों  पर  प्रत्यक्ष  कर  संशोधन  विधेयक  के  लिए  कार्रवाई  की  जाएगी  ;  इस  विधेयक  को  तैयार

 करने  का  काम  हाथ  में  लिया  जाना  है  ।

 इस  वर्ष  मुझे  अपने  सम्मानित  सहयोगी  संचार  मन्त्री  जी  की  ओर  से  कुछ  अधिक  नहीं  कहना
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 है  क्योंकि  उन्होंने  अपनी  बात  स्वयं  ही  कह  दी  है
 ।  डाक  सेवाओं

 को  अधिक  से  अधिक  लोगों
 तक

 पहुंचाने के  लिए  इनका  हर  साल  विस्तार  किया  जा  रहा  इस  समय  देश  में  1,4  1,009 से

 अधिक  डाक  घर  हैं  और  विभागेतर  कर्मचारियों  सहित  लगभग  5.8  लाख  कर्मचारी हैं  ।  कार्यचालन

 की  बढ़ती  हुई  लागत  के  कुछ  भाग  को  पूरा  करने  के  लिए  डाक  की  शुल्क-दरों को  संशोधित  करना

 जरूरी  हो  गया  है
 ।

 मेरा  पोस्ट-कार्डों  और  लैटर-कार्डों  को  छूने  का  विचार  नहीं  लेकिन  aaa

 से  सम्बन्धित  शुल्क-दरों  को  बढ़ाने का  प्रस्ताव  जिससे कि  एक  पूरे  वर्ष  में  12  करोड़  रुपए

 और  1983-84  में  10  करोड़  रुपए  की  प्राप्ति  हो  सकेगी  ।  प्रस्तावित  शुल्क-दरों  की

 कारी  देने  वाला  एक  ज्ञापन  बजट  पत्रों  के  साथ  परिचालित  किया  जा  रहा है  ।  ये  परिवर्तन  संसद

 द्वारा  वित्त  विधेयक  पारित
 किए  जाने

 के  बाद  अधिसूचित  की  जाने  वाली  तारीख  से  लागू

 होंगे  ।

 मैंने  पहले  यह  बताया  था  कि  कराधान  की  मौजूदा  दरों  पर  बजट में  2250  करोड़  रुपए

 का  घाटा  रहेगा
 ।  राहतों और

 रियायतों
 को  हिसाब  में  लेते  प्रस्तावित  कर-उपायों  से  वर्ष

 1983-84  में  केन्द्र को  15.31  करोड़  रुपए  और  राज्यों  को  100.74  करोड़  रुपए  का  निबल

 अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  होगा  ।  इसके  मैं  पूंजी  अभिलाभ  कर  से  छूट  प्राप्त करने  के  लिए

 अनुमोदित  निवेश  के  रूप  में  जारी  किए  जाने  वाले नए  बांडों  से  होने  वाली  135  करोड़  रुपए  की

 प्राप्ति  को  भी  हिसाब  में  ले  रहा  हूं  ।  मौजूदा  राष्ट्रीय  ग्रामीण
 विकास  बांडों

 से  प्राप्त  होने  वाले

 £5  करोड़  जिन्हे ंमें  पहले ही  शामिल  किया  जा  चुका  घटाने  के  इस  सम्बन्ध  में

 80
 करोड़  रुपए  की  निवल

 प्राप्ति  होगी  ।  इस  बजट
 का  घाटा

 कम  होकर  1555  करोड़

 रुपए
 का  रह  सम्मानित  सदस्य  इस  बात

 से  सहमत  होंगे  कि  इससे  अर्थव्यवस्था पर  कोई

 अनुचित  दबाव  नहीं  पड़ेगा  ।

 अध्यक्ष  भारत  के  सामने  विकास  सम्बन्धी  जो  समस्याएं  उनका  कोई  सरल

 समाधान  अथवा  सुगम  मागं  नहीं  है
 ।  एक  राष्ट्र  के  रूप  में  हमारी  सफलता  अथवा  असफलता

 हमारे  आर्थिक  प्रबन्ध
 क

 स्तर  और  जनता  के  सहयोंग  पर  ही  निसार  करेगी  ।
 यह  सच  है  कि  हम

 चालू  वर्ष  में  कृषि  को  धक्का  लगने  के  बावजूद  कीमतों  को  स्थिर  पिछले  तीन  वर्षों  में  अपनी

 राष्ट्रीय आय  में  लगभग  5  प्रतिशत  प्रति
 वर्ष  की

 दर  से  वृद्धि करने
 और  प्रतिकूल  अन्तर्राष्ट्रीय

 वातावरण के  बावजूद  अपने  भुगतान-शेष  में  कुछ  सुधार  करने
 में  सफल  हुए  हैं  ।  लेकिन इन

 उपलब्धियों  से  हम  अपनी  आर्थिक  खुशहाली  के  भुलावे  में  न  खो  जाएं  ।  अभी  हमें  लम्बा  और  कठिन

 रास्ता तय  करना  लेकिन  अपनी  जनता को  सक्षमता  और  निष्ठा  को  देखते  हम  भविष्य

 का  सामना  आशा  और  विश्वास  के  साथ  कर  सकते  हैं  ।

 अब  मैं  यह  बजट  सदन  को  प्रस्तुत  करता  हूं  ।
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 faa  विधेयक  1983

 बिस  मन्त्री  प्रणव स
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  वित्त ्  1983-84 के  लिए

 केन्द्रीय सरकार  के  प्रस्थान  नहीं  को  प्रभावी  करते  वाले  विधेयक  कोਂ  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति

 की  जाय े।

 अध्यक्ष  सहोदर  :  प्रश्न  यह  हैं

 ग्प्क्रि  वित्तीय  वर्ष  1983-84  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  वित्तीय  प्रस्तावना  को

 प्रभावी  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  की  जाये  11.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 faa  मंत्री  :  मैं  त्रिधेप्रक  को  poerttt  करता हू  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  चित्त  विधेयक  1983  पुरःस्थापित  हो  मया
 सभा

 अब
 /  are

 1983  के  11  बजे  स०  प०  तक  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 6,36  He  Te

 तह

 सभा

 मंगलवार  1  मान  1983  10

 TTA,
 1904  के  11  बजे  तक  के

 लिए  तथा

 हुई ।

 enw  po  ore

 मुद्रक  i  arise  प्रस
 फुआ

 रा
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